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 लोक  सभा  11  बजे  म०  पृ०  पर  समवेत  हुई  ।

 महोदय  पीठासोन  हुए  )

 अध्यक्ष  द्वारा  टिप्पणी

 प्रदशकाल  का  मिलस्थन  करने  भोर  वेश  के  विभिरत  मार्गों  में  हरिश्षनों  को  हुई
 ह॒त्याह्ों  पर  चर्चा  करने  की  ध्नमुमति  देने  के  बारे  में

 ]

 को  राजनाथ  सोनकर  धास्‍त्वो  :  अध्यक्ष  उत्तर  बिहार  और  देश  के  सारे  स्थानों

 हरियाणा  और  आंध्र  प्रदेश  में  भी  हरिजनों  पर  भयानक  कहर  ढाए  जा  रहे  मैंने  आपको  एडजानेमेंट
 मोशन  दिया  उत्तर  आंध्र  प्रदेश  ओर  बिहार  में  चारों  तरफ  हरिजनों  पर  अत्याथार  किया

 जा  रहा  यह  बड़ा  गंभोर  मामला  हरिजनों  को  जिन्दा  जलाया  जा  रहा  उनके  बच्चों  को
 भाग  में  फेंका  जा  रहा  यह  केवल  एक  जगह  की  बात  नहीं  बल्कि  देश  के  चारों  तरफ  इस  तरह  के

 मामले  हो  रहे  अध्यक्ष  मेरा  आपसे  विनज्रता  पूवंक  निवेदन  है  कि  प्रश्न  काल  को  स्थगित
 करके  तत्काल  इस  पर  कार्यवाही  की  क्‍या  आप  इस  पर  बहस  कराने  को  तैयार

 झथ्यक्ष  महोदय  :  शास्त्री  पहले  आप  बेठ

 )

 ]

 करो  असुवेव  ध्ाचाय  :  कृपया  प्रश्कक्षाल  को  निलम्बित  कर  दीजिए  भोर  उत्तर  आनप्म

 प्रदेश  इस्यादि  में  हरिजनों  की  हत्या  पर  चर्चा  को  अनुमति  यह  एक  बहुत  ही  गम्भीर

 विधय  है'*ਂ

 |

 ध्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  अपनी  जगह  पर  बेठ

 भो  राजनाथ  सोनकर  मैं  तो  बैठ  लेकिन  इस  देश  का  हरिजन  कहां
 जब  भी  मैं  इस  बात  को  उठाता  हूं  तो  आप  कहते  हैं  कि  आप  बंठ  जाएं  ।

 झाध्यक्ष  महोदय  :  सिर्फ  आपके  बोलने  से  काम  होने  बाला  नहीं  पहले  आप  मेरी  बात  को

 सुन  इसलिए  पहले  आप  अपनी  जमह  पर  बेठ  जाएं  ।

 खतुवाद  ]

 हम  इस  पर  उचित  समय  पर  चर्चा
 हा
 ।
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 श्री  बसुदेव  भ्राचायं  :  कृपया  प्रश्न  काल  को  निलम्बित  कर  दीजिए  ।  )

 डा०  रामचसा  डोम  :  हम  इस  सदन  में  एक  बिस्तृत  चर्चा  चाहते  कृपया  इसकी  अनुमति  व  ।

 )

 भी  बसुवेव  भ्रादर्थ  :  हरिजनों  को  हत्या  हो  रहो  कृष्या  इस  मुद्दे  पर  चर्चा  करते  को

 मति  )

 हाध्यक्ष  महोवय  :  यह  ऐसा  नहीं  हम  इस  प्रकार  कायंथाही  नहीं  कर  सकते  ।

 )
 |
 को  राजनाथ  सोनकर  शार्ल्ली  :  ठीक  हम  लोग  बंछ  रहे

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  अ।प  सुनिए  तो  सही  कि  मैं  कया  बोल  रहा  हूं  ।  आप  बेठ  जाइए  थ्लो

 )

 ध्रष्यक्ष  महोदय  :  आपने  जो  प्वाइंट  उठाया  यह  बहुत  गहम  प्वाइंट  जिसके  लिए
 सबके  दिल  में  आस्था  लेकिन  प्वाइंट  उठाने  के  बाद  कूसरे  लोग  उस  पर  क्‍या  बोलना  भाह  रहे
 जब  तक  आप  उनको  सुनेंगे  तब  तक  कोई  हल  नहीं  भिंकलेगा  ।  इसलिए  मेरी  रिक्वेस्ट  है  कि  आपने
 जो  मसला  उठाया

 )

 सगुवाद  ]

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  किसी  उचित  समय  पर  हम  इस  विषय  को  ओर,हस  पर  चर्चा
 कृपया  अब  ऐसा  मत  कीजिऐ  !

 )

 |

 श्री  सोनकर  जाती  :  कब  डिसकशन  होगा  ?

 स्रष्यक्ष  महोदय  :  आप  इस  प्रकार  अपनी  मनमानी  नहीं  कर  सकते  ।  यह  बिलकुल  अनुबिन

 )

 ]

 हो  कालका  दास  :  अध्यक्ष  हम  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  इस  विवय  पर  अभी  चर्चा
 होगी  था  नही  ?  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बैठ  जाइए  ।

 )
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 प्रध्यक्ष  सहोवय  :  आचाय॑  सोनकर  आप  बेठ  जाइए  |  सोनकर  सबसे  पहले  आपने
 दह  प्रश्न  उठाया  तो  सबसे  पहले  आपको  सुनना  भो  चाहिए  ।

 )

 शो  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  मैं  तो आपको  बात  सुन  रहा

 [agate  धबुक्मद

 सहच्यक्ष  :  पहले  आप  बेठ  जाइए  ।  यह  ठीक  नहीं  है  ।

 न

 )

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  सुनने  के  लिए  बेठना  पड़ता  जब  मैं  खड़ा  होता  हूं  तो  नियमानसार
 भापको  बेठना

 )

 शो  राजनाथ  सोमकर  मैं  तो  आपकी  बात  मान  कर  बेठा  लेकिन  आपने  मेरा
 निवेदन  स्वीकार  नहीं  किया  ।

 ब्रष्पक्ष  महोदय  :  आप  समझ  नहीं  रहे  हैं  सोनकर  मैं  क्या  बोल  रहा  य ूबार  नाट
 अंड  मैं  कया  बोल  रहा  हूं  ।

 )

 पध्रध्यक्ष  महोदय  ,  यह  तो  कोई  बात  नहों  है  ।  आप  चर्चा  करना  चाहते  हैं  या  मेरे  साथ  डिसकशन
 करना  चाहते  मेरी  समझ  में  नहीं  आ  रहा  है  ।

 को  राजनाथ  सोनकर  शास्त्रो  :  अध्यक्ष  नियमानुसार  डिसकशन  होना
 कवेश्यम-अंवर  ससपेंड  करिए  ।

 थो  कालका  दास  :  अध्यक्ष  देश  को  1/4  जनसंछया  हरिजनों  की  लेकिन  उनके  साथ

 हमेशा  से  अन्याय  होता  आ  रहा

 हाध्यक्ष  महोदय  :  आपके  बेठने  के  बाद  ही  तो  कुछ  बात  होगी  ।

 )

 ]

 श्री  बसुदेव  आनाय  :  मैंने  प्रश्न  काल  के  निलम्बन  के  लिए  पहले  ही  नोटिस  दे  दिया

 श्री  श्रोकास्त  जेना  :  मेरे  विचार  में  प्रश्न  काल  को  निलस्बित  करने  और  हस  विषय  को  उठाने
 के  लिए  सदन  के  सभी  पक्ष  सहमत

 )

 हध्यक्ष  महोदय  ।  आप  बेठ  आप  मुक्षसे  पूछ  रहे  लेकिन  जब  मैं  बोलने  के  लिए
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 खड़ा  हुआ  हूं  तो  आप  सुनने  के  लिए  तैयार  नहीं  यह  कंसे  चल  सकता  आप  बेठ  जाइए  ।

 )

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  आपने  बड़ा  अच्छा  मुद्दा  उठाया  मैं  अप्रेशिएट  कर  रहा  हूं  और  आपको

 कह  रहा  हूं  कि उसके  ऊपर  डिसकज्षन  हो  सकता  लेकिन  आप  प्वाइंट  बाई  प्वाइंट  मेरे  से  एक्सप्लनेशन
 मांग  रहे  हैं  कि  किस  बकत  किस  वक्‍त  आने  वाला  क्या  आने  वाला  है  ।  ज

 )

 ]

 धध्यक्ष  महोदय  :  आप  हर  प्याइंट  का  विवरण  चाहते  आप  नियमों  के  बारे  में  जानते  हैं
 कि  ऐसा  कब  किया  जा  सकता  हम  ऐसा  नियमों  के  अनुसार  जब  मैंने  इतना  कह  दिया
 तो  यह  काफी

 ही  र/म  विलास  पासवाल  :  अध्यक्ष  हस  विषय  पर  सदन  के  नेता  कुछ  कहें  ।

 )

 हो  कालका  वास  :  अध्यक्ष  यह  कोई  पहुला  अवस्तर  नहीं  जहां-जहां  क्रिस  कीਂ

 हैंष्यूमत  वहां  पर  हरिजनों  पर  हस  प्रकार  के  अत्याचार  किए  जा  रहे  हैंਂ  यह  बहुत  ज्वलंत  प्रश्न
 इस  पर  अवश्य  चर्चा  होनी

 शध्रध्यक्ष  महोदय  :  चर्चा  तो  रूलस  के  अन्तगंत  हो  होगी  ।

 की  पालकः  रुल्स  को  सस्पेंड  किया  जा  सकता  रूल्स  लोगों  की  रक्षा  करने  के
 लिए  बनाए  गए  लोगों  की  करने  के  लिए  नहीं  बनाए  मए  इस  विषण  पर  तत्काल  चर्चा  होनी

 मी  सुकुल  बालकृष्ण  वासनिक  :  अध्यक्ष  यह  सरासर  गलत  है  कि  जहां-जहां  कांग्रेश
 सरकारें  बहां  पर  इस  तरह  को  घटनाएं  हो  रही  आज  उत्तर-प्रदेश  और  पश्चिम  बंगाल  में  क्या
 हो  रहा  बहां  पर  किसकी  सरकारें  मिदनापुर  में  2000  हरिजन  जंगलों  में  रह  रहे  उनकी
 क्या  हालत  उत्तर  प्रदेश  में  आज  हरिजनों  के  साथ  क्या  व्यवहार  रहा  इसलिए  माननीय
 सदस्य  का  यह  कहना  कि  जहां-जहां  कांग्रेस  सरकार  पर  इस  तरह  की  घटनाएं  हो  रहो  यह्‌ सरासर  गलत  )

 ]

 भरी  बसुदेव  प्राचाय  :  प्रश्न  काल  का  निलम्बन  कर  दिया  जाये  इस  पर कक  कक  )
 ये  और  तब  इस  पर

 भी  कालका  दास  :  अध्यक्ष  आप  इस  प  ं  4
 बह  गम्भीर  विष  पा

 र  चर्चा  कराएं  ।  लोगों  की  हत्याएं  हो  रही

 भी  रथि  राव  :  अध्यक्ष  मैं  भापसे  निवेदन  करते  बाला  लिवेदन  यह  है  कि  नवों
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 लोक  सभा  में  भो  हमने  हरिजनों  पर  अत्याचार  के  सम्बन्ध  में  बहस  की  लेकिन  अध्यक्ष  भाप
 पहमत  होंगे  कि  दो-तोन  दिन  से  लगातार  भिन्‍न-भिन्‍न  राज्यों  राज्यों  का  नाम  लेने  से दिक्कत  होती
 हैਂ  इसलिए  भिस्न-भिम्न  राज्यों  से  हरिजनों  पर  व्यापक  अत्य।चार  को  खबरें  मिली  यह  साधारण
 स्थिति  नहीं  रह  गई

 झो  रालनाय  सोनकर  शास्त्री  :  अध्यक्ष  यह  गम्भीर  मामला  है

 झ्रष्यक्ष  महोदय  :  माननीय  आप  बेठ

 भो  राजनाथ  सोगकर  शास्त्री  :  अध्यक्ष  हम  यहां  जमीम  पर  देक्ष  में  हरिजन  मारे
 जा  रहे  हैं  और  आप  मेरा  निवेदन  नहीं  सुन  रहे  मैं  आपसे  कह  रहा  हूं  कि  क्यंश्ययन  आवर  को  सस्पे

 )

 ओ  रवि  राय  :  यह  साधारण  स्थिति  नहीं  रह  गई  यह  एक  असाधारण  स्थिति  हो  गई  है  ।
 इसलिए  मैं  आपसे  कह  रहा  मैं  चाहूंगा  कि  सदन  के  नेता  अर्जुन  सिंह  जी  लोगों  क्रा  रोष  देख
 कांग्रेस  लोक  दल  का  रोष  देख  इस  विषय  पर  जरूर  कुछ  इस  पर  बहस  कराने  के  लिए
 कहें  |  यह  मैं  आपसे  निवेदन  करना  चाहता  हूं  ।

 झो  भ्ठल  बिहारी  अध्यक्ष  हरिजनों  के  विरुद्ध  जो  उत्पीड़न  हो  रहा  है  वह
 सचम्‌च  में  एक  राष्ट्रीय  प्रश्न  हम  चाहें  तो  एक  सरकार  को  दोष  दे  सकते  चाहें  तो  दूसरी  सरकार
 को  दोष  दे  सकते  मगर  मामला  इससे  ज्यादा  गहरा  है  ओर  स्वाभाविक  है  कि  अगर  समाचार
 छपते  हैं  ओर  हरिजन  मारे  जाते  हैं  तो  उत्तेजना  होती  यह  उत्तेजना  इस  सदन  में  भो  प्रतिबिम्बित  हो
 रही  मैं  चाहूंगा  कि  आप  समय  तय  इस  पर  बिस्तार  से  ओर  गहराई  से  चर्चा  होनी
 हत्याओं  के  काण्ड  किस  तरह  से  रोके  हस  सम्बन्ध  में  ठोस  सुक्षाव  आने  भाहिएं  ।

 रो  राम  विलास  पासवान  :  अध्यक्ष  मैं  वहां  से  हो  कर  आया  मैं  अभी  आनप्र  प्रदेश
 गया  लेफ्ट  फ़म्ट  और  नेशनल  फ्रन्‍्ट  के  जो  एम०  पी०  वे  भी  गए  मैं  समझता  हूं  कि उस
 घटना  को  देखने  के  बाद  कोई  भी  आदमी  विक्षिप्त  हो  सकता  एक  डॉक्टर  ने  तो  घटना  के  बाद

 स्यृसाइड  कर  वह  29  साल  का  डॉक्टर  पोस्ट-मार्टम  कर  रहा  रवि  चन्द्र  कुमार  उस  डॉक्टर
 का  नाम  उस  डॉक्टर  ने  स्यूसाइड  कर  इस  तरह  को  हृदय  विदारक  मैं  समझता  हूं
 कि  हिन्दुस्तान  को  बात  तो  छोड़  संसार  में  कहीं  नहीं  हुई  एक  तरफ  पुलिस  से  जा

 रही  है  और  दूसरी  तरफ  लैंढ-लॉड  हाथ-पर  काट  गन  काट  कर  बोरे  में  डाल  कर  पानो  में  फेंक
 देते  हैं  ।

 ध्रष्यक्ष  महोदय  :  आप  टाईम  की  बात  कीजिए  ।

 थो  राम  बिलास  पासवान  :  अध्यक्ष  टाईम  की  बात  नहीं  है  ।  दु:ख  इस  बात  का  है  कि
 काज  अर्जुज  सिंह  इस  पर  खड़े  हो  रहे  भजु  न  सिंह  जी  से  हम  सात  तारीख  को  मिले  घटना  छः
 तारोख  की  सात  तारीख  को  सदन  के  नेता  की  हैसियत  इनसे  हमने  मिल  कर  आग्रह  किया  था  कि
 आप  हाउस  को  स्टेटमेंट  हाउस  को  बताने  का  काम  9  तारीक्ष  को  भी  आपके  निरदे

 नुसार  हो  म-मिनिस्टर  ने  कहा  कि  हम  चीफ-मिनिस्टर  से  बात  कर  रहे  हैं  ओर  बीफ-भिनिस्टर  को  अभी
 तक  जानकारी  नहों  बीफ-मिनिस्टर  वहां  जायेंगे  ओर  सदन  को  बताने  का  काम

 झध्यक्ष  महोदय  :  ऐसे  आप  टाईम  के  बारे  में
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 थभो  राम  विलास  पासवान  :  अध्यक्ष  इस  मामले  की  ग़म्भो  रता  शब  होती  जब  सरकार
 को  तरफ  से  सुओ-मोटो  स्टेटमेंट  आता  ।  लेकिन  मैं  जानता  हूं  कि सरकार  कया  करने  जा  रही  है  ।  इसलिए
 मैं  आपसे  आग्रह  करूंगा  कि  हम  लोगों  इस  पर  पहली  बार  बी०  पी०  सिंह  जी  ने  ऐडजोनमेंट  नोटिस

 दिया  हम  लोगों  ने  ऐडजोनंमेंट  नोटिस  दिया  हम  लोगों  ने  यह  भी  मांस  की  है  कि  बये  श्चययन  आवर

 को  सस्पेंड  करके  इस  पर  डिस्कशन  करायी  इसके  आलावा  कोई  दूसरा  महत्वपूर्ण  प्रश्न  इस  सतत

 के  सामने  नहीं  है  कि  हिन्दुस्तान  की  एक  घोथाई  आबादी  आज  भय  की  जिस्दगी  जो  रहो  इसलिए  हम

 आग्रह  करेंगे  कि  क्वेश्वयन  आबर  को  सस्पेंड  कीजिए  और  इस  पर  सीधे  डिस्कशन  क

 ऐडजार्नमेंट  मोशन  हम  लोगों  का  दिया  हुआ  ऐडजानंमेंट  मोशन  पर  अहुस  क  उस

 दिन  आपने  एक  ओब्जर्वेशम  दी  मैं  आपकी  ओब्जवेशन  में  जाना  नहीं  चाहता  आपने  कहा  था

 कि  राज्य  सरकार  का  मामला  शेडयूल्ड  कॉस्टस  का  जो  मामला  यह  राज्य  सरकार  का  मामसा

 नहीं  यह  भारत  सरकार  के  जिम्मे  केन्द्र  सरकार  के  अन्तर्गत  आता  इसलिए  केन्द्र  सरकार

 उसके  लिए  सीधे  जिम्मेदार  इसलिए  मैं  आपसे  आग्रह  करूंगा  कि  ऐडजानेमेंट  मोशन  पर  सीधे  बहस

 कराइए  ओर  सरकार  को  जवाब  देने  के  लिए  कहिए  ।  )

 ]

 शी  बो०  एन०  वास्तव  में  यह  केवल  पुलिस  के  शामिल  होने  का  प्रश्न
 ।  यह  इस  घटना  का  गम्भीर  पहलू  जमींदारों  ने  हत्या  को

 )  आनप्र  प्रदेश  में  ऐसा  हत्याकांड  कभी  नहीं  हुंआा  ।

 ]

 इष्यक्ष  महोदय  :  सोनकर  आप  बेठ  जाइए  ।

 झो  राजनाथ  सोनकर  धास्त्री  :  मैं,आज  बेटूंगा  नहीं  चाहे  आप  मुझे  मशशंल  से  निकलवा
 जब  तक  क्वेश्बन  आवर  सस्पेंड  नहीं  मैं  तब  तक  एक  पांव  पर  खड़ा  रहूंगा  ।  )

 ]
 शो  बो०  एन०  रेड्डी  :  उपाध्यक्ष  जो  सम्बद्ध  विधान  सभा  के  जो  सदस्य  इसमें

 लित  में  सकल  इंस्पेक्टर  की  गिरफ्तारी  की  मांग  करता  इस  बड़यन्त्  सकंल
 इंस्पेक्टर  और  सब  इंस्पेक्टर  दोनों  ने  इन  लोगों  को  भेजा  था|  )

 ]

 ध्रध्यक्ष  महोदय  :  यह  ठोक  इसके  ऊपर  चल  रहा  है  कि  डिसकशन  के  लिए  टाईम  कब  फिक्स
 करता  आप  यह  सोचकर  चल  रहे  हैं  कि  डिसकशन  हो  रहा

 )

 ]
 झो  बो०

 एन०  रेड्डी  :  मैं  प्रश्त  काश  का  स्थगन  चाहता  हूं  ।  मैं  इस  पर

 पुस्त
 पा

 चाहुआ
 (  यह  एक  बहुत  गम्भीर  हत्याकांड  है  ओर  इसमें  पुलिस  पूरी  तरह से  शामिल  यह  एक  हल्का  वृष्टिकोण  अपनाने  का  प्रश्न  वास्तव  पुलिस  ने  ॥

 मिलकर  -
 हु

 के  ता
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 भो  बसवदेब  धाज्ाय  :  अध्यक्ष  हम  लोग  क्वेश्वन  ऑबर  सस्पेंड  करने  के  लिए  कभी  नहीं
 बोलते  जब  तक  अरजेंट  इश्यू  नहीं  आज  इसलिए  बोल  रहे  हैं  कि एक  दिन  नहीं  बल्कि  दो  दिन

 ऐसी  बटना  घटी  ।

 [  प्रभुवाद  ]

 आन्ध्र  प्रदेश  60  हरिजनों  की  नृशंस  हत्या  की  उत्तर  प्रदेश  के  फरूँखाबाद  में
 कल  6  हरिजनों  की  हत्या  की  हरिजनों  की  प्रतिदिन  हत्या  की  जा  रही  हम  कांग्रेस  के
 सदस्यों  की  भांति  इस  बिधय  को  राजनीति  का  महा  नहीं  बनाना  चाहते  वे  इस  विषय  को  राजनीति
 का  रूप  देता  चाहते  )  इस  विषय  की  गम्भी  रता  को  देखते  हुए  आपको  प्रशन  काल  निलम्बित

 कर  देना  चाहिए  और  तुरन्त  हरिजतों  की  ह॒त्याओं  पर  चर्चा  की  जानी

 प्रो०  उस्मारेडिड  बेंकटेस्वरलु  :  इस  बिषय  के  अतिरिक्त  जिसमें  हरिजनों  पर  हो  रहे
 अध्याचारों  की  समस्‍या  शामिल  कोई  अन्य  विषय  इतना  अधिक  गम्भीर  नहीं
 भान्प्र  प्रदेश  में  20  से  अधिक  व्यक्तियों  की  हत्या  की  जा  चुकी  है  और  20-23  व्यक्तियों  का  कोई
 पता  हो  मालूम  नहीं  ।  इस  समस्या  का  तथ्य  यही  है  कि  जर  ये  नृशंस  हस्यायें  हो  रही
 थीं  तो  इसमें  पुलिस  भी  सम्मिलित

 प्रध्यक्ष  महोबय  :  हम  समय  निर्धारित  करने  के  बारे  में  बात  कर  रहे

 )

 उस्मारेड्ड  इन  परिस्थितियों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मैं  आपसे  निवेदन
 करता  हूं  कि  आप  तुरन्त  प्रशत  काल  निलम्बित  कर  दें  और  हरिजनों  पर  हो  रहे  अत्याचारों  का  मामला

 यह  एक  महत्वपूर्ण  विधय  है  |

 सानव  संसाधन  विकास  सरजी  शर्त  :  कृपया  मुझे  भी  अपनी  बात  कहने  दें  ।

 ]

 श्री  राजताथ  सोनकर  शास्त्री  :  मैं  नहीं  बेदूगा  ।

 थो  प्र्दत  सिह  :  भापको  कष्ट  नहीं  देना

 ]
 अध्यक्ष  भ्होदय  :  श्री  राजनाथ  सोनकर  जो  कह  रहे  उसे  कार्यवाही  वृत्तान्त  में  सम्मिलित

 नहीं  किया  जायेगा  ।

 )  ९

 ]

 भो  प्रजुन  तिह  :  अध्यक्ष  मैं  अपने  दस  ओर  पूरे  सदन  की  ओर  से  नम्रता  ओर  बुढ़ता
 से  कहना  चाहता  हूं  कि  जहां  तक  इस  देश  में  कमजोर  हरिंजन  भर  आदिवासियों  के  उत्पीड़न  का

 »कारय॑गाही  वृताश्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 सवाल  है।'**  किसी  मी  स्तर  किन्‍्हीं  भी  परिस्थितियों  में  हम  उनके  हितों  को  अनदेखा

 करके  उससे  पीछे  नहीं  हटना  चाहते  हममें  उतनी  ही  संवेदनशीलता  है  जितनी  अन्य  माननीय  सदस्याँ

 में  मैं  आापसे  निवेदन  करता  चाहता  हूं  कि आप  समय  निर्धारित  आज  हो  निर्धारित  करें  और

 इस  पर  पूरी  चर्चा  हो  |  हम  इसके  लिए  तत्पर  आप  खुद  समय  निर्धारित  यह  आपके  विवेक  पर

 निभेर

 ]

 श्री  भीकान्त  जैना  :  सदन  के  नेता  ने  पहले  ही  सुझाव  दे  दिया  कि  आप  यहां  तक  कि
 प्रशन  काल  को  निलम्बित  करके  कोई  भी  समय  निर्धारित  कर  सकते  हैं  और  तत्काल  इस  विषय  पर  चर्चा
 कर  सकते  आप  प्रश्न  काल  को  निलम्बित  करके  तुरन्त  इस  विधय  को  धर्चा  हेतु  उठा
 सकते  )

 थो  भू०  विजय  कुमार  रा  :  हम  मांग  करते  हैं  कि  तुरन्त  इस  प्रश्न  काल  को  स्थगित
 कर  दिया  जाये  और  हस  विषय  पर

 ]

 झी  कालका  दास  :  अनेक  महत्वपूर्ण  मुद्दों  पर  प्रश्न  काल  स्थगित  किया  गया  है  यह  एक
 गम्भीर  मुद्दा  देश  की एक  चोथाई  जनसंडया  के  उत्पीड़न  का  सवाल  इसलिए  प्रश्न  काल  स्थगित
 करके  जैसा  कि  सदत  के  नेता  ने  इसको  अभी  चर्चा  के  लिए  लिया  जाना

 पध्यक्ष  महोदय  :  आप  बार-बार  न  अभी  जो  कहना  है  कह  सोनकर  जी  आपको  भी
 कुछ  कहना  है  ।

 शो  राजनाथ  सोनकर  धशास्ल्ली  :  मैं  आपसे  निवेदन  कर  रहा  हूं  जब  आप  भी  हमारी  बातों  से
 सहमत  हैं  ओर  सदन  के  नेता  भी  हमारी  बातों  से  सहमत  यहां  जितने  भी  मानतीय  सदस्य  बंठे  हैँ
 सबके  मन  में  हरिजनों  के  प्रति  सहानुभूति  है  तो  प्रश्व  काल  को  स्थगित  करके  क्‍यों  नहीं  डिसकशन
 कराया  जाता  ?

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  अब  खड़े  होकर  सुनेंगे  या  बैठकर  सुनेंगे  ।

 थी  राजनाथ  सोनकर  क्षासह्री  :  हम  एक  पांव  पर  जड़े  द्ोकर  सुनेंगे  ।

 संसदीय  कार्य  मंत्री  गुलाम  सथी  :  मुर्गे  की एक  टांग  सुनी  एम०  पी०  की
 एक  टांग  पहली  बार  सुन  रहे

 ]
 थी  लिख  कास्ति  अटल्षों

 :
 इस  सदन  का  हर  वर्ग  यहो  चाहता  है  कि  इस  बियय  पर

 ठुरात  चर्चा  आरम्भ  को  जाये  ।  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  यदि  आवश्यक  तो  आप  सदन  को  पांच
 मिसट  के  लिए  स्थगित  कर  सकते  हम  सब  आपके  साथ  सिलकर  तुरन्त  समय  निर्धारित  करेंगे
 ताकि  और  अधिक  देर  किए  बिना  चर्चा  आरम्भ  की  जा  सके  |  )

 हाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इसका  निर्णय  करूंगा  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :  ऐसा  लगता  है  कोई  सहमति  हो  गयी
 ररः

 )

 ध्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  समक्षता  हूँ  इस  बात  पर  सब  सहमत  नजर  आ  रहे  हैं  कि  किस  प्रकार  से
 करना  मैं  इस  पर  सोचकर  आपको  बता  इस  डिसकशन  पर  होम  मिनिस्टर  को  भी
 होना  उनको  भी  आज  ही  इसके  ऊपर  डिसकशन  करना  आज  ही  किस
 समय  करना  है  वह  मैं  आपको  बता  दूंगा  ।

 भरो  राजनाथ  सोनकर  मैं  आपकी  वात  मानकर  बेठ  रहा  शाम  तक  इस  पर  चर्चा

 हम  आपके  प्रति  कृतश्ञता  व्यक्त  करते  हैं  कि  आपने  बहुत  ही  गम्भीरता  से  हरिजनों  पर
 अत्याचार  को  बात  सुनी  ।

 ]

 श्री  झ्र्जन  सिह  :  सदन  को  इस  बात  की  जानकारी  है  और  इस  बात  का  दुःख  है  कि

 हम  इस  समय  ऐसो  स्थिति  में  हैं  जो  किसी  की  भी  इच्छा  के  अनुरूप  नहीं  हम  सब  चाहते  हैं  कि
 संसद  देश  के  हित  में  कार्य  करे  ।  मैं  आपसे  यह  निवेदन  करना  अपना  कत्तंथ्य  समझता  हूं
 कि  चूंकि  इस  सभा  का  आप  में  पूर्ण  विश्वास  है  इसलिए  इस  विषय  के  समाधान  हेतु  आपको  जो  उचित

 लगे  आप  वही  करें  ताकि  हम  सब  अपनी  देशभक्ति  के  कत्तंव्य  का  निर्वाह  कर  सकें  जिसके  लिए  हम  इस
 सदन  में  निर्वाचित  किए  गए

 ]

 थो  लाल  कृष्ण  आइगबाणगो  :  अध्यक्ष  खदत  के  नेता  ने  उस  गतिरोध  का  उल्लेख  किया  है
 जिस  गतिरोध  के  कारण  गत  बृहस्पतिवार  से  सदन  की  कायंवाही  नहीं  हो  सकी  और  शुक्रवार  को  मैं

 ओऔर  मेरी  पार्टी  के  सदस्य  सदन  त्याग  कर  चले  गये  थे  |  मैं  सदत  के  नेता  के  इस  भाव  का  आदर  करता

 हूं  कि इस  गतिरोध  से  कोई  खुश  नहीं  सभी  दुखी  हैं  भर  साथ-साथ  गतिरोध  के  कारण  अगर  सदन
 की  कार्यवाही  नहीं  चलती  है  तो  उसके  कारण  समाज  और  जनता  की  जो  बहुत  सारी  समस्‍यायें  जिन
 समस्याओं  को  उठाने  का  हम  पर  दायित्व  वे  हम  उठा  नहीं  पाते  उनके  बारे  में  सही  रूप  से  चर्चा

 नहीं  कर  पाते  ।  अभो-अभी  जैसे  देश  क ेअलग-अलग  भागों  में  हरिजनों  पर  हो  रहे  अत्याचार  का  उल्लेख

 हुआ  और  इसी  प्रकार  की  अनेक  और  समस्‍यायें  हैं  जिनके  बारे  में  स्वाभाविक  रूप  से  यह  सदन  चर्चा

 करना  चाहेगा  जिसपर  मैं  और  मेरी  पार्टी  के  सदस्य  अपना  दृष्टिकोण  रखना  हमने  जब

 बुहस्पतिवार  को  इस  विषय  के  बारे  में  अपना  रोष  प्रकट  किया  तब  हमने  अपेक्षा  की  थी  कि  सरकार

 उस  रोध  के  का  रण  को  पहचान  करके  ओर  उस  रोष  की  उपयुक्तता  को  समझकर  योग्य  समाधान  करेशी

 ओर  इस  विषय  पर  कुछ  चर्चायें  होती  सरकार  से  अलग  भी  हुईं  ।

 अध्यक्ष  आपके  कक्ष  में  बाकी  सब  पार्टियों  के  साथ  चर्चा  हुई  और  उन  सबके  बाद  हमको
 लगा  कि  सरकार  से  जो  अपेक्षा  इस  प्रकार  की  स्थिति  में  हो  सकती  वह  अपेक्षा  सरकार  पूरा  करने  में

 असमर्थ  उतकी  कई  मजबूरियां  होती  हैं  या  कुछ  हो  सकता  लेकिन  साथ-साथ  हमको  भी  सगा  कि

 यदि  गतिरोध  और  अधिक  चलता  रहेगा  तो  उससे  संसद  का  अहित  संसदीय  प्रक्रिया  का  होगा

 और  इसीलिए  सदन  के  नेता  के  इस  प्रस्ताव  को  मैं  स्वीकार  करता  हूं  कि  यह  विषय  आपके  ऊपर  छोड़ा

 इसमें  आप  जो  कुछ  भी  उपयुक्त  आप  सरकार  से  जो  हमने  अपेक्षा  की  वह  अपेशा
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 हमको  न्याय  जनता  से  भी  हमें  न्याय  मिलेगा  ।

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  जो  कुछ  इस  सदन  के  नेता  श्री  अज्‌  न  विपक्षी

 नेता  श्री  लाल  कृष्ण  आडवाणी  ने  कहा  तथा  कक्ष  और  इस  सभा  के  बाहर  यह  देखने  के  लिए  कि  यह
 संकट  टल  गया  है  अन्य  पार्टियों  के  नेताओं  द्वारा  जो  कुछ  किया  हम  सभी  उसकी  प्रशंसा  करते  हैं  ।

 उन्होंने  जो  कुछ  किया  उसके  लिए  हम  उनकी  प्रशंसा  करते  हैं  भर  मैं  यह्‌  कहना  चाहूंगा  कि  इस  मामले

 में  उन्होंने  जो  समझदारी  प्रदर्शित  उसके  लिए  हम  उन्हें  धन्यवाद  देना

 बाहर  जो  कुछ  सदन  के  अन्दर  जो  कुछ  हुआ  सदन  के  बाहर  जो  कुछ  कहा  भया  सदन

 के  अन्दर  जो  कुछ  कहा  गया  हमें  उसकी  जानकारी  हम  उसके  विस्तार  में  नहीं  जाना

 मेरा  विचार  है  कि  इस  मामले  में  उचित  निर्णय  लिए  जाने  के  लिए  आपने  पीठासीन  अधिकारी
 में  अपना  विश्वास  व्यक्त  किया  तथा  पीठासीन  अधिकारी  को  इस  मामले  में  उचित  निर्णय  लेता

 ऐसा  करते  न्याय  किया  किसी  दल  की  उपेक्षा  नहीं  की  किसी  भी
 व्यक्ति  की  उपेक्षा  नहीं  की  जायेगी  तथा  उचित  निर्णय  लिया  सभा  में  क्‍या  निर्णय  लिया

 मैं  वह  यहां  नहीं  बताऊंगा  लेकिन  मैं  एक  निर्णय  लूंगा  और  फिर  उसके  पश्चात्‌  हम  इस  सदन
 की  दोस्ताना  कार्यशली  के  हित  में  तथा  सहज  एवं  प्रजातांत्रिक  कार्यशैसी  के  लिए  सहायक
 माहौल  उत्पन्न  करने  के  लिए  हम  इस  मामले  को  समाप्त  कर  मेरा  विचार  है  कि  सभी  को  यह
 मामला  पीछे  छोड़  देना  चाहिए  और  सदन  के  कार्य  को  करने  के  लिए  आगे  आना  अनेक

 महत्वपूर्ण  मसले  हमारे  सामने  आयेंगे  और  हमें  उन  पर  चर्चा  की  आवश्यकता  होगी  जैसाकि
 श्री  लाल  कृष्ण  आडवाणी  तथा  अन्य  सदस्यों  ने  भी  हम  उसे  पूरा  इस  मामले  को  इस
 प्रकार  से  हल  फरने  के  लिए  मैं  आपका  धन्यवाद  करता  हूं  ।

 को  निर्मल  कान्ति  चटओं  :  यह्‌  एक  ओर  उदाहरण  है  देर  आये  दुरूरत  आये

 झध्यक्ष  महोदय  :  इसीलिए  भारत  में  लोकतंत्र  मजबूत  है  और  सुचारु  रूप  से  चल  रहा  है  ।

 प्रदनों  क ेमोखिक  उत्तर

 हैदराबाद  के  लिए  पानो  को  सप्लाई  में  बढ्धि

 |  भमुबाद  ]

 +386,  भरी  वत्तान्रेय  बंडारू  :

 क्या  दाहरो  विकास  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  हैदराबाद  को  पानी  की  सप्लाई  में  वृद्धि  करने  के  लिए  कृष्णा  नदी  के  जल  मार  को
 ,  परिवत्तित  करने  की  कोई  बोजना  केन्द्रीय  सरकार  के  विचाराधीन
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 यदि  तो  कब  और

 (a)  उक्त  योजना  को  स्वीकृति  देने  में  देरी  किये  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 शहरी  विकास  मग्ल्लालय  में  राज्य  मनन्‍्त्रो  एम०  :  से  विश्व  बेंक

 सहायता  के  लिए  एक  परियोजना  अभिनिर्धारण  रिपोर्ट  रॉज्य  सरकार  से  1991  में  प्राप्त  हुई
 थी  ।  यह  प्रस्ताव  जांचाधोन  है  ।

 ]

 झी  दतात्रेय  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  मन्‍्त्री  जी  से  पूछना  चाहता  हूं  कि

 हैदराबाद  शहर  में  भाज  40  लाख  से  ज्यादा  आबादो  बढ़  गई  है  और  वहां  पर  3000  स्लम्स  आज
 बन  चुके  काफो  कोलोनाइजसं  भो  बन  गए  हैं  लेकिन  भाज  वहां  पीने  के  लिए  पानो  नहों  है  ।  इसके
 लिए  बहुत  आंदोलन  भो  वहां  हुए  हैं  ।  किर  इस  परिषषति  में  केन्द्र  सरकार  हमारी  हैदराबाद  सिटी  की
 पानी  की  समस्या  को  निपटाने  के  पानी  की  समस्या  को  दूर  करने  के  लिए  और  स्पेशल  असिस्‍टेंट

 सेस्ट्रल  प्रोजेक्ट  से  नाते  के  इस  कार्य  क्रम  को  लेने  के  लिए  क्या  मन्त्री  जी  तैयार  हैं  ?
 ह

 ]

 ग्रामोण  विकास  सम्त्रो  शोला  :  वर्ष  1990-91  के  जनसंदया  आंकड़ों  के
 सार  हैदराबाद  की  जनसंख्या  40  लाख  नहों  बल्कि  42.73  लाख  इन  दो  शहरों  को  जल  की  आपूर्ति
 ओसमन  हिमायत  सागर  तथा  मंजिरा  नदी  से  होती  इन  ज्लोतों  द्वारा  जल  की  कुल  आपूर्ति
 की  मात्रा  547  एम०  एल»  ढी०  ओध्योगिक  क्षेत्र  को छोहकर  एक  अ्यक्षित  के  प्रतिदिन  के  प्रयोग  के

 लिए  112  लीटर  पानी  भाता  प्रत्येक  व्यक्ति  क ेलिए  पानी  की  सप्लाई  150-200  आई०  पो०
 स्वी०डो०  के  बीच  में  होनी  हम  जानते  हैं  कि  इन  दो  नगरों  में  पानी  की  कमी  अतः  हम
 विभिस्न  परियोजनायें  शुरू  करने  का  प्रयत्न  कर  रहे  उनमें  स ेएक  परियोजना  मंजिरा  परियोजना

 बहू  परियोजना  पिछले  वर्ष  पानी  की  आपूर्ति  के  लिए  शुरू  की  गई  तथा  यह  परियोजना  अभी  चल

 रद्दी  है  ।  इसके  पूर्ण  होने  में  समय  शायद  वर्ष  1994  में  यह  परियोजना  पूर्ण  हो  जायेगी  ।

 ]

 भी  दत्ताल्षेय  शंडारू  :  अध्यक्ष  मेरे  सवाल  का  जवाब  नहीं  मैंने  मन्त्रो  जी  से  पूछा
 था  कि  कृष्णा  बाटर  डाइवर्जन  स्कीम के  बारे  में  क्या  स्थिति  हैं  परन्तु  भन्त्री  जो  न ेउसका  उत्तर  नहीं
 दिया  ।  मेरा  कहना  है  कि  मंजेरी  लाने  के  बाबजुद  सिकन्दराबाद  और  हैदराबाद  शहरों
 जहां  से  मैं  चुनकर  आता  पीने  थे  पानी  की  समस्या  गम्भीर  बनी  हुई  मंजेरी  होन  के

 जूद  उस  दिवन  सिटी  में  लोगों  जनता  को  पोने  के  लिए  पानी  नहीं  पानी  की  भारी  कमी  मैंसे
 मन्त्री  जो  से  पुछा  था  कि  स्टेट  को  कृष्णा  वाटर  डाइवर्जन  स्कीम  के  अन्तगंत  कब  तक  पानी  मिलने  लगेगा
 ओर  केन्द्र  सरकार  कया  इस  प्रोजक्ट  के  लिए  संन्द्रल  एसिस्टेस  देने  के  लिये  तैयार  है  ?

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  मन्‍्त्री  क्‍या  कृष्णा  वाटर  डाहवर्जन  स्कीम  के  लिए  सेन्‍्द्रल  एसिस्टैंस
 भसिलेसी  ?

 ]

 श्रोमतो  झोला  कौल  :  हैदराबाद  महानवर  जल  आपूर्ति  बोर्ड  ते  एक  परियोजना  का  भ्रस्ताव
 रखा  है  जिसे  कृष्णा  नदो  अल-भापूरति  योजना  कहा  जाता  है  तथा  जिसके  लिए  पानी  नागार्जुनासागर  बांध
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 रख  तथा  ३

 से  लिया  जाता  जल-आपूर्ति  उस  बांध  से  होगी  ।  यह  तथा
 सिकन्दराबाद  के  छोटे-छोटे

 नगरों  को  पानी  को  आपूर्ति  इसमें  10,30  किलोमीटर  के  फासले  से  जल  खींचने  की  क्षमता  होगी

 ओर  यह  चार  चरणों  में  पूरी  होगी  ।

 परियोजना  के  पहले  चरण  में  लाने  करोड़  रुपये  खं  दूसरे  चरण  में  जल-भपूर्ति  तथा
 बितरण०  प्रणाली  को  मजबूत  बनाने  एवं  सुधार  लाने  क ेलिए  257  करोड़  रुपये  की  लागत  तथा  निकासी

 प्रणाली  पर  258  करोड़  रुपये  खबं  होंगे  तथा  जल-प्रवाह  तथा  जल-शुद्धिकरण  के  ऊपर  लगाई  करोड़  रुपपे

 की  लागत  यह  को  करोड़  रुपये  की  धनराशि  केबल  एक  शहर  में  लगाई  जानो  है  तथा

 योजना  के  लिए  प्रावधानों  को  जिसके  विभिन्‍न  घटकों  को  अभी  अन्तिम  रूप  दिया  जाना  शेष  सातवीं

 योजना  में  ग्रामीण  जल-आपूर्ति  परिशुद्धसरण  के  लिए  रुपये  करोड़  रुपये  रखे  गये  भालू  वर्ष  में

 सम्पूर्ण  आंध्र  प्रदेश  राज्य  के  लिए  यह  राशि  34:6  करोड़  रुपये

 यही  घन  है  जो  प्राप्त  हो  रहा  परातु  हमें  राज्य  से  भी  पर्याप्त  योजना  प्रावधान  प्राप्त

 होने  और  अगर  पर्याप्त  योजना  अनुबंध  प्राप्त  नहीं  होता  है  तब  नि:सन्देह  ही  सारी  परियोजना  में

 ही  देरी  हो  हम  क्या  खोजने  का  प्रयत्न  कर  रहे  जितना  जल्दी  हो  सके  उतनी  जल्दी  पानी
 की  आपूर्ति  के  लिए  हम  क्‍या  कर  सकते  हैं  ।

 )

 झो  वत्ताज्ेय  अंडाक  :  संन्ट्रल  असिस्‍टेंट  के  बारे  में  कोई  उत्तर  नहीं  आया  ।

 झो  प्न्ता  जोझो  :  अध्यक्ष  इनके  सवाल  का  जवाब  नहीं  आया

 भो  राम  कामसे  :  क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  इस  परियोजना  को  सहायता  के  लिए  विश्व  बेंक  के
 सम्मुख  ले  जाने  के  लिए  सोंच  रहो  है  ?

 झोसतो  दोला  कोल  :  यह  अनेक  तकनीकी  ओपचारिकताओं  से  होकर  गुजरेगी  ।
 शुरू  में  यह  मम्त्रालय  के  पास  आयेगी  और  फिर  यह  योजना  आयोग  के  पास  जायेगो  तत्पश्चात्‌  बित्त
 मन्त्रालय  ओर  बहां  से  यह  पता  लगाने  के  लिए  कि  क्या  यह  विश्व  बेक  अनुदान  के  लिए  सम्मिलित  करना
 सम्भव  है  या  नहीं  विश्व  बेंक  के  सम्मुख  ले  जाई  जायेगी  ।  जब  विश्व  बैंक  इस  परियोजना  से  सन्तुष्ट  हो

 .

 जाता है तो फिर यह अनुमोदन मिशन मसले के निपटाने के लिए भेजा एक बार इसे विश्व बेंक सारत तथा राज्य सरकार के अनुरूप निपटा लिया जाता है तथा सभी भत्ते तय हो जाती है तो विश्व बेंक ऋण में वृद्धि के लिए एक सशक्त समझौता हो जायेगा । यह योजना इस प्रकार से कार्य करेगी ओर यही कारण है कि इसमें विलम्ब हमारे विभाग ने इसमें विलम्ब नहीं किया क्ष्योंकि यह हमारे पास इसी बर्थ फरवरी में इस पुरे मामले में कुछ समय लगेगा । भ्री के० पी० रेडृस्या यादव : माननोथ मन्त्री महोदय ने महत्वपूर्ण परियो में जबाब यही प्रमुख मामला पिछले दो वर्षों में गर्मियों के मोसम के दोरान छोड़े कर ने पानी दो से तीन घंटे दिया जाता हम पानी के लिकास के लिए समग्र योजना की मांग नहीं क रहे मैं मन्‍्भी महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या रास्य सरकार ने नागाजू'न सागर जल को पहले से विद्यमान धलाशय में लाकर जमा करने के लिए कोई विशेष प्रस्ताव भेजा है ताकि छोटे नथरों को की जाने वासो जल आपूर्ति की समस्या को युसक्षाया जा हैं यह भी चाहता कि कफ वह
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 योजना  राज्य  सरकार  और  केन्द्र  सरकार  की  पहुंच  में  आपके  अनुदान  तथा  राज्य  सरकार  द्वारा
 दिये  गये  उसके  अनुरूप  अनुदानों  से  परियोजना  को  स्वीकृति  प्रदान  करने  में  कितना  समय  लगेगा  ।

 झोमतो  शोला  कौल  :  इस  योजना  को  स्वीक्लति  प्रदान  करने  में  डेढ़  से  2 साल  का  समय
 फिर  सारी  प्रक्रिया  शुरू  हो  अतः  यह  एक  लम्बी  प्रक्रिया  इसमें  पुरक  अनुशन

 राज्य  सरकार  द्वारा  दिया

 शो  रामकृष्ण  कोंताला  :  एक  रिपोर्ट  मिली  थी  कि  कृष्णा  नदी  में  हैदराबाद  नगर  को
 पीने  के  पानी  की  आपूर्ति  के  लिए  जल  उपलब्ध  नहीं  क्या  केन्द्रीय  सरकार  अथवा  राज्य  सरकार  के
 पास  हेदराबाद  सिकन्दराबाद  नगरों  को  पीने  के  पानी  की  सप्लाई  करने  के  लिए  भोदाबरी  नदी  से  पानी
 मेने  का  कोई  प्रस्ताव  मेरा  विचार  है  कि  यह  एक  अच्छा  प्रस्ताव  है'**  )

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  प्रश्न

 शो  रामकृष्ण  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  सरकार  के  पास  ऐसा  कोई  प्रस्ताव

 है  तथा  क्या  केन्द्र  सरकार  भी  उस  परियोजना  के  लिए  किसी  प्रकार  की  वित्तीय  सहायता  प्रदान  कर  रही
 है  या  नहीं  ।

 थोमतो  ज्ञीला  कौल  :  हमारे  पास  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 शो  राम  नाईक  :  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  हम  विश्व  बैंक  अथवा  अन्त  राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष
 पर  अधिक  से  अधिक  निर्भर  होते  जा  रहे  हैं  ।  तथा  इसमें  काफी  समय  लगेगा  ।  अगर  यह  मान  लिया  जाये
 कि  हम  भारत  से  बाहर  एजेंसियों  से  वित्तीय  सहायता  नहीं  तो  क्या  भारत  सरकार  राज्य  सरकार
 को  सीधे  तोर  पर  कुछ  सहायता  देगी  ताकि  यह  योजना  आगे  बढ़  सके  ?

 श्ोमतो  शीला  कौल  :  हम  इसकी  जांच

 में  वायु  प्रदूषणਂ
 +३87.  श्रो  भीबल्लम  पाणिप्रही  :

 क्या  पर्यावरण  झौर  वन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  में  सुबह  5  बजे  से  7  बजे  तक  वाहनों  से  उत्पन्न  वायु  प्रदूषण  के  संबंध  में  संध
 सरकार  ने  फोई  सर्वेक्षण  किया  और

 यदि  तो  ऐसे  प्रदूषण  को  कम  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार

 पर्यावरण  झौर  बन  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  कमल  :  और  (a)  एक  विवरण
 सदन  के  पटल  पर  प्रस्तुत  है  ।

 विवरण

 हां  ।  केन्द्रीय  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  दिल्ली  में  वाहनों  से  निकलने  वाले  धएं  का
 मित  रूप  से  सर्वक्षण  करता  इन  सर्वेक्षणों  क ेअनुसार  वर्ष  1990  में  5.00  बर्ज  से  7.00  बजे
 तक  कार्बन  जो  वाहनों  से निकलने  वाला  एक  प्रभुख  प्रदूषण  का  स्तर  1.75
 पो०  पी०  एम०  पाया  गया  ।  यह  निर्धारित  सीमाओं  के  भीतर  है  ।

 मोटर-वाहनों  से  होने  वाले  भ्रदूषण  को  कम  करने  के  लिए  उठाए  प्रस्तावित  कदम  इस
 प्रकार  हैं  :--
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 «  सड़क  पर  चल  रहे  सभी  प्रकार  के  वाहनों  के  लिए  मोटर-गाड़ो  1989  के  तहत

 ठोस  उत्सअजंन  मानक  अधिसूचित  किए  गए  हैं  ओर  वे  मानक  ।  1990  से  लागू  हो

 गए

 ,  जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  ने  विभिन्‍न  राज्य  परिवहन  निदेशालयों  को  ठोस  उत्सजंन  मानकों

 को  लामू  करने  को  सलाह  दी

 «  मोटर-वाहनों  के  प्रस्येक  विनिर्माता  को  उसके  हारा  विनिभित  वाहनों  का  एक  आदवि.प्ररूष

 प्रस्तुत  करना  होता  जिसकी  जांच  सरकार  द्वारा  विनिदिष्ट  एक  एजेंसो  ढारा  की  जातो  हे
 और  वह  इस  आशय  का  प्रमाण-पन्न  देता  है  कि  उत्पादन  उत्सजंन  मानकों  सहित  नियमों  के

 उपबन्धों  का  अनुपालन  करते  हुए  किया  गया  यह  उपबन्ध  1991  से  लागू  हो
 गया  है  ।

 मोटर-गाड़ो  1989  के  तहत  वाहनों  के  लिए  द्रव  उत्सर्जन  मानक  अधिसूच्ति

 किए  गए  हैं  ।  पेट्रोल  से  चलने  वाले  बाहनों  से  सम्बन्धित  मानक  |  1991  से  लागू  हो

 गए  हैं  और  डीजल  से  चलने  वाले  वाहनों  से  संबंधित  मानक  1992  से  लागू

 पेट्रोलियम  उद्योग  से  कहा  गया  है  कि  पेट्रोल  में  सीसे  की  मात्रा  कम  करके  1993  तक  इसे

 प्रति  लीटर  0.  15  ग्राम  कर  वें  ।

 .  भारतीय  पेट्रोलियम  देहरादून  देश  में  एक  दीर्घावधि  यानीय  उत्सजंन  नीति  पर  एक
 रिपोर्ट  त॑यार  कर  रहा  है  ।

 -  केन्द्रोय  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  ने  1०95  और  2000  की  अवधि  के  लिए  वाहनों  और
 डीजल  दोनों  से  चलने  वाले  )  के  लिए  द्रव  उत्सअजंन  मानक  तेयार  करने  और  प्रस्तावित  मानकों
 को  पूरा  करने  के  लिए  इंजिन  के  डिजाइन  में  बांछित  परिवतंत  की  जिसमें  किसी  प्रकार

 के  उपकरण  को  लगाना  भी  शामिल  का  पता  खगाने  के  लिए  1991  में  एक
 विशेषज्ञ  समिति  गठित  को

 .  राष्ट्रीय  पर्यावरणीय  इंजीनियरी  अनुसंधान  नागपुर  सड़क  पर  चल  रहे  वाहनों  से
 निकलने  वाले  उत्सजंनों  के  नियंत्रण  के  लिए  देशो  उत्प्रेरक  कन्वटर  तेयार  कर  रहा

 .  वाहनों  से  होने  वाले  प्रदूषण  के  धारे  में  जन-जागशकता  अभियान  चलाए  गए  हैं  ।

 थो  धोबल्लभ  पार  ग्रहों  :  वायु  गुणवत्ता  सर्वेक्षण  के  दिल्‍ली  में  वाय  प्रदूषण
 के  लिए  उनरदायी  मूद्य  काश्क  उद्योग  और  मोटर  वाहन  और  दिल्‍ली  में  बाहनों  द्वारा  छोड़े  गए  धुएं
 का  वायू्‌  प्रदूषण  में  योगदान  का  स्तर  50  से  60  प्रतिशत  तक  मन्त्री  ने  अपने  उत्तर  में  जो  कहा  है
 बहू  अवधि  से  संबंधित  5  बज  से  7  बजे  तक  ।  उन्होंने  कहा  हे  कि  काबंन  मोनोक्‍्साइड  की
 स्थिति  1-75  पी०  एम०  है  और  यह  सोमा  के  भीतर  है  किन्तु  यह  अध्यन्त  विवादास्पद

 मैं  जानना  चाहता  कि  क्या  यह  सत्य  है  कि  कुछ  भोड़-भाड़  वाले  क्षेत्रों  में और  बाजार  क्षेत्रों
 रात्रि  के  समय  पुराने  माडलों  के  ट्रकों  और  बसों  को  पाकिंग  के  वाय  प्रदूषित  होती  है  भोर

 प्रदूषण  स्तर  अधिक  हो  जाता  है  जो  हानिकारक  होता  है  क्योंकि  वाहनों  को  शुरू  करने  में  समय  लगता
 कम  से  कम  दिल्ली  जो  एक  बहुत  सुन्दर  शहर  है  ओर  भारत  की  राजधानी  उसे  वाय्‌  प्रदूषण

 से  मुक्त  करने  क ेलिए  भारत  सरकार  क्‍या  कदम  उठा  रही  है  ?

 1९
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 शो  माननीय  सदस्य  ने  प्रातः  5  और  7  बजे  के  बीच  दिल्‍ली  में  होने  वाले  प्रदूषण
 के  बारे  में  प्रश्न  पूछा  है  ।  दिल्‍ली  में  प्रदूषण  के  स्तर  के  बारे  में  हूम  निश्चित  रूप  से  बिन्तित  दिल्‍ली
 में  प्रदूषण  का  स्तर  देश  में  सर्वाधिक  है  और  यह  प्रदूषकों  871.92  टन  प्रति  दिन  यह  सत्य  है  कि

 कुछ  भागों  में  विशेषकर  जब  इंजन  बेकार  चल  रहे  होते  हैं  प्रदूषण  अधिकतम  होता  दिल्‍ली  में

 प्रदूषण  को  55  से  60  प्रतिशत  के  बीच  प्रदूषण  वाहनों  के  प्रदूषण  के  कारण  होता  है  ।

 शो  झभोवल्लम  पाणिप्रही  :  क्या  आप  उत्तर  से  संतुष्ट  हैं  ?  हम  सभी  दिल्‍ली  में  रह  रहे
 गह  हमारी  अपनी  सावधानी  उन्होंने  उत्तर  बीच  में  ही  छोड़  दिया  वे  कहते  हैं  कि  यह  एक

 बनता  का  विषय  वस  किन्तु  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  दिल्ली  में  इस  बढ़ते  हुए  वायु  प्रदूषण
 को  रोकने  के  लिए  सरकार  क्‍या  कदम  उठा  रही  इस  पर  वे  इसमें  वाहनों  हृत्यादि  के  प्रदूषण  में
 बोगदान  आदि  पर  सहमत  हैं  ।

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  प्रश्न  पूछें  ।

 क्रो  भोवल्लभ  पालणिप्रही  :  क्या  सरकार  ट्रक  जैसे  निजी  वाहनों  की  पाकिग  के  लिए  दिल्लों

 झहर  के  बाहर  कोई  स्थान  निश्चित  क  रने  पर  विचार  कर  रही  है  ?  प्रदूषण  रोकने  के  लिए  क्या  सरकार
 दिल्‍ली  में  बंटरी  से  चलने  वाले  वाहन  चलाने  पर  विचार  कर  रही  है  ?  सरकार ने  प्रदूषण के  बारे  में

 कुछ  मापदण्ड  निश्चित  किया  है  और  उन्होंने  इसे  सूचित  किया  किन्तु  इसे  कौन  कार्यान्वित  कर  रहा
 और  हस  पर  कौन  निगरानी  कर  रहा  दिल्‍ली  में  18  लाख  वाहन  13  लाख  तिपहिया  ओर

 दुपहिया  वाहन  हैं  जो  व्यापक  रूप  से  प्रदूषण  में  योगदान  कर  रहे  हैं  ।

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  कृपया  प्रश्न

 शो  भशोबललम  पालिप्न हो  :  कौन-सा  अभिक रण  इसे  क्रियान्बित  कर  रहा  है  और  इस  पर  निगरानी
 रश  रहा  है  ?  पिछले  महीनों  में  कितनी  बार  जांच  को  गई  है  ?  कितने  मामलों  में  सजा  दी  गई  व

 पंजीकरण  रह  इत्यादि  किया

 झ्रध्यक्ष  महोवय  :  अगर  आपके  पासये  आंकड़े  तो  उन्हें  दे  अस्कषा  लि।|खत  में  उन्हें
 भेज  दें  ।

 झो  कमलनाथ
 :

 मैं  उन्हें  आंकड़े  दे
 सकता  मैं  पूरी  तरह  तैयार  वश्नतें  आप  मुक्षे

 समय  दें  ।

 दिल्‍ली  परिवहन  निगम  ने  अपनी  बसों  के  बारे  में  एक  व्यापक  कार्य  योजना  तैयार  की  इस
 काये  योजना  में  नई  बसे  पुरानी  बसों  को  संख्या  कम  अतिभार  को  कम  और  धुएं  के
 स्तर  को  जांचने  के  लिए  बसों  में  धुएं  क ेमीटर  लगाना  शामिल  है|  दिल्ली  प्रशासन  ने  एक  जन  अभियान

 शुरू  किया  है और  सरकारी  बाहनों  ओर  डी०  टी०  सी०  बसों  पर  कार्यवाही  शुरू  की  परिवहन
 विभाग  द्वारा  दिल्‍ली  प्रशासन  मोटर  वाहनों  द्वारा  छोड़े  गए  घुएं  से  होने  वाले  वायु  प्रदूषण  को  रोकने  के

 लिए  एक  नियोजित  योजता  का  कार्यान्वयन  कर  रहा  एक  निश्चित  अवधि  के  बीच  जांच  करवाने  की

 सुविधा  है  और  गेस  विश्लेषक  दिए  गए  प्रदूषण  के  मापदण्डों  को  प्रमाणित  करने  के  1990  में
 विभाग  ने  एक  विस्तृत  योजना  कुल  10:35  साख  वाहन  धारकों  ने  प्रदूषण  जांच  सुविधा  का

 इस्तेमाल  1.32  साख  वाहन  धारकों  को  चेतावनी  जारी  को  1991  तक  2900

 बाहनों  को  दण्डित  किया  3250  वाहनों  के  मामले  में  दुरुस्ती  प्रमाण-पत्र  रह  किए
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 ]

 श्री  सदन  लाल  खराना  :  अभी  मंत्री  जी  ने  डी०  टी०  स्री०  की  बात  कही  कि  डी०  टी०  सी०  ने

 प्लान  बनाया  हुआ  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  पिछले  छः  या  दस  सालों  में  डी०  टी०  सी०  ने

 ओल्ड  वसेस  की  परसेन्टेज  कितनी  कम  यदि  आप  आंकड़े  देखे  तो  वह  परसैन्‍्टेज  कम  हो  ही  नहीं

 रही  पुरानी  आठ-दस  साल  की  बसों  का  नम्बर  परसेन्‍्टेज  में  बढ़ता  जाता  आपने  बाकी  कार्यवाही
 तो  कह  दी  लेकिन  दिल्‍ली  में  पौलूशन  के  लिए  डो०  टी०  सी०  काफो  हद  तक  रिसरपौंसीबल  उनके
 खिलाफ  कितनी  कार्यटाही  की  ?  पार्ट  ज्यादा  इम्पौटेंट  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  जो  रोकने  के
 उपाय  आपने  किये  और  हस  बारे  में  जो  अंकड़े  दिये  व  जो  कुछ  भी  इस  क्षेत्र  में  आपने  किया  ट्रांसपोर्ट
 डिपार्टमेंट  में  जो  आपका  स्टाफ  उसके  लिए  ये  सब  करना  फिजिकली  पॉसिबल  नहीं  एक  श्हिकल
 की  चेकिंग  के  लिए  5  मिनट  उस  हिसाब  से  एक  मिनट  के  अन्दर  अगर  कुल  व्हिकल्स  देखें  तो

 उसका  आप  हिसाब  लगा  सकते

 भ्रध्यक्ष  महोदरा  :  आपका  क्वश्चनत  कया  है  ?

 ही  मदन  लाल  खुराना  :  अध्यक्ष  मेरा  क्वश्चन  यह  है  कि  पौल्यूशन  को  ठीक  करने

 की  जो  आपने  व्यवस्था  की  वह  बिल्कुल  बोगस  वह  केवल  कागजों  पर  ही  है  और  उसमें
 खोरी  चलती  प्रश्न  यह  है  कि  यह  सम्भव  नहीं  लगता  हस  नये  सिस्टम  के
 कारण  भ्रष्टाचार  बढ़ा  एक  आदमी  के  ढस  का  ही  नहीं  है  कि  वह  इतने  व्हिकल्स  की  चेकिंग  कर

 इस  नये  सिस्टम  को  रिव्यू  करने  के  बारे  में  आप  विचार  कर  रहे  हैं  ?

 ]

 झो  कसल  नाथ  :  मैं  सहमत  हूं  कि  दिल्ली  के  प्रदूषण  में  डी०  टी०  सी०  का  बड़ा
 वबाव  मैं  पर्यावरण  और  वन  मन्त्री  परिवहन  मन्त्री  नहीं  हूं  ओर  गृह  मन्त्री  भी  नहीं
 हमसे  मानदण्ड  निश्चित  किए  हैं  ?  इन  मानदण्डों  को  लागू  करने  का  काम  दिल्‍ली  पुलिस  का  और

 यूह  मम्भालय  का

 जहां  तक  नई  बसे  शुकू  करने  का  प्रश्त  है  यह  परिवहन  मंत्रालय  का  मामला  है  मेरा  दुर्भाग्य
 से  मेरे  पास  इन  दोनों  मंत्रालयों  का  पदभार  नहीं  मैं  इस  विषय  पर  विभिन्‍न  प्राधिकरणों  के  लिए
 जल्दी  ही  एक  समन्वय  ब्रेठक  करूंगा  जिसमें  दिल्ली  पुलिस  ओर  भूतल  और  परिवहन  मंत्रालय  भो
 झामिल  होंगे  ओर  में  श्री  मदन  लाल  खुराता  को  भी  इस  बेठक  में

 की  शोमनाहोद4र  राव  बाइडे  :  आपके  द्वारा  मैं  माननीय  मन्‍्त्री  स ेआनना  भाहूंगा  कि
 क्या  प्रदूषण  का  यह  प्रतिशत  5  बजे  ओर  7  बजे  के  बीच  लोगों  के  हितों  के  लिए  हानिकारक  है
 जब  अधिकतम  ट्रैफिक  होता  है  ओर  ट्रकों  वाहनों  द्वारा  छोड़ी  गई  गेस  यादि  वह  जमीन  के  पास  छोड़ो
 जाएं  या  जमीन  से  दूर  छोड़ी  कि  कहीं  कुछ  अन्य  देशों  में  होता  उस  प्रभाव  का  क्या
 कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  अगर  ऐसा  है  क्या  सरकार  इजन  की  या  निकास  पंप  की  डिजाइन  में
 कुछ  परिवर्तन  करने  के  लिए  उचित  कवर  उठाएगी  ताकि  न्यूनतम  वायु  प्रदूषण  हो  और  यह  नागारिकों
 के  द्वित  में  हानिकारक  न  हो  ?

 झो  कसल  केम्द्रीय  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  सीसे  के  स्तर  पर  नियंत्रण  देख  रहा
 जो  भारी  वाहनों  के

 ट्रं  फिक
 बाले  क्षेत्र  में  ओर  व्यस्ततम  घंटों  में  अमुथ्ध  प्रदूषण  यह  भ्रश्त  सिर्फ  प्रातः

 5  बजे  से  7  बजे  तक  के  लिए  पूछा  गया  माननीय  सदस्य  ने  5  बज  से  7  वजे  साय॑  का  उल्लेख  किया

 16
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 फिर  भी  यह  किया  गया  है  और  पाया  गया  है  कि  यह  स्तर  वायु  के  प्रति  क्यूबिक  मीटर  में  सीसे  का

 300-600  मोनोग्राम  के  बीच  है  ।  कुछ  क्षेत्रों  में  यह  1500  तक  पहुंच  गया  है  ओर  कभी-कभी  यह
 1500  मोनोग्राम  में  होता  इसकी  स्वीकृत  सीमा  अधिकतम  1000  तक

 जहां  तक  प्रश्न  के  दूसरे  भाग  का  संबंध  हम  लगातार  वाहनों  द्वारा  तथा  अन्य  प्रकार  से  होने
 बाले  वायु  प्रदूषण  की  जांच  करते  रहते  और  इस  संबंध  में  हम  प्रभावी  कदम  उठा  रहे

 |  हिन्दी  ]

 ओर  कालकादास  :  अध्यक्ष  दुनिया  में  पर्यावरण  को  दृष्टि  प्रदूषण  की  दृष्टि  से  दिल्ली

 का  तोसरा  स्थान  है  और  जंसा  मन्त्री  महोदय  ने  माना  भी  है  कि  हमारे  देश  में  सबसे  ज्यादा  प्रदूषण  दिल्‍ली
 में  जिसके  कारण  दिल्‍ली  की  जनता  को  बहुत  बुरे  परिणाम  भुगतने  पड़  रहेहैं  तो  मैं  मन्त्री  महोदय  से  यह
 जाभना  चाहता  हूं  कि  दिल्ली  में  पर्यावरण  अच्छा  बनाने  के  लिए/प्रदूषण  को  समाप्त  करने  के  लिए
 कौम  से  कदम  सरकार  उठा  रही  है  ?  उन  कदमों  से  कितने  प्रतिशत  प्रदूषण  कम  हुआ  है  ओर  अगर

 उनसे  प्रदूषण  कम  नहीं  हुआ  है  तो  फ्यूचर  भविष्य  में  प्रदूषण  समाप्त  हो  दिल्‍ली  में  प्रदूषण  की

 मार  कम  उसके  लिए  सरकार  क्या  कदम  उठा  रही  है  ?

 ]

 क्रो  कमल  नाथ  :  यह  एक  बहुत  व्यापक  प्रश्न  किन्तु  मैं  प्रयत्न  करूंगा  और  जहां  तक
 संभव  हुआ  उत्तर  में  इसे  समेटने  का  प्रयत्न  करूंगा  ।

 दिल्ली  में  प्रदूषण  बेशक  एक  गहरी  चिता  का  विषय  विश्व  भर  में  प्रदूषण  में  दिल्‍ली
 का  स्थान  अतिकतम  में  ह ैऔर  जब  तक  इस  पर  नियंत्रण  नहीं  किया  जाता,हम  बड़ो  मुश्किस  में  पढ़  जाएं गे
 इसमें  कोई  शक  नहीं  वाहनों  से  होने  वाले  प्रदूषण  को  रोकने  के  लिए  कई  कदम  उठाए  गए  जिन्हें
 मैं  अभी  कहने  का  प्रयत्न  कर  रहा  ओऔद्योगिक  प्रदूषण  के  बारे  में  हमारे  निकट  ही  दो  ताप

 विद्युत  केन्द्र  हैंਂ  बदरपुर  तथा  एक  ओर  ।  उनके  प्रदूषण  स्तर  को  कम  करने  के  लिए  कदम  उठाए  बए
 कई  यन्त्र  लगाए  गए  इन  दो  ताप  केन्द्रों  स ेकमी  हुई  इसके  साथ  ओद्योगिक  गतिविधियों

 के  बढ़ने  वाहनों  के  बढ़ने  यह  एक  निरन्तर  होने  वाली  प्रक्रिया  हम  प्रभावी  कदम  उठा  रहे  हैं
 ओर  मुझे  विश्वास  है  कि  हम  दिल्‍ली  में  प्रदूषण  नियन्त्रण  करने  में  सफल

 झ्रष्यक्ष  महोदय  :  श्री  विजय  नवल  पाटिल  ।

 ]

 शो  मेरा  सवाल  रह  अध्यक्ष  मैंने  यह  पूछा  था  कि  दिल्ली  में  जो  कदम

 उठाए  क्या  उनसे  प्रदूषण  कम  हुआ  है  ?  अगर  नहीं  तो'*ਂ

 [  धतुवाद च्छ  ट

 सध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  आपके  प्रश्न  की  अनुमति  नहीं  देनी  चाहिए  थी  क्योंकि  यह  काफ़ी
 व्यापक  है  ।

 ]

 ऐसा  नहीं  यह  प्रश्न  न्हीकल्स  से  संबंधित  दूसरों  को  भी  प्रश्न  धूछता  है  ।
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 नी  नी
 थी  कालकादास  :  दिल्ली  का  प्रदूषण  में  सारे  देश  में  पहला  स्थान  है  और  इन्होंने  जो

 कदम

 उठाए  वह  फेल  हो  गए  तो  दूसरे  कदम  कौन  से  जो  प्रदूषण  को  समाप्त  करने  के  लिए  सरकार  उठा

 रही

 [  प्रमुवाव  ]

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  श्री  विजय  नवल

 को  बिजय  नवल  पाठिल  :  अध्यक्ष  माननीय  शहरी  विकास  मस्त्री  द्वारा  मुझे  अभी

 तक  मकान  नहीं  आवंटित  किया  गया  इस  कारण  मैं  वाहनों  से  होने  वाले  प्रदूषण  का  सीधा  शिकार

 मैं  नोएडा  में  रह  रहा  जब  भी  सड़क  पर  कोई  वाहन  खराब  होता  अन्य  सभी  वाहन  धीमे  हो
 जाते  हैं  और  उस  दस  किलोमीटर  के  मार्ग  को  पार  करने  में  एक  घण्टे  से  भी  अधिक  समय  लगता

 मैं  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  कानून  में  कोई  प्रावधान  किया  जाएगा  या  कोई  संशोधन  किया

 जाएगा  ताकि  जब  भी  घारक  द्वारा  बाहन  के  रख-रखाव  में  बरती  गई  लापरवाही  के  कारण  कोई  वाहन
 खराब  होता  है  ओर  इससे  ट्रंफिक  में  बाधा  होतो  तो  ऐसे  लापरवाह  वाहन  धारकों  को  दण्ड  दिया

 ज॑से  कि  हम  उन  लोगों  को  दण्डित  करते  हैं  जो  पत्चास  किलोमीटर  प्रति  धण्टा  से  अधिक  रफ्तार
 पर  वाहन  चलाते

 ॥

 भ्रष्यक्ष  महोद  :  जहां  तक  कानून  में  संशोधन  का  संबंध  है  मैं  नहीं  जानता  कि  क्या  '**

 ई
 )

 झो  विजय  नवल  पाटिल  :  यह  एक  ज्ञात  तथ्य  है  कि  सड़क  पर  एक  वाहन  के  खराब
 हो  जाने  पर  भी  प्रत्येक  अन्य  वाहन  को  एक  घण्टे  की  देरी  हो  जाती

 हि
 प्रध्यक्ष  महोदय  :  जहां  तक  संशोधन  का  संबंध  हम  इसे  प्रश्न  काल  के  वौरान  नहीं

 करते  ।

 झो  कमल  नाथ  :  जब  इंजन  बेकार  चलता  है  तो  उससे  ज्यादा  प्रदूषण  होता  अगर
 कोई  बाहन  खराब  हो  जाता  है  तो  ट्रैं  फिक  दक  जागगा'*ਂ  अगर  कोई  वाहन  खराब  हो  :  ब्ाए
 तो  मैं  कुछ  नहीं  कर  सकता  ।

 शो  विजय  मवल  पाठिल  :  लापरवाह  लोगों  को  दण्ड  देने  का  कोई  प्रावधान  है  थौर  उनके
 खिलाफ  तुरन्त  कोई  कार्यवाही  की  जाएगो'**  )

 हि  हा  पाप
 :  मैं  सिफे  यह  कह  सकता  हूं  कि  जब  किसी  बाहन  का  इंजन  बेकार

 चल  रहा  होता  है  तो
 उस  समय  प्रदूषण  सर्वाधिक  होता  ओर  अगर  उस  वाहन  के  खिलाफ

 की  जाती  है  तो  इस  पर  गृह  विभाग  को  विचार  करना  है  हमें  हे

 फ  का्बाही

 हिस्दी  ]

 भी  जसबंत  सिह  :  अध्यक्ष  यदि  60  प्रतिशत  जेसा
 म॑

 ताया रा  मंत्री  महोदय  ने
 गाड़ियों  की  वजह  से  है  तो  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहुंगा  कि  क्या  ऐसा  को  |  अल्ताब  है कि  दिल्ली  में  हफ्ते  में  एक  दिन  कहीं  भी  कोई  मोटरगाड़ी  न  चले  ताकि  यह  प्रवृषण  कम  हो  ?  क्‍या  ऐसा कोई  सुझाव  उस  सुझाव  पर  विद्वार  करेंगे  ?

 गा
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 शो  कप्तल  नाथ  :  अध्यक्ष  अगर  माननोय  सदस्य  ऐसा  सुझाव  देना  तो  हम  उत्त

 धुशाव  पर  जरूर  कंसोडर  लेकिन  अभी  कोई  ऐसा

 थो  जसबन्त  सिह  :  दे  दिया  )

 एक  सानमोय  सदस्य  :  क्या  आप  इस  पर  विचार  करने  वाले  हैं  ?  '*'
 )

 ***

 की  कमल  नाथ  :  इन्होंने  पूछा  कया  ऐसी  बात  कंसीडरेशन  में  है  या  नहीं  ?  मैं  कहना

 चाहता  अगर  ऐसा  सुझाव  तो  उसको  जरूर  कंसीडर  किया  जाएगा  ।

 प्रामय  संसाधन  विकास  संत्री  क्ष  त  :  मेरे  विचार  से  सभा  को  माननोय  पर्यावरण

 एवं  बन  मंत्री  का  आभारी  होना  चाहिए  पहली  बार  क्‍योंकि  उन्होंने  मेरे  विचार  से  प्रदूषण  के  आंकड़े

 प्रदतों  क ेलिखित  उत्तर

 के  बोजों  को  मोलामी

 *389.  डा०  परशुराभ  गंगवार  :

 क्या  पर्यावरण  शोर  वन  मंत्री  यह  बत।ने  की  करेंगे  कि  :

 कया  उत्तर  प्रदेश  के  पीलीभीत  वन  प्रभाग  द्वारा  साल  के  बीजों  की  नीलामी  की  जा

 रही

 यदि  तो  गत  तोन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  कितने-कितने  बीजों  की  नीलामी  की  गई
 भर  उससे  कितनी-कितनी  धनराशि  प्राप्त

 क्‍या  इस  वर्ष  साल  के  बीजों  को  नीलामी  नहीं  को  भौर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  है  ?

 पर्यावरण  झोर  वन  मम्तालय  के  राज्य  सस्ती  कम्तल  :  हां  ।

 (@)  पोलीभीत  के  उत्तरो  और  दक्षिणी  प्रभागों  में  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  नीक्लाम  की  बयी
 साल  के  बीजों  को  मात्रा  और  उससे  वसूल  को  गई  राशि  निम्न  प्रकार  है  :-..

 बबं  लोलास  को  गई  सात्रा  बसुल  को  १ई  राक्षि

 1988-89  कोई  नीलामी  नहीं  को  गई  श्न्य

 1989-50  32,933  क्विटल  दक्षिण

 प्रभाग  )  8.11  लाख  रुपये

 1990-91  कोई  नीलामी  नहीं  की  गई  शून्य

 और  1991-92  के  दोरान  पीलीभीत  में  13,901  क्बिटल  साल

 के  बीजों  को  नोलामी  को  गई  थी  ओर  इससे  15.75  साख  दुपये  का  राजस्व  वसूल  किया  यया  ।
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 ee

 हेअ-प्रथा  पर  रोक

 [  ध्रमुबाद  ]  प्ज्

 $३90,  क्रो  पी०  सो  ०  याप्रस  :

 बया  भानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  दहेज  को  क्षुप्रथा  आज  भी  प्रचलित

 यदि  तो  दहेज  प्रथा  को  रोकने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का  विश्वार  है८

 दहेज  के  बिना  विवाहों  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  क्या  प्रोत्साहन  देने  का  विचार  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  उन  संस्थाओं  और  स्वयंसेवी  संगठनों  को  वित्तपोवित  करने  का

 है  जो  निधन  व्यक्तियों  का  बिना  दहेज  के  विवाह  कराते

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  भ्रजु  न  :  जी  हां  ।

 सरकार  ने  दहेज  लेने-देने  को  हतोत्साहित  करने  के  लिए  विभिन्‍न  कदम  उठाए  हैं  जिनमे

 निम्ग  लिश्षित  उपाय  शामिल  हैं  :--

 (1)  दहेज  निषेद्ध  1961  में  संशोधन  किए  गए  ।  ये  संशोधन  1984  और  1986
 में  किए  गए  इसके  फलस्वरूप  भारतीय  दण्ड  दण्ड  प्रक्रिया'संहिता  तथा
 भारतीय  साक्ष्य  अधिनियम  जैसे  अपराधिक  कानूनों  में  भी  संशोधन  किए  दहेज
 निषेध  अधिनियम  की  अब  फिर  1991  में  समीक्षा  की  गई

 (2)  महिलाओं  के  प्रति  अपराध  सम्बन्धी  कानूनों  के  कारगर  कार्यान्वयन  के  लिए  राज्य
 सरकारों  और  केन्द्र  शासित  प्रदेश  के  प्रशासनों  को  अनुदेश  जारी  किए  गए

 दहेज  की  सामाजिक  बुराई  के  विरुद्ध  जन  प्रचार  अभियान  भी  तेज  किए  गए  इस
 बुराई  के  सम्बन्ध  में  सामाजिक  जागरुकता  उत्पन्न  करने  हेलु  दूरदशन  के  कार्यक्रमों  के
 माध्यम  से  प्रचार  किया  जा  रहा

 महिलाओं  को  भ्राधिक  रूप  से  स्वतन्त्र  बनाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  महिलाओं  के  लि  ए
 आय  आधथिक  विकास  ओर  विभिन्न  सहायक  सेवाओं  की  कई

 योजनाएं  क्रियान्बित  की  जा  रही  हैं  ताकि  वे  वहेज  सम्बन्धी  मांगों  की  रोकथाम/सामना
 कर  सके  ।

 (3  चना

 जा (4

 (5  चिजकनी  महिला  अधिकारों  की  जानकारों  के  लिए  कानूनी  साक्ष  रता  कार्यक्रमों  और  अन्य
 कलापों  तथा  शिविरों  के  आयोजन  के  लिए  महिला  स्वयंसेवी  संगठनों  संस्थानों  और

 विश्वविद्यालयों  के  माध्यम  से  जागृति  विकात्त  योजनाएं  क्रियान्वित  की  जा  रहो
 दहेज  रहित  विवाहों  के  लिए  प्रोश्साहन  देने  हेतु  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।
 जी  नहीं  ।

 लघु  ध्ोर  मध्यम  कसयों  का  समेकित  विकास
 $  डा०  लक्षत्री  नारायण  पांडेय  :

 भी  भटल  बिहारो  बालपेयो  :

 क्या  हाहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :
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 बन  ऑििओणओ  आज  क्‍ज-+  कवि  जिजत+--+ «५  -  ०-०  +++_+ बनलल  -

 क्या  केन्द्र  सरकार  द्वारा  प्रायोजित  लघु  एवं  मध्यम  कस्बों  के  समेकित  विकास  को  योजना
 के  अंतर्गत  वर्ष  1990-91  के  दौरान  संघ  सरकार  द्वारा  मध्य  हिमाचल  प्रदेश  और

 उत्तर  प्रदेश  राज्य  सरकारों  के  लिए  कोई  धनराशि  स्वीक्ृत  की  गई

 जल जल

 यदि  तो  मंजूर  की  गई  धनराशि  तथा  वास्तव  में  दी  गई  घनराशि  का  अलग-अलग
 ब्यौरा  क्या  भोर

 इन  राज्यों  को  वर्ष  1991-92  के  लिए  कितनी  धनराशि  का  आवंटन  किया  थया  है  ?

 हहरी  विकास  मंत्रो  शोला  :  से  लघु  और  मध्यम  कस्यों  के
 समेकित  विकास  की  योजना  के  अन्तर्गत  वर्ष  1990-91  के  दौरान  नीचे  दी  गई  धनराशियां  मंजूर  और
 जारी  की  गई  :--

 1.  मध्य  प्रदेश  ~  185.00  लाख  रुपये

 2.  राजस्थान  न  82.50  लाश  रुपये

 3.  उत्तर  प्रदेश  —_—  198.50  साख  रुपये

 हिमाचल  प्रदेश  क ेलिए  1990-91  के  दौरान  कोई  भी  योजना  संस्वीकृत  नहीं  की  मई  शधु  और
 मध्यम  कस्बों  के  समेकित  विकास  की  योजना  के  अन्तगंत  कोई  राज्यवार  निधियों  का  आवंटन  नहीं
 किया  जाता  ।  चालू  वर्ष  के  दौरान  योजनाओं  की  मंजूरी  के  लिए  राज्य  सरकारों  से  अभो  तक
 योज  ना  रिपोर्ट  प्राप्त  नहीं  हुई  हैं  ।

 में  बन  भूमि  को  मियमित  करनाਂ

 +३92,  श्री  टी०  जे०  अंजलोल  :

 क्या  पर्यावरण  झोर  वन  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  संध  सरकार  को  केरल  सरकार  की  ओर  से  इस  आशय  का  कोई  अधभ्यावेदन  मिला
 है  कि  उस  वन  भूमि  पर  कब्जे  को  नियमित  कर  दिया  जिस  पर  !  1977  से  पहले
 कब्जा  कर  लिया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 संघ  सरकार  ने  उस  पर  कया  कार्यवाही  की  है  ?

 पर्यावरण  प्रोर  वन  भन्‍्त्रालय  के  राज्य  मंत्रो  कसल  :  से

 पथानानथिट्टा  और  क्विलोन  जिलों  में  28,588.159  हेक्टेयर  वन  भूमि  उन  अवंध
 कब्जा  धारकों  को  देने  के  बारे  में  केरल  राज्य  सरकार  से  1986  में  एक  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  था
 जिसका  उस  पर  1-1-1977  से  पहले  कब्जा  मंत्रालय  में  इस  प्रस्ताव  के  प्राप्त  होने  से
 हित  सुरक्षा  मुन्नार  ने  केरल  उच्च  न्यायालय  में  की  मूल  याचिका  10797  में

 दिनांक  30-5-1985  की  एक  सी ०  एम०  पी०  सं०  :  33827|84  दायर  की  थी  जिसमें  मूल  याचिका
 पर  निर्णय  होने  तक  इदुक्‍्की  जिले  में  वन  भूमि  सौंपने  या  पट्टा  जारी  करने  के  लिए  सभी  कायंवाहियों
 पर  स्थगन  आदेश  प्राप्त  करने  की  मांग  की  गई  माननीय  उच्च  न्यायालय  ने  दिनांक  30-5-1985
 के  आादेश  के  द्वारा  अन्तरिम  स्थगन  दे  दिया  था  जिसे  बाद  में  दिनांक  30-10-1985  के  आदेश  के  हारा

 क्याई  कर  दिया  माननीय  केरल  उच्च  न्यायालय  ने  दिनांक  3-4-1991  को  मूल  यात्रिका  को

 ड़
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 a  ॒  रर  झेझेझझ

 अब  यह  कहकर  अन्तिम  रूप  से  निपटा  दिया  है  कि  मामले  के  गुणावगुण  को  ध्यान  में  रखते  हुए  भारत

 सरकार  को  धन  अधिनियम  के  अन्तगंत  उपयुक्त  कारंवाई  करनी  निरणंय  प्राप्त  होने  पर

 इस  प्रस्ताव  की  जांच  को  गई  थी  और  सम्बन्धित  सूचना  भेजने  के  लिए  दिनांक  2-8-1991  को  राज्य

 सरकार  को  लिखा  गया  पूर्ण  सूचना  प्राप्त  होने  पर  अन्तिम  निर्णय  लेने  के  लिए  इस  प्रस्ताव  पर

 कारंगाई  को  जायेगी  ।

 सेवा-मिब॒त  या  होने  वाले  सरकारो  कप्षचारियों  को  दिल्‍लो  विकास

 प्राधिकरण  के  प्लेट

 $293.  भ्री  रोशन

 हरी  सदन  लाल  खुराना  :

 क्या  बाहरी  थिकास  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  अपने  फ्लेटों  का  प्राथिमकता  के  आधार  पर  आवंटन
 करने  के  लिए  विभिन्‍न  आवासीय  योजनाओं  के  अन्तर्गत  पंजीकृत  उन  सरकारी  कमंचारियों  से  आवेदन
 पत्र  आमन्त्रित  किए  हैं  जो  सेबा-निवृत  हो  चुके  हैं  अथवा  3  1993  तक  सैवा  निवत्त  होने
 बाले

 यवि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  भौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 शहरी  बिकास  मंत्री  झीला  :  हां  ।

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  हाल  में  ऐसे  सरकारी  जो  सेवा  निवुत्त  हो
 गए  हैं  अथवा  31  1993  को  या  उससे  पूर्व  सेवा  निवृत्त  वाले  हैं  तथा  न्यू  पैटनं
 1979  तथा  छठी  और  छठी-ए  स्व-वित्त  पोषित  योजनाओं  के  अंतर्गत  आबंटन  को  प्रतीक्षा
 कर  रहे  स ेदिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  फ्लंटों  का  प्राथमिकता  के  आधार  पर  आयंटन  करने  के
 लिए  आवेदन  आमंत्रित  किए  भावेदन  प्राप्त  करने की  अंतिम  तिथि  30  1991

 प्रश्न  ही  नहीं

 श्रांप्न  प्रदेश  में  प्रामोण  ध्स्पतालों  के  लिए  बिश्त  बेंक  को  सहायता
 +394.  डा०  डो०  बेबटेदबर  राव  :

 क्या  स्वास्थ्य  शोर  परियार  कश्याण  संत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ग्रामीण  अस्पतालों  का  विकास  करने  के  लिए  विश्व  बैंक  की  सहायता  पामे  हेतु
 भआंध्म  प्रदेश  सरकार  ने  केसद्रीय  सरकार  को  एक  परियोजना  रिपोर्ट  भेजो  और

 पवि  तो  इस  बारे  में  अब  तक  कितनी  प्रभति  हुई  है  ?

 स्वास्थ्य  छोर  परिवार  कल्पाण  मंत्रो  एम०  एल०  फोलेदार )  :  हां  ।
 इस  प्रस्ताव  को  हाल  ही  में  योजना  आयोग  द्वारा  स्वीकृति  दे  दी

 विश्व  बेंक  ते  सहायता  प्राप्त  करने  हेतु  कारंबाई  की  जा  रही
 गई  है  ओर  इस  पर
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 सो ०  जी०  ठीकों  को  कम्तो

 ]
 ०995.  क्री  विध्वनाथ

 क्या  स्वास्थ्य  झोर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  6  199]  के  भारतਂ  में  ०  सी ०
 जी०  टीकों  की  आपूर्ति  में  कमीਂ  शीष॑क  से  प्रकाशित  समाधभार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  बी०  सी०  जी०  टीकों  की  कमी  होने  के  क्या  कारण  और

 इस  संबंध  में  सरकार  क्‍या  उपचारात्मक  उपाय  कर  रही  है  ?

 स्वास्थ्य  शोर  परिवार  कल्याण  मंत्री  एम०  एल०  :  हां  ।

 भौर  बी०  सी०  जी०  वेक्सीन  मद्रास  का  विस्तार  और
 करण  हो  जाने  के  कारण  बी०  सी०  जी०  वैक्सीन  के  देशी  उत्पादन  को  अस्थायी  तौर  पर  स्थगित  कर
 दिया  गया  था  ।  इस  कमी  को  मौजूदा  स्टॉक  का  उपयोग  करके  ओर  यूनिसेफ  के  माध्यम  से  अत्यधिक
 मात्रा  में  आयात  करके  पूरा  करने  का  प्रस्ताव  किया  गया  था  ।  इसकी  विश्व  स्तर  पर  कमी

 होने  के  कारण  यूनिसेफ  अधिक  मात्रा  में  सप्लाई  करने  में  असमर्थ  था  जिस  से  वित्तीय  वर्ष  की  प्रथम
 तिमाही  में  इसकी  शहरी  क्षेत्रों  मे ंअस्थायी  तौरपर  कमी  हो  बी०  सी०  जी०  वैक्सीन

 मद्रास  ने  इस  वर्ष  मई  महीने  से  उत्पादन  शुरू  कर  दिया  है  और  स्थिति  के  शीघ्र  ही  सामान्य  हो
 जाने  की  सूचना  दी  है  ।

 बेधर  लोगों  क ेलिए  मकान

 [  ]
 $१३396,  भी  ध्थ  न  चरण  सेठो  :

 क्या  दाहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  आवास  एवं  नगर  विकास  निगम

 )  द्वारा  राज्यों  को  बेघर  लोगों  के  लिए  मकानों  के  निर्माण  हेतु  दो  बर्षों  के  दौरान  वर्ष-वार  तथा
 राज्य-वार  कुल  कितनी  घनराशि  स्वोक्रुत  की  गई  हैं  ?

 हाहरी  विकास  ऊंत्रो  शोला  :  संलगत  तथा
 1989-90,  1990-91  के  दौरान  स्वीकृत  राशियों  को  दशाते  हैं  ।

 के  बौरान  प्राबास  के  लिए  हुडको  द्वारा  स्वोकृत  श्णी-वार  ऋण

 ऋ०  ई०डब्ल्यू०एस०  एल०भई०जी०  एम०आई०णजी  एच०आई०जी०  योग
 सं»  राज्य  क्षेत्र

 दुपयों

 1  2  3  4  5  6  7

 क््चज्
 रे

 1.  आस्ध्र  प्रदेश  1993.05  1377.59  1085.70  201.72  4658.06

 2.  अछूणाचल  प्रदेश  0.00  59.50  81.00  0.00  140.50

 88
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 2  3  4  5  6  7

 असम  144.96  10.56  51.52  140.69  347.73

 बिहार  630.00  36.74  82.37  150.70  899.81

 गुजरात  1062.95  915.03  798.32  189.43  2965.73

 हिमाचल  प्रदेश  0.00  0.00  16.94  233.24  250.18

 हरियाणा  147.92  76.00  147.94  202.47  574.33

 जम्मू  तथा  कश्मीर  0.00  0.00  94.44  151.48  24:.84

 क्केरल  2453.58  3473.49  431.03  18.02  6376.12
 कनटिक  1757.03  861.76  642.98  382.49  3644.26

 मेघालय  0.00  0.00  57.75  0.00  57.75

 महाराष्ट्र  555.67  3038.11  663.45  935.34  5190.57

 मणिपुर  11:73  252.00  141.00  107.00  511.73
 मध्य  प्रदेश  1702.90  595.05  1115.86  218.89  3632.70
 मिजोरम  0.00  273.00  89.00  141.00  503.00

 नागालैन्ड  0.00.  290.00  45.00  15.00  350.00

 उड़ीसा  244.50  265.15  352.21  334.38  1096.24
 पंजाब  0.00  36.09  85.85  258.05  379.99

 राजस्थान  217.07  725.855  1578.3८  395.82  2917.10

 सिक्किम  300.00  7.73  98.51  0.00.  406.24

 तमिलनाडु  2442.34  1319.03  1821.91  1421.79  7005.07

 त्रिपुरा  160.45  50.00  147.00  100.00  457.45
 उत्तर  प्रदेश  2946.62  1749.73  1025.07  1551.89  7273.31
 पश्चिम  बंगाल  623.92  0.00  173.57  460.59  1258.08

 संघ  राज्य  क्षेत्र

 अंडमान  तथा  निकोबार
 द्वीप  समूह  18.57  0.00  6.00.  22.50  47.07
 बंडो  गढ़  28.61  0.00  0.00  164.42  193.03
 दिल्ली  0.00  0.00  0.00  21.27  21.27
 पान्डोचेरी  13.44  27.06  154.19  13.26  207.95

 17455.31  15439.47  10984.97  1731.36  उाताया

 का  ऋण  स्वीकृत  किया  ।
 टिप्पणी  :  इसके  अतिरिक्त  महाबिपदा  राहृत  के  लिए  तमिलनाडु  को  हुडको  ने  1'

 ई०  डब्स्यू०  एस ०  --  आध्थिक  रूप  से  कमजोर  वर्ग
 एल०  भाई०  जी०  —  निम्न  आय  वर्ग

 एम०  आई०  जी  ०  —  मध्यम  आय  वर्ग
 एच०  शआाई०  जी०  --  उच्च  आय  बर्ग

 जज
 74.86  लाख  रुपये
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 1990-91  |  के  बोरान  धावांस  के  लिए  हुडको  द्वारा  स्वीकृत

 राज्य  क्षेत्र

 2

 आम्ध्र  प्रदेश

 असम

 बिहार

 हिमाचल  प्रदेश

 हरियाणा

 जम्मू  तथा  कश्मीर

 केरल

 कर्नाटक

 मेघालय

 महाराष्ट्र

 मणिपुर

 मध्य  प्रदेश

 नागालेण्ड

 उड़ीसा

 पंजाब

 राजस्थान

 सिक्किम

 तमिलनाडु

 जिपुरा

 उत्तर  प्रदेश

 पश्चिम  बंगाल

 लिखित  उत्तर
 नानी  तन  पमान

 श्रेणो.वार  ऋण
 रुपयों

 ई  ०  डहसप्‌  एस०  एन०आई०जी०  एम०भआई०जी  ०  एच०आई०्जी०  योब

 3  4  5  6

 146.20  75.50.  378.55  395.23

 |

 4280.84
 791.89  75.50  378.55  16467  1415.99

 830.83  431.57  246.58  197.45  67  3268.13

 830.83  0.00  0.00  82.18  82.18

 0.00  0.00  0.00  427.88  1242.22

 207.76  0.00  17.86  165.34  276.47

 93,27  0.00  292.95  390.14  276.47

 १832.07  3535.39  292.95  158.92  7050.55

 3838.79  576.80  195.00  0.00  5957.22

 0.00  420.75  2315.17  0.00.  5678.03

 17.08  595.06  236.00  208.00  5678.03

 1496.03  682.31  236.00  208.00  3029.7

 0.00  454,40  45.60  0.00  3029.7:

 0.00  454,40  45.60  0.00.  500.00

 256.62  95.53  39.22  0.00  2847.22

 183.56  95.53  39.22  473.42  864.7'

 35.51  636.92  51.47  0.00  723.90

 3683.56  636.92  2335.17  0.00...  723.90

 3683.56  2702.58  12.75  2.70  87.15

 0.00.  2114.43  1918.64  2.70...  11797.16

 5393.34  474.07  679.40  2330.75  4547.99

 474.07  679.40  4547.99

 25



 लिखित  उत्तर  '2  1991
 ——-——  =

 |  2  2  4  5  6  7

 संघ  राज्य  क्षेत्र

 23.  अंडमान  तथा
 बार  द्वीप  समूह  0.00  1.32  10.40  32.00  43.72

 24.  चंडीगढ़  6.81  249.39  0.00  613.61  869.81

 25.  दिल्‍ली  000  0.00  000  992  9.५2

 25545.87  17211.92  15770.39  11803.45  70331.63
 कण॑कम>ममम«
 टिप्पणी  :  इसके  अतिरिक्त  तूफान  में  क्षतिग्रस्त  मकानों  के  निर्माण  के  लिए  आन्ध्न  प्रदेश  को

 1711  लाख  रुपये  और  11  योजनाओं  के  लाभान्वयन  के  लिए  रंन-बसेरों  के  निर्माणार्थ
 142  लाख  रुपपे  का  ऋण  भी  हुडको  ने  स्वीकृत  किया  है  ।

 ई०  डब्ल्यू०  एस०  न+  आधिक  आय  से  कमजोर  वर्ग

 एल०  आई०  जी०  न  निम्न  आय  वर्ग

 एम०  आई०  जी०  -+  मध्यम  आय  वर्ग

 एच०  आई०  जी ०  ज-+  उछ्च  आय  वर्ग

 ब्यावसायिक  शिक्षा  कार्यक्रम

 $३97.  डा०  सी०  सिलवेरा  :

 कया  सानथ  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  व्यावसायिक  शिक्षा  कार्यक्रमों  को  विशपोधित  करने  के  लिए
 भोौद्यौगिक  धरानों  को  शामिल  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  और  उसके  कारण  क्या  रु

 (1)  क्‍या  उसके  बारे  में  कुछ  प्रगति  हुई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  ह ैऔर  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 मानव  संसाघत  विकास  मंत्री  श्रज न  से  शिक्षा  नीति  )
 1986  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  यह  प्रावधान  है  कि  व्यवसायिक  पाठ्यक्रमों  या  संस्थानों  की  स्थापना
 सरकार  तथा  पब्लिक  ओर  प्राइवेट  सेक्टरों  के नियोक्ताओं  का  उत्तरदायित्व

 माध्यमिक  शिक्षा  के  व्यावसायिकरण  को  केन्द्र  प्रायोजित  योजना  फरवरी  1988  से  लागू  को
 गई  थी  जिसके  स्तर  पर  व्यावसायिक  पाठ्यक्रमों  को  चलाने  के  लिए  राज्यों/केन्द्र  शासित
 प्रदेशों  को  पर्याप्त  वित्तीय  सहायता  दी  जाती  वर्ष  1990-91  के  अम्त  तक  27  राज्यों/केम्द्र  शासित
 प्रदेशों  में  0,316  व्यावसायिक  अनभागों  को  स्वोकृति  दी  गई  है  ।

 व्यावसायिक  शिक्षा  कार्यक्रम  को  निधि  प्रदान  करने  के  लिए  पब्लिक  ओर  प्राइवेट  सेक्टरों
 को  शामिल  करने  की  कोई  बोजना  शुरू  नहीं  की  गई  फिर  भी  कुछ  स्कूलों  में  सामान्य  बीमा  निगम
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 और  जोवन  बीमा  निगम  के  सहयोग  से  सामान्य  धीमा  और  जीवन  बीमा  में  रोजगार  से  जुड़े  पाठ्यक्रमों
 को  शूरू  किया  गया  शेक्षिक  1991-97  के  दौरन  रेलवे  कामशियल  स्टाफ  के  लिए  पाठ्यक्रम
 शोर  हस्त  शिल्प  सेक्टर  में  व्यावसायिक  पाठ्यक्रम  तथा  कुछ  अरद्ध  चिकित्सीय  पाद्यक्रमों  को  शुरू  किया
 जा  रहा  अन्य  विभागों  के  साथ  संबंध  जोड़ने  के  लगातार  प्रयास  किए  जा  रहे

 व्यावसायिक  शिक्षा  प्राप्त  उम्मीदवारों  के  लिए  रोजगार  के  अवसरों  को  बनाने/बढ़।ने  के  संबंध
 में  उद्योग  के  साथ  संबंधों  को  बढ़ाने  के  भी  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।

 चंडोगढ़  में  साक्षरता  दर

 $398.  थो  पवन  कुमार  बंसल  :

 क्या  मानव  संसाधन  विकास  भन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चंडीगढ़  में  वतंमान  साक्ष  रता  दर  क्या

 क्‍या  साक्षरता  दर  को  दृष्टि  से  चंडोगढ़  संघ  राज्य  क्षेत्र  का  स्थान  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में

 दूसरे  स्थान  से  नीचे  गिरकर  तोसरे  स्थान  पर  आ  गया  और

 यदि  तो  चंडोगढ़  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  साक्षरता  बढ़ाने  क ेलिए  क्या  कदम  उठाये  गये

 मानव  संसाधन  विकास  सन्‍त्रो  1991  की  जनगणना  के  अस्थाई
 आंकड़ों  के  चंडीगढ़  संघ  शासित  क्षेत्र  में  7  वर्ष  और  अधिक  की  आयु  वालो  जन  संक्षया  को
 साक्षरता  दर  78.73  प्र०श०

 1981  की  जनगणना  के  चंडीगढ़  संघ  शासित  साक्षरता  दर  के  मामले  में
 संघ  शासित  क्षेत्रों  में  प्रथम  स्थान  पर  यद्यपि  पिछले  दशक  के  दौरान  उक्स  संघ  शासित  क्षेत्र  की
 साक्षरता  दर  74.8  |  प्र  ०श०  से  धढ़कर  78.73  प्र०श०  हो  गई  फिर  भी  संघ  शाप्षित  क्षेत्रों  में  अब
 इसका  दूसरा  स्थान  पहला  स्थान  लक्षद्वीप  का  है  जिसकी  साक्षरता  दर  79.23  प्र०श०

 उक्त  संघ  शासित  प्रशासन  ने  यथा  सम्भव  कम  से  कम  समय  में  पूर्ण  साक्षरता  के  लक्ष्य  को
 प्राप्त  करने  के  लिए  एक  कार्यक्रम  तंयार  किया  केंद्र  मांगे  जाने  निर्धारित  पद्धति  के
 अनुसार  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करेगी  ।

 अनुसूचित  जातियों  जनजातियों  को  सुथो  में  पिछड़े  समुदाय  को  दामिल  करमा

 *399.  थ्रो  कोह्लोकुनोल  सुरेश  :

 क्या  कल्याण  सनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  पिछड़े  समुदायों  को  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  की  सूचियों  में
 सम्मिलित  करने  का  कोई  प्रस्तांव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  कया

 क्या  किसी  राज्य  सरकार  ने  इन  सूच्ियों  में  किसी
 सिफारिश  को  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधो  ब्योरा  क्या  है  ?

 कल्याण  सन्त्रो  सोताराम  :  से  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित

 पु
 मुदाय  को  शामिल  करने  को
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 जन-जातियों  की  व्दिमान  सूचियों  मे  कोई  भी  संशोधन  संविधान  के  अनुच्छेद  341  (2)  तथा  342

 (2)  में  की  गई  व्यवस्था  के  अनुसार  केवल  संसद  के  अधिनियम  के  माध्यम  से  ही  किया  जा  सकता

 प्राप्त  प्रस्तावों  के  ब्यौरे  सावंजनिक  हित्त  में  प्रकट  नहीं  किए  जा  सकते  ।

 जहर  ज-हत्याप्नों  के  साससे

 +400.  प्रोਂ  प्रशोक  झामस्दराव  देशमुख  :

 थ्रो  प्रकाशबापू  बसन्तराध  पाटिल  :

 क्या  स्वास्थ्य  शोर  परियार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  छूपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरफार  को  देश  में  हाल  हो  में  हुए  प्रूण-हत्याओं  के  मामलों  की  जानकारी

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  कुप्रथा  को  रोकने  के  लिए  कया  कदम  उठाए

 देश  में  उन  क्लिनिकों  के  नाम  क्या  हैं  जो  पभ्रूण-परीक्षण
 करते

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  प्रकार  के  परीक्षणों  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  का  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 स्वास्थ्य  ग्रोर  परिवार  कल्याण  मन्त्री  एम०  एल०  फोतेदार  )  :  से  (F)  सरकार  को

 अभ्रूण  के  लिंग  निर्धारण  में  प्रसव  पूर्व  नेदानिक  तकनीकों  के  दुरुपयोग  की  जानकारों  है  जिससे  देक्ष  के

 विभिन्‍म  भागों  में  कन्या  भ्रूणं  की  हत्या  होती  है  ।

 प्रसव  पूर्व  नेदानिक  तकनीकों  को  विनियमित॒  करने  ओर  भ्रूण  के  लिग  निर्धारण  के  लिए  उनके

 ्शे
 पर  प्रतिबन्ध  लगाने  के  लिए  एक  केन्द्रीय  विधान  बनाने  पर  सक्रिय  रूप  से  विचार  किया  जा

 उल्ववेधन  परीक्षण  करने  वाले  क्लिनिकों  से  संबंधित  सूचना  भारत  सरकार  द्वारा  नहीं  रखी  जा
 रही  है  क्योंकि  ऐसे  परीक्षणों  को  विनियमित  करने  के  लिए  कोई  केन्द्रीय  विधान  नहीं  है  ।

 मकानों  को  आवश्यकता  को  पुरा  करने  के  लिए  संसाधन

 ]

 *401.  भरी  विश्वय  नवल  पाटिल  :

 क्या  पाहरी  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  शताब्दी  के  अन्त  तक  देश  में  मकानों  को  आवश्यकता  को  पुरा  करने  के  लिए  प्रतिवर्ष
 कितने  संसाधनों  की  व्यवस्था  करनी  और

 भुमि  विकास  एवं  मकान  निर्माण  के  लिए  सरकार  द्वारा  प्रस्तावित  वित्तीय  सहायता  एवं
 अप्य  प्रोत्साहनों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 दाहरं  विकास  मन्‍्त्रो  शोला  :  ओर  आठथों  पंचवर्षीय  योजना  के
 कार्यदल  ने  प्रक्षेपित  किया  है  कि  योजनावधि  (1990-91  से  1994-95  तक )  के  लिए  भपेक्षित  दुल
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 निवेश  77,503  करोड़  एपये  या  15,500  करोड़  रुपये  प्रति  वर्ष  आगे  की  अवधि  के  लिए  प्रति
 बच  अपेक्षित  संत्ताघों  का कोई  अलग  भनुमात  नहीं  लगाया  फ्या

 2.  पूर्व  में  किए  गए  उपार्यों  के  बजट  1991-92  में  आवास  में  निवेश  के  लिए  कई
 वित्तीय  प्रोत्साहनों  के  प्रस्ताव  किये  गये  हैं  ।

 3.  र'ष्ट्रीय  आवास  नीति  प्रारूप  में  निहित  भावश्यकताओं  को  देखते  हुए  निजी  क्षेत्र  सहकारिता
 भोर  व्यक्तिगतों  द्वारा  आवास  में  और  अधिक  निवेश  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  सरकार  एक

 अभिप्रेरक  ओर  सहायक  की  भूमिका  इसके  प्रयोजनाथं  कई  उपायों  पर  बिचार  किया
 गया  है  जिसमें  नगर  भूमि  सीमा  तथा  अधिनियम  में  राष्ट्रीय  आवास
 नीति  को  अन्तिम  रूप  माटक  नियंत्रण  बधिनियम  में  किराया  न्यायाधिकरणों  की  स्थापना
 के  लिए  संविधान  में  स्टाम्प  डयूटी  श्रौर  पंजीकरण  पद्धतियों  का  सुध्यवस्थी करण  और
 करण  आदि  शामिल  है  ।

 बन  निगभों  हारा  बमों  को  कटाई
 *402.  श्री  के०  प्रधानो  :

 क्या  पर्यावरण  शोर  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  राज्य  उन  निम्मों  द्वारा  वनों  की  कटाई  पर  रोक  लगाने  का  संध  सरकार  का  कोई
 प्रस्ताव

 यदि  तो  वत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  खेती  झूम  खेती  पर  भी  रोक  लगाने  का  विचार  और
 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  बया  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 पर्यावरण  ध्रौर  बन  संल्लालय  के  राज्य  संत्री  कमल  :  और  इमारतो
 लकड़ी  की  बिक्रो  को  समाप्त  करन  को  दृष्टि  से  राज्यों  में  वन  निग्रमों  द्वारा  परिपक्व  फसल  की  कटाई
 को  रोकने  के  बारे  में  केन्द्र  सरकार  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  फिर  केन्द्र  सरकार  ने  राज्य  सरकारों
 को  कुछ  दिशा-निर्वेश  जारी  किए  जिनमें  उनसे  पेड़ों  कटाई  पर  कुछ  प्रतिबन्ध  लगाने  को  कहा
 गया  है  ।

 वन  1988  में  पर्यावरणीय  स्थिरता  और  पारिस्थितिक  संतुलन  के  अनु  रक्षण  पर  जोर
 दिया  भया  है  ओर  इस  प्रधान  उद्देश्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  भारत  सरकार  ने  दिशा-निर्देशों  में  राज्य
 सरकारों  से  पहाड़ों  में  ।.  00  मीटर  से  ऊपर  पेड़ों  की  कटाई  पर  कम  से  कम  कुछ  प्तालों  के  लिए
 बन्ध  लगाने  को  कहा  है  ।  प्रत्येक  अति  विशिष्ट  मामले  में  जहां  प्राकृतिक  पुनर्जंनन  की  बहाली
 के  लिए  वन-बघंन  करने  के  लिए  इस  प्रकार  को  कटाई  अनिवायं  वहां  पहाड़ों  में  इसको  10  हे ०
 ओर  मेदानी  भागों  में  25  हेਂ  तक  सीमित  रखा  जाए  ।

 और  भारत  सरकार  क्ृषि  मंत्रालय  के  माध्यम  से  झुम  खेती  की  रोकथाम  को  क्‍कीम
 के  कार्यान्वयन  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  केन्द्रीय  सहायता  देती  है  ।

 क्षय  रोग  के  कारण  सत्य
 *403.  थभ्रो  दत्ताश्नेय  बंडारू  :

 शो  महेश  कुमार  कनोढिया  :

 क्या  स्वास्थ्य  शोर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  क्षय  रोग  के  कारण  प्रतिवर्ष  बड़ी  संख्या  में  लोगों  की  मृश्यु  हो  जाही
 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण
 क्‍या  आनध्र  प्रदेश  और  महाराष्ट्र  में  मृत्यु  दर  अधिक

 (w)  यदि  तो  प्रत्येक  राज्य  में  और  विशेष  कर  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  इस  बोभारी  से  होने
 वालो  मृत्यु  को  दर  क्या
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 ताल  खोलने  का  सरकार  का  विचार  ओर

 सरकार  ने  1990-91  के  दौरान  आज  तक  विशेषकर  आन्ध्र  प्रदेश  और

 उत्तर  प्रदेश  मे  इस  बीमारी  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 स्वास्थ्य  झोर  परिषार  बल्याण  मंत्रो  एम०  एल०  :  से  एक  विबरण
 सदन  के  पटल  पर  रख  दिया  बया  है  ।

 विवरण

 से  राज्यों  ओर  संष  राज्यक्षेत्रों  से  प्राप्त  आकडों  के  अनुसार  चिकित्सा  संस्थाओं

 द्वारा  सूचित  क्षय  रोग  से  हुई  मोतों  को  संख्या  इस  प्रकार  है  :  -.

 राज्य  1988  19729  1990

 1...  ्5०5्2ड़्ू्ू््रय  3...  4.
 आन्ध्र  1288  1206.  1250.
 अरुण चल  प्रदेश  25  17  13

 असम  158  122  148

 बिहार  61  37  3

 गोवा  47  72  35

 गुजरात  436  442  617

 हरियाणा  359  407  40]

 हिमाचल  प्रदेश  365  366  97

 जम्म्‌  4  कश्मीर  99  44  2
 कनटिक  1172  944  821

 केरल  311  281  236
 मध्य  प्रदेश  350  291  325
 महाराष्ट्र  1481  1305  905

 मणिपुर  न  10  8
 मेधषालय  है  7  14
 मिजो  रम  9  10  20
 मागालैंड  46  5  5
 उड़ोसा  535  802  521
 पंजाब  163  123  95
 राजस्थान  547  352  283
 सिक्किम  18  29  21
 तमिलनाडु  881  626  508
 त्रिपुरा  _  न  रे
 उत्तर  प्रदेश  463  198  298
 पश्चियम  बंबाल

 रन  414
 अध्डमान  व  निकोबार  द्वीप  समृह  [24  24  32
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 )  2  3  4
 ...

 ज्ण्डीगढ़  44  39  44
 दादरा  व  नगर  हवेली  2  9  3

 दमण  व  दीव  न  न  4

 व्ल्लो  2008  1955  2043

 लक्षद्वीप  --  --  रे

 पांडिचेरी  59  35  52

 योग  :  10959  10172  8808

 टिप्पणी  :  --  ८5  +  =  अनुपलब्ध
 क्षय  रोग  से  होने  वाली  मौतों  की  वास्तविक  संदृया  अधिक  हो  सकती  है  क्योंकि  इन

 आकडों  में  अस्पतालों  और  चिकित्सा  संस्थाओं  से  बाहर  हुई  मो्तें  शामिल  नहीं

 (=)  राष्ट्रीय  क्षय  रोग  नियंत्रण  कार्य  क्रम  के  अन्तगंत  घर  पर  ही  उपचार  प्रदान  किए  जाने  पर

 बल  दिया  जा  रहा  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  का  देश  में  कहीं  भी  क्षय  रोबियों  के  इलाज  के  लिए  कोई
 अस्पताल  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 (3)  1962  से  चल  रहे  राष्ट्रीय  क्षय  रोग  नियंत्रण  कार्यक्रम  के  अम्तगंत  देश  के  प्रत्येक  जिले

 में  जिला  क्षय  रोग  केन्द्र  खोले  जा  रहे  हैं  जिससे  कि  जिलों  में  मोजुद  स्वास्थ्य  के  आधारभूत  ढांचे  के

 द्वारा  देश  भर  में  क्षय  रोग  नियंत्रण  कार्यक्रम  चलाया  जा  देश  में  अब  तक  378  जिला  क्षय  रोब
 केन्द्र  स्थापित  किए  गए  हैं  ।  ये  केन्द्र  प्रयोगशाला  उपकरणों  से  सज्जित  हैं  ओर  यहां  पर  राष्ट्रीय  क्षय  रोग

 बंगलौर  में  प्रशिक्षित  चिकित्सा  तथा  परा-चिकित्सा  कर्मचारी  हैं  ।  केन्द्र  द्वारा  सभी  राज्य/संघ
 राज्य  क्षेत्रों  को  क्षय-रोधी  ओबषधें  मुफ्त  प्रदान  की  जाती  कार्य  क्रम  को  सुदृढ़  करने  के  लिए  चने  हुए
 जिला  क्षय  रोग  केन्द्रों  को  एक्सरे  उपकरण  तथा  वाहन  भी  प्रदान  किए  जाते  स्वास्थ्य
 लिक्षा  इस  कार्यंकम  का  एक  महत्वपूर्ण  घटक  है  और  लोगों  को  मुद्रित  रेडियो  टी०वी ०
 स्पॉट्स  आदि  के  माध्यम  से  क्षय  रोग  की  रोकथाम  और  इलाज  के  विभिन्‍न  पहलुओं  के  बारे  में  जानकारी
 दी  जाती  है  ।  उत्तर  प्रदेश  ओर  आन्प्न  प्रदेश  राज्यों  में  भी  यह  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  उपयुक्त
 रूप  से  चलाया  जा  रहा  है  ।

 के  लिए  केखीय  सहायताਂ
 *404.  प्रो०  के०  बो०  थासस  :
 क्या  पर्यावरण  झोर  वन  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के दोरान  तथा  चालू  वर्ष  में  विभिन्‍न  राज्यों  को  वृक्षारोपण  योजनाओं  के

 लिए  कितनी  केन्द्रीय  सहायता  दी
 उक्त  अवधि  के  दोरान  प्रत्येक  राज्य  में  वृक्षारोपण  के  लिए  निर्धारित  किया  गया  लक्ष्य

 ब्गा  है  न
 क्‍या  निर्धारित  लक्ष्य  प्राप्त  कर  लिया  गया
 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 (2)  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?
 पर्यावरण  झोर  वन  सन्त्रालय  के  राज्य  सन्त्रो  कमल  :  पिछले  तोन  बर्षों
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 करਂ

 वर्ष  तथा  )  और  चालू वर्ष  वर्ष  1991-92)  के

 दौरान  20  सूत्री  कार्य  क्रम  के  अन्तगंत  बनीकरण/वक्षारोपण  कार्यकलापों  के  लिए  राज्यवार

 जिसमें  केन्द्रीय  सहायता  भी  शामिल  संलग्न  में  दिए  गए  हैं  ।

 और  पिछले  तीन  वर्षों  क ेदौरान  20  सूत्री  कार्यक्रम  अन्तर्गत  वनीकरण/वृक्षा-

 रोपण  के  लक्ष्य  तथा  उपलब्धियां  और  वर्ष  1991-92  के  लक्ष्य  संलग्न  में  दिए  गए  हैं  ।

 वर्ष  में  पौध  वितरण  के  लक्ष्य  को  छोड़कर  सभी  लक्ष्य  प्राप्त  कर  लिए  गए  हैं  ।

 राज्य  सरकारों  ने  सूचित  किया  है  कि  किसानों  हारा  पौध  की  कम  मांग  किए  जाने  के

 कारण  पौध  वितरण  की  उपलब्धि  कम  रही
 राज्य  सरकारों  के  साथ  हुए  परामशों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  एक  ओर  जहां  ब्ष

 1990-91  में  शामिल  किए  गए  क्षेत्र  के  0.55  मित्रियन  हैक्टेयर  के  लक्ष्य  को  बढ़ाकर  1991-92  में

 1.05  मिलियन  हैक्टेयर  कर  दिया  गया  है  वहीं  दूसरी  ओर  पौध  वितरण  के  1990-91  के  250  करोड़

 पौध  के  लक्ष्य  को  घटाकर  वर्ष  1991-92  में  150  करोड़  कर  दिया  गया  राज्य  सरकारों  से  वर्ष

 1991-92  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्यों  को  प्राप्त  किए  जाने  का  अनुरोध  किया  गया

 विघरण  -]
 बोस  सृत्रीय  कार्यक्रम  के  अस्तगंत  वर्ष  1988-89  से  1991-92  तक  वनीक  रण/वक्षा-

 रोपण  कारयकलापों  के  लिए  घनराशि  का  राज्यवार  आबंटन
 लाखों  में  )

 कर  स०  राज्य|स॑  शा  प्रदेश  1988-89  1989-90  1990-9)  .  1991-92

 _ 1  2  __  7  उ  4  5  ७०  |

 आर्भ्र  प्रदेश  3528.00  1580.70  2167.16  1924.00
 2.  अरुणाचल  प्रदेश  451.75  699.00  518.13  624.64
 3.  असम  2188.00  1655.00  1848.77  2127.65+
 4.  बिहार  5794.00  1997.00  3671.88  4245.00
 5.  गोवा  118.00  129.00  127.62  104.65
 6.  ग्रुजरात  3168.00  3355.00  3508.00  5819.69
 4.  हरियाणा  1921.50  173>.0u  2389.85  3937.75
 8.  हिमाचल  प्रदेश  2.57.50  2396.00  2136.86  2754.98
 9.  जम्मू ब  कश्मीर  1124.63  :060.00  1299.60  1997.00

 1).  कर्नाटक  2710.50  1667.30  2464.67  5577.51
 11.  केरल  2374.00  1290,00  1542.84  199

 12.  मध्य  प्रदेश  4672,00  3457.00  4363.07  6073.84
 13.  महाराष्ट्र  4194.25  3135.55  4059.77  $177.87
 14.  मणिपुर  703.50  464.00  465.52  491.12
 15.  मेघालय  756.00  942.00  577.57  143.83
 16.  मिजोरम  658.00  570.00  496.71  290.00

 17.  नागालैंड  518.00  482.50  444.41  433.76+
 18.  उड़ोसा  2667.25  1939.50  3617.55  3669.36

 32
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 2  3  4  5  6

 19.  पंजाब  1035.25  725.00  574.85  944.12

 20.  राजस्थान  3202.00  1616.50  4023.02  7703.66

 21.  सिबिकम  235.00  276.00  271.36  494.73

 22.  तमिललाडु  3479.50  1991.00  2979.98  1773.69

 23.  त्रिपुरा  462.75  476.00  502.44  1326.30

 7589.75  4254.30  6680.87  9742.99 24.  उत्तर  प्रदेश

 25.  पश्चिम  बंगाल  329  2.88  1612.50  2409.15  2740.31

 26.  अण्डमान  व  निकोबार  द्वीप  259.50  245.00  293.16  120.00

 27.  चंडीगढ़  23.50  26.25  163.92  15.524

 28.  दाद«  व  नगर  हवेली  111.25  108.50  110.11  93.54

 29.  दमण  व  दीव  45.00  97.50  18.75  12.951

 80.  दिल्ली  85.50  14.17  176.36  137.95}

 81.  लक्षद्वीप  १.25  0.00  3.03  8.50

 32.  पाण्डिचेरी  48.00  14.17  38.62  88.57

 सन  बन
 योग  :

 *
 §9196.01%  40011.39**  53895.60#*+  72586.98

 नजर
 कर  राज्यवार  आबंटित  न  की  गई  घनराशि  को  शामिल  करने  के  बाद  कुल  आबंटन  620.48

 फ़रोड़  रुपए

 to  _ ज०  रो०  यो०  से  83  करोड़  रुपए  तथा  रा०  प०  भू०  वि०  बोर्ड  के  फंड  से  21  करोड़  रुपए

 जो  राज्यवार  आबंटित  नहीं  किए  इसमें  शामिल  नहीं

 #9#  प०  भू०  वि०  बोर्ड  को  दिए  गए  बजट  में  36  करोड़  रुपए  इसमें  शामिल  नहीं  हैं  जो  कि

 राज्यवार  आबंटित  नहीं  किए  जाते  ।

 33
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 विवरण  -]1

 12  1991

 विनांक  1  2-8-91  को  उत्तर  दिए  थाने  के  लिए  लोकसमा  तारांकित  भप्रश्त  सं०  404  के

 भाग  शौर  के  उत्तर  में  संदर्मित  विवरण
 20  सूली  कार्यक्रम  के  हास्तगंत  वर्ष  1988-89  से  1991-92  तक  वनोकरण/बक्षारोपण

 कासंकलापों  के  रात्यवार  जदयों  तथा  उपलब्धियों  फो  बताने  वाला  विवरण

 हैक्टेयर  में  )

 ु  ___ का

 हे  1988-89  1989-90
 क्०  सं०  राज्य/सं०  शा०  प्रदेश  ल्क्ष्य  उपलब्धि  लक्ष्य  उपलब्धि

 क्षत्र  क्षत्र  क्षत्र  क्षत्र

 1  2  3  4  5  6  हे

 आनप्न  प्रदेश

 ~~

 160000.00  141747.50  160000.00  131757.30

 2...  भरुणाचल  प्रदेश  7000.00  7050.00  7000.00  6470.50

 3,  असम  30000.00  22193.50  15000,00  16970.00

 4.  बिहार  180000.00  180177.00  140000.00  117493.50

 5.  गोवा  3750.00  3686.50  3750.00  3811.00

 6.  गुजरात  130000.00  200680.50  110000.00  194450.00

 7,  हरियाणा  37500.00  31637.50  27500.00  24780.00

 8.  हिमाचल  प्रदेश  35000.00  34186.50  35000.00  32655.50

 9.  जम्मू  व  कश्मीर  25000.,.00  25237.00  17500.00  16190.00

 10.  कर्नाटक  165000.00  154595.50  115000.00  111641.50

 11.  केरल  87500.00  76050.00  25000.00  22743.50

 12.  मध्य  प्रदेश  220000.00  220800.00  19°000.00  195742.00
 13.  महाराष्ट्र  165000.00  285000.00  207500.00  191860.(0
 14.  मणिपुर  10000.00  9948.00 =  10000.00  11552.00
 15.  मेघालय  13500.00  =16488.50  13750.00  14250.00
 16.  मिजोरम  15000.00  15000,00  15000.00  15000.00
 17.  नागालेंड  11500.00 =  _11500.00  17500.00  20550.00
 18.  उड़ीसा  150000.00  138108.50  80000,00  84287.50
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 1990-91  1991-92
 के  खक्ष्

 लक्ष्य  उपलब्धि  पोच  क्षेत्र

 पौध  पौध  क्षेत्र
 क्षेत्र  विवरण

 7  8  9  10  11  12

 2400.00  34200.00  1612.00  21600.00  1600.00  30000.00

 25.00  4750.00  1.79  5516.00  10.00  10000,00

 7700.  1200.00  18.47  24754.00*  100.00  42000.00

 2150.00  4220000  242,15:  37081.00  700,00  50000.00

 90.00  625.00  24,50  1349.90  50.00  1200.00

 2165.00  30600.00  2356,.36  48585.00  2400.00  73000.00

 1020.00  ५050.00  224.30  40094,00  300.00  45000,00

 400.00  15500,06  135.57.  24253.00  150.00  57500.00

 225.00  8200.00  112.45  1$773.25  150.00  10000.00

 1800.00  42700.00  763.16  30199.00  900.00  50000.00

 320.00  11000.00  164.11  5974.84  250.00  41000.00

 2650.00  61650.00  464.40  75042.00  600.00  95000.00

 2750.00  62450.00  1188.85  122955.35  1230.00  125000.00

 125.00  4250.00  24.00  9450.00  25.00  13000.00

 175.00  50.00  25.33  6650.00*  150.00  18000.00

 160.00  4600.00  182.50  8250.00  100.00  11000.00

 60.00  4600.00  0.00  0.00**  50.00.  110900.00

 1525.00  39750.00  191.96  58401.70  500.00  57000.00
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 12  1991
 जन  ना  आल

 2  3  4  5  6

 19,  पंजाब  25000.00  28730.0  0000.00  20915.50

 20  राजस्थान  65000,.00  65500.00  45000.00  45800.00

 21.  सिक्किम  7500.00  6307.50  7000.00  7193.00

 22.  तमिलनाडु  90000.00  90278.50.  70000.00  83564.00

 23.  त्रिपुरा  13000.00  13350.00  13000.00  13500.00

 24.  उत्तर  प्रदेश  255000.00  272991.00  275000.00  27:012.50

 25.  पश्चिम  बंगाल  90000.00  55600.00  50000.00  51700.00

 26.  अण्डमान व  निकोबार  5000.00  5379.50  5000.00  5318.50

 दीप  समृह

 27.  चंडीगढ़  200.00  176.50  125,00  104.00

 28.  दादर व  नगर  हवेली  1750.00  1916.00  1500.00  1562.50

 29.  दमण व  दीव  100.00  63.00  100.00  112.50

 30.  दिल्‍ली  2500.00  3295.0u  2300.00  2150.00

 31.  लक्षद्वीप  25.00  112.00  125.00  145.50

 32.  पाण्डिचेरी  520.00  523.00  4.0.00  541.50
 ा

 2001345.00  2118328.50  1684250.00  17:9824.00

 *  अनंतिम  **  सूचित  नहीं  किया  गया  है  ।
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 7  8  9  10  11  12

 200.00  9150.00  143.18  9५50.00  150.00  13000.00

 425.00  22500.00  399.11  52147.00  350.00  82500.00

 60.00  2500.00  8.40  4275.00  50.00  8000.00

 975.00  36800.00  215.10  42493.00  800.00  54000.00

 120.00  5550.00  63.00  10950.00  50.00  11000.00

 4200.00  51150.00  3122.84  61083.62  3400.00  £20000.00

 65000  27500.00  847.00  19796.00  850.00  45000.00

 70.00  1675.00  3.98  3122.25  5.00  3600.00

 1.70  30.00  0.07  77.00  0.00  300.00

 20.00  420.00  3.82  868.00  20.00  1000.00

 1.25  40.00  0.67  40.00*  1.00  200.00

 50.75  825.00  45.05  1660.00  50.00  1500.00

 1.30  35.00  2.86  42.00  5.80  100.00

 8.00  150.00  1.17  65.80*  4.00  100.00

 25000.00  551700.00  12588.76  742598,71  15000.00  1050000.00
 भी ++स>ककसससफफससर9ऋअफफफएफ इन

 '
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 दिल्‍ली  में  बुकानवारों  द्वारा  दुकाने  खोलने  तथा  बन्द  करने  के  समय  का  पालम

 *405.  श्री  वी०  भीनिवास  प्रसाव  :

 क्री  एम०  बो०  चनाशेखर  मति  :

 क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 )  क्या  दिल्‍ली  दुकान  ओर  प्रतिष्ठान  1954  के  अन्तर्गत  दिल्ली  प्रशासन  ने

 हाल  ही  में  राजधानी  में  दुकानदारों  द्वारा  दुकान  खोलने  तथा  बन्द  करने  के  निर्धारित  समय  का
 सख्ती  से  पालन  करने  के  भादेश  जारी  किए

 बवि  तो  क्या  इन  आदेशों  के  बाबजूद  राजधानो  के  बहुत  से  दुकानों  के
 प्रबन्धक  निर्धारित  समय  का  पालन  नहीं  कर  रहे  हैं  और  इस  प्रकार  कमंचारियों  को  बिना  अतिरिक्त

 भुगतान  किए  उनसे  अधिक  समय  तक  काम  कराकर  उनका  शोषण  कर  रहे  हैं  ।

 यदि  तो  चालू  वर्ष  के  दोरान  कितने  दुकानदार/व्यापारिक  प्रतिष्ठानों  के  मालिक
 आदेशों  का  उल्लंघन  करने  के  दोषी  पाये  गए  और

 इन  आदेशों  का  उल्लंघन  करने  घालों  के  विरुद्ध  सरकार  का  क्‍या  कार्यवाहो  करने  का
 प्रस्ताव  है  ?

 कोयला  मंत्रालय  के  राज्य  भत्रो  पी०ए०  :  से  और  वाणिज्यिक
 प्रतिष्ठानों  को  खोलने  तथा  बन्द  करने  के  समय  के  बारे  में  दिल्ली  प्रशासन  ने  हाल  ही  में  कोई  नये

 भादेश  जारी  नहीं  किए  पिछलो  बार  1979  में  जारी  किए  गये  आदेश  अभी  भी  लागू
 दिल्‍ली  प्रशासन  के  अनुसार  अधिकांश  दुकानें  और  वाणिज्यिक  प्रतिष्ठान  खुलने  और  बन्द  करने  के
 निर्धारित  समय  का  पालन  करते  तथायि  ४स  सम्बन्ध  में  पर्याप्त  सतकंता  बरती  जा  रही  है  और
 जहां  कहीं  भावश्यक  हो  कारंवाई  की  जाती  1-1-1991  से  31-7-1५91  तक  की  अवधि  के  दोरान
 दिल्‍ली  दुकान  एवं  प्रतिष्ठान  अधिनियम  के  अन्तगंत  दुकानें  खोलने  प्लौर  बन्द  करने  का  समय  तथा
 काश  दिवस  से  संबंधित  उपबंधों  का  उल्लंघन  करने  के  लिए  11,000  से  अधिक  दुकानदारों  पर
 बोजन  चलाए  गये  ।  दिल्ली  प्रशासन  ने  आगे  यह  भी  बताया  है  कि  कर्मकार  प्रतिकर  आयुक्त  को  दिल्‍लो
 दुकान  एवं  प्रतिष्धन  अधिनियम  के  अधोन  प्राधिकारी  नियुक्त  किया  गया  है  ताकि  किसो  दुकान  वा
 प्रतिष्ठान  में  नियोजित  व्यक्ति  की  अजित  मजदूरी  का  विलम्ब  से  भुगतान  करने  था  भुगतान  न  करने
 के  कारण  उत्पन्न  होने  वाले  दावों  के  सम्बन्ध  में  निर्णय  किया  जा  सके  ।

 विभिन्न  विश्वविज्ञालयों  में  जल  रहे  कलेण्डर  सत्र

 ]
 *406.  श्री  मोगेना

 क्या  सानव  संसाधन  विकास  मन्‍्त्री  विक्िन्न  विश्वविद्यालयों  के  शिक्षा-सक्नों  के  बारे  में
 15  1991  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  25  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  क्र्पा
 करेंगे  कि  :

 के  विभिन्‍न  विश्वविद्यालयों  ओर  विशेष  रुप  से  बिहार  के  विश्वविद्यालयों  द्वारा
 भिस्न-भिश्न  तिथियों  से  शुरू  किए  जा  रहे  केलेण्डर  सन्रों  के  विभिन्‍न  पहलू  क्या

 (a)  विद्वार  के  विभिस्त  विश्वविद्यालयों  में  कितने-कितने  वर्षों
 से  परीक्षाओं  के  आयोजन  ओर

 38
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 उनके  परिणामों  में  विलम्ब  हो  रहा  और

 इस  स्थिति  में  सुधार  लाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रों  प्रणून  :  से  शेक्षिक  वर्ष  1990-91  से
 विश्वविद्यालयों  द्वारा  कार्यान्वयन  के  लिए  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  परिचालित  माडल
 छोक्षिक  कंलेण्डर  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  प्रवेश  की  अन्तिम  तारीश्व  परीक्षा  पूरी  होने  तथा  परिणाम
 घोषित  किए  जाने  की  अन्तिम  तारोश्ा  और  प्रत्येक  वर्ष  कम  से  कम  180  शिक्षण  दिवसों  का  प्रावधान

 भायोग  द्वारा  भेजी  गई  सूचना  के  अनुसार  बिहार  के  मगध  विश्वविद्यालय  सहित  छः  विश्व
 लगयों  ने  माडल  शैक्षिक  क  लेण्डर  को  अपनाना  स्वीकार  कर  लिया  है  ।

 जायोग  ने  आगे  यह  उल्लेख  किया  है  कि  बिहार  सरकार  द्वारा  भेजी  गई  सूचना  के  अनुसार  के७
 एस०  दरभंगा  संस्कृत  विश्वविद्यालय  को  छोड़कर  बिहार  के  विभिन्‍न  राज्य  विश्वविद्यालयों  में  डिग्री
 स्‍तर  की  परीक्षायें  एक  से  दो  वर्षों  तक  और  मास्टसं  स्तर  की  दो  से  तीन  वर्षों  तक  देरी  से  हो
 रही  राज्य  सरकार  परीक्षाओं  में  इस  देरी  को  पूरा  करने  के लिए  एक  अथवा  दो  वर्षों  को  गेर
 अवकाश  वर्षों  के  रूप  में  घोषित  करने  संबंधी  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  राज्य  सरकार  ने
 सभी  विश्वविद्यालयों  को  ये  अनुदेश  भी  जारी  किए  हैं  कि  धि०  अ०  आल  को  एक  शैक्षिक  वर्ष  में  180
 शिक्षण  दिवसों  की  शर्त  का  कड़ाई  से  पालन  किया  जाए  ।

 किराये  के  मवमों  में  नवोबव  विद्यालय

 2541.  भी  वाऊ  दयाल  जोशी  :

 क्या  मानव  संसाधन  विकास  मन्त्री  यह  बताने  कीं  कृपा  करेंगे  कि  :

 खोले  गए  नवोदय  विधालयों  की  राज्य-वार  संदया  क्‍या  और

 किराये  ओर  दान  के  भवनों  में  चल  रहे  ऐसे  विद्यालयों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  श्रणन  अब  तक  देश  में  275  नवोदय
 विद्यालय  खोले  जा  चुके  हैं  ।  राज्यवार  ब्यौरा  संलग्न  में  दिया  गया  है  ।

 ह

 ब्योरे  संलग्न  में  दिए  गए

 विवर

 झब  तक  खोले  गए  नवोदय  विद्यालयों  कौ  राज्यवार  संल्या  के
 ब्यौरे  दशति  वाला  विवरण

 कम  संद्या  राज्य  का  नाम  नवोदय  विद्यालयों  को  संश्या

 2  3

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  20
 2.  अदरुणाचल  प्रदेश  5
 3.  बिहार  25
 4.  गोवा  2
 5.  गुजरात  9
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 ee क्‍क्‍सस  नि  ह  5  —  ++>-

 2  3

 6  हरियाणा

 ॥

 7.  हिमाचल  प्रदेश

 है  जम्मू  और  कश्मीर  14

 9  केरल  10

 10.  कर्नाटक  18

 11.  मध्य  प्रदेश  799

 12,  -  महाराष्ट्र
 20

 13.  मणिपुर
 7

 14.  मेघालय  हि

 15.  मिजोरम  2

 16.  उड़ीसा  12

 17.  पंजाब  7

 18.  राजस्थान  21

 19.  सिक्किम  1

 20.  नागालंष्ड  2

 21.  त्रिपुरा

 22.  उत्तर  प्रदेश  35

 23.  अंडमान  और  निकोबार  2

 24.  चंडोगढ़

 25.  दादरा  और  नगर  हवेली

 26.  दमन  और  दीव  2

 82१7.  दिल्ली  2

 28.  लक्षद्वीप
 99.  पांडिच्रेरी  4

 किराए  के/दान  में  दिए  गए  भवनों  में  चलाए  जा  रहे  नवोदय  विद्यालयों  की  सूचो  ।

 खारड  प्रदेदा  3.  क्षम्माम

 1.  जिशा  चिक्तर  4.  चुडप्पाह

 2,  नेडक  $,  श्री  क्राकुलम

 4७
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 6.  पश्चिम  वोगोदावरी

 १.  विजिया  नगरम

 अंडमान  शौर  निकोबार  दीप  समह

 8.  जिला  कार  निकोवार

 9  क्षिणी  अंहमान जैज 0  अऔफक

 झहरणालल  प्रवेश

 10.  जि

 Ll.  »  लोहित

 12.  ,,  तीरप

 13.  ,,  अपर  सुवानसिरि

 बिहार

 14.  जिला  मुंगेर

 15.  ,,  पश्चिम  घम्पारन

 16.  »  रांची

 17.  ,,  सहरसा

 18.  ,,  पटना

 19.  ,,  दरभंगा

 20.  ,,  पूर्णिया
 21.  ,,  लोहारडेगा

 22.  ,,  गोडडा

 23.  ,,  वेशाली

 खंडीगढ़

 24.  चंडीगढ़

 इसन  झोर  बोव

 25.  जिला  दभन

 दिश्लो

 26.  दिल्‍ली

 गुनरात

 27.  जिला  क्छ

 28.  ,,  जामनबर

 29.  छ्  अमरेली

 गोवा

 306.  जिला  उत्तरी  गोवा

 हरियाणा
 31.  जिला  रोहतक

 32.  ,,  भिवानी

 33.  ,,  महेन्द्रगढ़

 प्रवेश

 34.  जिला  चम्बा

 35.  ,,  सिरमोर

 36.  ,,  किन्‍नोर

 37.  ,,  कांगड़ा

 38.  ,,  ऊना

 39.  ,,  हमीरपुर

 जम्मू  शोर  कइमोर

 40.  जिला  लट्टाख

 41.  ,,  राजोरी

 42.  ,,  अनन्तनाग

 43,  ,,  श्रीनगर

 44.  .,.  बुदगास

 45  ,,  पूंछ
 46.  ,,  कारगिल

 कर्नाटक

 47.  जिला  उत्तरी  कनारा

 48.  ,,  कुर्ग
 49.  ,,  गुलबर्ग
 50.  ,,  चारडाड

 51,  ,,  चित्रदर्ग

 मध्य  प्रदेश

 52.  जिला  शिवपुरा

 53.  ,,  इन्वोर

 54.  ,,  सागर

 लिखित  उत्तर

 41
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 आज  -

 55. ,, दमोह मिजोरस 56. ,, सिद्धी जिला लुंधली 57. ,, मंदसोर मेघालय 58. ,. छिओनी 82, जिला पूर्वी गारो पहाड़ियां 59. ,, खरगांव 83. ,, पश्चिमी गारो पहाडियां 60. ,, राजगढ़ 84. ,, पूर्वी खासी पहाड़ियां » ग्रुगा मागालंण्ड 62. ,,. दतिया 85. जिला कोहिमा 63. » छ5त्तरपुर उड़ोसा महा राष्ट्र 86... जिला घेलकान 64. जिला उस्मानाबाद 87. ,, कोरापुट 65. ,, वीड 88. ,, फ्लवनी 66. » पाता 89. ,, बलसोई 67. » घुने 90 कालाहांडी 68 ,, जलगांव 69. ,, नासिक पंजाब 70. ,, वो जिला पटियाला ,, भंडारा पांडिबेरो 72. ,, यावतमल ५2 जिला माहे 73. ,, परभानी 93. ,, यानम 74. ,, चन्द्रपुर राजस्थान मणिपुर 94. जिला अलवर 75. जिला थोवल उत्तर प्रदेश 76. ,, विश्वपुर 95. जिला चमोली 77. , चरचंदपुर 96 ,, टिहरी गढ़बाल १8. ,, सेनापति 97. ,, मथरा १9. ,, चंडेल 98. ,, आगरा 80. ,, उखब्ल 99. ,, गाजियाबाद 42
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 पेंशनरों  के  लिए  प्रावात  सुविधाएं

 ]
 2542.  श्री  सुशील  चन्द्र  वर्मा  :

 क्या  हहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अखिल  मारतीय  केन्द्रीय  और  राज्य  सेवा  के  संवर्ग  के  ऐसे  सभी
 जिनके  अपने  स्वयं  के  अथवा  अपने  आरक्षितों  के कोई  मकान  नहीं  को  सेवानिवृत्ति  के  बाद  आवास

 सुविधाएं  दने  की  कोई  योजना  भौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 शहरो  विफास  मंप्नालय  में  राज्य  मंत्री  एसम०  :  ओर  विभिन्‍न
 श्रेणियों  के  केन्द्रीय  री  कमंचारियों  को  आवास  सुलभता  में  बढ़ोत्तरी  करने  के  लिए  हस  मंत्रालय

 द्वारा  समिति  पंजीकरण  1860  के  अन्तगंत  पंजीक्षत  केन्द्रीय  सरकारी  कमंचारी  कल्याण
 आवास  संगठन  नामक  एक  संगठन  की  स्थापना  की  गयी  यह  संगठन  सेवा रत  तथा/अथवा  सेवानिवृत्त
 केन्द्रीय  सरकारी  कमंचारियों  के  लिए  और  मृत  केन्द्रीय  सरकारी  कमंचारियों  फे  पत्ति/पत्नी  के  लिए

 रहितਂ  आधार  पर  मकानों  का  निर्माण  करने  के  लिए  उत्तरदायी  राज्य  सेवा
 कारियों  के  लिए  आवास  को  सुविधाओं  के  बारे  में  विवरण  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 का  पयंटक  केना  के  रूप  में  विकास

 2543.  थभ्रो  कुर्मी  लाल  :

 क्या  पर्यावरण  भ्ौर  धन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 क्या  जिला  सवाई  म।धोपुर  में  रणथम्बोर  का  पर्यटक  केन्द्र  के  रूप  में  विकास  करने  को

 कोई  योजना

 यदि  तो  इस  योजना  के  अंतगंत  अब  तक  किये  गये  कार  की  प्रगति  क्‍या

 इस  संबंध  में  आकर्षण  के  लिए  क्या  योजना  बनाई  गई

 क्या  सरकार  रणथम्बोर  टाईगर  परियोजना  का  विकास  कर  रही  यदि  तो  उसके

 बारे  में  कया  कदम  उठाए  गए

 (४)  हस  संबंध  में  भविष्य  के  लिए  क्या  योजना  बनाई  गई

 क्‍या  हसके  लिए  कुछ  विदेशी  संस्थाओं  से  कोई  सहायता  मांगी  जा  रही  मोर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पर्यावरण  प्लोर  वन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  :

 ओर  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सरकार  रणथम्बोर  बाघ  परियोजना  का  कर  रही  चालू  प्रबंध  योजना  में

 मिम्नलिखित  विकास  गतिविधियों  के  लिए  प्रावधान  शामिल  हैं  :
 एके 1.  वन्यजीवों  के  आवास  स्थलों  में  सुधार  करने  के  लिए  जल  संसाधनों  का
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 वन्यजीवों  के  आवास  स्थलों  की  सुरक्षा  में  सुधार  करने  के  लिए  अवसंरचना  का

 .  सतत  बहु  प्रयोग  के  लिए  बफर  क्षेत्र  का

 4.  आसपास  के  गांवों  में  पशुओं  की  दशा  सुधारने  के  लिए  परशु-चिकित्सा  इकाइयों  को

 5.  जलाने  की  लकड़ी  के  प्लाटों  का  और

 6.  बकाया  चार  गांवों  के  निवासियों  को  अन्यत्र

 उक्त  विकास  गतिविधियों  के  संबंध  में  कार्य  शुरू  किया  जा  चुका

 भावी  योजना  में  निम्ललिखित  की  परिकल्पना  की  गई

 i.  11,000  हैक्टेयर  क्षेत्र  में  पारि-विकास  कार्य  ।

 इसमें  चारागाह  भूमि  और  जल  अवरोधन  ढांचों  का  विकास्न  शामिल

 के
 ।

 )300  हैक्टेयर  से  अधिक  क्षेत्र  में  जलाने  की  लकड़ी  के

 8)  चेक  फोस्टों  के  नेटवर्क  का

 4.  छोटे  बांधों  और  तालाबों  का  विकास  करके  कोर  तथा  बफर  क्षेत्र  में  जल  संसाधनों  का
 और

 :.  संचार  सुविधाओं  का  विकास  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ध्य।न  चन्द  को  स्मृति  में  हाकी  ट्नामेंट  श्रायोजित  करना

 2544.  ओी  विदवनांथ  शर्मा  :

 क्या  सानव  संसाधन  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  सरकार  का  विचार  विश्व  के  महानतम  हाकी  खिलाड़ी  पद्मविभूषण  ध्यान  चन्द  की

 स्मृति  में  अंतर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  हाकी  का  वाधिक  टूर्नामेंट  आयोजित  कराने  का  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  है  ।

 सातव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  काये  और  खेलक्‌द  विभाग  तथा  महिला  और  बात
 विकास  विभाग )  में  राज्य  मंत्री  समता  :  ओर  इस  समय  ऐसा

 प

 प्रस्ताव  नहीं  है  |  ऐसे  प्रस्ताव  सरकार  की  मार्गंदर्शी  रूपरेखाओं  के  अनुसार  स्वायत्त  खेल  निकायों
 भेजे  जाते  इस  मामले  में  प्रस्ताव  भारतीय  हाकी  संघ  से  प्राप्त  होना  सरकार  को  भारती

 हाकी  संध  से  एसा  कोई  भ्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ

 केन्द्रीय  जिला  असम  सलाहकार  बोड  का  पुनर्गठन

 ]
 2545.  थ्री  हाराधन  राय  :

 क्या  श्रम  मनन्‍्त्री  यह  बताने  को  क्पा  करेंगे  कि  :
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 यदि

 तो  तत्संबंधी ब्यौरा  क्या

 श्रम  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  पशन  सिह  :  हां  ।
 पशुओं  को  दशा  सुधारने  के  लिए  पशु-चिकित्सा  इकाइ

 प्लाटों  और
 ।

 (a)  संबद्ध  विभिन्‍न  हितों  से  संबंधित  नामांकन  पहले  ही  मांगे  जा  चुक  हैं  ।

 निवासियों  को  अन्यत्र  बसाना  ।  4  न  मे ह  ह  है  पूर्वी  चम्पारण  जिले  में  नवोदय  विद्यालय
 के  संबंध  में  कार्य  शुरू  किया  जा  चुका  है  ।

 प्लेलिखित  की  परिकहपना  की  गई  हे  दि ह  हे
 .  2546.  श्री  कमला  सिश्र  मधुकर  :

 या  मानव  संसाधन  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  बिहार  क  पूर्वी  चम्पारण  जिले

 द्य  विद्यालयों  की  संख्या  कितनी  है  और  क्या  विद्यालयों  में  शिक्षकों  क॑  सभी  पदों  को  भर  दिय

 त्र  में  पारि-विकास

 ओर  जल  अवरोधन  ढांचों  का  विकाप्त  शामिल

 च्विक  क्षेत्र  में  जलाने  की  लकड़ी  के  |

 झानव  संसाधन  विकास  मंत्री  श्रजु  न  :  बिहार  के  पूर्वी  चंपारन  जिले|में  कोई  नबोदर्

 ।  नहीं
 खोला  गया  है  ।

 ह  का

 वाबों  का  विकास  करके  कोर  तथा  बफर  क्षेत्र  में  जल
 |

 ह्  गों  के
 अंतर्ग

 केन्द्रीथ/केन्द्रीय  प्रायोजित  योजनाश्रों  के  अंतर्गत  सहायता

 वुवाद  ]

 ..  2548.  डा०  कातिकेश्वर

 कया  स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 ._  क्या  ऐसी  कोई  केन्द्रीय  योजना/केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  है  जिसके  अंतगगंत  सब-डि्व
 |
 अस्पतालों/डिस्ट्रिक्ट  अस्पतालों  के  अंतरंग  रोगियों  के  परिचारकों  के  लिए  निःशुल्क  आवासी

 टी  का  निर्माण  करने  हेतु  सहायता  की  और
 गई  हु  ते

 ._  बदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 स्वास्थ्य  श्रोर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डी  के०  ताराबेबी  सिद्धार्थ  )
 नहीं  ।

 यह  प्रश्न  नहीं

 छोटा  नागपुर  से  निरक्षरता  उन्पुलन  के  उपाय

 |  विकास  ।

 को  स्मृति  में  हाका  टर्नामेंट  श्रायोजित  करना

 स  मन्त्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 चार  विश्व  के  महानतम  हाकी  खिलाड़ी  पद्मविभूषण  ध्यान

 ही  का  वाधिक  टूर्नामेंट  आयोजित  कराने  का  और
 ४  का
 के  क्या  कारण  है  ।

 ।  मंत्रालय  कार्य  और  खेलकूद  विभाग  तथा  महिला  प्र

 ममता  :  और  इस  समय  ऐ

 क्वार  की  मार्गदर्शी  रूपरेखाओों  के  अनुसार  स्वायत्त  खेल  नि

 गञव  भारती य  हाकी  संघ  से  प्राप्त  होना  सरकार  को  १
 प्राप्त  नहीं  हुआ

 क्‍या  ओ्रो  भुवनेश्वर  प्रसाद  मेहता  :

 क्या  भानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  बिहार  में  सर्वाधिक  अशिक्षितों  की  संख्या  छोटा  नागपुर  और  संथाल  परर
 क्षेत्र  में

 जन्सॉचतक  गण
 जातियों  की  जनसंख्या  सबसे  अधिक  और दि

 |य  जिला  श्रम  सलाहक्वार  बोर्ड  का  पुनगंठन

 यःः
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 सरकार  हस  क्षेत्र  के  लोगों  को  शिक्षित  करने  के  लिए  क्या  उपाय  कर  रही  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  प्रजून  :  1991  को  जनगणना  के

 छोटा  नागपुर-संयाल  परगना  क्षेत्र  में  आन  वाले  पश्चिम
 सिह॒भूम

 ओर  पूव्व॑  सिहभूम  जिलों  की  साक्ष  रता  दर  बिहार  की  कुल  साक्ष  रता  दर  के  ओसत  से  अधक  इसो
 प्रकार  हजा  साहिब  गंज  और  गोहा  की  साक्षरता  दर  बिहार
 की  कुल  साक्ष  रता  दर  के  औसत  से  कम

 (@)  बिहार  को  कुल  जनजातीय  जनसंदया  के  9]  वें  प्रतिशत  अधिक  आबादी  छोटा

 पुर-संधघाल  परगना  क्षेत्र  मे  ही निवास  करती  हालांकि  इस  क्षेत्र  में  थहां  की  कुल  |जनसंस्या  जन
 जातियों  की  जनसंख्या  30  प्रतिशत  से  कुछ  हो  ऊपर

 प्रारंभिक  शिक्षा  के  सवंधुलभीकरण  और  व्यापक  रूप  14  बर्थ  को  आयु  तक  के  बच्चों
 को  स्कूलों  मे  बनाए  रखने  के  लिए  ग्रेर-औपचारिक  शिक्षा  कार्यक्रम  ओर  राष्ट्रीय  साक्षरता  मिशन
 चलाए  जा  रहे  है  जिनका  उद्दंश्य  वष॑  1995  तक  15-35  आयु  वर्ग  के  आठ  करोड़  प्रौढ़  निरक्षरों

 )
 को  कार्यात्मक  साक्षरता  प्रदान  करना  है  ताकि  समूचे  देश  से  निरक्ष रता  बा  उन्मूलन  किया

 जा  सके  ।  ये  सब  देश  में  बड़े  कार्यक्रम  का  अभिन्न  हिस्सा  जिसमें  बिहार  राज्य  भो  श  मिल
 इन  उपायों  के  अलावा  उद्त  क्षेत्र  के  दो  जिलों  में  संपूर्ण  साक्षरता  अभियान  और  बिहार  शिक्षा

 जिसे  यूनिसेफ  की  आंशिक  सहायता  से  चरणबद्ध  ढंग  से  क्रियान्वित  किया  जाना  इस  दिला  में
 किए  जा  रहे  अतिरिक्त  प्रयास

 बिल्‍लो  में  सलस  में  रहने  वालों  को  पटूटे  के  ग्रथिकार

 [  झ्तुवाद  ]

 2550.  श्री  कालका  दास  :

 क्या  शहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  को  कपा  करें  कि  :

 )  दिल्‍ली  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  स्‍्लम  में  रहने  बाले  कितने  लोगों  के  लिए  बषं  1984  में  पट के  अधिकारों  की  अधिसूचना  जारी  को  गई

 वर्ष  i984  में  जारी  की  गई  अधिसूचना  के  अनुसार  उक्त  स्लम  में  रहने  वालों  से  कितनी शुल्क-राशि  प्राप्त  किए  जाने  की  संभावना  है  और  इसका  कया  मानदष्ड  और
 दिल्‍ली  में  स्वामी  दयानन्द  कालोनी  चन्द्रशेशर  आजाद  अम्बाबाग  तथा  पदम नगर  में  स्‍लम  में  निभित  बस्तियों  की  लागत  कंसे  निर्धारित  की  जाती  है  ?

 ः

 शहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  से  दिल्‍ली प्रशासन  ने  सूचित  किया  है  कि  प्रश्न  के  भाग  में  उल्लिबित  दूनामेंटों  सहित  13212  र्लम
 भाबंटितियों/दखलकारों  को  पट्टे  क ेअधिकार  प्रदान  करने  के  लिए  भारत  सरकार  के  हनांक 11-0-1984  के  आदेश  के  अन्तगंत  बाते  हैं  ।

 ।  इन
 स्लम

 टेनामेंटों  की लागत  वाधिक  आधिक  लाइसेंस  शुल्क  का  20  गुणा  निर्धारित  है  । आबंटितियों  ने  लागत-निर्धारण  के  विरुढ  अभिवेदन  किए  हैं  जो  सरकार  के  विचा  राधोन  हैं  । लागत को  सुनिश्चित  करने  के  पश्चात्‌  ही  स्‍लम  टेनामेंटों  से  बल  किए
 जान ई  जाने  वाले राशि  का  पता  पल  किए  प्रभारों  को
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 गंगा  कार्ययोजना  का  क्लियान्वयन

 2551.  भी  संयब  शाहबुहीत  :

 क्या  पर्यावरण  झौर  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ($)  प्रमुख  योजनाओं  में  हुए  व्यय  और  प्रगति  की  दृष्टि  से  गंगा  कार्य-योजना  के  क्रियान्ययन
 की  वतंमान  स्थित्ति  क्‍या

 इस  योजना  के  कार्यान्वयन  से  पूर्व  जल  की  शूद्धता  की  तुलना  में  3।  10991  तक
 गंगा  की  मध्य-धारा  के  जल  की  शुद्धता  पर  योजना  का  क्या  प्रभाव  और

 योजना  की  कुल  लागत  का  संशोधित  अनुमान  कितना  है  और  इसे  किस  तिथि  तक  पूरा
 किया  जाना  है  ?

 पर्यावरण  धोर  बन  मंत्रालय  के  रात्य  मंत्री  कमल  :  ओर  गंगा  कार्य
 शोजना  के  अन्तगंत  261  स्क्रीमें  स्वीकृत  की  गई  हैं  जिनके  लिए  256.72  करोड़  रुपए  की  संशोधित
 लागत  आई  है  |  इसमें  1991  तक  172  स्कीमें  पूरी  की  जिनपर  245.02  करोड़
 रुपए  का  परिव्यय  हुआ  ।  सभी  सकी  मों  के  पूरा  होने  को  सम्भावित  तिथि  1993  है  ।

 गंगा  नदी  के  प्रदूषण  निबारण  कार्यों  का  लक्ष्य  गंगा  की  मुख्य  घारा  पर  बसे  25  श्र  णीन
 के  नगरों  से  873  मिलियन  लीटर  अपशेष  जल  को  प्रतिदिन  दिशा-परिवरतित  करना  एवं  जैव
 जन  मांग  ओ०  तथा  घुलित  आकफ्सीजन  को  श्रेणी  के  स्तर
 पर  लाने  के  लिए  के  जल  गुणवत्ता  में  सुधार  लाना  था  ।  पूरी  की  गई  स्कोमों  के  368
 मिलियन  लीटर  प्रतिदिन  अपशेष  जल  का  अब  तक  दिशा-परिवतंन  किया  जा  चुका  केन्द्रीय  प्रदूषण
 बोर्ड  द्वारा  किए  गए  अध्ययनों  से  पत्ता  चलता  है  कि  नदी  के  किनारों  पर  हिथत  सभी  नगरों  में  जहां
 गंगा  काय  का  काय॑  पूरा  हुमा  जेवीब  आाक्सीजन  मांग  में  सुधार  हुआ  है  जिसके
 स्वरूप  जल  गुणवत्ता  में  सुधार  आया  20  जल  गुणवत्ता  स्टेशनों  पर  परीक्षण  किए  पू्व॑-गंगा
 कार्य  योजना  (1786)  और  1990  के  नदी  जल  के  बी०  ओ०  डी०  और  डी०  ओं०  स्तरों  का

 तुलनात्मक  ब्योरा  संलग्लन  विवरण  में  दिया  गया  जल  गुणवत्ता  पर  पूरे  प्रभाव  सभी  स्कोमों
 के  पूरा  किए  जाने  के  बाद  ही  मृल्याकन  किया  जा

 विधरण

 गंगा  जल  गुणवत्ता  के  सन्व  में  गंगा  कार्य  योजना  को  स्कोमों  का  प्रभाव

 ऋ०  सं०  केन्द्र  का  नाम  डी०  भो०  जब  आक्सीजन  मांग
 ग्रा०  प्रतिलीटर  )  ग्रा०  प्रतिलीटर

 1986  1990  1986  1990

 1  हि  4  $  6

 1.  ऋषिकेश  8.1  71  1.67  1.53

 2.  हरिद्वार  8.1  6.9  1.80  1.77

 3.  गढ़मुक्तेश्वर  7.8  उपनब्ध  नहीं  2.20  उपलब्ध  नहीं

 ay
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 )  2  3  4  5  6

 4.  कनौज  7.2  6.5  5.53  2.63

 5.  कनौज  उपलब्ध  नहीं  6.1  उपलब्ध  नहीं  3.03

 6.  कानपुर  ऊपरिध्रवाह  )  7.2  उपलब्ध  नहीं  7.17  उपलब्ध  नहीं

 7.  कानपुर  6.7  4.4  8.57  3.45

 8.  इलाहाबाद  )  6.4  8.0  11.40  2.58

 9.  इलाहाबाद  6.6  6.9  15.50  2.03

 10.  वाराणसी  5.6  7.8  10.13  2.62

 11.  वाराणसी  5.9  7.2  10.60  5.94

 12.  त्रिघाट  उपलब्ध  नहीं  8.<  उपलब्ध  नहीं  3.30

 13.  अक्सर  8.1  7.9  1.93  0.40

 14.  पटना  )  8.4  7.7  1.95  0.30

 15.  पटना  8,  ।  7.5  2.20  0.33
 16.  राजमहल  7.8  7.8  1.80  0.30
 17.  बहरामपुर  उपलब्ध  नहीं  5.3  उपलब्ध  नहीं  0.83
 18...  पलटा  उपलब्ध  नहीं  6.8  उपलब्ध  0.93
 19.  दक्षिणेश्वर  उपलब्ध  नहीं  65  उपलब्ध  नहीं  0.00
 20.  उलबेरिया  उपलब्ध  नहीं  6.4  उपलब्ध  नहीं  0.97

 नोट  :  योग्यਂ  श्रंणी  के लिए  मानदण्ड  इस  प्रकार  है  :

 जेब  आक्सीजन  मांग  :  3  मिलोग्राम  प्रति  लीटर  )
 घुलित  भ्ावसीजन  :  5  मिलीग्राम  प्रति  लीटर  न्यूनतम  )

 बिहार  में  हाहरो  मूल  सेवा  योजना  के  प्रस्तर्गत  विकसित  पहर

 2९52,  शो  ललित  उरांव  :

 क्या  धाहरी  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  के  उन  नगरों  का  ब्योरा  क्‍या  है  जिन्हें  वर्ष  1988-89,  1989-90  ओर
 1990-91  के  दोरान  शहरी  मूल  सेवा  योजना  के  अन्तगंत  विकसित  किया  गया  और

 वर्ष  1991-92  के  दोरान  बिहार  में  उक्त  योजना  लागू  करने  के  लिए  चुने  गये  नगरों
 का  ब्यौरा  क्‍या  है  और  हस  प्रयोजनाथं  कितनी  धनराशि  आवंटित  की  गई  है  ?

 झहरो  विकास  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  छार  धलम )  :  (१)  भोर  वर्ष
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 1988-89  तथा  1989-90  के  दोरान  बिहार  में  शहरी  मूलभूत  सेवा  योजना  के  अन्तगंत  12  कस्बों
 को  शामिल  किया  गया  था  जिनके  नाम  इस  प्रकार  हैं

 मसोढ़ी  दानापुर  छावनी  ।

 1990-91  तथा  1991-92  के  दौरान  के  लिये  शहरी  मूलभूत  योजना  के

 कार्यान्वयन  हेतु  राज्य  सरकार  द्वारा  सन्नह  नये  कस्बे  चुने  ये  हैं  जिनके  नाम  इस  प्रकार

 बिहार  कटिहार  धनबाद  ।  1991-92  के  दौरान  योजना
 के  कार्यान्वयन  हेतु  बिहार  राज्य  को  146.00  लाख  रुपये  की  राणि  अन्तरिम  रूप  से  नियतित  की  गई

 कानपुर  में  श्रोद्योगिक  प्रदूषण
 25:53.  श्री  केशरों  लाल  :

 क्या  पर्यावरण  ध्ोर  वन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कानपुर  में  स्थित  औद्योगिक  हकाइयों  और  सीमेंट  कारखानों  द्वारा  फैलाये
 जा  रहे  प्रदूषण  के  संबंध  में  संघ  सरकार  ने  कोई  सर्वेक्षण  कराया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या

 कितनी  इकाइयों  ने  प्रदूषण  नियंत्रण  उप्वरण  लगाये

 उन  इकाइयों  के  नाम  क्‍या  जिन्होंने  अभी  तक  यह  उपकरण  नहीं  लगाए  हैं  और  उनके

 विरुद्ध  क्या  कारंबाई  की  गयी  ओर

 सरकार  ने  एक  निर्धारित  सयय  के  अन्दर  प्रदूषण  नियंत्रण  उपकरण  की  स्थापना

 सुनिश्चित  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 पर्यावरण  शोर  वन  संत्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्रो  कमल  से  उत्तर  प्रदेश

 प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  ने  में  स्थित  औद्योगिक  इकाहयों  का  एक  सर्वेक्षण  किया

 बाटमपुर  में  तीन  बड़ी  जिनके  नाम  मेस  विक्रम  सीमेंट्स  मंसमं  क्रृष्णा
 फटिलाइजसं  मेसस  इनडस  लेमिनेट्स  मिटेड  हैं  और  एक  जल  श्रदूषित
 करने  बाली  बड़ी  इकाई  जिसका  ताम  घाटमपुर  सूगर  कम्णनो  लिमिटेड  इन  सभी  ओद्योगिक

 इकाइयों  ने  उपयूक्‍त  प्रदूषण  नियंत्रण  उपाय  कर  लिए

 और  (37)  प्रशन  नहीं  उठता  ।

 छोटे  धोौर  मंझोले  धहरों  के समेकित  विकास  को  योजना  के  प्रन्तगंत  “बंटन/उपलब्धि

 ]
 2554.  थ्री  झ्ममल  दत्त  :

 क्या  हाहरो  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 छठी  ओर  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधियों  के  दोरान  छोटे  मंझोले  शहरों  के  समेकित
 बिकास  के  लिये  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजना  के  लक्ष्य  क्या  उसके  लिये  कितनी  धनराशि  आवंटित
 की  गई  और  उसकी  उपलब्धियों  का  राज्यवार  ब्यौरा  क्‍या

 ऐसी  योजनाओं  पर  घन  किन  स्रोतों  स ेलगाया  जाता  है  और  सामान्यतया  निधियां  किस
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 प्रकार  आवंटित  की  ज!ती  है  और  यदि  राज्यों  को  आबंटित  निधियों  में  कोई  अन्तर  तो  बह  क्या

 क्‍या  यह  योजना  चालू  व  में  जारी  और

 यदि  तो  इसके  लिए  बजट  में  कितनी  धनराशि  भावंटित  की  गई  है  ?

 शहूरो  विकास  संत्रालय  में  राज्य  मन्ह्रो  एम०  :  लघु  तथा  मध्यम
 कस्बों  के  एकीकृत  विकास  की  योजना  के  अन्तगंत  योजनाओं  को  स्वीकृति  योजना  के  लिये  प्रश्येक  वर्ष
 समग्र  बजटीय  राज्य  सरकारों  द्वारा  भेजी  गई  परियोजना  रिपोर्टों  और  सम्बन्धित  राज्य
 सरकारों  द्वारा  विभिन्‍न  क्यों  के  लिए  इंगित  प्रधमिकृता  के  आधार  पर  की  जातो  इसके  लिए  कोई
 लक्ष्य  +  धारित  नहीं  किये  जाते  । छठी  तथा  सातवीं  योजना  के  दोरान  सहायता  प्राप्त  कस्बो  की  संक्ष्या
 तथा  राज्यवार  रिलीज  की  गई  घनराशि  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  संलग्न

 लघु  तथा  मध्यम  कस्बों  के  एकीकृत  विकास  की  योजना  के  लिये  निधियों  की  व्यक्षस्था

 शहरी  विकास  मन्त्रालय  के  वाधिक  बजट  तथा  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  और  संघ  राज्य  प्रक्षासनों  के
 बजट  में  भी  की  जाती  वित्त-पोषण  पेटनं  सभी  राज्यों  क ेलिये  एक  समान  विद्यमान  पैटर्न
 के  अनसार  राज्य  सरकाशों  को  बराबरी  के  आधार  पर  परियोजना  लागत  का  50%,  अधिकतम
 46  लाख  रुपये  किस्तोंमें  रिलीज  किया  जाता  यह  धनराशि  5  व  के  ऋण-स्थान  और
 10.25";  ब्याज  दर  पर  25  वर्ष  में  भगतान  योग्य  दीघंकालिक  ऋभ  के  रूप  में  रिलोज  की  जाती  है  ।

 और  हां  ]  ब्ष  1990-91  के  लिये  बजट  नियतन  1  *.00  करोड़  €पये  है  ।

 विवरण

 लघू  तथा  मध्यम  कस्बों  के  एकीकृत  विकास  की  योजना  के  अन्तगंत  रिलोग  की  गई
 केन्द्रीय  सहायता  (31  1991  तक )

 रखे
 छठी  पोजना  सातवीं  थोमना

 क्र०  राज्य|संघ  कस्बों  की  सं०  आई०डी०एस०एम०्टी०  कस्बों  आई०डो०एस०एमन्ही०
 राज्य  क्षेत्र  की  सं०

 यू  2  3  ५  5  6

 आन्ध्र  प्रदेश
 ह

 ३97.8  00  है  9
 न

 495.790
 रा

 2.  असम
 है  495.790

 3.  बिहार  298  000  496.285
 4.  गोवा  30.:00  70,000
 5.  गुजरात  407.850  437.770
 6.  हरियाणा  6  4  202.500
 7.  हिमाचल  प्रदेश  ]  34.780  9000
 8...  जम्मू  तथा  काश्मीर  37.820
 9.  कर्नाटफ  252.000  7
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 10.  केरल  9

 11.  मध्य  प्रदेश  16

 12.  महाराष्ट्र  22

 13.  मणिपुर  2

 14.  मेघालय  2

 15.  मिजो  रम  [1

 16.  नागालेण्ड
 17-  उड़ोसा  6

 18.  पंजाब  8

 19.  राजस्थान  11

 20.  सिक्किम  1

 21.  तमिलनाइ  28

 22.  जतिपुरा  2

 23.  उत्तर  प्रदेश  23

 24.  पश्चिम  बंगाल  20
 संध  राज्य  क्षेत्र

 1,  अंडमान  तथा  निकोबार
 दीप  समूह  |

 .  दादर  तथा  नगर  हवेली  ।]

 3.  लक्षद्वोप  0

 4.  पाण्डियेरी  ।

 योग  235

 गंदो  बस्तियों  में  रहने  वालों  को  स्वास्थ्य  सुविधाएं
 ]

 2555.  श्रो  तेजनारायण  सिह  :

 270.300  4

 258  090  13

 648.160  12

 9.100  2

 18.900  3

 22.500

 25.000  2

 212..500  7

 308:250  7

 394.000  7

 5.500  2

 83  2,800  i4

 17.400  2

 458.600  13

 375.450  6

 25.000  0

 25.000  0
 0.000  0

 4.000  2

 5683.740  145

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कहयाण  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 लिखित  उपर

 6

 232.600

 725.230

 62,056

 51.000

 137.000

 76.500

 72.800

 258.951

 258.500

 348.160

 73.390

 728.400

 92.000

 690.000

 564.000

 67.000

 70.220

 0.000

 108.750

 7530.651

 क्‍या  केन्द्र  सरकार  का  विचार  राजधानो  में  गंदी  बस्तियों  मे  रहने  वालों  को  पर्याप्त
 स्वास्थ्य  सुविधाएं  प्रदान  करने  को  किसी  योजना  को  क्रियान्बित  करने  का  और

 बह्दि  तो  तस्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ?
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 स्वास्थ्य  और  तरिवार  झल्य  मे  में  वाल  में  राज्य  सम्त्री  डी०  के०  तारा

 कि :  शोर  (a)  केन्द्रीय  सरकार  नेसी  श्रोजना  के  कार्यान्वयन  पर  विचार  नहीं  कर
 रही

 है  ।  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  सूचित  किया  है  कि  झग्गी-झोपडी  समहों  सहित  सभी  कालोनियों

 स्वास्थ्य  सुविधाएं  प्रदान  करने  हेतु  उन्होंने  ॥नक  पॉ-.-क्लिनिक  औषधालय  ओर  स्वास्थ

 केन्द्र  खोले  इसके  अतिरिक्त  निर्धारित  झग्गी-झोपड़ी  समूहों  में  उनके  द्वारा  20  गश्ती  स्वास्थ

 क्लिनिकों  के  माध्यम  से  सविधाएं  प्रदान  की  जाती  है  ।  इसके  अलावा  उन्होंने  प्लान
 स्कीम

 भी  जारी  ड़  जिसके  अन्तगंव  समाज  के  नम्न  स्तर  वाले  लोगों  को  चिकित्सा  सुविधाएं  प्रदान

 करने  के  लिए  हर  वर्ष  :  स्वास्थ्य  केन्द्र  खोले  जाते  हैं  ।

 ड०  थी  आ्रार०  प्रस्वेडकर  के  दाताढदी  समारोहो  में  विद्यालय  मवन

 2556.  थी  भगवान  शंकर  रावत  :

 क्‍या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  डा०  बी०  आर०  अमस्थ्रेडकर  के  शताब्दी  समारोहों  के  डा०  अम्बेडकर  को

 स्मृति  में  भवनों  के  निर्माण  के  लिए  शताब्दी  समारोह  शीष॑  के  बजट  से  अतिरिक्त  धन  स्वोक्ृत
 करने  का  प्रावधान  ६;

 यदि  तो  उन  विद्यालय  भवनों  की  संख्या  *व.तनी  जिनके  लिए  घन  स्वीकृत  किए
 ओर  कितने  नय  तरिद्यालय  खाल

 क्‍या  यह  धनराशि  उत्तर  प्रदेश  सरकार  द्वारा  विद्यालय  भवनों  क  निर्माण  के  लिए  दी  जा

 रही  घनराशि  के  अतिरिक्त

 विद्यालय  भवनों  के  निर्माण  के  लिए  कितना  धन  दने  का  प्रस्ताव  और

 (57)  उत्तर  प्रदेश  में  ऐस  कितने  विद्यालय  हैं  जिनक॑  निर्माण  कं  लिए  अब  तक  धन  स्वीकृत
 किया  जा  चुका  है  !

 कल्याण  स्त्री  सोतारास  केसरी  )  :  नहीं  ।

 से  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 अ्रम्बेडघ:र  नगर  बिल्‍लो  का  नियपमन

 [  भ्रभुवाद  ]

 ०557.  घम्ंपाल  सिह  मलिक  :

 क्या  शहरी  घिकस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  वर्ष  1975-76  में  अम्बेडकर  नगर  दिल्ली
 में  अनुसूचित  जातियों

 को  20  सूत्री  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  प्लाट  आवंटित  किये  थे  तथा  वहां
 के  निवासियों  को  नागरिक  सुविधाएं  मुहैया  की

 ह

 कया  ऐसी  बस्ती  को  तकनीकी  तौर  पर  प्राधिकृत  कहेंगे  या  और

 दिल्‍ली  भें  इस  प्रकार  की  बस्धितियों  कं  प्राध्चिकरण  का  क्‍या  मानदष्ड  है  ?

 52
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 बहू  री  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एप०  प्ररणा  :  हां  ।  यह  सूचित
 किया  गया  है  कि  1975-:6  में  2.  थूत्री  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  अम्बेडकर  नगर  हैदरपुर
 दिल्‍ली  में  अनुसूचित  जातियों/बनजातियँ  को  486  प्लाट  आवंटित  किये  गये  दिल्ली  नगर  निगम

 द्वारा  दी  गई  सूचना  के  अनुस;र  कोई  भी  जन-सुविधाएं  उपलब्ध  नहीं  करायी  गयी

 और  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 पश्चिम  बंगाल  में  निरक्षरता  दूर  करने  हेतु  कार्य  कर  रहे  स्वयंसेवी

 2558.  भरी  जायनला  ध्वेदिन  :

 कया  सानय  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पश्चिम  बंगाल  में  निरक्षरता  दूर  करने  हेतु  कुछ  स्वयंसेवी  संगठन  कार्य  कर

 यदि  तोवे  कौन-कौन  से  संगठन  हैं  और  ये  संगठन  इस  क्षेत्र  में  कब  से  कार्य  कर

 रहे

 निरक्षरता  दूर  करने  सम्बन्धी  कितने  केन्द्र  ऐसे  संगठनों  द्वारा  चलाए  जा  रहे  हैं  ओर

 इनकी  अवस्थापना  का  ब्योरा  क्या

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  इन  संगठनों  की  पश्चिम  बंगाल  में  जनशिक्षा  परियोजना  चलाने  के

 लिए  वित्तीय  सहायता  दी  गई

 (8)  यदि  तो  अब  तक  कितनी  राशि  जारी  की  गई  है  और  इन  संगठनों  के  कार्य  निष्पादन
 का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  को  इन  संगठनों  द्वारा  उक्त  घनराशिका  दुरुपयोग  करने  का  पता

 चला  ओर

 (8)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 मानव  संसाधन  बिकास  मंत्री  भज  न  :

 और  1988  से  राष्ट्रीय  साक्षरता  मिशन  के  शुभारंभ  से  लेकर  अब  तक  जिन

 स्वेण्छिक  एजेंसियों  उनके  प्रोढ़  शिक्षा  जन  शिक्षण  निश्चयमों  भौर  साक्षरता  अधभियानों  के

 लिए  परियोजना  के  आकार  और  कायं  क्षेत्र  सहायता  अनुद।न  अनुमोदित  किया  गया  उनके

 तामों  को  दर्शाने  वाला  विवरण  संलग्न  है  ।

 योजना  के  उद्देश्यों  के  नवसाक्षरों  को  कार्यात्मक  साक्षरता  तथा  TAT  उत्तर  साक्षरता

 की  सेवाओं  के  लिए  सहायता  दी  गई

 (2)  अब  तक  जारी  की  गई  सहायता  अनुदान  की  राशि  निम्न  प्रकार  है  :--

 वर्ष
 घनराशि  (२०

 1988-89  76,46,339/-
 1989-90  38,20,336/-
 1५90-91  15,67,73,

 1,96,20,903/-
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 लिखित  उत्तर  12  199  ]

 जिन  स्वेज्छिक  एजेंसियों  का  कार्य  केन्द्र  आधारित  कार्यक्रम  के  लिए  संस्वोक्न  किया  गया

 उनकी  मालिटरिग  निर्धारित  प्रगति  रिपोर्टों  के  माध्यम  से  की  जाती  जिन  स्वेणिकक  एजसियों  को

 परियोजनाओं  को  संपूर्ण  साक्षरता  अभियानों  के  लिए  संस्वीकृत  किया  गया  उनका  पल्यांकन  भारतोय

 प्रबंध  कलकत्ता  द्वारा  किया  जाएगा  ।

 नहीं  ।

 (&)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 विवरण

 उन  स्वेच्छिक  एजेंसियों  के  नाम  जिन्हें  केन्र  आधारित  कार्यक्रम  संस्वोकृत  किया  गया

 वर्ष  योजना  का  पद्याकार  कार्यक्षेत्र

 2  3  4

 गखिल  भारतीय  जन  शिक्षा

 एवं  विकास  1988-89  8-89  600  प्रौढ़  शिक्षा  केर्  7  जिले
 60,  पटुआ  टोला  लेन  कलकत्ता
 अरुणोदय

 तिलक  18,  लूटरी  महल  1988-89...  30  प्रोड़  शिक्षा  केन्द्र  बेरक  पुर
 अदंली  बाजार

 जिला  --24  बेरकपुर  1989-90  30  प्रोढ़  शिक्षा  केस  वही
 बंगाल  समाज  सेवा  लोग  1988-89  60  प्रोढ़  शिक्षा  केन्द्र  कुल्पी
 1/6  राजा  दिमेन्द्र  स्ट्रीट  1989-90  100  प्रोढ़  शिक्षा  बेरक  पुर  ता

 बरासात

 वही  10  जन  शिक्षा  निलयम  वही
 कलकत्ता  शहरी  सवासंघ  1989-90  100  प्रोढ़  शिक्षा  केस  अखबेरिया
 16,  सदरस्ट्रीट  वही  100  प्रोढ़  शिक्षा  जौर  ता

 कलकत्ता

 श्राथिक  ग्रामीण  विका  1989-90  30  प्रोढ़  शिक्षा  केसा  तपन
 सोसाईटी
 6,  किरन  शंकर  राय  मार्ष
 कलकत्ता  बंगाल  )
 भारतीय  रेडफक्रास  सोसाईटी

 कलकत्ता  1989-90  100  प्रोढ़  शिक्षा  सागर  और
 माम  खाना
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 1  2  3  4

 स्वरोजगार  प्रेरणा  संस्थान

 5°,  रिपन  स्ट्रीट  1988-89  7  जन  शिक्षण  निलयम  लवपुर

 जन  शिक्षा  प्रचार  केन्द्र

 57,  बी०  कालेज  स्ट्रीट  1988-89  5  जन  शिक्षण  निलयम  जंगी  पाढा
 चांदी  तालब

 पझाडग्राम  महकमा  जन

 शिक्षा  प्रसार  समिति  1989-90...  66  प्रौढ़  शिक्षा  केन्द्र  बांकुडा
 ग्राम०  रघुनाथपुर
 पो०  झाड़ग्राम
 जिला  मिदनापुर
 पश्चिम

 कस्तूरबा  गांधी  राष्ट्रीय
 स्मारक  न्यास

 सत्य  भारती  भवन  1989-90  30  प्रीढ़  शिक्षा  केन्द्र  नव  ग्राम
 पो०  मबप्रमा
 जिला  हुगली  पश्चिम  धंगाल

 712246

 मिलत  संघ
 पो०  बलधरिया  1989-90  30  प्रोढ़  शिक्षा  केन्द्र  कंटई
 ब्लाक  कंटरह  वा
 जिला  भिवनापुर

 भारतोय  राष्ट्रीय  संघ
 1002,  2,  अंसल  1989-90  66  प्रोढ़  शिक्षा  केन्द्र  पंसकुडा
 16,  कस्तू  रबा  गांधी  मार्ग
 नई

 पश्चिम  बंग  जटिया  बयस्क
 शिक्षा  परियद  1988-89  30  भ्रौढ़  शिक्षा  केन्द्र  बोलपुर
 इलियस  कलकत्ता  1989-90  वही
 राम  कृष्ण  मिशन
 जन  शिक्षा  इलूर  1989-90  100  प्रोढ़  शिक्षा  केसद्र  पंचला

 बोर  दोमजुर
 ,  202  बही  4  जन  शिक्षण  निलयम  वही

 उन  स्वच्छिक  एजेंसियों  क॑  नाम  जिल्हें  केसद्र  आधारित  कार्यक्रम  संस्वीकृत  किया

 बया
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 कम  *>कक>ककजनन-मनानान लिन  नाफीयनान  तय  न  -+  5  अनजान  +--  जी  _  न  जैन  जन  नलਂ  “

 यर्ष  परियोजना  का  प्राकार

 2  3  4

 अश्वििल  भारतीय  बंगाल समाज सेवा लीग वही  60  जन  शिक्षण  निलयम  7  जिले

 सावंजनिक  शिक्षा  और  विकास

 60,  पटुआटोलालेन
 कलकत्ता

 बंगाल  समाज  सेवा  लीग  वही  60  प्रोढ़  शिक्षा  केन्द्र  कुल्पी
 राजा  विनेदद्रस्ट्रीट

 बरासात

 पश्चिम  बंग  खड़िया  सवर  वही  €0  प्रोढ़  शिक्षा  केन्द्र  पंचमन  बाजार  |
 कल्याण  समिति  ओर  बड़ा  बाजार
 ग्रा०  पो०  राज  नव  गढ़

 जिला-पुरुलिया
 राम  कृष्ण  मिशन  जन  वही  100  प्रोढ़  शिक्षा  केन्द्र  पंचला  और
 मंदिर  बेतूरमठ  दोम॑बुर

 2
 पश्चिम  बंगाल

 राम  कृष्ण  मिशन  लोक  शिक्षा

 रामकृष्ण  मिशन  वही  व्यापक  अभियान  9  जिले
 आश्रम  पो०  नरेन्द्रपुर
 24  परगना

 राम  कृष्ण  विवेकानंद  मिशन
 तट  मार्ग  बेरकपुर  वही  100  प्रोढ़  शिक्षा  कोटल  पुर

 24,  पश्चिम  बंगाल
 टैगोर  ग्राम  विकास  सोसाईटी

 रंग  बलिया  वही  100  प्रोढ़  शिक्षा  केन्द्र  गंगारासपुर
 नोट  स्वेडिछक  एजेंसियों  की  परियोजनाएं  कार्यान्वित  की  जा  रही

 प्रो०  शि०  के  ०  -  प्रोढ़  शिक्षा  केन्द्र
 ज०  शि०मि०--जन  शिक्षण  निलयम

 राम  कृष्ण  मिशन  लोक  शिक्षा  केन्द्र  ao शि०मि०--जन शिक्षण निलयम  प्रौढ़  शिक्षा  नोबडा
 रामक्ृष्ण  आश्रम  वही  :00  प्रोढ़  शिक्षा  वही

 पो०  नरेन्द्र  <4  परगना  1989-५0  Lou  प्रोढ़  शिक्षा  केन्द्र  डायमंड  हाबंर

 )  वही  100  प्रोढ़  शिक्षा
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 श्री  रामकृष्ण  सत्या  नन्‍्द  1988-89  9  10  जन  शिक्षण  निलयम  इलम  बाजार
 ए  वही  वही  कुल्पी

 ब्ाश्रम  ग्राम  जिरक  पुर  वही  वही  रामपुरहाट

 पो०  बसी र  हाट  रेलवे  स्टेशन  1989-90  100  प्रौढ़  शिक्षा  केन्द्र  इलम  बाजार

 जिला  24  परगना  वही  वही  कुल्पी

 )--743414  वही  वही  रामपुरहाट

 1990-91  10  जन  शिक्षण  निलयम  सूरीन

 वही  10  जन  शिक्षण  निलयम  सूरीना

 वही  10  जन  शिक्षण  निशलयम  कुल्पी

 रामक्ृष्ण  विवेकानंद  मिशन  1988-89  100  प्रोढ़  शिक्षा  केन्द्र  कोटल  पुर

 7,  नदी  तट  बेरक  1988-89  10  जन  शिक्षण  निलयम  कोटल  पुर

 24,  पश्चिम  बंगाल

 सिधू  कानू  ग्राम  उन्‍्तयन  1988-89  100  प्रोढ़  शिक्षा  केन्द्र  मेमारीना

 मेमारी  जिला  बदबान  वही  10  जन  शिक्षण  निलयम  मेमारी

 1990-91  100  प्रोढ़  शिक्षा  मेमारीना

 वही  10  जन  शिक्षण  निलयम  मेमारी

 टैगोर  ग्रामीण  विकास  1988-89  100  प्रौढ़  शिक्षा  केन्द्र  गंगारामपुर

 रंगवलिया  वही  वही  बोलपुर

 वही  वही  गोसावा

 बही  30  प्रोढ़  शिक्षा  केन्द्र  तपन

 वही  10  जन  शिक्षण  निलयम  गोसाबा

 1990-91  30  प्रौढ़  शिक्षा  केफ्द्र  तपन

 वही  3  जन  शिक्षण  निलयम  तपन

 शोढ  :  स्वेच्छिक  एजेंसियों  ने  परियोजनाओं  को  पहले  ही  पूरा  कर  लिया  अतः

 एजेंसियों  को  भोर  अनुदानें  स्वीकृत

 ओऔर  उत्तरी  24  परगना  इन  स्वेब्छिक

 त्न्‍  करने  का  निर्णय  लिया  गया  क्योंकि  इन  जिलों  में  संपूर्ण

 साक्षरता  अ्ियान  शुरू  किए  जा  चुके

 ।
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 पौढ़  शिक्षा  राज्य  संसाधन
 पश्चिम
 बंगाल  सामाज  सेवा  लीग

 1/6  राजा  बिनेन्द्र  स्ट्रीट

 मिदना  पुर  साक्ष  रता--ओ  रोग
 प्रतिषंध  समिति
 जिला  मजिस्ट्रेट  कार्यालय

 मिदनापुर

 वर्दवान  जिला  साक्षरता  समिति
 जिला--बदेवान

 हुँगली  जिला  साथिक  साक्षरता-ओग-जन  शस्त्र
 शिक्षा  प्रसार  परिषद
 मार्फेत  हुगली  जिला  परिषद

 हुगली  बं०  )

 बीरभूम  जिला  साक्ष  रता  समिति
 माफंत--जिला

 बीरभूम

 कुच-बिहार  शिक्षण  और  विकास

 )
 मार्फंत  जिला  मजिस्ट्रेट  बंगला

 कूच--बिहार

 बांकुड़ा  साक्षरता  समिति
 जिला  मजिस्ट्रेट  कार्यालय

 बांकुडा

 उत्तरी  24  परगना  साक्षरता  समिति
 मार्फंत  जिला  मजिस्ट्रेट  वरासत  (qe



 2।  1913  लिखित  उत्तर

 सरकारी/सरकारो  क्षेत्र  फे  उपक्षमों  के  कार्याट्य  दिल्‍लो  से  बाहर
 स्थानान्तरित  करता

 |

 :559,  प्रो८  प्रेम  धमल  :

 क्या  शहूरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्‍ली  में  भीड़-भाड़  कम  करने  के  उद्देश्य  से  सरकार  ने  कुछ  सरकारी/प्तरकारी
 क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  कार्यालय  दिलली/नई  दिल्‍ली  से  बाहर  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  योजना  के  अन्तगंत
 आने  वाले  शहरों  में  स्थानानतरित  किए

 पदि  तो  उनका  अलग-अलग  ब्यौरा  क्‍या

 सरकारी  तथा  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम  जो  अभो  स्थानान्तरित  किए  जाने
 का  कसबों  के  नामों  सहित  अलग-अलग  ब्योरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 शहरी  विकास  संत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  एस०  [:  से  एक  विवरण
 संलग्न

 विवरण

 (1)  सरफ़ारो  कार्यालयों  से  संबंधित  ब्यौरे  :

 पोस्टल  स्टाफ  कालेज  1990  में  गाजियाबाद  में  स्थानांतरित  किया  गया
 ओर  कार्यालयों  को  भी  स्थानांतरित  किया  जाना  है

 जहां  स्थानांतरित  स्थानांतरण  में  विलम्ब  के  कारण क्रल्सं०  कार्वालय  का  नाम
 किया  जाना

 J  2  3  4

 ।.  सटः  रक्षक  ग।जियाबाद  मामलों  में  भूमि  का
 2.  अनुसंधान  और  विकास  गाजियाबाद  |  अभी  आबंटन  किया  जाना

 डाक  विभाग  |  कुछ  मामलों  जिनमें  भूमि
 3.  निरीक्षण  उत्तर  गाजियाबाद  आवंटित  की  गई  भवन

 निरीक्षण  पूति  विभाग  निर्माणाधीन  है  ।  कुछ  मामलों
 4.  सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  |  में  निर्णय  के  अतिधारण  पुनविद्यार

 अ्रधीन॑  प्रकाशन  गीत  गाजियाबाद  [  करने  के  अनुरोध  प्राप्त  हुए
 गौर  नाटक  प्रभाग  तथा  क्षेत्र

 प्रचार  निदेशालय

 5.  गृह  मंत्रालय  के  अधीन  कोई  भी  दिल्ली  [
 अपराध  अभिलेखन  ब्यूरो  नगर  क्षेत्र  का  नगर

 $9
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 6.  दीपघर  तथा  दीप
 नोएडा

 |  __
 पोत  विभाग  L

 7.  सेंट्रल  इंस्टीट्यूट  आफ  रिसच  हु

 एंड  ट्रेनिंग  इन  इम्लॉयमेंट  नोएडा  ्‌
 सर्विस  श्रम  मंत्रालय  है

 8.  भुगतान  कोई  उपयुक्त
 विकास  विभाग  जेसे  गुड़गांव  L

 9.  प्रकाशन  विभाग  फरीदाबाद  ॥॒
 10.  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  गाजियाबाद  <  at  वही  --

 प्रशिक्षण  संस्थान  L

 12.  नेशनल  अकंडमी  ऑफ  फरीदाबाद  |
 एक्साईज  एंड  नारकोटिक्स  <

 अखिल  भारतीय  मृदा  ओर  नोएडा  [
 भू-उपयोग  कृषि  और  --
 सहकारिता  विभाग  हि

 म्ौद्योगिक  और  वित्तीय  नोएडा  [
 निर्माण  बोर्ड  !

 सार्वजनिक  क्षेत्र  उपक्षमों  से  संबंधित  व्योरे

 सरकार  ने  निम्नलिखित  25  सावंजनिक  क्षेत्र  उपक्रमों  को  दिल्ली  से  बाहर  स्थाबांतरित
 करने  का  निर्णय  लिया  इनमें  स ेकोई  भी  अभी  तक  स्थानांतरित  नहीं  हुआ

 ऋ०  सं०  सावंजनिक  क्षेत्र  उपक्रमों  के नाम  स्थानांतरित  किए  जाने  वाले
 कार्यालय  की  स्थिति

 1  2
 ~—___ —

 3

 1.  राष्ट्रीय  बीज  निगम  लिमिटेड

 2  स्टेट  फॉरमसे  कार्पोरेशन  ऑफ  इंडिया  लि०

 3.  न्ट्रल  वेयरहाऊर्सिग  कार्पोरेशन

 4  भारतीय  खाद्य  निगम

 हॉस्पीटल  सबिसेज  कंसलटेंसो  कार्पोरेशन  आफ

 इंडिया  लि०

 6...  वायुदृत

 60

 मुख्यालय

 मुख्यालय

 क्षेत्रीय  कार्यालय  और  निर्माण  कक्ष

 केन्द्रीय  प्रशिक्षण  संस्थान  भौर  जोनल
 कार्यालय

 मुख्यालय

 मुख्यालय
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 7.  हेलोकाप्टर  कार्पेरेशन  आफ  इंडिया  मुख्यालय

 8.  एयरलाइन्स  ऐलाइड  सविसेज  लि०  मुख्यालय

 9.  भारतीय  राष्ट्रीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण  मुख्यालय

 10.  राष्ट्रीय  खधु  उद्योग  निगम  लि०  क्षेत्रीय  कार्यालय

 11.  राष्ट्रीय  खाद  निगम  मुख्यालय

 12.  भारतीय  खाद  निगम  मुख्यालय

 13.  हिन्दुढ्तान  खाद  निगम  लि०  मुख्यालय

 14...  फास्फेट्स  एंड  केमिकल्स  लि०  मुख्यालय

 15...  पारादोप  फास्फेट्स  लि०  मुख्यालय

 16.  हंडो-बर्मा  पंट्रोलियम  कम्पनी  लि०  मुख्यालय
 डिवोजन  )

 17.  नेशनल  हाइड्रो-इले  क्ट्रिक  पावर  कार्पोरेशन  मुख्यालय

 15.  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  पंजाब  ओर  क्षेत्रीय  एकक
 लि०

 19...  भारतीय  खनिज  ओर  धातु  व्यापार  निगम  लि०  मुख्यालय

 20.  भारतीय  राज्य  ब्यापार  निगम  लि०  मुख्यालय

 21.  नेशनल  थर्मल  पावर  कार्पोरेशन  लि०  मुख्यालय

 22.  ग्रामीण  विद्यतीकरण  निमरम  लि०  मुख्यालय

 23.  नेशनल  प्रोजेक्ट  कंस्ट्रक्शन  कारपोरेशन  लि०  मुख्यालय
 24...  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लि०  मुख्यालय
 25.  सीमेंट  कार्पोरेशन  आफ  इंडिया  मुख्यालय

 जहां  इन  उपक्रमों  को  स्थानांतरित  किया  थाना  स्थलों  क्षा  चयन  संबंधित
 कोय  मंत्रालयों/सावंजनिक  क्षेत्र  उपक्रमोंपर  छोड़  दिया  गया  है  ।  इन  साबंजनिक  उपक्रमों  को
 शीघ्र  स्थानांतरित  करने  के  मामले  को  संबंधित  प्रशासकोय  मंत्रालयों  के  साथ  मंत्री  स्तर|  पर
 उठाया  है  ।

 बाल  सुधार  गह  होस्स  एस्ड  रिमांड

 ]
 2560.  क्षी  सो०  पी०  सुदाल  गिरियप्पा  :

 क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  बाल  सुधार  गृहों  में  बच्चों  क ेआवास  ओर  प्रशिक्षण  की  समस्‍या  का  समाधान
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 करने  के  लिए  कोई  नीति  निर्धारित  की  गई  और

 (a)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 कल्याण  मंत्री  सीताराम  :  किशोर  न्याय  1986  में  उन

 किशोरों  को  अस्थायी  रूप  से  प्रेक्षण  गृह  में  रखने  की  व्यवस्था  है  जिमके  चिंड्ध  कोई  जांच  लम्बित  हो
 प्रेक्षण  गृहों  को  अनुरक्षण,.डाक्टरी  जांच  और  उपचार  की  सुविधा्भों  लाभदायक

 व्यवसाय  की  सुविधाएं  भी  उपलब्ध  करती  होती  हैं  ।

 जबकि  किशोर  न्याय  1986  का  प्रशासन  राज्य  श्वरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्रों

 का  दायित्व  भारत  सरकार  द्वारा  किशोर  स।माजिक  कुसंमंजन  के  निवारण  तथा  नियंत्रण  को  एक
 योजना  शुरू  को  गई  है  जिसके  अधीन  प्रेक्षण  गृहों  मे  सेवाओं  की  व्यवस्था  और  ह्तरोननयन  पर  हुए  व्यय

 का  50%  व्यय  केन्द्रीय  सरकार  हारा  वहन  किया  जाता  है  ।

 केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  धोष  धालंथों  को
 पारियों  में  प्रारम्म  करने  का  प्रस्ताव

 ।

 2561.  श्री  रामाश्रय  प्रसाव  सिह  :

 कया  स्थास्थ्य  झोर  परिवार  कल्याण  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  रोगियों  की  सुविधा  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना
 श्रौषधालयों  )  को  और  साय॑  की  पारी  में  प्रारम्भ  करने  का  है  जंसा  कि  पहले  खुला
 करते  थे  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  और  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  क्या  नीति  और
 दविशानिर्देश  अपना  रहो  ओर

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 स्वास्थ्य  भोर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  क०  त।रदिशो
 :  से  ओषधालयों  के  का्य  करने  के  घंटों  को  सरल  भ्रौर  कारथर  बनाने  के  लिए

 एक  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  ।  अब  तक  किन्‍्हीं  दिशा  निर्देशों  को  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया

 जबलपुर  परियोजना

 ]
 2562.  भो  भ्रबण,कुमार  पटेल  :

 क्या  शहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  कया  भ्रध्य  प्रदेश  सरकार  न  वर्ष  1989  में  जबलपुर  हैबिटल  हम्प्रवमेंट  प्रोजेक्ट
 कोई  परिबोजना  प्रस्तुत  की  थी  जिसमें  पश्चिम  जमंनी  रो  प्त

 नाम  से
 सहयोग  करने  का  प्रस्ताव  किया  गया  था  ;

 यदि  तो  परियोजना  का  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  सम्बन्ध  में  मब  तक  क्या  कायंवाही की  गई  ओर

 उक्त  परियोजना  का  कार्यात्वमन  कब  शुरू  करने  को  सम्भावना  है'तथा  इस  पर  ख्च  होने
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 वाली  घनराशि  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 अडहरो  विकास  मंत्रातरुय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  जबलपुर
 सहित  चार  शहरों  में  हैबीटाट  सुधार  परियोजनाओं  की  विन  व्यवस्था  का  एक  प्रस्ताव  मध्य  प्रदेश
 सरकार  ने  1989  के  दोरान  भेजा

 इन्दोर  में  चालू  हैबीटाट  परियोजना  के  धंटिया  निष्पादन  को  ध्यान  में  रखते  हुए  केस्द्रीय

 सरकार  ने  परियोजना  को  बाध्य  सहायता  के  लिए  प्रस्तुत  करना  नहीं  हैबीडाट
 परियोजना  को  बाह्य  सहायता  के  लिए  भ्रस्तुत  करने  के  प्रश्त  पर  विचार  करने  से  पूर्व  इंदोर  परियोजना

 के  सम्बन्ध  में  मध्य  प्रदेण  सरकार  को  बेहतर  निष्पादन  प्रदर्शित  करने  की  सलाह  दी  गई

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 नेहुकू  रोजगार  योजना  के  भ्रस्तगंत  जारी  को  गई  धन  राधि

 2563.  भ्रो  सत्यगोपाल  भिभ्र  :

 क्या  धाहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नेहरू  रोजगार  योजना  के  लिए  वर्ष  1990-91  और  1991-92  के  दौरान  राज्यवार
 अब  तक  कितनी  धनराशि  जारी  की  गई  और

 उक्त  योज॑ना  के  लिए  वर्ष  1990-91  और  1991-92  के  दौरान  विभिन्‍न  र।ज्यों/संघ
 राज्य  क्षेत्रों  को  वास्तव  में  कितनी  धनराशि  आवंटित  की  गई  है  ?

 शहरी  घिकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  और  1990-
 91  के  दोरान  नियतित  को  गई  ओर  दी  गई  तथा  1991-92  के  लिए  अन्तिम  रूप  से  नियतित  करेल्टीग
 निश्िियों  को  दशने  वाला  एक  विवरण  संलग्न

 विवरण

 नेहरू  रोजगार  योजमा  के  ध्न्तगंत  1990-9)  के  दोरान  नियतित  की
 गई  बरद्  दो  गई  झोर  व  1991-92  के  दो  रान  झानन्तिम  रूप

 छेनियतित  केग्द्रोय  निधियों  को  वर्षाने  वाला  विवरण

 रापूयों
 1990-91  1991-92

 राज्य|संघ  राज्य  क्षेत्र  नियतन  दी  गई  राशि  अनन्तिम  नियतन

 का  नाम  के  च्

 2  3  4

 आंध्र  प्रदेश  796.91  812.29  851.98  98

 बिहार  873.57  894.71  878.66

 ध्रुज  रात  372,85  378,87  408.12



 लिखित  उत्तर  12  199]
 आती  +च्छछ

 ।  2  3  4

 हरियाणा  156.34  160.95  155.53

 कर्नाटक  847.55  868.72  342.74

 केरल  328.81  335.78  345.27

 मध्य  प्रदेश  836.86  855.40  854.9 5

 महाराष्ट्र  1059.03  1097.63  1034.27

 उड़ीसा  307.54  316.60  294.,43

 पंजाब  295.64  301.04  287.37

 राजस्थान  882.19  581.88  568.18

 तमिलनाड्‌  895.40  914.04  958.64

 उत्तर  प्रदेश  2295.53  5.53  2353.29  2257.26
 पश्चिम  बंगाल  697.42  712.01  747.12

 गोबा  26.04  26.04  29.31

 अरुणाचल  प्रदेश  25.05  25.46  34.25

 असम  180.92  186.12  174.22

 हिमाचल  प्रदेश  54.95  54.96  66.52

 जम्मू  तथा  कश्मीर  85.28  85.28  93.95

 मणिपुर  39.42  39.42  42.81

 मेधालय  28.15  28.16  39.90

 मिजोरम  19.71  19.70  26.12

 नांगालैण्ड  33.02  33.02  41.47

 सिक्किम  21.88  21.86  80.80

 जिपुरा  19.21  19.24  25.83
 अंडमान  निकोबार  दोष  समृह  9.08  9.05  12.53  2.53

 15.67  15.67  23.65
 दादर

 तथा  तर
 हथेलो  7.13  7.12  11.45.

 दमन  तथा  ढीव  14.72  14.73  20.03
 सक्षह्ीष  १.28  4.40
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 2  3  4
 चाइना न  *प  नस  ७  नाक  कम  +  थक  कमान  3  अन  मनन  पन  न  नमन  कन  नमी  न  ी  ननीननिनीननन  29.75 43.50  आमने  11140.00*  मा
 पांडियेरी  26.88  26.88  29.75

 दिल्ली
 20.33  80.33  43.50

 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों  को

 टिप्पणी  :  *मंत्रालय  के  अन्य  प्रभागों  से पुनविनियोजन  द्वारा  233.98  लाख  रुपये  के  उपलब्ध

 होगे  के कारण  के  दोरान  बढ़ाई  गई  राशि  दी  गई  थी  ।

 *०उपयुक्त  उपयोगिता  विवरणों  की  प्राप्ति  पर  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  तेजी लाने  के

 लिए  निधियां  दी

 मसवन  निर्माण  में  नई  तकतोक

 ]

 2564.  भी  शिवहा रण  वर्मा  :

 क्या  हाहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  .

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  महाराष्ट्र  में  भवन  निर्माण  में  एक  नई
 तकनीक  के०  सी०  पोरेक्‍्सਂ  का  प्रयोग  किया  जा  रहा

 क्‍या  सरकार  को  देश  भर  विशेषकर  दिल्‍ली  भवन  निर्माण  प्रक्रिया  में  तेजी  लाने  के

 लिए  इस  तकनीक  को  विकसित  करने  की  योजना  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 शहरी  विकास  संज्लालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  सरकार  को
 के०  सी  ०  पोरेक्सਂ  तामक  किसी  उत्पाद  की  जानकारी  नहीं  महाराष्ट्र  में एक  फर्म
 द्वारा  सिपोरेक्स  के  व्यावसायिक  नाम  के  अन्तर्गत  एक  लाईट  वेट  परटिड  सेललर  कक्रीट  स्ट्रक्च रल
 मैटिरियल  का  उत्पादन  किया  जा  रहा  है  ।

 और  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  जंती  सरकारी  निर्माण  एजेंसियों  का  जहां  तक
 सम्बन्ध  फिलहाल  इस  तकनीक  को  अपनाने  या  विकसित  करने  की  कोई  योजना  नहीं  यद्यपि  हाल
 ही  में  सरकार  द्वारा  एक  पंजीकृत  सोसायटी  के  रूप  में  स्थापित  भवन  निर्माण  सामग्री  तथा  प्रौद्योगिकी
 संवर्धन  परिषद  भवनों  के  निर्माण  के  लिए  प्रिफेन्नीकेटिड  प्रौद्योगिकी  ही  उन्‍नत  +.रने  के  सतत  प्रयास  कर

 रही  हिन्दुस्तान  प्रीफेब  लिमिटेड  भी  वायुतन  के  व्यावसायिक  नाम  के  अन्तगंत  प्रीफेब  घटको  के
 निर्माण  में  खगा  हुआ  है  ।  देश  के  अन्य  भागों  में  भी  इसी  प्रकार  की  प्रीफैब  प्रोद्योगिकी  विकसित  की  जा

 रामेश्वरम तमिलनाडु में नेशनल सेरिन पाक [ धनुवाद ] .. 2565. डा० बो० राजदवरन : ५0 5, क्या पर्यावरण शोर वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या सरकार के पास तमिलनाडु में रामेश्वरम के निकट पर्यटन के बिकास के लिए कोई 63
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 -+.  ae  <  जज्ज्जजजि+  --...  -  -  कण ाणाााूाू|ा॒ायााकाक

 नेशनल  मेरिन  पाक  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  ती  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 पर्यावरण  श्रौर  बन  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  कमल  :  से  तमिलनाडु
 सरकार  ने  समुद्री  जेव-विविधता  सहित  क्षेत्र  की  परिस्थितिको  के  संरक्षण  के  उद्देश्य  से  रामेश्वरम  के
 निकट  मन्नार  की  खाड़ी  में  21  द्वीप  समूहों  में  समुद्री  राष्ट्रीय  उद्यान  बनाने  की  इच्छा  व्यक्त  की  है

 सॉस्कृतिक  विस्तार  योजना

 ]
 2566.  श्री  गिरधारी लाल  भागंव  :

 क्या  मातव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  क्रृपां  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  राष्ट्रीय  परम्परा  परियोजना  के  अन्तगंत  साववों  पंचवर्थीय  योजना  में  सांस्कृतिक
 विस्तार  योजना  बनाई  जानी  थी  ।

 यदि  तो  क्या  इन  योजनाओं  को  तेयार  कर  लिया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  भ्रणन  और  भारतीय  पुरातत्व
 सर्वेक्षण  द्वारा  राष्ट्रीय  परम्परा  परियोजना  के  अन्तगंत  सातवीं  पंचवर्धीय  योजना  के  दौरान  सांस्कृतिक
 विस्तार  योजना  न  तो  बनाई  जानी  थीं  और  न  ही  तेयार  की  गईं

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 विदावश्म  वन  के  चारों  भोर  प्रप्रवाही  जल

 ]
 2567.  डा०  पो०  वललल  पेरू  सन  :

 क्या  पर्यावरण  श्रौर  बन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कुंपा  करेंगे  कि  :

 ।
 क्या  सरकार  का  विचार  तमिलनाडु  के  दक्षिण  अकोट  जिले  में  पिचावरम  बन  के  आरों ओर  फैले  अप्रवाही  जल  को  स्वच्छ  रखने  के  लिए  कोई  योजना  लाग  करने  का  (९१
 पदि  तो  तत्सम्बन्धी  व्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  विचार  हस  जलाशय  से  गाद  निकालने  और  इसके  जल  स्तर  को करने  का  है  ताकि  पयंटक  पिचावरम  में  सम॒द्री  मार्ग  से  पहुंच  सकें  ;
 दा

 यदि  तो  तस्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पर्यावरण  झोर  वन  सन्त्रालय  के  राज्य  मम्त्रो  कमल  नाय  ग् :  और
 के  अप्रबाही  जल  की  पर्यावरणीय  सुरक्षा  के  लिए  कच्छ  वनस्पतियों  के  रहा  से

 सम्बन्धित  कोई के  तहत  एक  स्कीम  शुरू  को  गई  कच्छ  वनस्पति  के  चोरों  और  कंटौसे  तार  उषले
 भ

 जैनल  का  गाद  जमाव  और  मलवे  को  सफाई  तथा  कंच्छ  वनस्पतियों  का  पुनस्ड्ार  भादि
 इस

 '
 इस
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 स्कीम  के  तहत  शूरू  की  गयी  कुछ  गतिविधियां  स्कीए  के  कार्यान्वयन  फे  लिए  1988-80  के  दौरान
 कैन्द्र  सरकार  ने  राज्य  सरकार  को  2.87  लाख  रुपये  की  राशि  स्वीकृत  को

 वतंमान  में  इस  प्रकार  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 नेहरू  तारामंडल  के  लिए  भूमि

 ]

 2568.  थ्रो  मोहन  सिह  :

 क्या  शहरी  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 तोन  मूर्ति  नई  दिल्‍ली  के  परिसर  में  नेहरू  तारामण्डल  बनाने  के  लिए  भूमि  का
 साबंहत  किस  मन्त्रालय  द्वारा  किया  गया  और

 उसके  लिए  निर्घारित  शर्ते  क्या  हैं  ?

 शहरी  विकास  मनन्‍्त्रालय  में  राज्य  मसत्रो  एम०  :  से  सूचना
 एकत्र  को  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  पेय  अल  को  कमो

 2569.  श्री  राजवोर  सिह  :

 क्या  शहरी  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1989-90  भर  1990-91  के  दोरान  उत्तर  प्रदेश  में  ऐसे  कितने  शहर  हैं  जिनमें
 पेय  जल  को  कमी

 क्‍या  संघ  सरकार  ने  राज्य  सरकार  को  उपयु्‌ कत  अवधि  के  दौरान  पेय  जल  की  कथित
 कमी  को  दूर  करने  क  लिये  कोई  वित्तीय  सहायता  दी  थो  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 तो  उसके  क्या  कारण  है  ?

 शहरो  विकास  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  एम०  :  उपलब्ध  सूचना  के
 1989  मे  उत्तर  प्रदेश  में  275  शहरों.में  पेय  जल  की  कमी  थी  ।
 ओर  वर्ष  1989-90  के  दोरान  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  सूखा  राहत  के  लिए

 24.92  करोड़  रुपये  का  अधिकतम  व्यय  अनुमोदित  किया  गया  था  जिसमें  18.27  करोड़  रुपये  की
 तंप्रशि  सूद्चा  अस्त  में  जल  कार्यक्रमों  के  लिए  थी  ।

 19५0-91  से  प्रत्येक  राज्य  के  लिये  आपद  राहृत  कोष  का  गठन  किया  गया  है  जिसमें  अन्य
 बातों  के  साथ-साथ  पेय  जल  के  लिए  व्यवस्था  शामिल  है  और  इसके  अन्तगंत  उत्तर  प्रदेश  को  90  करोड़
 रुपये  को  राशि  आंटित  की  गई  थी  जिसमें  से  केन्द्र  सरकार  द्वारा  67.5  करोड़  रुपये  का  अंशवान
 1990-91  के  दोरान  दिया  गया

 प्रश्न  ही  नहीं
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 बिल्‍लोी  में  विज्ञापन  पटलों  के  शिलाफ  पममियान

 [  श्रमुवाद ]

 2570.  श्री  ताराचन्व  खंडेलवाल

 भरी  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :

 क्या  शहरी  विफास  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  सरकार  ने  हाल  ही  में  अनेक  विशापन  पटलों  के  खिलाफ  अपने  अभियान  को  और
 तेज  कर  दिया

 क्या  यही  संख्या  में  गेर-स  रकारी  विशञापक  विज्ञापन-पटल  लगाने  में  लिप्त

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  क्या  विशापन  पटल  लगाने  से  पूर्व  नई  दिशली
 नगर  पालिका/दिल्‍ली  नगर  निगम  से  अनुमति  ले  ली  गयी  और

 यदि  तो  सरकार  उन  विज्ञापकों  के  खिलाफ  क्या  कार्यवाही  करने  पर  विचार  कर

 रहो  क्या  उन्होंने  अवेघ  रूप  से  विशापन-पटल  लगाये  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  सन्त्री  एम०  :  हां

 नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  ने  सूचित  किया  है  कि  कतिपय  विशापनदाता  सरकारी/निजों
 भूमि  पर  इस  काम  में  लगे  हुए  छावनी  दिल्‍ली  छावनी  ने  सूचित  किया  है  कि केवल  एक  निजी
 विज्ञापनदाता  को  बिजलो-बत्ती  के  खम्भों  पर  विज्ञापन  लगाने  का  अधिकार  दिया  गया  दिल्‍ली  तगर
 निगम  ने  सूचित  किया  है  कि  जब  भी  भअनधिक्ृत  होडिस्स  का  विशापन  तब्ते  ध्यान  में  आते  उनको
 हुटा  दिया  जाता  है  ।

 नई  दिल्‍लो  नगर  पालिका  क्षेत्र  में  निजी  पार्टियों  द्वारा  लगाए  गए  होडिग्स  का  विवरण
 संलग्न  है  ।  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  से  कोई  अनुमति  नहीं  ली  मई  कई  विज्ञापनवाताओं
 से  हो  डिग्स  न  हटाने  के  लिए  विभिन्‍न  न्यायालयों  से  रोक-आदेश  लिए  दिल्‍ली  नगर  निमम  ने  सूचित
 किया  है  कि  होडिग  स्थल/विज्ञापन  तख्ते  पंजीकृत  विज्ञापन  एजेंसियों  को  केवल  खुलो  नीलामी  में
 आवंटित  किए  जाते  हैं  ।

 1960  में  अधिसुचित  विज्ञापन  नियन्त्रण  और  नियमन  से  सम्बन्धित  नई  दिल्‍ली  नथर
 पालिका  उप-नियम  दिल्‍ली  उच्च  न्यायालय  द्वारा  अभिखण्डित  किए  गए  नई  दिल्ली  नगर  पालिका
 मे  नए  उप-नियम  बनाए  हैं  जो  सक्षम  प्राधिकारी  द्वारा  अभी  अधिसूचित  किए  जाने  हैं  ।

 दिल्‍ली  नगर
 गम

 ने  बताया  है  कि  अवेध  अनधिकृत  होडिग्स/विज्ञापन  तख्तों  को  हटाया
 जाता  निजी  भवनों  पर  प्रदर्शित  निजी  होडिग्स  के  खिलाफ  कारंवाई  करने  के  लिए  एक  तो  अधि
 यान  भी  चलाया  गया  है  ।

 करत  ०
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 लिखित  उत्तर

 निजी  विज्ञापनदाताओं  द्वारा  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  क्षेत्ष  में  लगाए  गए
 होडिग्स  की  जो  म्यायालय  से  स्थगनादेश  अधीन

 जा

 स्थान  हो  डिग्स  को  जिससे  भूमि  संबंधित  है
 संख्या

 2  3  4

 मिटो  रोड  3.  रेलवे

 तिलक  ब्रिज

 रीगल  बिल्डिंग  की  छत  निजी

 मरीन  होटल  के  सामने  1  --
 दरगाह  की  छत

 शिव  मन्दिर  पंचकुहयां  3

 रोड

 शिव  लिक  रोड  ।  ---
 ओबराय  होटल  के  समीप  1  +-वही --
 ब्लाईड  रिलीफ  एसोसिशन  बिल्डिंग
 को  छत

 ओबराय  होटल  के  सामने  3  -

 दरगाह  की  छत

 ओबराय  होटल  के  बाहर  2
 मस्जिद  की  छत

 जोधपुर  मेन  1  सरकारी

 कनाट  प्लेस  1  निजी

 बंगला  नं०  9,  रेलवे  कालोनी  4  रेलवे
 कनाट  प्लेस

 रेलवे  क्याटर्स  वसन्‍्त  रोड
 सफदरजंग  एय रपोर्ट  के  2  नई  दिल्‍ली  नगर
 सामने  शिव  मंदिर  पालिका
 सफदरजंग  फ्लाई  ओवर  2  +-बही --
 ए०  बी०  1  सरकारी
 सरोजिनी  नगर

 गांधी  मार्ग  2  नियी

 रेसवे  ब्रिज  अफोको  एवेम्यू  4  रेसवे

 €?
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 खा
 रिक

 बेल

 पमपता  विकसनी  कखों  के
 मदबप

 स्पापि
 बार

 अब

 और  परिवेशी  जल  ग्णवत्ता  निगरानी  केन्द्रों  का  नेटवर्क  स्थापित

 गत  निर्धारण  और  प्रचालन  के  लिए  पर्यावरणीय  दिशा'निर्देश  तैयार  किए

 तमिलनाड  में  मच्यनिषेध  लागू  करना

 चज्ज
 वरत्तम  :

 यह  बताले  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ड्‌  राज्य  सरकार  ने  राज्य  में  मद्य  निषेध  नीति  लागू  करने  पर  राज्य  सरंकार

 केंद्रीय  सरकार  से  अनुरोध  किया  और

 र  की  उस  पर  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 केसरी  )  :  हां  ।

 के  परीक्ष  णाधीन  है  ।

 का  कार्यास्वयन

 ।

 [  करने  के  लिए  करिए  जाने  वाले  तात्कालिक  तथा  दीर्घावधि  उपायों
 निदृश  राज्य  सरकारों  को  भेजे  जा  चुके  हैं  ।

 न  की  कटाई  से  राज्यवार  किततना  क्षेत्र  बंजर  हो  गया

 खजूराहो  जिले  में  वनों  की  कठाई  सर्वाधिक

 है

 ।



 लिखित  उत्तर  i?  अंगेस्त  4991

 केरल  में  विदेशों  सहयोग  से  पेय  जल  आपूर्ति  योजनाएं

 2571.  श्री  वी०  एस०  विज्ञयराघवत्त  :

 क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बतयने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ...  क्‍या  केरल  सरकार  द्वारा  प्रस्तुत  की  गई  विदेशी  सहयोग  से  पेय  जल  आपूर्ति  की  कोई
 बड़ी  योजना  इस  समय  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  लम्बित  और

 (@)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  उस  पर  क्या  कारंवाई  की  गई  है  ?

 शहरी  विकास  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  एम०  :  और

 ५

 सरकार  ने  विश्व  बेंक  सहायता  प्राप्त  करने  के  लिए  316.5  करोड़  रुपये  कौ  अनुमानित  लागत  से  कैरल

 शहरी  विकास  परियोजना  पर  एक  प्रारम्भिक  रिपोर्ट  अभी  हाल  हो
 में  प्रस्तुत की  इस  प्रस्ताव  में

 ..
 कोझीकोडे  तथा  थिह्वनन्तपुरम्‌  के  शहरों  में  शहरी  मूलभूत  सुविधाओं  के  यातायात  और

 परिवहन  तथा  जल  आपूर्ति  पर  विचार  किया  गया

 चूंकि  केरल  जल  आपूर्ति  जिसका  विस्तार  तथा  पुनंगठन  किया  जा  रहा  पहले

 ;

 |

 |

 हो  चल  रही  परियोजना  को  उसके  वर्तमान  स्वरूप  में  विश्व  बैंक  की  सहायता'र्थ  प्रस्तुत  करने

 |  पर  नई  योजना  के  अन्तगंत  और  अधिक  जल  आपूर्ति  घटकों  के  मुह  को  राज्य  सरकौर  के  पास  पुन

 विचार  हेतु  भेजा  गया  है  ।

 महाराष्ट्र  में  इस्पात  संयन्त्रों  द्वारा  प्रदूषण

 ]
 2572.  श्री  वलासराव  गुण्डेवार  :

 क्या  पर्यावरण  श्रौर  वन  मंत्री  यह  बताने  की  क्र॒पा  करेंगे  कि  ;

 कया  महाराष्ट्र  में  विभिन्‍न  इस्पात  संयन्त्रों  से  उत्पन्न  प्रदूषण  को  रोक॑ने  के  लिए  कोई

 योजना  तैयार  की  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 पर्यावरण  और  वन  सनन्‍्त्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्री  कमल  :  और  जी

 महा  राष्ट्र  में  विभिन्‍न  इस्पात  संयंत्रों  से  उत्पन्न  प्रदूषण  को  रोकने  के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उ

 गए

 1  बंम्बई  महानगर  क्षेत्र  तथा  तारांपुर  रोहो  और  पाताल  गंगो  के  ओद्योगिक  क्षेत्रों
 वायू  निवारण  एवं  1981  की  धारा  19(1)
 अन्तगंत  प्रदूषण  नियन्त्रण  क्षेत्रਂ  घोषित  किया  गया है  ।  महाराष्ट्र  में  लोह
 इस्पात  इकाइयों  को  वायु  प्रदूषण  नियन्त्रण  के  लिए  एक  संमेयकक्‍्द्धकार्यक्रेम  दिया  भथा
 ओर  उन्हें  31-12-1991  तक  निर्धारित  मानकों  का  पालम  करने  का  श  दिया  ग५

 है  ।

 2.  पर्यावरण  1986  के  अन्तगत  बंहिस्राव  औरं  उत्सजंन
 निर्धारित  किए  गए
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 यदि  तो  उसके  क्या  कारथ  और

 वनों  की  कटाई  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 पर्यावरण  होर  बन  मरभालय  के  राज्य  सग्जी  कमल  :  भारतीय  वन  सर्वेक्षण

 उपभ्रह  प्रतिबिबिकी  की  दुश्य  व्यास्या  के  जरिये  देश  में  बन  अच्छादन  का  हर  दो  वर्षों  के  पश्चात
 कन  करता  है  जिसे  स्टेट  आफ  फारेस्ट  रिपोर्टਂ  नामक  रिपोर्ट  में  प्रकाशित  किया  जाता
 स्टेट  आफ  फारेस्ट  1989  के  अनुसार  आंध्र

 जम्मू  और

 पश्चिम  बंगाल  तथा  दादर  व  भगर  हवेली  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  में  वास्तविक  वन  आचब्छादन  मे  कमी

 थाई  है  ||

 और  उक्त  रिपोर्ट  के  अनुसार  मध्यप्रदेश  में  वास्तविक  बन  आच्छादन  में  4.25%
 की  बृद्धि  हुई  है  ।

 ।.  निम्नलिखित  के  सम्बन्ध  में  राज्यों/संघशासित  क्षेत्रों  की  सरकारों  को  समय-समय
 पर  दिशा-निर्देश  जारी  किए  गए  हैं  :-..

 (1)  1000  मी  से  ऊपर  की  पहाड़ियों  पर  कम  से  कम  कुछ  वर्षों  के|लिए  वृक्षों  को  काटने  पर
 प्रति  प्रतिबन्ध  लगाने  पर  विचार

 (2)  प्राकृतिक  बनों  की  पूछे  कटाई  न  करना  और  जहां  फसलों  की  बहालो  अथवा  अम्य
 वर्धन  का  रणों  से कटाई  अपरिहाये  हो  वहां  पहाड़ो  क्षेत्रों  में  ।0  हेक्टेयर  और  मैदानी
 क्षेत्रों  में  25  हैक्टेयर  क्षेत्र  तक  सीमित  होनी

 2.  जेबिक  हस्तक्षेप  से  वनों  के  संरक्षण  के  लिए  अबसं  रचना  के  विकास  हेतु  राज्यों  को  मदद  देने
 के  लिए  एक  केन्द्रीय  प्रायोजित  स्कीम  कार्मान्वित  की  जा  रही  है  ।

 3.  घरेलू  और  वाणिज्यिक  क्षेत्रों  में  जलाने  की  लकड़ी  के  स्थान  पर  कर्जा  के  वेकल्पिक  स्रोतों
 का  विकास  किया  जा  रहा

 हरियाणा  में  सा्देअतिक  स्वास्थ्य  केशा

 ]

 2576.  भो  राम  भ्रकांक्त  चौधरी  :

 क्या  स्वास्प्य  श्ौर  परिवार  कह्याण  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  हरियाणा  विशेषकर  अम्बाला  जिले  में  संच  सरकार  के  निर्देशानुसार  सार्यजतिक
 स्वास्थ्य  केन्द्र  तबा  उप-केनद्र  नहीं  थोले  गये  हैं  जिसके  कारण  ग्रामीण  लोगों  को  चिक्षित्सा  सुविधाएं  ब्रषप्त
 करने  में  जारी  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ता  .

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 बर्ष  1991-92  के  दौरान  हरियाणा  में  खोले  जाने  वाले  सावंजनिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  तथा

 उप-केन्दों  का  ब्योरा  क्या  है  ?
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 निननननानननन  72  पक्‍  ७िीीःणएफनरन-जज<डईअ...

 '  हवास्थ्य  झौर  परिवार  कल्याण  भन्त्रालय  में  राज्य  भन्त्री  डो०  के०  ताराबेबो
 :  हरियाणा  राज्य  में  अम्बाला  जिले  सहित  भारत  सरकार  के  दिशानिदेशों  के  अनुसार

 :365  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केंद्र  लक्ष्य  का  100%  2293  उपकेंद्र  का  92.7%  )
 खोले  गए  ये  केन्द्र  कहां-कहां  खोले  जाने  इस  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकार  द्वारा  निणंय  किया  जाता

 अम्बाला  जिले  में  सभी  अपेक्षित  146  उप-केन्द्र  और  23  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  बोल  दिए

 गए
 '

 ग्रामीण  जनता  को  उपकेन्द्रों  और  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  क ेजरिए  चिकित्स।य  सुविधाएं  प्रदान
 की  जा  रहो  इसके  अलावा  हमारी  जानकारी  के  अनुसार  उस  राज्य में  41  सामुदायिक  स्वास्थ्य
 केन्द्र  और  8  ग्रामीण  अस्पताल

 ह
 उपय्‌ क्‍त  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 (a)  योजना  आयोग  द्वारा  हरियाणा  के  लिए  192  .-/2  में  नए  प्रायमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  खोलने "is
 के  लक्ष्य  निर्धारित  नहों  किए  गए  हैं  क्योंकि  उन्होंने  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  को खोलने  से  सम्बन्धित

 '
 लक्ष्य  पहले  हो  प्राप्त  कर  लिए  उप-केनद्रों  पर  धन  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  खं  किया  जाता
 वित्तीय  कठिनाइयों  के  कारण  केन्द्रीय  सरकार  का  देश  में  घ्ट्री  भी  1991-५2  के  दोरान  नए  उपकोंदों

 “  के  लिए  धन  देने  का  अभी  तक  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 जंगलों  जानवरों  को  समाप्त  प्राय  जातियों  को  संरक्षण  देना

 ]

 2577.  क्रो  राजेन्द्र  कुसार  शर्मा  :

 क्या  पर्यावरण  झोर  वम  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  देश  के  अभया  रण्यों  में  शेरों  और  गैडों  की  संख्या  बढ़ो

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  जंगली  जानवरों  को  समाप्तप्राय  जातियों  को  संरक्षण  देने  के  क्या
 कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 पर्यावरण  झोर  वन  मम्त्रालय  के  राज्य  मन्‍त्रो  ,  कमल  :  ओर  देश  में
 शेरों  और  गैंडों  की  लगा  र  दो  गणनाओं  के  आंकड़ों  से पता  चलता  है  कि  उनको  संढया  में  बृद्धि
 हुई

 शेर  239  (1985)  284  (1990) )

 गैंडा  1200  (3984)  1591  (1989)

 संकटापन्न  प्रजातियों  की  सुरक्षा  क ेलिए  सरकार  द्वारा  किए  गए  उपायों  में  निम्नलिखित

 झामिल  हैं  :-. ह  ह
 1...  वनन्‍्यजीव  1972  के  उपबन्धों  के  अन्तगंत  संकटापन्‍न  प्रजातियों

 के  सिकार  और  उनसे  बनी  वस्तुओं  के  व्यापार  पर  प्रतिबन्ध  लगाया  गया

 2...  पादपों  ओर  जोव  जन्तुओं  की  संकटापन्‍्त  प्रजातियों  के  तथा  उनसे  बनी  वस्तुओं  के

 रब्ट्रीय  ब्यापार  पर  वन्य  प्राणिजात  तथा  वनस्पतिजात  की  संकटापन्‍न  प्रजातियों  के
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 गया  है  ।

 3.  राज्यों/केन्द्र  शासित  प्रदेशों  को  उनके  चोरी-छिपे  शिकार  रोधी  आधारभूत  ढाँचे  को

 मजबूत  बनाने  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  प्रदान  की  जाती

 4...  वन्य  प्राणिजात  और  वनस्पतिजात  के  संरक्षण  के  लिए  देश  में  लवभग  4.19  घृत्शित
 भौगोलिक  क्षेत्र  में  411  वन्यजीव  अभयारण्यों  तथा  70  राष्ट्रीय  उच्चानों  का  एक  नेट
 वर्क  स्थापित  किया  गया  राष्ट्रीय  उद्यानों  तथा  अध्यारण्यों  के  विकास  के  लिए  केन्द्र

 सरकार  द्वारा  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  जाती  है  ।

 5.  दाधों  ओर  गेंडों  की  सुरक्षा  और  संरक्षण  के  लिए  विशेष  सस्‍्कीमें  कार्यास्वित  की  जा  रही
 हैं

 6.  चोरी-छिपे  शिकार-रोश्ी  उपायों  के  सम्बन्ध  में  राज्यस्तर  पर  पुलिस  तथा  छेन्‍्द्र  स्तर  पर
 सीमा  शुल्क  राजस्व  आसूचना  केन्द्रीय  जांच  तड़-रक्षक  तथा
 थल  सेना  के  साथ  निकट  समन्वय  बनाए  रखा  जाता  है  ।

 7.  चोरी-छिपे  शिकार  करने  वालों  तथा  अवेध  व्यापारियों  के  ढारे  में  आाश्वुथना  प्रऋत  रे
 के  लिए  नकद  पुरहकार  प्रणाली  शुरू  की  गई  है  ।

 8...  प्रजातियोंਂ  की  प्रजनत्*  के  लिए  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  एक  छक्कीम
 का  कार्यान्वयन  किया  जा  रहा

 राष्ट्रीय  युवा  मोति

 2578.  भो  हन्नाम  मोह्लाह  :

 क्या  सामव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंके  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  एक  राष्ट्रीय  युवा  नीति  तैयार  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  बया

 इसे  किस  प्रकार  कार्यान्वित  किया  और

 कया  युवा  नीति  तैयार  करते  ओर  कार्यान्वित  करते  समय  युवा  संगठनों  से  परादूर्श  किया
 जायेगा  ?

 मानव  संसाधन  विकास  संत्रालय  कार्य  ध्योर  खेलकूद  विमाग  तथा  प्रहिला  शोर  बाल
 विकास  में  राज्य  मन्‍्नत्रो  ममता  :  ओर  पहले  से  ही  एक  राष्ट्रीय
 युवा  नीति  जिसे  1988  के  दौरान  संसद  में  रखा

 इसे  राज्य  स्वेण्छिक  संगठनों  तथा  सरकार  के  अधीन  युवा  संभठनों  के  सक्रिय

 बहुयोग  भोर  सहभागिता  द्वारा  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  है  ।

 (8)  राष्ट्रीय  युबा  नीति  तैयार  करने  में  युवा  संगठनों  से विचार  विमर्श  किया  गया
 करों  के  कार्यान्वयन  में  भी  उन्हें  शामिल  किया  जा  रहा
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 +हलो  में  प्रधिकृत  प्रोर  प्रतधिक्रत  हालोनियों  में  नागरिक  सुविधाएं

 ]
 2579.  श्री  रास  बदन  :

 क्या  हहरी  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  चालू  वर्ष  के  दौरान  दिल्‍ली  की  अधिकृत  और  अनधिक्ष॒त  कालोनियों  में
 नॉगरिंक॑  सुविधाएं  प्रदान  कर  रहो

 यदि  सो  तस्संबंधो  अलग-अलग  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उप्तमें  कारण  क्या  है  ?

 हाहरी  थिकास  मरक्ालय  सें  राज्य  मन्ती  एम०  :  से  दिल्ली
 प्रशासन  मे  लुंचित  किंवा  है  कि अनधिक्ृत  नियमित  कालोनियों  में  नागरिक  सुविधाओं  की  व्यवस्था
 निम्न  प्रकार  से  की  जा  रही  है  --

 (i)  पक्‍को/ईट  के  खड़ंजों  वाली  सड़कों  का

 (ii)  नालियों  का

 (४४)  जल  आपूत्ति  को  लाइनें

 (iv)  सीवर  लाइनें

 (५४)  जहां  कहों  भूमि  उपलब्ध  पा्कों  और  अन्य  सामुदायिक  सुविधाओं  को  व्यवस्था
 करना  ।

 प्रशासन  ने  यह  भी  निर्णय  लिया  है  कि  अनधिक्ृत  जो  1-1-8  !  से  पहले  अस्तित्व  में
 ओई  थी  और  जिनंको  नियमित  नहीं  किया  गया  है  उनमें  जलापूर्ति  ओर  बिजली  की  सुविधा  दी  जाय  ।

 पिछड़े  बर्गों  के लिए  राष्ट्रोय  प्रायोग

 [  प्रभुवाद
 2580.  थी  धस्थारासु  हरा  :

 कल्पांण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  पिछड़े  वर्गों  क ेकल्वाण  के  लिए  राष्ट्रीय  आयोग  स्थापित  करने  का
 प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कह्याण  मन्‍्त्रो  सोताराम  सरकार  एक  पिछड़ा  बर्ग

 बिकाप्ष  निगम  स्थापित  करने  के  लिए  विचार  कर  रहो

 पिछहा  वर्ग  विकास  निगम  के  ब्यौरे  तेयार  किए  जा  रहे

 को  सहायता  से  भ्राँध्र  प्रदेश  में  प्रावासीय  परियोजनाएं

 258].  श्री  बो०  शो  भनाह्रोइवर  राव  वांडडे  :

 क्या  शहरो  जिकास  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;
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 आंध्र  प्रदेश  क ेविजयवाड़ा  शहर  की  आवास  समस्या  का  समाधान  करने  के  लिए

 के  विचाराधोन  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  और  ।

 )  में  स्वीकृति  के  लिए  आन्ध्र  प्रदेश  राज्य  से  संबंधित  लम्बित  पड़े  प्रस्तावों  का

 ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 शहरी  विकास  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  एम०  श्रूणाखलम  )  :  विजयवाड़ा  नगर

 निगम  द्वारा  2.14  करोड़  रुपये  के  एक  ऋण  के  लिये  पटरी  वासियों  हेतु  रैन  बसेरों  के  निर्माणार  भ्रस्तुत
 दो  योजनाएं  आवास  तथा  नगर  विकास  निगम  को  प्रस्तुत  की  गई  है  ।  प

 आंध्र  प्रदेश  राज्य  मे  विभिन्‍न  अभिक  रणों  से  17.60  करोड़  रुपये  की  ऋण  राशि  के  लिए

 41  आवास  योजनाएं  तथा  11.20  करोड़  रुपये  को  ऋण  राशि  के  लिये  एक  शहरी  अद्धंसं  रघना  योजना

 हडको  में  ५  कैयाओं  की  विभिन्‍न  अवस्थाभों  में  इसके  1.  2.20  करोड़  रुपये  की  ऋण
 राशि  के  लिये  123  योजनाएं  हुडको  मार्ग  निर्देशों  के  अनुसार  विभिन्‍न  भपेक्षाओं  के  अनुपालनाथं  आंध्र
 प्रदेश  मे ंउधार  लेत  वाले  विभिन्‍न  अभिकरणों  के  पास  लम्बित

 किश्वोर  न्यायालय

 2582.  श्रो  वोरेन्द्र  सह  :

 थो  रमेश  चन्द्र  तोमर  :

 श्री  मगवान  शंकर  रावत  :

 श्रीमती  महेन्द्र  कुमारी  :

 क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :

 उन  राज्यों  के  नाम  हैं  जहां  किशोर  नाम  अधिनियम  क॑  अन्तगंत  बाल  के

 लिए  अब  तक  किशोर  न्यायालय  और  सुधार  गृह  स्थापित  किए  गए
 क्या  अधिकतर  राज्य  सरकारों  ने  इस  संबंध  में  कोई  कायंवाही  नहीं  की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या
 रा

 कह्याण  मन्त्रो  सोतारास  :  उपलब्ध  सूचता  के  अनुसार  किशोर  न्यायालय
 नागालेंड  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्र  लक्षद्वीप  भर

 '  पॉंडिचेरी  में  स्थापित  किए  जा  चुक  हैं  ।

 लत  कप
 रु

 ः
 किसी  क्षेत्र  के  लिए  कोई  किशोर  न्याथालय  स्थापित  नहीं  किया  है  उस  क्षेत्र  में

 किशोर  न्याय  1986  के  अधीन  शक्षितयों  का  प्रयोग  उस  क्षत्र  के  जिलाधीश  अथवा
 *  बिजनल  मजिस्ट्रेट  अथवा

 प्रथम
 श्रेणी  के  न्प्रायिक  मजिस्ट्रेट  द्वारा  जेसा  भी  मामला  किया

 अपराधी  किशोरों  के  लिए  सुधार  गृह  अधिनियम  के  प्रावधानों  के  अन्तर्गत  स्थापितਂ  नहीं
 किए  जाते  तथापि  अधिनियम  के  अन्तगंत  प्रेक्षण  विशेष  गृह  तथा  उत्तरवर्ती  देखभाल  संस्थायें
 स्थापित  की  जाती

 ओर  किशोर  न्याय  1986,  का  कार्यान्वयन  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों
 के  पास  अधिनियम के  प्र।बधानों  के  अनुसार  किशोर  न्यायालय  स्थापित  करने  के  मामले  में
 संघ  राज्य  क्षेत्रों  से लिखा  पढ़ी  की  जाती
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 दिल्‍लो  विश्वविद्यालय  में  एल०  एल०  एस०  पाठ्यक्रमों  में  सोटों  में

 बद्धि  करने  को  मांग

 2583.  श्रो  रमेश  चन्द्र  तोमर  :

 क्या  सानव  संसाघत  विकास  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 /  क्‍या  सरकार  को  इस  बात  को  जानकारी  है  कि  दिल्‍लो  विश्वविद्यालय  में  बहुत  बड़ी
 संख्या  में  छात्रो  को एल०  एल०  में  प्रवेश  नहीं  मिल  पा  रहा

 क्‍या  एल०  एल०  एम०  पाठक्रम  में  सीटों  की  संख्या  में  वृद्धि  करने  की  मांग  की  गयी

 यदि  तो  सरकार  का  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कायंवाही  करने  का  विचार

 क्‍या  सरकार  का  विचार  एल०  एल०  एम»  की  प्रवेश  परीक्षा  में  केवल  उन्हीं  छात्रों  को

 अनुमति  देने  का  जिन्होंने  ए  एल०  बी०  में  5:  प्रतिशत  से  अधिक  अंक  प्राप्त  किये

 (2)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 सानव  संसाधन  विकास  सम्त्री  प्रजु  न  से  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय
 द्वारा  भेजी  गई  सूचना  के  वे  सभी  जिनके  एल०  बी०  परीक्षा  में  55  प्रतिशत
 अथवा  इससे  अधिक  अंक  एल०  एल०  एम०के  दाखिले  के  लिए  विश्वविद्यालय  द्वारा  आयोजित  प्रवेश
 परीक्षा  में  बेंठने  के  लिए  पात्र  विश्वविद्यालम  ने  आगे  यह  सूचित  किया  है  कि  इस  वर्ष  एल०  एल०

 एम०  प्रवेश  परीक्षा  पें  193  छात्र  बंठे  ।  स्थान  बढ़ाने  की  मांग  के  प्रत्युत्तर  विश्वविद्यालय  ने  चालू
 शेक्षिक  सत्र  में  एल०  एल०  एम०  पाठ्यक्रम  की  भर्ती  क्षमता  को  बढ़ाकर  50  से  65  कर  दिया

 गेर-हिन्दोी  माथा-माषों  राश्यों  में  हिस्दो  का  दर्जा

 25९4.  भरी  प्रनाति  चरण  दास  :

 क्या  मानव  संसाधन  विकास  भन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गेर-हिन्दी  भाषी  विशेष  रूप  से  उड़ीसा  माध्यमिक  स्तर  पर  हिन्दी
 बाय  अथवा  वेकल्पिक  विषय  के  रूप  में  पढ़ाई  जाती

 (a)  क्‍या  यह  राष्ट्रीय  शिक्षा  नीति  के  अनुरूप  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सानव  संसाधन  विकात  सन्‍्त्रो  भल्युत  :  आंध्र  अरूणाचल  योआा

 के  मिजो  उड़ीसा  पंजाब  ओर  सिक्किम  आदि  राज्यों  ह्विदी  माध्यमिक  स्तर

 पर  एक  अनिवायं  विषय  के  रूप  में  पढ़ाई  ज।ती  है  ।  जम्मू  और  काश्मी

 तमिलनाडु  जिपुरा  ओर  पश्चिम  बंगाल  में  आ।दे  राज्यों  हिन्दी  माध्यमिक  स्तर  पर  एक
 बेकल्पिक  विषय  के  रूप  में  पढ़ाई  आती  हू  ।

 AG,  राष्ट्रीय  शिक्षा  1986  ने  राष्ट्रीय  शिक्षा  |  968  के  निर्धारणों  को  पृथ्ठांकित
 किया  जिसमें  यह  परिकल्पना  को  गई  है  कि  माध्यमिक  स्तर  पर  राज्य  सरकारों  को  त्रिभाषा  सूत्र  को

 अपनाना  चाहिए  तथ  तत्परता  से  लागू  किया  जाना  चाहिए  ।  अहिंदी  भाषी  राज्यों  के  संबंध  सूच
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 में  क्षेत्रीय  भाषा  और  अंग्रेजी  के  साथ  हिन्दी  के  अध्ययन  का  प्रावधान  सूत्र  में  महिर्दी
 भाषी  राज्यों  में  माध्यमिक  स्तर  पर  क्षेत्रीय  भाषा  और  अंग्रेजी  के  अनिवाये  अध्ययन  का  प्रावधान
 है  ।  प्रश्न  के  भाग  के  उत्तर  में  यथा-उल्लिखित  आठवां  अहिन्दी  भाषी  राज्यों  हिर्न्द
 माध्यमिक  स्तर  पर  एक  वेकल्पिक  विषय  क॑  रूप  में  पढ़ाई  जाती  है  ।

 स्कूली  शिक्षा  को  देखभाल  तथा  प्रबन्ध  मुख्य  रूप  से  राज्य  सरकार  द्वारा  किया  जाता
 राज्य  सरकारें  तथा  राज्य  माध्यमिक  शिक्षा  बोर्ड  स्कूल  स्‍तर  पर  भाषा  सहित  संभी  विंधयों  के  लिए

 पादुय  विवरण  ओर  पाठ्य  पुस्तक  निर्धारित  करने  के  लिए  उत्त  रंदांयी  हैं  ।

 सध्य  प्रदेश  में  परिवार  कल्यांण  कार्यक्रम  पर  हुआा  व्यय

 ]
 2585,  क्रुशारों  थिसला

 श्री  सुशील  चन्द्र  वर्मा  :

 क्या  स्वास्थ्य  झोर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  धताने  को  छुपा  करेंगे  कि  :

 मध्य  प्रदेश  में  वृद्धि  दरਂ  में  अब  तक  कितनी  कभी  अई

 ()  केन्द्रीय  सरकार  और  मध्य  प्रदेश  सरकार  द्वारा  परिवार  केल्थाण॑  केंय  क्रम  के  कार्यान्वयन
 पर  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कितनी  धनराशि  खर्च  की  गई  और  उससे  क्‍या  परिणाम  प्रांप्त

 क्या  प्राप्त  परिणाम  लक्ष्य  के  अनुरूप  सन्‍्तोषजनक  नहों
 यदि  तो  उसके  कया  कारण  और

 सन्‍्तोषजनक  परिणाम  भ्राप्त  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे
 स्वास्थ्य  ध्लोर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  तारादेबो

 जनगणना  के  आधार  पर  1951---61,  ओर
 1981--91  के  दोरान  मध्य  प्रदेश  को  जनसंख्या  की  दशकोय  बृद्धिदर  क्रमशः  24.17,  28.67,
 25.27  ओर  26.75  प्रतिशत

 ओर  (१)  पिछले  3  वर्षों  अर्थात्‌  1988-89,  1989-90  और  1990-91  के  दौरान
 भारत  सरकार  द्वारा  मध्य  प्रदेश  राज्य  को

 दी  गई  सहायता  नकद  और  वंहंतु  के  में  )  को
 धन-राशि  ओर  परिवार  कल्पाण  कायंक्रम  के  कार्यान्वयन  के  लिए  राज्य  हारा  किए  भएं  ध्यंय  का  ब्यौरा
 संलग्न  में  संलग्न  पिछले  3  वर्षों  में  परिवार  कल्याण  कार्य  क्रम  के  विभिन्‍न  कार्यकलापों
 के  अन्तगंत  नियत  किए  गए  विधि-वार  लक्ष्यों  ओर  उपलब्धियों  का  ब्यौरा  संशर्न  में  दिया
 गया

 और  (2)  जनसंख्या  में  उच्च  वृद्धि  दर  को  रोकने  के  लिए  नए  प्रवास  किए  जाने
 बश्यक  इस  संदर्भ  में  परिवार  कल्याण  कार्य  क्रम  के  कार्यान्वयन  के  सभी  पहलुओं  की  जांच  की  जा
 रही  इसमें  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  सरकारों  के  साथ  बारीकी  से  परामर्श  करके  समस्त  कार्यान्ययन
 तंत्र  को  तेज  मात  ओर  शिशु  स्वास्थ्य  परिचर्या  कारयंक्रमों  पर  अत्यधिक  बल  नवीनतम
 ताजा  शिक्षा  ओर  संचार  प्रयास  शुरू  सेवाओं  की  में  सुधार  गर्भ  निरोधकों
 को  सप्लाई  ओर  उनके  स्वीकारकर्ताओं  के  घरों  १र  गर्भनिरोधकों  के  वितरण  की  बेहुं/र
 उच्च  अ्जनन  क्षमता  वाले  युवा  दंपतितों  को  अधिक  से  अधिक  संक्षया  हैं  गर्भनिरोध्न॑  की  अंन्तराल
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 विधियों  के  अन्तमंत  ज्ञामिल  अंतरक्षेत्रीय  समस्वय  स्थापित  करने  के  तंत्र  को  संस्थागत
 परिवार  कल्याण  सेवाएं  प्रदान  करने  के  लिए  और  इन  सेवाओं  के  प्रति  मांग  पेदा  करने  क ेलिए  सरकार
 के  प्रयासों  पूरक  और  अनुपूरक  बनाने  के  लिए  गेर  सरकारी  संगठनों  का  सहयोग  प्राप्त  करने  का
 प्रयास  करना  शामिल  मध्य  प्रदेश  राज्य  में  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  संबंधी  आधा  रभूत  ढांचे
 ओर  प्रशिक्षण  को  गतिद्विप्तियों  को  बढ़ाने  के  लिए  षेसा  देने  वाले  बाहय  »भिकरणों  से  प्राप्त  सहायता  से
 क्षेत्रीय  विकास  परियोजनाएं  शुरू  की  गई  हैं  ।  चयन  किए  गए  जिलों  में  परिवार  कल्याण  कायेक्रम  मे

 सुधार  करने  के  लिए  एक  नई  सूचना  शिक्षा  और  संचार  परियोजना  चरणवार  ढंग  से  कार्याष्वित  की  जा
 रहो  है  |

 विवर

 मध्य  प्रदेश  सरकार  को  दी  गई  सहायता  और  1988-89,  1989-90  और
 1990-9  ]  के  दोरान  राज्य  द्वारा  व्यय  की  गई  धनराशि

 रुपये  में  )

 बर्ष  संघ  सरकार  द्वारा  दी  गई  सहायता  राज्य  सरकार  द्वारा  किया  गया

 भर  व्यय  और  सामग्री  )

 2  3

 1988-89  9  3658.44  4225.51*

 1989-90  4623-44  5200.74*

 1990-9)  4797.84  5८60.98*
 धाबी अ  बल  अब  ननु:एएए्शशणशणणशणशणशशाशााात

 *  ये  आंकड़े  अनस्तिम  हैं  बशर्ते  कि  व्यय  अंकेक्षित  विवरण  के  आंकड़ों  के साथ  मिलान  किया

 जाए  ।
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 ग्रौतनद्चारिक  शिक्षा  ध्रौर  राष्ट्रीय  साक्षरता  मिशन  के  उत्देश्य

 2586,  श्री  सत्य  नारायण  जटिया  :

 क्या  सामव  संसाधम  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  राज्यों  के  नाम  क्‍या  हैं  जिनमें  औपचारिक  शिक्षा  और  राष्ट्रीय  साक्षरता  मिशन  ४

 उद्देश्यों  और  कार्यक्रमों  को  लागू  किया  जा  रहा

 यह  कार्यक्रम  शुरू  कब  किया  रया  और

 उक्त  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  निर्धारित  लक्ष्य  तथा  उपलब्धियों  का  ब्यौरा  क्या  हैं  और  इसके

 लिए  कितनी  धनराशि  खच  की  गई  है  ?

 साॉनव  संताधन  सिकास  मंत्रों  भ्रज  न  :  गेर-औपचारिक  शिक्षा  के  नामसे
 ज्ञात  अनोपचारिक  शिक्षा  21  राज्टों/संघ  शासित  क्षेत्रों  में  लागू  ये  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र

 आंध्र  दादरा  व  नगर  हिमाचल

 जम्म्‌  व  मध्य  मिजो
 उत्तर  प्रदेश  और  पश्चिम  राष्ट्रीय  साक्ष रता  मिशन  कार्यक्रम  सभो  के  सभी  32

 राज्यों  शासित  क्षेत्रों  में  लागू

 गैर  ओपचारिक  शिक्षा  कार्यक्रम  शेक्षिक  रूप  से  पिछड़े  9  राज्यों  में  1979-80  में  प्रारंभ
 किया  गया  1987-88  में  अरुणायल  प्रदेश  को  राज्य  के  रूप  में  इसके  जोड़ा  वर्ष
 1990-91  के  अंत  अन्य  ।]  राज्यों/संघ  शाप्तित  क्षेत्रों  ने  कामकाजी  वच्चों  कै  बाहुलल्‍्य  वालो  अपनी

 शहरी  गन्दी  रेगिस्तानी  तथा  जन  जातीय  इलाकों  में  इस  कार्यक्रम  को  प्रारंभ  कर

 राष्ट्रीय  साक्षरता  5  1988  को  प्रारंभ  किया  गया  था  ।

 गैर  औपचारिक  शिक्षा  के  व  1987-88  के  पूर्व  कोई  लक्ष्य  निर्धारित

 नहीं  किया  गया  वर्ष  1987-88,  1988-87,  1989-90  और  1990-9:  :  में  क्रमशः  2
 2.75  2.55  लाख  और  3.55  लाख  केन्द्रों  को  खोले  जाने  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया
 बधिकांण  मामलों  निर्घान्ति  लक्ष्य  से  अधिक  वर्ष  1979-80  से  गेर-ओपरचारिक
 बिक्षा  के  प्रोत्साहन  के  लिए  कुल  223.1(  करोड़  eo  की  धन  राशि  खर्च  की  जा  चुको  राष्ट्रीय
 साक्षरता  मिशन  के  मामले  वर्ष  1:95  तक  (15-35)  आपुवर्ग  में  8  कराड़  प्रीढ़  शिक्षुओं  को
 साक्षर  बनाए  जाने  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है  ।  गोबा  ओर  पांश्चिरी  राज्यों  के  43  जिलों
 में  पूर्ण  साक्षरता  अभियान  के  छेड़  देने  के  कारण  कार्यक्रम  प्रगति  पर  राष्ट्रीय  साक्षरता  मिशन  के
 ब्रौरंभ  होने  के  समय  से  अब  कार्यक्रण  प्रोत्माटात  ४  छिए  अनेक  यराजनाओं  पर  कुल  3  2.4:

 छरोड़  की  राशि  ख्  की  गई

 मारत-प्रभ्त रोका  केन्द्र

 ]

 2587.  जोमती  बाखव  राजेश्वरी  :

 क्या  सातव  संसाधन  तिकास  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  में  एक  भारत-अमरीका  शिक्षा  केन्द्र  स्थापित  जा  रहा
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 संयुक्त  राज्य  अमरीका  सरकार  ने  इस  केन्द्र  की  स्थापना  करने  में  कितनो  सहायता  प्रदान
 करना  स्वीकार  किया

 कया  यह  केन्द्र  जन  शिक्षा  तथा  भारत-अमरीका  संवाद  का  प्रमुख  स्लोत

 इस  के-द्र  के  अन्य  उद्देश्यों  का  ब्यौरा  क्या  और

 (&)  ऐसे  ओर  कंन्द्र  कहां-कहां  पर  स्थापित  किये  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 मानव  संस।धन  विकास  मंत्रों  झजु  त  :

 से  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 हरिजन  कालोनो  झोर  प्रादिवासो  क्षेत्रों  में  केन्द्रीय  विद्यालय

 ]

 2588.  श्री  गोविन्द  चन्द्र  :

 क्या!सानव  संस।धन  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  उड़ीसा  सरकार  की  केन्द्रीय  विद्यालयों  की  विशेष  रूप  से  हरिजन
 नियों  और  आदिवासी  क्षेत्रों  म ेकरने  के  लिए  को  गई  मांग  की  ओर  सरकार  का  ध्यान  आक्ुष्ट  किया
 गया

 यदि  ततो  उसके  क्या  परिणाम

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  प्रकार  क॑  विद्यालय  स्थापित,करने  का  और
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 मानव  संधाधन  विकास  संत्री  झ्ज न  :  से  केन्द्रीय  विद्यालय  की  योजना
 में  हरिजन  बस्तियों  अथवा  आादवासी  क्षेत्रों  मे  कंन्द्रोय  विद्यालय  स्थापित  करने  क॑  प्रस्तावों  की
 कल्पना  नहीं  की  गई  है  ।  प्रकार  के  प्रस्तावों  के  हेतु  विहित  प्रपत्र  में  यहू  मद  शामिल  नहीं  हैं  ।
 कंन्द्रीय  विद्यालय  खोलने  के  लिए  जिन  बाटों  पर  ध्यान  दिया  जाता  है  वे  हैं--कनद्रोय  सरकार  के

 करंचारियों  और  वे  न्द्रीय  सरकार  के  उद्यमों  के  कमंचारियों  को  प्रारंभिक  उपयोग  के

 लिए  राज्य  सरकार  द्वारा  भूमि  ओर  भवन  प्रदान  करने  की  वचनबद्धता  आदि  ।  केन्द्रीय  विद्यालयों  का
 निधियों  की  उपयुक्त  प्रस्तावों  का  प्रयोजन  तथा  प्रशासनिक  मुद्दों  पर  निभंर

 करता

 लेतिहर  मजदूर

 [  प्रनुवाद  |
 2589.  भरी  शिवाजी  पटनायक  :

 क्या  भ्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  राज्य  वार  कितने  खेतिहर  मजदूर  हैं  और  उन

 राज्यों  की  ग्रामोन  जनसंख्या  के  अनुपात  में  वे  कितने  प्रतिशत  हैं  ?

 अस  मत्रालय  सं  उप  सन्नी  पवन  सिह  :  1981  को  जनबणना  के  अनुसार  राण्यों

 को  प्रामोण  जनसंख्या  संदर्भ  में  कृषि  श्रमिकों  को  संख्या  और  उनको  प्रतिशतता  संलग्न  विवरण  में  दो

 गई  है  ।

 83
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 लिखित  उत्तर  1-  1991

 क्षेत्रोय  इंजीनियरिंग  कालिजों  को  प्रबन्ध  समितिप्रों  के  गठन  संबंधी  सातदंड

 2590,  श्री  ई०  भ्रहमद  :

 क्या  सानव  संसाधन  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 क्षेत्रोय  इंजीनियरिंग  कालिजों  की  प्रबन्ध  सम्रितियों  के  गठन  के  मानदण्डों  का  ब्यौरा

 क्‍या  ओर

 केरल  में  कालोकट  स्थित  चेत्रमंगलम  क्षेत्रीय  इंजोनियरिंग  कालिज  के  शास्रों  निकाय  के

 सदस्यों  का  ब्योरा  कया  है  ?

 मासव  संसाथन  विकास  संज्ो  प्रजन  :  सभी  क्षेत्रीय  इंजो  नियरी
 कालेजों  के

 ज्ञासी  निकायों  को  संरचना  एक  ज॑सी  ही  है  तथा  इसे  अखिल  भारतीय  तकनीकी  शिक्षा  परिषद  की

 सलाह  ओर  राज्य  सरकारों  के  परामर्श  से  निर्धारित  किया  गया  है  ।

 केरल  के  क्षेत्रीय  इंजीनियरी  शासी  के  निकाय  का  ब्यौरा  संलग्न

 में  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 क्षेत्रीय  इंजीनियरिंग  कालीकट  के  शासी  के  निकाय  की  संरचना

 (1)  केन्द्रीय  सरकार  के  अनुमोदन  से  केरल  राज्य  सरकार  द्वारा  अध्यक्ष  की  नियुक्ति  को
 राज्य  सरकार  में  तकनीको  शिक्षा  के  प्रभारी  मंत्री  पदेन  अध्यक्ष

 (2)  से  (4)  केरल  राज्य  सरकार  के  तीन  नामित  व्यक्ति  ।

 (5)  से  (7)  केन्द्र  सरकार  के  तीन  नामित  व्यक्ति  ।

 (8)  अखिल  भारतोय  तकनोको  शिक्षा  परिषद  का  एक  प्रतिनिधि  ।

 (9)  कालोकट  विश्वविद्यालय  के  कुलपति  अथबा  कुलपति  द्वारा  नामित  विश्वविद्यालय  का
 कोई  प्रोफेसर  जिससे  कालज  संबंद्ध  है  ।

 (10)  से  (1)  क्षेत्र  के  दो  उद्योगपति/प्रौद्योगिकीविज्ञ  प्रतिनिधि  )  जिन्हें
 कैंद्र  सरकार  द्वारा  केरल  राज्य  सरकार  के  परामश्श  से  नामित  किया  जायेगा  ।

 (12)  भारतोय  प्रोद्योगिको  मद्रास  द्वारा  नामित  एक  व्यक्ति  ।

 (13)  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  नामित  एक  व्यक्ति  ।

 (14)  से  (15)  क्षेत्रीय  इंजीनियरी  कालीकट  के  संकाय  के  दो  प्रतिनिधि  ।

 (16)  क्षेत्रीय  इंजी  नियरी  कालीकट  के  प्रधानाचार्य  पदेन  सदस्य  सचिव  के  रूप  में  ।

 नसबंदो/नलबंदो  प्राप्रेशन  करामे  बाले  सरकारी  क्णारियों  को  प्रोत्साहन

 2591.  भरी  क्षी०  शोनिवासन  :

 क्या  स्वास्थ्य  भोर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 परिवार  नियोजन  के  लिए  नसबंदी/नलबंदी  आप्रेशन  करान  वाले  अद्धं  सरकारी
 चारियों  अबवा  उनके/उनको  पतियों/पत्नियों  को  क्या  प्रोत्साहन  दिए  जाते
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 क्या  सरकार  का  ऐसे  कर्मचारियों  को  अन्य  रियायतें/वित्तीय  लाभ  देने  का  प्रस्ताव
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  हसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 स्थास्थ्य  झौर  परिवार  कल्थाण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  डी०  के  तारादेवो
 सरकारी  कमंचारियों  को  तीन  या  इससे  कर  बच्चों  के  पश्चात्‌  स्वयं  या  उनकी

 पत्नो  द्वारा  ससबन्दों  आपरेशन  करणामे  पर  मिम्नलिखित  प्रोत्साहन  दिए  जा  रहे  हैं  :  --

 (,)  वेयक्तिक  वेतन  के  रूप  में  एक  विशेष  वेतन  वृद्धि  ।  इसे  वेतन  की  भावी  वृद्धियों  में  शामिल
 न  किया

 (i-)  गह  निर्माण  अग्निम  पर  ब्याज  की  दर  में  आधे  प्रतिशत  की  छूट  ।

 (iii)  परुष  कमंचारियों  के  संबंध  में  सात  दिनों  तक  की  और  महिला  कमंचारियों  के  संबंध  में

 भोदह  दिनों  तक  की  विशेष  आकस्मिक  छुट्टी  ।

 (8)  और  ऐसे  कम  चारियों  को  और  कोई  रियायतें/वित्तीव  लाभ  देने  का  कोई  प्रस्ताव

 नहीं  है  चूंकि  ये  मौजुदा  प्रोत्साहन  यथेष्ट  समझे  जाते

 केमव्रोप  विद्यालय  के  कमंचारियों  को  मांगों  पर  विचार  करने  के  लिए  उप  सच्चति

 2592.  '
 सु  नाशधण  सिह  :

 थी  फूल  चन्‍्द  वर्भा  :

 क्या  जानक  खोसतपम  विकाश  मंत्री  6  1991  के  अताराकित  प्रश्न  संब्मा  1779  के

 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंसे

 )  क्‍्यः  उक्त  समिति  ने  अखिल  भारतीय  केन्द्रीय  विद्यालय  लिक्षक  संध  की  किसी  मांग  पर

 विचार  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 माततव  संसाधल  विक्रास  मंत्री  श्रज्भुन  और  मुख्यालय  के  उपायुक्त
 और  सहायक  विभिन्‍न  संघों  की  मांगों  सहित  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  के  प्रशासन  संबंधी
 विभिन्‍न  मामलों  को  जाँच  करने  के  लिए  गठित  किसी  अनौपचारिक  समिति  अथवा  काय  दल  में  शामिल

 हो  सकते  समय  समय  पर  उत्पन्न  होने  वाले  इस  प्रकार  के  मामलों  की  देखभाल  करने  को  यह  एक
 स्थायी  व्यवस्था  है  ।  इसलिए  परिणामों  के  रूप  में  इनकी  संख्या  निश्चित  नहीं  को  जा  इस
 अनौपचारिक  कार्य  दल  पदोन्‍मति  कोटा  में  वृद्धि  कौ  विविध  श्रेणियों  क ेलिए  पदोन्नति  अवसर

 £  वर्ष  के  बाद  समय  बढ  स्थानांतरण  नीति  से  सम्बन्धित  संयृक्‍त
 मशंदात्री  मशीनरी  योजना  के  अन्तयंत  परिषद  का  यठन  भादि  जैंसे  मामलों  पर  विचार-विमक्ं

 किया

 राष्ट्रीय  श्नुसुलित  जाति  शोर  प्रमुसुचित  जनजाति  बित्त  विकास  निगम  द्वारा
 वित्तीपष  सहायता

 2993,  भरी  मारो  भोवधंत  :

 क्या  कहयाण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंसे  कि  :

 sy
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 वर्ष  1989-90  और  1990-91  के  अभ्त  के  दौरान  राष्ट्रीय
 हि जाति  एवं  अनुसूचित  जनजाति  वित  निगम  से  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  कितने

 व्यक्तियों  को  बित्तीय  सहायता

 इस  निगम  के  प्रबंध  मण्डल  के  सदस्य  कोन-कौन  ओर

 इस  निगम  का  कायंक्षेत्र  क्या  है  !

 कह्याण  घंत्री  सोताराम  :  राष्ट्रीय  अनुसूचित  जाति  एवं  अनुसूचित
 जाति  वित्त  एवं  विकास  निगम  द्वारा  1991  के  अन्त  तक  किए  गए  संवितरण  के  आधार  पर

 अनुसूचित  जाति  व  अनुसूचित  जनजाति  लाभग्राहियों  की  संख्या

 1989-90  ee  955

 1990-91  5477

 1991-92  vee  19577

 1991  तक  )

 राष्ट्रीय  अनुसूचित  जाति  एवं  अनुसूचित  जनजाति  वित्त  एवं  बिकास  निगम  के  निदेशक
 मंडल  कौ  बतेमान  संरचना  दस  प्रकार  है  :--

 1,  श्री  बो०  भार०  भा०  प्र०  अध्यक्ष-सह-प्रबंध  निदेशक

 2.  श्री  सी०  के०  भा०  प्र०  बिकास  लघु  उद्योग-निदेशक

 3.  श्रीमती  अनीता  भा०  प्र०  वित्तीय  कल्याण  मंत्रालय-निदेशक

 4.  श्री  एस०  ई०  प्रबन्ध  कृषि  वित्त  परामशंदाता  लि०-निवेशक

 निगम  की  गतिविधियों  का  कयंक्षेत्र  है  :-.

 (1)  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  रोजगार

 (2)  अनुसूचित  जाति  व  अनुसूचित  जनजातियों  को  उनकी  सहायता  प्रदान

 (3)  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  को  सेक्षिक  तथा  प्रशिक्षण
 घाएं  प्रदान  करके  उनके  तकनीकी  ज्ञान  तथा  दक्षता  को  स्तरोन्नत  और

 (4)  कार्य  ऋण/वाणिण्यिक  बेकों  स ेकम  दरों  पर  आवधिक  और  राज्य
 स्तरीय  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  निगमों  से  |आवधिक  ऋण/इक्यूटी

 पूंजी  को  व्यवस्था  करके  अनूसू चित्त जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  उद्यमियों  की
 सहायता  करता  ।

 सस्तिब्क  ज्यर  के  कारण  शादिवासियों  की  भोतें

 2594.  भरी  ब्रज  किशोर  ज़िपाठी  :

 क्या  स्वास्थ्य  घोर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (a)  क्‍या  देश  के  आदिवासी  क्षेत्रों  में  रहने  वाले  भारी  संड्या  में  आदिवासी  प्रतिवर्ष  मस्तिष्क

 ज्वर  से  मरते



 21  1913  )  लिखित  उत्तर

 '  यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  राज्य-वार  और  वर्ष-वार  कितने  आदिवासी

 +  भौर  अन्य  निवासी  इसमें  ओर

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  हस  संबंध  में  क्या  कारंवाई  को  गई  है  ?

 नि

 स्वास्थ्य  झोर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  डो०  के  तारादेवो
 :  ओर  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  आदिवासी  ओर  गेर  आदिवासी  दोनों  में  जापानी

 )  एन्सेफ्लाइटिस  फंला  हुआ  है  और  सुअर  पालने  वाले  लोगों  में  इस  रोग  की  व्यापकता  दर  अधिक  नहीं  है  ।

 राष्ट्रीय  स्तर  पर  जापानी  एन्सेफ्लाइटिस  की  मानीटरिंग  केवल  क्षेत्रीय  आधार  पर  ही  की  जा  रहो
 पिछले  तीन  वर्षों  की  राज्य-वार  रोग  की  घटना  दर  नीचे  दी  गई

 क०सं०  राज्य  1988  1989  89  1990
 रोगी  मौतें  रोगी  मौतें  रोगी  मौतें

 रे  “7  असम  102  56  1310  453  28  ्  116

 ह

 2.  आन्ध्र  प्रदेश  की  50  3  2  667  293

 3.  बिहार  माध्यम से  53  नियंत्रण |  76  220  72

 4  गोषा  विभिन्‍न  2  7  2

 +
 5  हरियाणा

 न+  ा  न
 न+  294  205

 6 कर्नाटक 27 49 43 7. मणिपुर 8 न-+ 3 33 8 8. महाराष्ट्र -- -- -- 9. उड़ीसा न --. 254 न न तमिलनाद 247 5:22 243 उत्तर प्रदेश 4485 548 73 पश्चिम बंगाल 68! 2745 849 309 # योग : 6867 2404 6489 2422 जापानी एन्सेफ्लाइटिस की रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए निम्नलिखि कदम उठाए कीटनाशक छिड़काव के माध्यम से वेक्टर नियंत्रण । . स्वास्थ्य शिक्षा कायंकलाप तेज किए छोटी-छोटी पुस्तिकाओं का निर्माण किया तथा उन्हें विभिन्‍न राज्यों को भेजा 3. राज्यों को जापानी एन्सेफ्लाइटिस के टीकों की भी आपूर्ति की गई 4. छिड़काव संबंधी कार्यों के लिए अति प्रभावित राज्यों को आसानी से इधर-उधर ले जा सकने वाली पच्रगिंग मशीनों की आपूर्ति की गई श्चे 89
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 +>-  .  “>नन-«मम>»»-नननकमन५»न मम»  «ना  7  *  अ-+अकगा

 ननन्‍द  विल्‍लो  में  सोवर  के  कनेक्दात

 |

 2595.  थ्री  राम  निहोर  राय  :

 क्या  शहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 नन्द  नगरी  पुनर्वास  कालोनी  में  पांच  वर्ष  पूवं  नि्वित  सीवर  लाईनों  में  अब  तक

 कनेक्शन  न  दिए  जाने  के  क्‍या  कारण

 (@)  इस  कालोनी  में  निःशुल्क  सावंजनिक  शौचालयों  को  बन्द  कर  विए  जाने  के  क्‍या
 कारण

 दिल्‍ली  नगर  निगम  के  अधीन  कार्य रत  शोचालयोंਂ  के  सेवा-शुल्क  में  150%
 तक  की  गई  अचानक  वृद्धि  के  क्या  कारण  और

 सेवा-शुल्क  का  भुगतान  करने  में  असमर्थ  लोगों  के  लिए  सरकार  द्वारा  वेकल्पिक
 व्यवस्था  की  गई  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  दिल्‍ली  जल  प्रदाय
 तथा  मल  व्ययन  संस्थान  ने  सूचित  किया  है  कि  आन्तरिक  सीवरों  को  चालू  नहीं  किया  गया  था  क्योंकि

 परिधीय/आउट  फाल  सीवर  नहीं  बिछाये  गए  मान  सरोवर  पार्क  सीवेज  पम्पिंग  स्टेशन  तक
 परिधीय  सीवरों  का  कार्य  प्रगति  पर  है|

 दिल्‍ली  नगर  निगम  ने  किया  है  कि  37  शौचालय  ब्लाकों  में  से  नौ
 जिनमें  398  सीटें  जो  जीर्ण-शीर्ण  स्थिति  में  थ ेतथा  सावंजनिक  उपयोग  के  लिए  उपयुक्त  नही
 को  बन्द  कर  दिया  गया  है  और  उन्हें  गिराया  जाना  है  ।

 और  सुलभ  शौचालय  में  प्रत्येक  व्यस्क  पुर्ष  से  नाममात्र  के  केवल  20  पंसे  वश्ल
 किए  जाते  महिलाओं  और  बच्चों  से  किसी  प्रकार  का  प्रभार  गहीं  लिया  जाता  इसके

 28  शोचालय  ब्लाकों  में  674  सोटे  हैं  जो  नि:शुल्क  उपयोग  के  लिए  दिल्‍ली  नगर  मिगरम
 ने  सूचित  किया  है  कि  उन्होंने  सेवा-प्रभारों  में  वृद्धि  नहीं  की

 झसम  में  केन्द्रोय  विश्वविद्यालण  को  स्थापना

 [  भ्रनुवाद  ]

 2596.  श्री  नुरूल  इसलास  :

 क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  बिचार  मेधालय  ओर  उत्तरी  बंगाल  के  कुछ  भागों  सहित  धुब
 बो  रपेटा  जिलों  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  हेतु  असम  में  धुबरी/गोलपारा  में

 एक  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  की  स्थापना  करने  का

 यदि  तो  इस  सस्बन्ध  में  सरकार  का  विचार  क्‍या  कदम  उठाने  का  और

 यदि  तो  उनके  क्‍या  का रण  हैं  ?

 सानव  संसाधल  विकास  मंत्री  ध्रज न  :

 90



 2।  ।  )
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 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 इस  समय  असम  को  उच्च  शिक्षा  को  आवश्यकतायें  तीन  राज्य  विश्व  विद्यालयों  द्वारा

 पूरी  को  जा  रही  सिल्पर  में  केन्द्रोय  विश्वविद्यालय  की  स्थापना  के  लिए  कानून  बनाया  जा  चुका

 मेघालय  तथा  उतर  बंगाल  की  उच्च  शिक्ष  को  आवश्यकतायें  क्रमशः  शिलांग  में  उਂ  ग  र-पर्वी  पं  तीय

 विश्वविद्यालय  दार्ज  लिंग  में  उत्तर  बंगाल  विश्वविद्यालय  द्वारा  पूरी  की  जा  रही  उपर्युक्त  तथा

 संसाधनों  के  प्रत्याधिक  दजाव  को  ध्यान  में  रखते  हुए  असप्र  एक  और  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  की

 /  स्थापना  करने  के  लिए  पर्याप्त  ओचित्य  दिखाई  नहों  देता  ।

 पर्यावरण  न्याधाधिक रण

 ]
 25097.  थ्रो  मोरेश्वर  साथे  :

 क्या  पर्यावरण  क्षौर  वम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  कया  पर्यावरण  न्यायाधिकरण  स्थापित  करने  के  लिए  कोई  निर्णय  किया  गया  और

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 परयविरण  प्ौर  बन  प्रंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  कमल  :  ओर  मामला

 विचा  राधीन  है  ।

 प्रनुसचित  जातियों  प्रोर  ध्रनुसूचित  जन  जातियों  के  बेरोजगार  लोग

 [  प्रभुवाद  ]
 2598.  श्री  के  डो०  सुल्तानपुरो  :

 क्या  श्रप्त  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  देश  में  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  कितने  शिक्षित  ब्यक्तित

 क्‍या  विभिन्‍न  रोजगारों  में  निर्धारित  योग्वता  के  सम्बन्ध  में  इन्हें  कोई  रियायत  दी  ज॑

 है  रहो  है  7  ओऔर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा क्‍या  है  ?

 कम  मंत्रालय  में  उपमंत्रो  पवन  सिह  घाटोबर  )  :  देश  में  अनुसूचित  जातियों  तथा

 अनुसूचित  जनजातियों  के  शिक्षित  बेरोजगार  व्यक्षितयों  के  सम्बन्ध  में  कोई  सुनिश्चित  सूचना  उपलब्ध

 नहीं  तथापि  3।  1989  को  स्थिति  के  अनुसार  रोजगार  कार्यालयों  में  अनुसूचित
 जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  शिक्षित  व्यक्तियों  की  संख्या  19.9  लाख  तथा  5.1
 लाख  यह  अनिवायं  नहीं  कि  सभी  पंजीकृत  व्यक्ति  बेरोजगार  हों  तथा  सभी  बेरोजगार  व्यक्ति
 रोजगार  कार्यालपों  में  पंजो कृत  नहों  होते  ।

 जहां  तक  निर्घारित  न्यूनतम  शैक्षणिक  योग्यता  का  सम्बन्ध  अनुसूचित  जातियों  तथा

 अनुसूचित  जनजातियों  के  व्यक्तियों  को  कोई  रियायत  नहीं  दी  जाती  ।  किन्तु  अनुसूचित  जातियों  तथा

 अनुसूचित  जनजातियों  के  व्यक्तियों  को  अपेक्षित  अनुभव  में  रियायत  दी  जा  सकती

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 नवोदय  विद्यालयों  का  प्रबर्ध

 ]

 :  599.  श्री  सन्‍्तोष  कुमार  गंगवार  :

 क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 नवोदय  विद्यालयों  के  प्रबन्धन  के  लिए  क्‍या  प्रक्रिया  अपनायी  जाती

 आवंटित  घनराशि  को  इन  विद्यालयों  और  छात्रों  पर  किस  विधि  से  उपयोग  में  लाया
 जाता

 क्‍या  नवोदय  विद्यालयों  में  वितरित  खाद्य  पदार्थों  की  जांच  की  जाती  है  और  यदि
 तो

 क्‍या  ऐसे  मामलों  की  जांच  करने  के  लिए  कोई  समिति  गठित  की  गयी  ओर

 (5)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  घंत्रो  झ्ज न  :  नवोदय  विद्यालयों  का  नई
 दिल्‍लो  स्थित  नवोदय  विद्यालय  समिति  तथा  शिलांग  और

 जयपुर  स्थित  :  क्षेत्रीय  कार्यालयों  द्वारा  किया  जाता  इसके  अतिरिक्त  प्रत्येक  विद्यालय  में  जिला

 मजिस्ट्र  ट/कलेक्टर  की  श्रष्यक्षता  में  एक  विद्यालय  प्रबन्धन  समिति  होती

 आवंटित  निधियों  विभिन्‍न  प्रक्रियात्मक  मानदण्डों  आदि  पर  अनुभत्य  व्यय  के
 झुप  में  समिति  द्वारा  निर्धाश्ति  दिशानिर्देशों  और  मानदण्डों  के  अनुसार  विद्यालयों  और  छात्रों  पर  ख्ष
 किया  जाता  है  ।

 विद्यालय  की  स्टाफ  नस  छात्रों  को  देने  से  पहले  खाद्य  पदार्थों  की  जांच  करती

 और  हां  ।  जिले  के  जिला  मजिस्ट्रेट/कलेक्टर  की  अध्यक्षता  में  एक  विद्यालय
 प्रबन्ध  समिति  होती  है  जिसके  6  अन्य  सदस्य  होते  हैं  जो  नीचे  दिए  गए  हैं  :

 ।.  जिला  शिक्षा  अधिकारी  ।

 2.  राज्य  लोक  निर्माण  विभाग  का  कार्यकारी

 3.  स्थानीय  कालेज  अथवा  सीनियर  माध्यमिक  विद्यालय  किसी  आवासीय  सकल  पं
 का  प्रिसिपल  ।

 ह

 4.  नवोदय  विद्यालय  का  वरिष्ठतम  शिक्षक  ।

 5.  जिला  चिकित्सा  अधिकारी  ।

 6.  जवाहर  नवोदय  विद्यालय  का  प्रिसिपल  ।

 केन्द्रीय  प्राबुवंद  झोर  सिद्ध  प्रमुखंधान  परिषव  के  कार्यकर्लाप

 [  प्रमुवाद ]
 2(00,  ओर वसुवेव

 झाचाये
 :

 क्या  स्वास्थ्य  ध्लोर  परिवार  कह्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  केन्द्रीय  आयुर्वेद  और  सिद्ध  अनुसंधान  परिषद  के  कार्यकलापों  की  जांच  के  लिए  एक
 जांच  समिति  नियुक्‍त  की  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  अनुबर्ती  कायंवाही  की  गई  है  ?

 स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डो०के०  तारादेवो  सिद्धाथ  ):
 विभिनत  क्षेत्रों  स ेकुछ  जिनमें  परिषद  के  कार्यकलापों  में  वित्तीय  कुप्रबंध  और

 निक  अनियमितताओं  तथा  परिषद  के  निदेशक  पर  तकनीकी  रूप  से  असफल  का  आरोप  लगाया
 भ्या  प्राप्त  होने  क ेबाद  सरकार  ने  इस  आरोपों  की  जांच  करने  के  लिए  एक  सदस्योय  जांच  समिति
 के  रूप  में  एक  जांच  अधिकारी  की  नियुक्ति  को  उनसे  यह  भी  कहा  गया  था  कि  वे  परिषद  के  अन्य
 अधिकारी  के  विरुद्ध  की  गई  शिकायतों  की  जांच  भी

 और  जांच  अधिकारी  ने  28-2-91  को  अपनी  अंतिम  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  ।  इस
 रिपोट  की  जांच  कर  ली  गई  है  ओर  जांच  के  निष्कर्षों  के  आधार  पर  यह  मामला  केन्द्रीय  सतकंता
 आयोग  को  उनकी  राय  जानने  के  लिए  भेज  दिया  गया  है  ।

 बोदिक  संपसि  ध्रधिका रों  तथा  प्रतिलिप्यधिकार  कानूनों  में  संशोधन

 2601.  थ्रो  पृथ्योराज  डो०

 क्या  मासलव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  बौद्धिक  सम्पत्ति  अधिकारों  तथा  प्रतिलिप्यधिकार  कानूनों  में  संशोधन
 करने  का  विचार

 कया  उपय्‌ क्त  संशोधनों  में  वीडियो  किताबें  और  रिकार्ड  किया  हुआ
 संगीत  भी  शामिल  किए  जाने  की  सम्भावना

 क्‍या  उक्त  विधेयक  में  अमरीको  301  में  उठाई  गई  सभी  आपत्तियों  का  निवारण

 हो  जाने  की  सम्भावना  और

 जनसाधारण  से  व्यापक  राय  जानने  के  लिए  यदि  कोई  कदम  उठाए  गए  हों  तो  उनका

 ब्योरा  कया  है  ?

 सानव  संसाधन  विकास  संक्रो  झ्ज  न  :  से  विभिन्‍न  वर्गों  द्वारा  दिए  गए
 सुझाओं  को  ध्यान  में  रखते  सरकार  का  कापीराइट  1957  में  संशोधन  करने  का
 प्रस्ताव  है  ताकि  इसे  और  अधिक  व्यापक  और  कारगर  बनाया  जा  यह  प्रस्ताव  भारम्भिक  चरण
 में  जहां  तक  बौद्धिक  सम्पत्ति  अधिकारों  से  सम्बद्ध  अन्य  कानूनों  का  सम्बन्ध  इस  समय  सरकार
 किसी  ठोस  प्रस्ताव  पर  विचार  नहीं  कर  रही  यद्यपि  जीव-प्रौद्योगिकी  ओर  भारतीय  कृषि  अनुश्ंधान
 परिषद  के  विभागों  में  दो समितियां  बोद्धिक  सम्पत्ति  अधिकारों  के  कुछ  पहलुओं  की  जांच  कर  रही  हैं
 भोर  विदेशीनुमा  नामों/ट्रंडमार्क  के  प्रयोग  को  विनियमित  करने  के  प्रश्न  की  भो  इसके  सभी

 पहलुओं  को  ध्यान  में  रखकर  ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  की  जा  रही  इन  मामलों  को  जांच
 विदेशी  सरकारों  के  अनुरोध  से  प्रभावित  न  होकर  बल्कि  राष्ट्रीय  महत्व  को  ध्यान  में  रखकर  को  जा

 रहो
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 गुजरात  में  वनों  को  कटाई

 |

 20602.  भरो  चन्यूमाई  देशमुख  :

 क्या  पर्यावरण  झोर  वन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  पिछले  पांच  वर्षों  के दौरान  गृजरात  के  भड़ीच  ओर  सूरत  के  जिलों  में

 हो  रही  वनों  की  कटाई  की  जानकारी  ओर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  उपचारात्मक  कायं  वाही  की  है  ?

 वर्षावरण  प्योर  वन  मंबालय  में  राज्य  मंत्रो  कमल  :  ओर  गुजरात
 सरकार  से  सूचना  एकत्र  को  जा  रही  है  ओर  सदन  के  पटल  पर  रख  दी

 शधाप्रेशाम  ब्लेक  थोड  कार्यक्रम  घरण-चार  के  बारे  में  राजस्थान  सरकार  के  प्रस्ताव

 26072.  श्री  रामबारायण  बेरवा  :

 क्या  सानथ  संसाधम  विकास  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  आप्रेशन  ब्लैक  बोर्ड  कार्यक्रम  चरण-चार  के  बारे  में  राजस्थान
 सरकार से  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए

 इस  बारे  में  सरकार  द्वारा  राज्य  स्तर  की  समिति  की  बेठक  कब  तक  आयोजित  करने  का
 विधार

 क्या  राजस्थान  के  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  पिछड़ पन  को  देखते  हुए  सरकार  का  राज्य  को  और
 अधिक  अनुदान  देने  का  प्र्ताव  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  भज न  :  )

 प्रस्ताव  पहले  ही  स्वोकृत  किथा  जा  चुका  है  ।

 राज्य  को  चूंकि  आपरेशन  ब्लेक  बोर्ड  की  योजना  के  अन्तगंत  पूरी  तरह  से  शामिल  किया
 गया

 है राज्य को और अनुदान देने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है । प्रश्न नहीं बिल्‍लो बिकास प्राधिकरण के पलेटों/प्लाटों हुकामों का बिना बारी का झावंटन ] 2604. भो राजनाथ सोमकर शास्त्री : क्या शहूरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : ) दिल्ली विकास प्राधिकरण बिना बारी के फ्लेटों/प्लाटों/दुकानों का आवंटन करने के लिए क्‍या मार्मनिर्दशेश दिए गए (७) बर्ष तथा दोरान बिना बारी के वर्षबार किए गए आ ग्रहों के विशेष 94
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 कारणों  सहित  किस  आधार  पर  कितने  फ्लेटों/प्लाटों/दुकानों  का  आवंटन  किया  गया  और  इसकी  विगत
 वर्षों  के दोरान  किए  गए  वर्षबार  आवंटन  की  तुलना  में  स्थिति  क्‍या  है

 क्‍या  सरकार  को  बिना  बारी  के  फ्लेटों  का  आबंटन  करने  में  भिन्न-भिन्न  व्यक्तियों  में  किए
 जा  रहे  भेदभाव  की  जानकारी  है  और  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  और

 इस  स्थिति  का  उपचार  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाये  गए  हैं  या  उठाने  का  बिचार  है  ?

 जहूरी  विकास  संत्रालय  में  राज्य  मंक्लो  एम०  अरुणभाचलम  )  :  सरकार  की  नीति  और
 मार्गनिर्देशों  क ेअनूसार  उप  दिल्‍ली/उपाध्यक्ष  ,  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  एक  वर्ष  के  दोरान
 काबंटित  किए  गए  कुल  प्लेटों/मबण्डों  का  ढाई  प्रतिशत  बिना  बारी  आधार  पर  अत्यंत

 अनुकम्पा  और  कठिनाई  के  मामलों  में  व  विधवाओं  तथा  शारोरिक  रूप  से  विकलांग  ध्यक्तियों  एवं  उन
 अन्य  विज्ेष  मामलों  में  जो  उनके  विचार  से  विशेष  ध्यान  दिए  जाने  योग्य  करने  के  लिए  सक्षम

 दुकानों  का  आबंटन  बिना  बारी  आधार  पर  किया  जाता  क्योंकि  दुकानों  के  आबंटनाथं

 कोई  पंजोकरण  योजना  नहीं  तथापि  निम्नलिखित  को  दुकान  आबंटित  करने  के  लिए  दिल्‍ली  विकास
 प्राधिक रण  के  संकल्प  के  अन्तर्गत  उप-राज्यपाल  दिल्ली  को  विवेकाधिकार

 (1)  उन  भत्तपूर्व  जिनकी  मृत्यु  सेवाकाल  के  दौरान  की  विधवाओं

 (ii)  उन  सविस  जिनकी  मृत्यु  सेवाकाल  के  दोरान  की  विधवाओं

 (iii)  सहानूभूति  आधार  पर  भिन्न-भिन्न  व्यक्तियों  को  ।

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी

 और  सक्षम  प्राधिकारियों  द्वारा  उपयुक्त  भाग  के  उत्तर  में  बताए  गए
 निर्देशों  ओर  फ्लेटों/दुकानों  की  उपश्रब्धता  के  अनुसार  बिना  बारी/विवेकाधीन  आबंटन  किए
 जाने  हैं  ।

 कस्प्यूट  रोकृत  मविध्य  निधि  केना

 2605.  श्री  सो०  के०  कुप्पुस्वामो  :

 क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  मामलों  का  तत्काल  निपटान  के  लिए  सरकार  का  विचार  सभी  भविष्य  निधि  केन्द्रों
 को  कम्प्यूटरीकृत  करने  का

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  भविष्य  में  भविष्य  निधि  धारकों  को  पेंशन  देने  का  विचार  और

 +

 ग्रदि  तो  उसका  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 अस  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  पथत  सिंह  :  और  जो  हां  ।  अब  तक
 आंध्र  मध्य  राजस्थान  ओर  तमिलनाडु  में
 भविष्य  निधि  लेखाओं  को  कम्ध्यूटरीकृत  किया  जा  चुका  बाको  क्षेत्रों  में  1991-92  के  अन्ते  तक
 लेखाओं  का  कम्प्यूटरीकरण  पूरा  हो  जाने  की  संभावना

 सरकार  कर्मचारी  भविष्य  निधि  योजना  के  सदस्यों  के  लिए  पेंशन  योजना  को  व्यवस्था
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 आ्ीजीतत+

 करने  के  प्रश्न  पर  विचार  कर  रही

 प्रस्तावित  पेंशन  योजना  के  ब्यौरों  को  अभी  अंतिम  रूप  दिया  जाना
 विकलांग  व्यक्तियों  के  कल्पाण  संबंधों  मान  दण्ड

 2606.  भरी  कवम्बुर  एम०  धार०  जनावतत  :

 बया  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  अपंग  व्यक्तियों  के  कल्याण  के  लिए  सरकारी  सहायता  प्राप्त  करने  का
 कोई  मानदण्ड  निर्धारित  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  ओर

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  कि  सहायता  के  पात्र  सभी  व्यक्तियों
 को  लाभ  मिल  सके  ?

 कल्याण  मंत्री  सोताराम  केसरी  )  :  हां  ।

 और  ब्योरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 (a)  निम्नलिखित  व्यक्ति  सहायता  के  पात्र  हैं  :--.

 )  किसी  भी  आयु  ओर  लिंग  के  भारतीय  नागरिक

 कोई  भी  व्यक्ति  जिसे  किसी  निम्नलिखित  के  संबंध  में  पंजीकृत  चिकित्सक  द्वारा
 विकज्नांग  प्रमाणित  किया  गया

 दृष्टि

 (1)  पूर्ण  रूप  से  दृष्टिहीन

 (?)  सुधार  लेंसों
 सहित  दृष्टि/एक्विटी  6/60  अ्रथवा  बेहतर  आंख  की  20/200  ) से  अधिक

 (3)  दृष्टि  के  क्षेत्रों  की सीमा  20  डिग्री  अथवा  इससे  अधिक  के  कोण  से  कक्षांतरित

 श्रांधिक  बृष्टि  वाले  :

 »  सर्वोत्तम  संभव  सुधार  के  पश्चात  बेहतर  आंख  की  वृष्टि/एक्विटी  और  20/200  और  )
 के  बीच  हो  ।

 क्रवण

 श्रवण  विकलांग  वे  व्यक्ति  हैं  जिनकी  धवण  शक्ति  जीवन  के  सामान्य  प्रयोजनों  के  लिए
 त्मक  नहीं  बिल्कुल  यहां  तक  कि  वे  श्रवण  यंत्र  लगाकर  भी  शब्द  सुन/समझ्  नहीं  सकते  इस
 श्रेणों  में

 वे
 लोग  सम्मिलित  होंगे  जिनके  बेहतर  कान  को  श्रवण  क्षति  90  डेसीबल्स  से

 अधिक  क्षति  है  अथवा  दोनों  कानों  की  श्रवण  शक्ति  पूर्णतः  समाप्त  हो  गई

 झांशिक  रूप  से  श्रथण  विकलांग  :

 आंशिक  रूप  से  अवण  विकलांग  वे  लोग  हैं  जो  नीचे  दर्शाई  गई  किसी  भी  श्रेणों  के
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 भ्न्तमंत  आते  हैं  :--

 श्बणो

 मामूली  क्षति

 गम्भीर  क्षति

 अतिगम्भी र  क्षति

 हाह्थि  विकलांग

 लिखित  उत्तर

 अबण  एक्विटो

 बेहतर  काम  में  30  डेसिबल  से  अधिक  लेकिन  1;  डेसिबस

 से  अधिक  न

 बेहतर  कान  में  45  डेसिबल  से  अधिक  लेकिन  60  ढेसिबल
 से  अधिक  न  हो  ।

 बेहतर  कान  में  60  डेसिबल  से  अधिक  लेकिन  90  ढेसिबल
 से  अधिक  न  हो  ।

 अस्थि  विकलांग  बे  जिनमें  शारीरिक  विकृति  अथवा  विरूपता  है  जो  मांस  पेशियों
 और  जोड़ों  की  सामान्य  किया  में  बाधा  डालती

 शारीरिक  अथवा  मानसिक  विकलांगता  से  ग्रस्त  कोई  व्यक्ति  जो  उपरोक्त  परिभाषा  के  अंतर्गत

 नहीं  भाता  किसी  पंजीकृत  चिकित्सक  हारा  इस  आशय  का  प्रमाणपत्र  दिए  जाने  पर  कि  व्यक्ति  की
 सामान्य  कार्य  करने  अथवा  लाभप्रद  रोजगार  में  लगने  की  क्षमता  पर्याप्त  रूप  से  कम  हो  गई  इस
 श्रेणी  के  अन्तगंत  आएं  गे

 पह  निर्णय  लिया  गया  है  कि  नये  अंग  लगाने  के  केन्द्र  उन  क्षेत्रों/जिलों  में  खोले  जाएंगे  जहां
 पर  अंब  लगाने  के  केन्द्र  नहीं  हैं  ।

 कार्याश्वयन  एजेंसियों  के  लिए  उन्हें  स्वीकत  क्ए  गए  सहायतानुदान  के  संबंध  में  उपयोग
 प्रमाणपत्र  अंकेक्षित  लेखे  तथा  लाभाथियों  की  सूची  भेजता  आवश्यक  होगा  ।  कार्यान्वयन  एजेंसियों  के
 कार्यकरण  का  निरीक्षण  करने  के  लिए  एक  निरीक्षण  दल  गठित  किया  गया

 सहायक यंत्रों  को  खरोवने/लगाने  के लिए  विकलांग  व्यक्तियों  को  सहायता
 को  योजना  :

 इस  योजना  के  अन्तर्गत  विकलांगों  को  विशेष  सहायक  यंत्र  तथा  उपकरण  प्रदान  किए  जाते
 ”  उन  बिकलांग  व्यक्तिथों  को जिनकी  आय  1200/-०  प्रति  माह  सहायक  यंत्र  और  उपकरण  निःशुल्क

 दिए  जाते  हैं  तया  50  प्रतिशत  लागत  पर  उन  व्यक्तियों  को  दिए  जाते  जिनकी  आय  1200/-२०
 तथा  2500/-₹०  प्रति  म!ह  से  के  बीच  हो

 2.  विकलांग  व्यक्तियों  को  निम्नलिखित  सहायक  यंत्र  तथा  उपकरण  अनुमत्य  हैं  :--

 विकलांग  व्यक्तियों  का  स्वरूप  सहायक  यंत्र  तथा  उपकरण

 अस्थि  विकलांग

 भयण  विकलांग

 दृष्टि  विकलांग

 2

 ट्राई  साइकिल  तथा  व्हील  चेयर  को  छोड़कर
 आर्थोटिक  अन्य  प्रोस्थेटिक  सहायक  यंत्र

 श्रवण  सहायक  यंत्र

 हाईइक्ल  के  छांत्रों  के  लिए  शेक्षिक  किटें  जिसमें  ब्रेल
 ब्लेल  पाकिट  गिनतारा  और  मापटेप
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 1  2

 शामिल  संबंधित  व्यवसाय  में  व्याक्साथिक
 क्षण  प्राप्त  करने  वाले  छात्रों  के  लिए
 कलीपस  दत्यादि  जैसे  ब्रेल  माप  यंत्र  ।  स्नातकोत्तर
 कक्षाओं  में  दाखिल  छात्रों  के  लिए  ब्रेल
 टर  और  टेप

 मस्तिष्कीय  पक्षाघात  रोलेटर  विशेष  कानंर
 बोड़  तथा  कुर्सी  ।

 (1)  जब  किसी  अस्थि  विकलांग  व्यक्तियों  को  कोई  अन्य  सहायक  यंत्र  नहीं  दिया  गया  है  तो

 निम्न  मानदण्ड  के  आधार  पर  तिपहिया  साइकिल  और  व्हील  कुर्सी  दी  जा  सकती  है  :---

 1.  व्हील  कुर्सी  तथा  तिपहिया  कुसियाँ  उन  विकलांग  व्यक्तियों  को  दी  जा  सकती  हैं  जो:बंपूर्ण
 रूप  से  विकलांग  हैं  और  साघत  चल  सकते  हैं  ओर  जिनके  ऊपर  के  अंगों  में

 पर्याप्त  है  ।  ब्हील  व्यत्षितयों  को  भी  दी  जाती  है  जो  स्वयं  चल  फिर

 नहीं  सकते  और  उन्हें  दूसरों  द्वारा  सहायता  दी  जाती  है  ।  विशेषज्ञ  के  निर्णय  पर  किसो

 एक  व्यक्ति  को  व्हील  कुर्सी  तथा  तिपपिया  साइकिल  दोनों  दिए  जा  सकते  हैं  ।

 2.  डावटर  के  प्रप्ताणपत्र  के  आधार  पर  आर्थोपिडिक  18.)/-7०  प्रति  जोड़  तक  की  लागत
 पर  प्रदान  किए  जा  सकते  हैं  ।

 गत  तोन  बर्षो  के  दोराम  खोले  गए  केरड्रोप  विद्यालय

 |
 2607.  प्रो०  रासा  सिह  रावत  :

 क्या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 बत  तीन  वर्षों  के  दोरान  देश  में  खोले  गए  केन्द्रीय  विद्यालयों  और  नवोदय  विद्यालयों  की
 अलग-अलग  संख्या  कितनी  और

 गत  तीन  वर्षो  के  होरान  किन-किन  पर  कितने-कितने  केल्द्धीय

 विद्यालय  और  नघोदय  विद्यालय  खोले  गए  और  उनके  खोले  जाने  क्री  तिथियों  सहित  तत्संबंधी  अ्यौरा

 क्याहे  ?

 मानथ  संसाधन  विकास  मंत्रों  प्रक्कलुन  :  पिछले  तोन  वर्षों  के  देश  में
 58  केन्द्रीय  विशधालय  और  52  नवोदय  विद्यालय  खोले  जा  चके

 ()  राजस्थान  राज्य  में  पिछले  तीन  वर्षों  के दौरान  खोले  गए  केन्द्रीय  विद्यालय  और  नवोदय
 विज्यालय  की  सूचना  निम्नलिखित  हैं  :

 स्थान  जिला  ना  शुरूआत  का  बे

 केग्ग्रोधष  विजश्ञालय

 (7)  बस्ता  ५  कोटा  1988-39

 (1)  .  चूछ  च्रू  1989-90
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 नदोवय  विद्याल८

 लिखित  उत्तर

 (1)  महीबाली  श्रीगंगाभभर  1988-89  8-89

 तिलवसनी  जेधपुर  1988-89

 (71)  छान  टोंक  1988-89

 (1५)  पच्रवहार  झालावाड़  1988-89

 (५)  खेरथाल  अलवर  1988-89

 (५४)  जोजावर  पाली  8-89

 नवोदण  विशालय

 [  प्रशुवाव  |

 2608.  डा०  सुधोर  राय  :

 क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  को  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  द्वारा  देश  में  स्थापित  नवोदय  विद्यालयों  में  बेहतर  किस्म  की  शिक्षा  दी
 जाती

 क्‍या  इन  विद्यालयों  में  धनो  और  समृद्ध  वर्ग  के  छात्रों  को  ही  शिक्षा  दी  जाती  और

 यदि  तो  सरकार  का  इन्हें  जनता  के  लिए  उपयोगी  बनाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाने

 का  थिचार  हे  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  प्रद्युत  :  और  नवोदय  मुख्य
 रूप  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  ॥तिभाशालो  बच्चों  को  उनके  परिवार  की  सामाजिक  शक्राथिक  दशा  पर  विचार

 किए  बिना  अच्छो  कोटि  की  आधुनिक  शिक्षा  प्रदान  करने  के  खोले  जाते  है  |  किसी  भी  विद्यालय
 में  कम  से  कम  75%  स्थान  ग्रामीण  क्षेत्रों  से  चयन  किए  गए  उम्मीदवारों  से  भरे  जाते  हैं  और  शहूरी

 क्षेत्रों  से  25%  से  अधिक  स्थान  नहीं  भरे  जाते  ।  अनुसूचित  जाति/भनुसुच्षित  जन  जाति  के  बच्चों  के

 लिए  स्थानों  का  आरक्षण  सम्बन्धित  जिले  में  उनकी  आबादी  के  अनुपात  में  किया  जाता  है  बशतें  कि

 किसी  जिले  में  इस  प्रकार  का  आरक्षण  राष्ट्रीय  औसत  से  कम  न  हो  ।  प्रत्येक  विद्यालय  में  कुल  स्थानों
 के  एक  हिपाई  स्थान  लड़कियों  के  लिए  आरक्षित

 प्रश्न  नहीं

 प्रहाराष्ट्र  को  जल  तथा  भल-व्ययनत  परियोअनाह्नों  हेतु  विश्व  बेंक  को  सहायता
 2609.  श्री  राम  नाईक  :

 श्री  चमंण्णा  मोरडब्या  साबुल  :

 श्री  पद्वन्तराब  पाटिल  :

 क्या  शहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  महाराष्ट्र  जल  आपूर्ति  और  मल-व्ययन
 विश्व  बेंक  सहायता  न  मिलने  के  कारण  अधूरी  पड़ी  और च्

 विश्व  बेंक  सहायता  शीक्र  प्राप्ति  हेतु  उठाये  गए/प्रसतावित  कदम  क्‍या  हैं  तथा  इस  हेतु
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 समयबद्ध  कार्यक्रम  क्या  है  ?

 शहूरो  विकास  मंत्रालय  में  राब्य  मंत्री  एम०  :  (१)  भौर  विश्व

 बेंक  सहायता  के  लिए  प्रस्तावित  महाराष्ट्र  जल  आपूर्ति  और  मल-व्ययन  परियोजना  की  जांच

 की  गयी  है  और  यह  पाया  गया  है  कि  राज्य  सरकार  द्वारा  इसमें  और  परिवतंन  किये  जाने  की

 यकता  विश्व  बेंक  सहायता  के  लिए  शोघ्रता  करने  का  सुबृढ़  प्रस्ताव  बनाने  और  भारत

 सरकार  द्वारा  उसे  अनुमोदित  कर  दिए  जाने  के  बाद  ही

 होम्योपंचिक  चिकित्सा  प्रणालो  दिललो  को  भंग  करता

 2610.  भोमतो  गीता  घुखर्जी  :

 क्या  स्वास्थ्य  भौर  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  को  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  होम्योप॑थिक  चिकित्सा  प्रणालो  दिल्‍ली  को  उसका  कार्यकाल
 समाप्त  होने  से  पहले  ही  1991  में  भंग  कर  दिया  गया  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 स्वास्थ्य  भ्रोर  परियार  कल्पाण  बंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  डो०  के०  तारादेबी
 :  हां  ।

 बहुत  से  जिन्होंने  3,10.89  कोगठित  बोर्ड  के  निर्वाचन  में  भाग  लिया  और
 मतदान  अपात्र  थे  क्योंकि  उन्होंने  दिल्‍ली  होम्योपंथिक  1956  के  अन्तगंत  अपेक्षित
 वाविक  पंजीकरण  शूल्क  नहीं  दिया  इसलिए  बोडं  के  सदस्यों  का  निर्वाचन  27.5.9  को

 अधिसूचना  के  तहत  शून्य  घोषित  किया  गया  था  ।

 पश्चिप्त  बंगाल  को  सिथाई  परियोजनाओं  को  स्वोहछूति

 2611.  श्री  सुधीर

 क्या  पर्यावरण  झोर  वन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1991  तक  सिंचाई  परियोजनाओं  के  संबंध  में  वन  और  पर्यावरण  की  दृष्टि  से
 स्वीकृति  प्राप्त  करने  हेतु  सरकार  के  पास  कितने  मामले  आए  ओर

 हे

 पश्चिम  बंगाल  से  प्राप्त  इस  प्रकार  के  मामलों  में  से  कितने  मामलों  का  निपटास  कर  बिया
 मया  है  तथा  कितने  मामलों  का  निपटान  अभी  किया  जाना  बाकी  है  ?

 पर्यावरण  झ्लौर  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  क्नल  :  ओर  पश्चिम
 बंगाल  से  अब  तक  केवल  11  सिंचाई  परियोजनाएं  पर्याव/णीय  ओर  वानिकी  की  दृष्टि  से  मंजूरो  के
 लिए  भेजी  गई  हैं  ।  इन  परियोजनाओं  पर  किए  गए  बिचार  के  सम्बन्ध  में  मोजूदा  स्थिति  संलग्न  विवरण
 में  दी  गई  है  ।
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 विवरण

 क्रम  सं०  परियोजना  का  नाम  किए  गए  बिचा र  के  सम्बन्ध
 में  हिथिति

 क  :  पर्यावरणोय  स्वीकृति  :

 1.  अजय  जलाशय  परियोजना  है  अपेक्षित  आंकड़े  और  कार्य
 2.  ऊपरी  कंगसाबती  परियोजना  |  योजनाएं  न  भेजे  जाने  के  कारण
 3.  कंगसाबती  जलाक्षय  परियोजना  प  अस्वीक्ृत

 का  आधुनिकीकरण
 4.  स्व  रेखा  बांध  परियोजना  |

 वानिको  को  बृदिट  से  स्वीक्षति  :

 1.  नहरों  को  खुदाई  स्वीकृत

 2.  एम०  आई०  बिभाग  द्वारा  स्वीकृत

 लाइन  बिछाना

 3.  तिस्‍ता  पुल  के  लिए  अस्थायी  शिविर  स्बोकृत
 का  निर्माण

 4.  कंगसाबती  नहर  मंडल  सं०  ८  की  है|  अपेक्षित  आंकड़े  ओर
 मुख्य  नहर  टी  से  |  कार्य  योजनाएं  न  भेजे
 दिनहुर  को  खुदाई  जाने  के  कारण

 5.  तिहता  बांध  परियोजना  की  तिस्ता--महानदी  |  मस्बीक्ृत
 सम्पर्क  नहर  का  निर्माण  है

 6.  तिस्‍्ता  बांध  की  मुख्य  नहर  जलघधारा  मूल्यांकन  पूरा  कर
 लिया  बया  है|

 7.  महानदी-तिस्ता  धम्पके  नहर  की  सहायक  मूल्यांकन  पूरा  कर
 लिया  बया  है  ।

 ह्दो  गुणवत्ता  को  लेखन  साभप्रो

 2612.  भी  सुकुल  वासनिक  :

 क्या  सानय  संसाधन  विकास  मन्जो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  राक्ष  स्कूल  में  उपस्थिति  ओर  उच्च  शिक्षा  में  बृद्धि  क ेसाथ-साथ  लेखन  सामग्री
 को  मांग  में  भी  अत्यप्तिक  वृद्धि  हुई

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  कम  को  मतों  पर  अच्छी  गुणवत्ता  को  लेखन  सामग्री  के  उत्पादन

 हेतु  इससे  सम्बन्धित  अनुसंधान  और  बिकास  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  कोई  योजना  बनाई
 बोर भा

 यवि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ? है|
 )

 मानव  संस।धन  विकास  संत्रो  अजुन  :  हां  ।

 tor
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 और  कापियों  की  कीमतें  सफेद  मुद्रण  कागज  की  कीमतों  क
 अनुसार

 निर्धारित  की  है  ।  सहारनपुर  स्थित  दि  सेम्ट्रल  पल्प  एंड  पेपर  रिसर्च  इन्स्टीचूट  कागज  से  संबंधित

 अनुसंधान  तथा  बिकास  कार्ये-कलापों  से  संबडध  उद्योग  में  अनुसंधान  तथा  विकास  को
 प्रोन्‍नत  करने

 के  लिए  पहले  ही  अनेक  विक्तोय  प्रोत्साहन  है  जिनका  लाभ  कागज  उद्योग  द्वारा  उठाया  जा  सकता  है  ।

 बेवबासियों  के  अ्चों  को  शिक्षा

 2613,  श्रो  शंकर  सिह  बधेला  :

 डा०ए०  के०  पटैल  :

 क्या  कहय।ण  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  स्वास्थ्य  संगठन  ने  यह  सिफारिश  को  है  कि  देवदासियों  के  बच्चों  भौर  इस

 प्रथा  को  अपनाने  वाले  परिक्षारों  के  बच्चों  को  उच्च  प्राथमिवता  के  आधार  पर  शिक्षा  दो  जानी  चाहिए

 जिससे  इस  प्रथा  के  बारे  में  कल्पनाओं  ओर  गलत  धारणाओं  को  दूर  किया  जा

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या

 केन्द्रीय  सरकार  का  देवदासी  प्रथा  को  प्रोत्साहन  न  देने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का

 विचार  ओर

 भतकाल  में  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  तथा  तत्संबंधी  परिणाम  क्या  निकले  ?

 कल्पाण  पत्रों  और  सूचना  एकत्र  की  जा  रहो

 और  1978  और  198/  मं  यथासंशोधित  अनेतिक  व्यापार
 1°56  के  उपबंध  महिलाओं  और  लड़कियों  के  भमा  ले  जाने  ओर  अवध

 नजरबन्दी  के  विरुद्ध  मूल  कानूनों  के  उपबन्धों  के  अनुपूरक  इस  अधिनियम  में  बचाई  धई  महिलाओं
 ओर  लड़कियों  को  शिक्षा  और  पुनर्वास  क  लिए  संरक्षण  गृह  अथवा  सुधार
 संस्थाएं  स्थापित  करने  को  भी  परिकल्पना  को  गई  यह  अधिनियम  सभो  राज्यों/संघ  शाप्तित  क्षेत्रों
 पर  लागू  इसका  कार्यास्वियत  सम्बन्धित  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्रों  का  काम  इस  धन्धें  को  रोकधाम
 के  लिए  भ्ध्र  कर्ताटक  और  महाराष्ट्र  राज्यों  के  अपने-अपने  अधिनियम

 नथोबय  विद्यालयों  का  काय  निव्चादम

 2614.  झोभतो  मालितों  भद॒टाचाय  :

 क्या  मालव  संसाध्षत  विकास  बंतो  बह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  क्या  सरकार  ने  नवोदय  विद्यालय  योजना  के  कार्य  निष्पादन  को  कभी  समीक्षा  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा,क्या
 इस  योजसा  पर  अब  तक  कुल  कितनी  धनराशि  छक्च  हुई  भौर

 नवोदय  विद्यालयों में  प्रवेश  के लिए  क्या  मानदण्ड  अपनाये  बये  हैं  ?
 सासव  संशाश्न  विकास  संत्रो  प्रणु  न  भर  यद्यपि  याजना  के  निष्पादन

 पर  सरकार  द्वारा  निगरानो  रखी  जातो  फिर  भी  मूल्यांकन  के  लिए  अध्ययन  करने  के  आदेश  नहाँ
 दिए  बए  हैं  क्योंकि  अभी  भी  यह  एक  नई  योजना  है  ।
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 इस  योजना  पर  31-3-1991  तक  352.28  करोड़  रुपये  व्यय  किए  जा  चुके

 नवोदय  विद्यालयों  में  दाखिला  राष्ट्रीय  शेक्षिक  अनुसंधान  तथा  प्रशिक्षण  परिषद्‌  द्वारा

 आयोजित  तथा  डिजाईन  की  गई  परीक्षा  के  आधार  पशर्‌  दिया  जाता  किसी  भी  विद्यालय  में  कम  से

 कम  75%;  स्थान  ग्रामीण  क्षेत्रों  से चयन  किए  गए  उम्मीदवारों  से  भरे  जाते  हैं  ओर  शहरो  क्षेत्रों  से

 25%  से  अधिक  स्थान  नहीं  भरे  अनुसूचित  जाति/गनृस्ूच्रित  जनजाति  के  बच्चों  के  लिए

 स्थानों  का  आरक्षण  सम्बन्धित  जिले  में  उनकी  आबादो  के  अनुपात  में  किया  जाता  है  बशरतें  कि  किसी

 जिले  में  दस  प्रकार  का  आरक्षण  राष्ट्रीय  औसत  से  कम  न  हो  ।  प्रत्येक  विद्यालय  में  कुल  स्थानों  के

 एक  तिहाई  स्थान  लड़कियों  के  लिए  भारक्षित

 उत्तर  प्रवेश  सरकार  का  भ्रधिक  फऐेन्‍्द्रीय  श्ौर  लवोदय  विद्यालय
 खोलने  का  प्रतुरोध

 ]

 2615  श्री  प्रभु  दयाल  कठेरिया  :

 क्या  सानव  संसाधन  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  कंन्द्र  सरकार  से  राज्य  में  अधिक  केन्द्रीय  विशधालय  और
 नवोदय  विद्यालय  खोलने  का  अनु  रोध  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  और  उतर  प्रदेश  में  किन-किस  क्षेत्रों  में  1990  के
 दोरान  ये  विद्यालय  खोले  गये  और

 वर्ष  19०9]  के  दौरान  खोले  जाने  वाले  ऐसे  विद्यालयों  को  प्रस्तावित  संद्या  कितनी  है  ?

 सानथ  संसाधन  विकास  सम्त्री  झज  :  से  विवरण  संसरत

 विवरण

 केन्द्रीय  विद्यालय  और  नवोदय  विद्यालय  प्रायोजक  एजेंसियों  के  प्रस्तावों  की
 लब्धता  जो  भूमि  उपयुक्त  भवन  और  अन्य  अवस्थापता  के  प्रावधान  सहित  सभो  तरह  से  पूर्ण  बौर
 संसाधनों  की  उपलब्धता  तथा  प्रशासनिक  मुद्दों  पर  निभंर  करता

 1990-91  के  दोरान  देश  में  कोई  कन्द्रीय  विशालय  अथबा)नयोदक  विज्ञालय  नहीं  खोला
 बया

 कन्द्रीय  विद्यालय  खोलने  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  प्राप्त  प्रस्तावों  के  ब्योरे  अमले  पृष्ठ
 पर  दिए  गए  हैं  :--
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 ee  WA सं> स्थान का AT सुविधाप्रों के ब्योरे  नीनननगनमनओ

 क़म्त  स्थान  का  ताम  सुविधाप्रों  के  ब्योरे

 भूमि  अस्थायी  रिहायशोी
 में  )  भआाषास  आवास

 अपे ०  ०  अपे  ०/उप०  म०्पे०/उप»
 क्वाटरों

 सराय  छाबिल  शूश्य  12  शून्य  50%  लून्य
 जिला  बुलन्द  शहर

 2.  जिला  शून्य  12  शून्य  50%  शूस्य
 बाजियाबाद

 3.  बलिया  5.80  बंरेक्‍्स  50%  निम्नलिखित

 4.  देवरिया  जारी  की जा चुकी  50%  5
 किराये  का

 आवास

 जहां  तक  नवोदय  विद्यालयों  का  सग्बन्ध  है  के  दोरान  उत्तर  प्रदेश  में  निम्नलिखित
 5  स्थानों  पर  विद्यालय  खोलने  की  स्वीकृति  जारी  की  जा  चुकी  है  :
 रन  तोड़ने के लिए इसके  आवंद्ियों  से

 कृम०  सं०  स्थान  जिला

 ज्ञानपुर  भदोही
 2.  बहराईच  गाजीपुर

 3.  दलीप  मगर  देवरिया

 4.  पिद्दानी  हरदोई

 5.  भारगाईमन  एटा

 झ्रार०के०  मई  दिललो  हिथित  सरकारो  क्यार्टरों  की  चिसनियों  को  तोड़ना

 भरी  सूथे  नारायण  यादव  :

 क्या  दाहरी  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  आर  के०  नई  दिल्‍ली  स्थित  सरकारी  क्वार्टरों  में  रसोई  की
 नियों

 को तोड़ने के लिए इसके आवंद्ियों से कुछ धनराशि वसूल कर रही भर यदि तो इसके क्‍या कारण हैं ? अहरो विकास भंलालय में राज्य मंत्रो एम० : (१) भोर मोजूदा अनुदेक्षों के अमुसार निश्चियों की उपलब्धता पर समस्त सरकारी मकानों में मे र-संर चनात्मक प्रकृति के
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 परिवर्ध न  चरणबढ़  तरीके  से  समान  रूप  से  किए  जाने  यदि  कोई  आबंटित  अपने
 मकान  में  इस  प्रकार  के  परिवर्धन/परिवर्तन  प्राथमिकता  के  आधार  पर  कराना  चाहता  है  तो  उस
 पर  खबं  होने  बाली  लागत  का  10  फ्रतिणत  अग्रिम  भुगतान  के  रूप  में  वहन  करना

 बूंकि  सभी  सरकारी  मकानों  की  चिमनियों  को  तोड़ने  में  पर्याप्त  व्यय  होगा  उन  आबंटिलियों
 से  लागत  का  10  प्रतिशत  प्रभारिद  किया  जा  रहा  हैं  जो  हन  घचिमनियों  को  प्राथमिकता  के  आधार  पशु

 /  लुड़वाने  के  इच्छुक  हें  ।

 झ्रायुर्वेदिक  भोर  एलोपंथिक  चिकित्सकों  को  समान  अ्वसर  विया  जाना

 2617.  डा०  सहादोपक  मिट  शाक्य  :

 क्या  स्वास्थ्य  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आयुर्वेदिक  और  एलोपैथिक  चिकित्सकों  के  लिए  शिक्षण  पाठ्यक्रम  को  भ्रवधि
 समान

 क्या  आयुर्वेदिक  चिकित्सकों  हो  विशेष  पाठ्यक्रम  में  प्रवेश  नहीं  दिया
 जाता  और

 यवि  तो  सरकार  दोनों  प्रणालियों  के  चिकित्सकों  को  समान  शिक्षा  अवसर  उपलब्ध
 कराने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठा  रही  है  ?

 स्वास्थ्य  प्रौर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  डो०  के०  तारादेबो
 :  शैज्षिक  अर्थात  आयुर्वेदिक  और  एलोपैथिक  बिद्षित्सकों  के  लिए

 पूर्व  की  अवधि  5:  वर्ष  है  ।

 और  आयर्वेद  में  विभिन्‍न  विशिष्टताओं  में  स्नातकोलर  पाठ्यक्रम  भारतीय
 चिकित्सा  के  द्वीप  परिषद  द्वारा  निर्धारित  किए  जाते  हैं  और  देश  भर  के  स्नातकोत्तर  आयुर्वेद  संस्थानों
 और  आयुर्वेद  कालेजों  के  दर्जा  बढ़ाए  गए  विभागों  में  आयोजित  किए  जाते  इन  स्नातकोत्तर
 क्रमों  में  अयवेदिक  चिकित्सकों  को  दाखिले  दिए  जाते

 केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  से  सम्बद्ध  नये  कालेज  खोलना

 |

 2618,  श्री  ध्मण्णा  सोन्डय्यर  साबुल  :

 वया  सानव  संसाधन  विकास  भन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  सम्पूर्ण  देश  विशेषतः  मह्दाराष्ट्र  विभिन्‍न
 संकायों  में  प्रवेश  की  मांग  को  पूरा  करने  हेतु  बषं  199  -92  और  1992-93  में  खोले  जाने  वाले  केन्द्रीय
 विश्वविद्यालय  कालजों  की  सख्या  का  आकलन  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  केन्द्रोय  और  राज्य  विश्वविद्यालयों  ते  सम्बद्ध  विद्यमान  कालेजों  में  अपर्थाप्त  सीढें

 होने  के  कारण  अनेक  छात्र  प्रवेश  पाने  से  वंचित  रह  जाते  और

 यदि  तो  वर्ष  1991-92  के  शेष  अवधि  और  1992-93  के  दौरान  सभी  राज्य
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 सरकारों  के  परामशं  से  केन्द्रीय  और  राज्य  विश्वविद्यालयों  से  सम्बढ़  और  कालेज  खोलने  हेतु  कया  कदम
 उठाये  गये  हैं  भथवा  उठाने  का  विचार  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  ग्रजुन  :  से  कालेजों  की
 स्थापना  राज्य  सरकारों  अथवा  निजी  न्यासों/पंजीकृत  सोसाइटियों  द्वारा  किसो  विशेष  क्षेत्र
 प्रदेश  की  शैक्षिक  संसाधनों  की  उपलब्धता  तथा  अन्य  सम्बन्धित  तथ्यों  को  ध्यान  में
 रखकर  की  जाती  है  ।

 उच्च  शिक्षा  संस्थानों  में  प्रवेश  की  नए  कालेज  खोलने  के  बतंमान  कालसेजों  की
 क्षमतः  में  वृद्धि  नए  पाठ्यक्रम  आरंभ  करके  तथा  उच्च  छिक्षा  के  वंकहिपक  माध्यमों  के  प्रावधान
 द्वारा  प्री  की  जा  रही  इन्दिरा  गांधी  राष्ट्रीय  द्वुला  विश्वविद्यालय  को  राष्ट्र  के  श्ेक्षिक  ठ।ब  में

 खुला  विश्वविद्यालय  तथा  दूरस्थ  शिक्षा  प्रणाली  को  प्रारंभ  करने  ओर  प्रोन्नत  करने  को  जिअ्मेदारी
 सौंपी  गई  4  राज्य  खुला  जिसमें  एक  महाराष्ट्र  का  विश्वविद्यालय  शामिल  तथा
 40  अन्य  विश्वविद्यालय  दूरस्थ  शिक्षा  पद्धति  के  द्वारा  पाठ्यक्रम  उपलब्ध  करा  रहे  कई

 विद्यालय  बाह्य  छात्रों  को  भी  अनुमति  देते  जो  परीक्षा  मे  बेठने  के  लिए  धर  में  पढ़ाई  करते  हैं  ।

 राजस्थान  में  बगोंकृत  ax

 2619.  को  गिरधारोी  लाल  भार्भव  :

 क्या  पर्षावरण  झोर  वम  मंत्री  यह  बताने  को  छुपा  करेंगे  कि  :

 राजस्थान  के  कुल  क्षेत्रफल  में  वर्गीकृत  वन  का  क्षेत्रफल  कितना

 क्‍या  वन-रहित  क्षेत्र  राज्य  की  परिस्थितिकी  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  डाल  रहे  और

 यदि  तो  राज्य  में  वनों  के  विकास  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जाने  का  विभार  है  ?

 पर्यावरण  झौर  वन  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  :  इंडियाज  1987
 के  अनुसार  राजस्थान  में  वर्बीक्ृत  वन  इस  प्रकार  है  :

 आरक्षित  वन  13,970  वर्ग  किमी ०
 सुरक्षित  वन  14,170  वर्म  किमी ०
 अवर्गीकृत  वन  3,150  वर्ग  किमी ०

 कुल  बन  क्षेत्र  :  31,290  वर्ण  किसी ०

 और  ऐसे  कोई  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  है  जिनसे  यह  संकेत  मिलता  हो  कि  गेर-शत
 क्षेत्रों  का  राज्य  की  पारिस्थितिकी  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़  रहा  है  ।

 वानिकी  सहित  20  सूत्री  कार्यक्रम  के  तहत  व्यापक  वतरोपक्ष  कार्यक्रम
 चलाया  गया

 जेवोय  हस्तक्षेप  से  बनों  को  रक्षा  के  लिए  आधारभूत  ढांचे  के  विकास  हेतु  राज्यों  की  सहायता
 के  लिए  केसा  ह्वारा  प्रायोजित  एक  स्कीम  कार्यान्वित  की  जा  रही
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 धरम  मत्रियों  का  राध्मेलन

 [  श्रगुवाव  |

 2620.  श्रोमतों  दिल  क्ुमारो  भंडारी  :

 क्या  भ्रम  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  ।99।  में  राज्यों  के  श्रम  मंत्रियों  का  सम्मेलन  आयोजित  करने  का  विचार
 ओर

 यदि  तो  उस  सम्मेलन  में  किन-किन  विशेष  मुद्दों पर  चर्चा  किये  जाने  की
 संभावना  है  ?

 श्रम  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सिह  घाटोवार  )  :  ओर  प्रारंभिक  तौर  पर
 199!  में  श्रम  राज्य  मंत्रियों  का  सम्मेलन  आयोजित  करने  का  सुझाव  दिया  गया  था  जिसमें

 अस्य  बातों  के  साए-साथ  ओद्योगिक  सम्बन्ध  सम्बन्धी  रामानृजम  समिति  की  रिपोर्ट  पर  विचार  विभशं
 किया  जावेगा  ।

 बसम्त  नई  दिल्‍लो  में  कमरों  का  निर्माण

 ]
 श्री  परसराध

 क्या  शहरी  विकास  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  नई  दिल्‍ली  के  बसनन्‍्त  सेक्टर  पाकेट  10  में  कुछ  आवंटितियों

 हारा  लेवल  तक  खुदाई  करके  ओपन  स्पेस  और  बेसमेंट  में  कमरों  का  निर्माण  करने  के  सम्बन्ध
 में  शिकायतें  प्राप्त  हुई  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  करने  का

 प्रस्ताव  है  ?

 शहरों  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एम०  :  हां  ।

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  हाल  हो  में  एक  सर्वेक्षण  किया  गया  है  ।  जिन  मामलों
 में  बनधिकृत  परिव्धंन/परिवतंन  का  पता  लगा  आबंटन  की  शर्तों  तथा  बिल्ली  विकास

 1957  के  के  अनुसार  कार्यवाही  आरंभ  को  गई  सेक्टर  पॉकेट  10,  बसन्‍्त  कूंज  में

 पता  लगाये  गये  ऐसे  मामलों  को  संख्या  ओर  उन  पर  को  गई  कार्यवाही  से  सम्बन्धित  ब्योरे  तत्काल

 उपलब्ध  नहीं  है  जोर  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  कर  दिये

 केन्रोब  विद्यालयों  में  कास  के  घंटे  कम  करने  को  सांग

 2622.  भरी  फूल  चम्द  वर्मा  :

 या  सालव  संसाधन  विफास  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  कया  केरद्रीय  विद्य।लयों  के  काम  के  घंटों  को  कम  करने  को  मांग

 (a)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  भोर
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 उस  पर  बया  निर्णय  लिया  गया  है

 सानथ  संसाधन  विकास  मन्री  अर्जुन  :  से  हां  । अखिल  भारतीय
 केन्द्रीय  विद्यालय  शिक्ष  5  संघने  विद्यालय  की  6  घंटे  10  मिनट  की  समयावधि  को  घटा+#र  :  घंटे
 30  मिनट  करने  तथा  पांच  दिवस  का  सप्ताह्द  लागू  करने  की  मांग  की

 वतंमान  मानद०-ं  के  अनुसार  प्राथमिक  कक्षाओं  में  केन्द्रीय  विद्यालण  5  घंटे  10  मिनट  तक
 चलाये  जाते  हैं  जवकि  कक्षा  /]  और  उससे  ऊपर  की  कक्षाओं  में  6  घंटे  !७  मिनट  तक  काये  किया
 जाता  केन्द्रीय  विद्यालय  हर  महीने  के  दूसरे  शनिवार  को  बन्द  रहते  हैं  ।

 पाठ्यक्रम  और  सह-पाद्यक्रमों  को  पूरा  करने  के  लिए  अपेक्षित  समय  को  दृष्टि  से  विद्यालय  के

 समय  को  कम  करना  छ्नो  के  हत  में  नहीं  है  ।

 विकलागों  के  लिए  समेकित  शिक्षा  परिशोक्षता

 2623.  री  चेतन  पो०  एस०  चौहान  :

 श्र  बो०  एल०  शर्मा  :

 श्रो  भहुझ  कुमार  कनोडिया  :

 श्रांभतोी  सुभिन्ना  सहाजन  :

 क्या  मानव  संसाधन  घिकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 बया  विकलांगों  के  लिए  समेकित  शिक्षा  परियोजना  को  मानसिक  रूप  से  अविकसित  व

 शारीरिक  रूप  से  अक्षम  लोगों  को  शिक्षित  करने  के  उद्देश्य  से  आरंभ  की  गई

 यदि  तो  परियोजना  के  मुख्य  उद्देश्य  क्या  हैं  और  इसके  अन्तगंत  कितमे  विकलांग

 बंच्चे  शिक्षा  प्राप्त  कर  रहे  ६;

 क्या  यह  परियाजना  कवल  कुछ  राज्यों  में  हो  चल  रहष्टा  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा

 क्या

 क्‍या  र  का  शेष  राज्यों  में  भी  वह  सुविधा  उपलब्ध  कराने  का  और

 (2)  यदि  तो  इसके  कारण  हैं  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  प्र्जुन  :  से  (8)  विकलांगों  के  लिए  समेकित
 शिक्षा  परियोजना  आई०  ई०  डो  विकलांग  बच्चों  के  लिए  समेकित  शिक्षा  की  केन्द्र  प्रायोजित

 ह्कोौम  ई०  के  कार्यान्वयन  को  सुदृढ़  करने  के  लिए  तैयार  की  गई  यह  परियोजना
 आई०  ई०  डो०  )  प्रयोग  के  आधार  पर  मध्य  नागालैंड

 राजस्थान  और  तमिलनाडु  के  साथ-माथ  दिल्‍ली  और  बड़ौदा  नगर  निगमों  करे  प्रत्येक  खण्ड
 में  कार्यान्वित  की  जा  रही

 इस  परियोजना  म  मानसिक  भौर  शारोरिक  विकलांगता  सहित  सभी  प्रकार  की  असमर्थंताओं
 बाले  बच्चों  को  सम्मिलित  करने  की  परिकल्पना  को  गई  परियोजना  की  व्यापक  रूपरेखाएं  इस
 प्रकार  हैं  :--

 (1)  बिकलांग  बच्चों  के  लिए  शेक्षिक  सुविधानों  की  आयोजना  ओर  प्रबंधन  के  लिए
 कम्पोजिट  एरिया
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 (It)  बहु-वर्गीय  प्रशिक्षित  संसाधन  शिक्षकों  की  सहायता  ओर  प्रशिक्षण  के  माध्यम  से
 सामान्‍य  शिक्षा  ढांचे  का

 (IU)  पुनर्वास  पहलुओं  में  सहायता  देने  के  लिए  कल्याण  मोर  महिला  तथा  बाल
 विकास  जेसे  अन्य  क्षेत्रों  स ेउपलब्ध  सं  रचमाओं  का

 (IV)  कार्यात्मक  मूल्यांकन  पर  आधारित  शिक्षण  अधिगम  सहायता  ओर  उपस्करों  का

 (५)  अभिभावक  और  सामृदायिक  सहायता  का

 (VI)  परियाजतना  क्षेत्र  मे  बच्चों  की  प्रगति  की  निरन्तर  मॉनीटरिंग  ।

 एन०  सी०  ई०  आर०  टी०  द्वारा  भेजी  गई  सूचना  के  अनुसार  इस  परियोजना  के  अन्तमंत

 वत  मान  में  लगझग  12,014  विकलांग  बच्चे  संवाएं  प्राप्त  कर  रहे

 एक  ओर  जहां  विकलांगों  के  लिए  समेकित  शिक्षा  परियोजना  भाई०  ई०  चुनिन्दा
 क्षेत्रों  में  कार्यान्वित  को  जा  रही  है  और  यह  यूनीसेफ  और  भारत  सरकार  द्वारा  संयुक्त  रूप  से  वित्त
 पोषित  है  वहीं  दूसरी  ओर  आई६०  ई०  ढी०  सो०  की  केन्द्र  प्रायोजित  योजना  के  अन्तगंत  विकलांग  बच्चों
 को  शिक्षा  के  लिए  सपो  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  को  जित्तीय  सहायता  उपलब्ध  है  ।

 प्रनुसुचित  जातियों  ध्ोर  भनुसुचित  जनजातियों  पर  प्रत्याचारों  के

 लिए  विषेव  भ्रवालतें

 |

 2624,  भरी  मृत्युंजय  नायक  :

 क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  अनुसूचित  जाति/अनुंम्नूचित  जनजाति  आयोग  ने  अपनी  रिपोट  में  केन्द्र  सरकार  से

 अनुरोध  किया  है  कि  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  पर  किये  गये  अत्याचारों  के  सम्बन्ध  में
 बविचाराधोन  मामलों  के  समय  पर  निपटान  के  लिए  प्रत्येक  राज्य  में  विशेष  न्यायालय  ह्थाफ्ति
 किये

 यदि  तो  उन  राज्यों  के  नाम  कया  जहां  1991  तक  विशेष  न्यायालय  स्थापित

 नहीं  किये  गये  और

 सरकार  का  उन  राज्यों  में  ऐसे  न्यायालय  कब  तक  स्थापित  करने  का  विचार  है  ?

 कल्याण  मंत्रो  सोताराम  :  आयोग  द्वारा  अनन्य  विशेष  न्यायालयों  के  गठन
 की  लिफारिश  को  गई  है  ।

 अरुणाचल  भिजो रम  और  नागाखेंड  को  छोड़कर  सभी  राज्यों  भर  र

 राज्य  क्षेत्रों  ढ्वारा  अनुसूचित  जाति  एवं  अनुसूचित  जनजाति  1989

 कीधारा  ।4  के  अंतगंत  यया  अपेक्षित  विशेष  न्यायालय  कर  दिए  गए  अनुसूबित  जातियों

 ओर  अनुसूचित  जनजातियों  के  विरुद्ध  अत्याचार  के  मामलों  के  परीक्षण  हेतु  राजस्थान  राज्य  ढ्वारा  छः

 जनन्‍य  विशेष  न्यायालय  स्थापित  किए  गए  है  ।
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 राज्य  सरकारों/प्रंघ  राज्य  क्षेत्रों  से  तत्काल  आवश्यक  कारंवाई  करने  का  अनुरोध  किया

 गया  है  ।

 केन्द्रोप  लोक  निर्माण  णिमाग  के  कभचारियों  को  भ्रोद्योषिक
 कम  चारो  घोषित  करना

 [  भ्रतुवाद  ]

 2625.  भो  बो०  एल०  वर्मा

 क्या  हाहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  ;

 कया  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  मंडल  ओर  उप-मंडल  कार्यालयों  में  कार्य रत
 जारियों  की  सेवाएं  अनिबाय  सेवाएं

 क्या  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  मंडल  ओर  उप-पमंडल  कार्यालयों  में  कार्यरत  अन्य

 श्रेणियों  के  कमंचारियों  अर्थात्‌  कार्य  प्रभारित  कमंचारियों  को  औद्योगिक  बियाद  1948  के

 अस्तगंत  इस  बीच  ओद्योगिक  करमंचारी  घोधित  कर  दिया  गया

 यदि  तो  कार्यालय  फरमंचारियों  ओर  काये  प्रभारित  कमेचारियों  के  बोच  भेदभाव  किए

 जाने  के  क्या  कारण  ओर

 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या-क्या  कार्यवाही  की  गई  है/किए  जाने  का  विचार  है  ?

 शहरी  बिकास  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  एम०  :  इनको
 अनिवायं  सेवा  चोधित  नहीं  किया  गया  है  ।

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  मंडल  तथा  उप-मंडल  कार्यालयों  में  कार्य रत  कार्य  प्रभारित

 कर्मचारियों  को  जोपचारिक  रूप  से  औद्योगिक  कमंचारी  घोधित्त  नहों  किया  जाता  छुट्टी
 प्रदान  मजदूर  संध  की  आदि  जंसे  कुछ  मामलों  में  कार्य  प्रभारित  स्थापनाओं  में  कायंरत
 कमंचारियों  को  जोद्योगिक  कमंचारी  माना  जाता  है  तथा  इन्हें  देश  के  ओद्योगिक  जो  भी  लाग

 द्वारा  शासित  किया  जाता  है  ।  हि

 और  उपय्‌ कत  को  देखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 बोर  टिकनाजोत  के  माप्त  पर  मार्ग

 2626.  श्री  सिह  युमनास  :

 कया  धाहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  के  पास  राजधानी  में  किसी  मार्ग/मगलो  का  नाम  शहोद(बोर  टिकेन्द्रजीत  के

 सास  पर  रखने  का  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 दाहरी  विकास  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  दिल्‍ली  प्रशासन  के  पास

 इस  प्रकार  का  कोई  प्रस्ताव  नहों  है  जो  इस  मामले  से  संबंधित

 उपय क्‍त  भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 मोतियाबिस्ब  से  पोड़ित  लोग
 जा

 ]

 2627.  थी  राजेना  धरिनिहोत्री  :

 क्या  स्वास्थ्य  ध्ौर  परियार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  देश  में  लाखों  लोग  मोतिया  बिन्द  से  पीड़ित

 यदि  तो  उनकी  राज्यवार  संख्या  कया

 क्या  मोतियाबिन्द  से  पीड़ित  लोग  समय  पर  इलाज  न  होने  के  कारण  अंधे  हो  और

 यदि  तो  संघ  सरकार  का  उनका  इलाज  करने  के  लिए  कया  कारंवाई  करने  का
 प्रस्ताव  है  ?

 स्वास्थ्य  प्रौर  परियार  कल्याण  मंजालय  में  राज्य  संत्रो  डो०  क०  ताराबेबो

 सिद्धार्थ  )  :  हां  ।

 डा०  राज-द्र  प्रसाद  नेत्र  चिकित्सा  विज्ञान  नई  दिल्‍ली  द्वारा  वर्ष  के
 दौरान  किए  गए  सर्वेक्षण  के  अनुसार  81%  दुब्टिहीनता  मोतियाबिद  के  कारण  होती  1981  की
 जनगणना  के  अनुसार  मोतियाबिद  के  कारण  व्याप्त  दुष्टिही नता  का  राज्यवार  ब्योरा  संलग्न  विवरण  में
 दिया  गया  है  ।

 हां  ।

 भारत  सरकार  ने  बषं  1976  में  राष्ट्रीय  बृष्टिहीनता  निबंत्रण  कार्यक्रम  प्रारंभ  किया
 निरंतर  चलने  वाले  इस  कार्यक्रम  में  परिधीय  क्षेत्र  स्वास्थ्य  मध्यवर्ती  क्षेत्र
 अस्पताल  और  जिला  मोबाइल  ओर  केन्द्रीय  क्षेत्र  क्षेत्रीय  नेभ  विज्ञान  संक्यान

 में  नेत्र  परिच्र्या  सेवाओं  में  वृद्धि  की  मई  है  ।  मोबाइल  यूनिटों  के  जरिये  माध्यमਂ
 को  अपनाया  बा  ये  मोबाहल  यूनिर्टे  मोतियाबिद  के  ऑपरेशन  करने  के  लिए  परिधोय  क्षेत्रों  में
 समय-समय  १२  नेत्र  शिविरों  का  आयोजन  करतो  हैं  ।

 1.  मध्यवर्ती  स्तर  जिला  अस्पतालों  का  दर्जा  बढ़ाया  बया  मोतियाबिद  की  शह्य्िकित्सा
 करने  के  लिए  नेत्र  चिकित्सा  सजंत  और  नेत्र-चिकित्सा  सहायक  ओर  साथ  ही  नेज-चिकित्सा  ध्वम्बत्धी
 उपकरण  भी  जुटाए  गए

 2.  केन्द्रीय  क्षेत्र  के  स्तर  पर  सरकार  ने  अब  तक  देश  के  60  सेडिकल  कॉलेजों  ओर  10  क्षेत्रीय
 नेत्र  चिकित्सा  संस्थानों  में  नेज  चिकित्सा  विभाम  का  दर्जा  बढ़ाया  ये  भी  अस्य  कार्यकरलापों  के
 रिक्त  मोतियाबिद  के  ऑपरेशन  कर  रहे  हैं  ।

 3.  स्वेच्छिक  संगठन  भी  मोतियाबिद  के  ऑपरेशनों  के  लिए  लिबिरों  का  भायोजन  करते
 भारत  सरकार  मोतियाबिद  के  प्रत्येक  ऑपरेशन  के  लिए  60/-३०  की  वित्तीय  खहायता  उन  स्थेच्छिक
 संबठनों  को  दे  रही  है  जो सरकारी  मोबाइल  यूनिट  का  इस्तेमास  नहीं  कर  रहे  हैं  और  40/-९०  प्रति
 मोतियाबिद  ऑपरेशन  के  लिए  उन  संगठनों  को  दे  रही  है  थो  सरकारी  मोबाइल  यूनिट  का  इस्तेमाल
 कर  रहे

 इसके  अतिरिक्त  सामुदायिक  स्वास्थ्य  कृन्द्रों  ओर  दूर-दराज  के  क्षेत्रों  के  छोटे  नेत्र  अस्पतालों  के
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 साथ-साथ  उप-डिवीजनों  के  क्षेत्रों  के  विकास  और  सुदृढ़ीकरण  की  योजना  चरणवार
 तरीके  से  बनाई  गई  है  ।

 बियरण

 क्रम  संदथाराज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  मोतियाबिद  के  रोमियों  को
 संख्या

 में  )

 1  2  ध

 1,  आंध्र  प्रदेश  15.690

 2.  अरुणा चल  प्रदेश  0.154

 3  अप्तम  लाग  नहीं
 4  बिहार  19.140

 5  गोबा  0.320

 6.  गुजरात  7.100

 7...  हरियाणा  2.280

 8...  हिमाचल  प्रदेश  0.520

 9...  जम्मू और  कश्मीर  2.540

 10.  कनटिक  15.120

 11.  केरल  6.610

 12.  मध्य  प्रदेश  18.000

 13...  महाराष्ट्र  16.560

 14.  मणिपुर  0.146

 15.  मेघालय  0.000

 16.  मिजोरम  0.000

 17...  मागालेड  लागू  नहीं
 18...  उड़ीसा  9.212

 19.  पंजाब  :  1.870

 20.  राजस्थान  10.76  6

 9१.  सिफ्किस  0.026

 #12
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 22.  तमिलनाडु  7.3  या
 23.  त्रिपुरा  0.383

 24.  उत्तर  प्रदेश  पेश

 25.  पश्चिम  बंगाल  4,000

 26...  पांडिचेरी

 27.  अंडमान  और  निकोबार  द्वीपसमूह
 28...  चंडीगढ़

 29...  दादरा  और  नगर  हवेली  लागू  नहीं
 30.  दमण  और  दी व  लागू  नहीं

 दिल्‍ली  0.530

 32...  लक्षद्वीप  0.006

 योग

 ग्रामोण  भ्रम  संबंधों  राष्ट्रीय  ग्रायोग  को  सिफा  रिशें

 [  ध्रभुवाव  ]
 2628.  श्री  रवि  राय  :

 क्या  श्रप्त  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ग्रामीण  श्रम  संबंधी  राष्ट्रीय  आयोग  की  सिफारिशें  सरकार  को  पेश  की  गई

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्योरा  क्या  भोर

 ग्रामीण  अम  संबंधी  राष्ट्रीय  आयोग  की  सिफारिशों  पर  सरकार  का  क्‍या  कारंवाई  करने

 का  विभार  है  ?

 भ्रम  संत्ालय  में  उप  संत्रो  पवल  सिह  से  ग्रामीण  श्रम  संबंधी

 राष्ट्रीय  आयोग  ने  सुधारने  लिए  को  सरकार  को  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  को  हसने  ग्रामीण
 अमिकों  को  हालत  सुधारने  के  लिए  व्यापक  सिफारिशें  की  जिनमें  ग्रामीण  श्रमिकों  का
 आधद्थिक  एवं  अन्य  पहलू  शामिल  सरकार  हन  सिफारिशों  की  जांच  कर  रही

 दिल्‍लो  दुरमाव  विसाग  के  कमंथारियों  को  सरकारो  ध्ाधास

 2629.  श्री  हरि  केबल

 क्या  हाहरी  जिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  संपदा  निदेशालय  के  अधीन  अन्य  पुलों  मे  डाक  एवं  तार  विभतग  का  भो  पूल

 बिल्ली  दूरभाष  विभाग  में  कितने  अधिकारियों  एवं  कमंचारियों  को  इस  पूल  से  मकानों
 का  आवंटन  किया  गया

 सामान्य  पूल  के  आवास  को  डाक  एवं  तार  विभाग  के  पूल  में  परिवर्तित  करने  की  प्रक्रिया
 क्या  है  तथा  इस  परिवतंन  को  प्रभावी  बनाने  का  अधिकार  किसे  और

 उन  अधिकारियों  का  विवरण  क्या  है  जिनके  सामान्य  पुल  के  आवास  को  डाक  एवं  तार
 विभाग  के  पूल  नें  परिवर्तन  करने  के  आवेदन  विचाराधीन  हैं  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  झरणाथलम  )  :  नहीं  ।

 उपयुक्त  को  देखते  ढए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 डाक  एवं  तार  विभाग  का  अपने  कमंचारियों  को  वास  के  आवंटन  के  लिए  एक  अलग  पूल
 सामान्‍य  पूल  वास  को  डाक  एवं  तार  पूल  में  परिवर्तित  करने  का  कोई  प्रावधान  नहीं  तथापि

 अपवादिक  मामलों  में  एक  पूल  से  दूसरे  पूल  में  क्वाटरों  की  पारस्परिक  अदला-बदली  की  अनुमति  सक्षम

 प्राधिकारी  के  अनुमोदन  से  दी  जाती

 इस  प्रकार  के  कोई  आंकड़  रखे  नहीं  जाते  हैं  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है
 तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी

 धेघा  रोग  से  पीड़ित  रोगी

 2630.  श्री  साहभन  मरान्‍्डो  :

 क्या  स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  कल्याण  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 30  199;  ;  को  देश  में  से  पीडित  व्यक्तियों  की  राज्य-घार  संख्या  क्या

 कया  बिहार  राज्य  के  पिछड़  क्षेत्रों  में  रोग  एक  साथ  फेल  रहा
 यदि  तो  क्या  संघ  सरकार  ने  राज्य  सरकार  को  बीमारी  के  पूरी  तरह  उन्मूलन  के

 लिए  निर्देश  जारी  किए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  व्यौरा  क्या  और

 (&)  घेषा  रोग  का  कब  तक  पूरी  तरह  उन्मूलन  करने  की  सम्भावना  है  ?

 स्वास्थ्य  श्रोर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डो०  के०  तारा  देधो
 :  याद्च्छिक  नमूना  सर्वेक्षणों  के आधार  पर  यह  अनुमान  लगाया  गया  है  कि  74.34

 मिलियन  व्यक्ति  घेघा  के  विभिन्‍न  स्तरों  से  ग्रस्त  हैं  ।

 घेघा  एक  गेर-संचारी  रोग  है  और  आयोडीन  की  कमी  और  पर्यावरणिक  घटकों  के
 कारण  होता  है  और  इसका  क्षेत्र  के  पिछड़  पतन  से  सीधा  कोई  संबंध  नहीं  है  ।

 ओर  राष्ट्रीय  घेघा  नियंत्रण  कायंत्रम  के  अन्तगंत  बिहार  सहित  सभो  राज्य
 सरकारों  को  खाद्य  प्रयोजनों  के  लिए  आयोडीक्वत  नमक  से  भिन्‍न  नभक  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  सम्बन्धी
 अधिसूचना  जारी  करने  की  सलाह  दी  गई  है  |  बिहार  सरकार  ने  खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  अधिनियम
 के  अन्तर्गत  1-4-1988  से  खाद्य  प्रयोजनों  के  लिए  आयोडीन  रहित  नमक  की  विक्री  प्र  प्रतिबन्ध
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 लगाने  संबंधी  अधिसूचना  पहले  ही  जारी  कर  दी  है  '

 भारत  सरकार  भी  बिहःर  सहित  सभा  राज्यों/सधघ  राज्य  क्ष  त्रों  को  नोचे  दिए  प्रयोजन  हेतु
 वित्तीय  सहायता  दे  रही

 (1)  घेघा  नियंत्रण  सेल  की  स्थापना  ।

 (ii)  स्वास्थ्य  क्रिय'कलापों  का  संवर्धन  ।

 (iii) 10,000  रुपये  प्रति  जिले  की  दर  से  सर्वेक्षण  ।

 (2)  चूंकि  घेघा  पथाविरणिकव  आयोडीन  की  कमी  के  कारण  होता  इसलिए  धंधा  के  सम्पूर्ण
 उन्मूलन  सही  समय  बताना  संभव  नहीं  आयोडीक्ृत  नमक  के  नियमित  उपयोग  से
 जो  प्रधावकारिता  का  सबसे  सरता  और  प्रमाणित  तरीका  घेघा  के  निवारण  और  नियंत्रण
 में  काफी  मदद

 प्रदूषित  नदियों  को  साफ  करने  के  लिए  घन

 [  प्रमुबाव  ]!

 2611.  भरी  गोपोनाथ  गजपति  :

 क्या  पर्पाचरण  और  वन  मंत्री  यह  बतान  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  राज्य-वार  प्रदूषित  नदियों  का  व्योरा  क्या  £;

 कया  केन्द्रीय  सरकार  ने  इन  नदियों  की  सफाई  के  लिए  कोई  निधि  बनाई  यदि  तो
 तत्संबंधी  ल्‍्योरा  क्या  और

 गत  तोन  वर्षो  के  दौरान  राज्यों  को  व्षंबार  तथा  राज्य-वार  कितनी  घनराशि  उपलब्ध
 करायी  गयी  ?

 पर्यावरण  झौर  बन  संन्नालय  में  राज्य  मंतो  कसल  :  कन्द्रोय  प्रदूषण  निय॑
 बोर्ड  की  रिपोर्ट  के  अनुसार  निम्नलिखित  नवियों  के  कुछ  हिस्से  अत्यधिक  प्रदूषित  हैं--गृजरात  में

 बिहार  पें  स्वर्ण  महाराष्ट्र  में  गोदावरी  और  पंजाब  में  उत्तर  प्रदेश  में
 गोमती  और  बिहार  और  पश्चिम  बंगाल  में  दामोदर  तथा  मध्य  प्रदेश  ओर

 राजस्थान  मे  घम्बल  ।

 ओर  गंगा  नदी  में  प्रदूषण  को  कम  करने  संबंधी  कार्यों  को  जारी  रखने  के  लिए
 चाल  वर्ष  के  बजट  में  70  करोड़  रुपय  का  प्रावधान  रखा  गया  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  राज्यों

 को  दो  गई  राशि  इस  प्रकार  है  :

 रुपये

 ब्ष  उत्तर  प्रवेश  बिहार  पश्चिम  बंगाल

 1968-89  8-8 9  16.54  12.44  25.79
 198५-90  22.62  8.80  26.74
 1390-91  19.85  6.12  24.39

 118



 लिखित  उत्तर  12  1991

 बाल  भभिकों  फो  सामालिक  तथा  प्राथिक  दशा

 ]

 2632.  श्रो  राम  टहल  चोधरो  :

 क्या  भ्रम  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  देश  में  बाल  श्रमिकों  की  सामाजिक  तथा  आधथिक  दशा  से  संबंधित  कोई
 सर्वेक्षण  किया  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  !

 श्रम  मन्त्रालय  में  उप  मंत्री  सिंह  :  ओर  वर्ष  1979  के

 दौरान  चुने  हुए  उद्योगों  में  नेदानिक  अध्ययन  किया  गया  था  और  1981  में  श्रम  ब्यूरो  ने  एक  रिपोर्ट

 प्रकाशित  की  थी  ।  अध्ययन  के  निष्कर्षों  क ेअनुसार  बहुत  अधिक  लाभकारी  नियोजन  के

 सरोंकी  आय  की  अनिश्चतता  ओर  निम्न  जीवन  स्तर  बाल  भ्रमिकों  की  बहुलता  का  मर्य हु  का
 कारण

 डा  राम  मनोहर  लोहिया  प्नस्पताल  में  नहे  विल्‍लो  में

 एथच०  एस०  जो०  का  परोक्षण

 2633.  शरो  वेवेन्द्र  प्रसाद  यावव  :

 क्या  स्वास्थ्य  शोर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्‍या  डा०  राम  मनोहर  लोहिया  अस्पताल  के  स्त्रीरोग  विज्ञान  विभाग  में  अस्पताल
 अधिकारियों  द्वारा  रोगियों  के  दिए  गए  नियत  तिथि  पर  उनका  एच०एस०जी ०  परीक्षण  नहीं  किया
 जाता

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 1991  से  31  1991  के  बीच  कितने  रोयियों  को  एच०  एस०  जी०
 परीक्षण  करने  की  दो  वार  तिथि  दिए  जाने  के  बावजूद  भी  उनका  उक्त  परीक्षण  न करने के  क्‍या

 का  रण
 क्‍या  संघ  सरकार  का  डा०  राममनोहर  लोहिया  नई  दिल्‍ली  के  बहिरंग  रोगी

 स्त्री  रोग-विशान  विभाग  के  कायंक रण  को  बेहतर  बनाने  के  लिए  ठोस  कदम  उठाने  का  विचार  है  ताकि
 रोगियों  को  दी  गई  नियत  तिथि  पर  उनका  एच  ०  एस०  जी  ०  परोक्षण  किया  जा  ओर खा

 (=)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 स्वास्थ्य  भोर  परिवार  कल्याण  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  के०  तारा  देबो
 लिड्धायय  )  :  ओर  हिस्टो  सेलपिगो-प्राफ  एस०जी०  )  परीक्षण  निम्नलिश्वित  कारणों
 से  नियत  तारीख  को  नहीं  किया  जा  सकता  है  :---

 जिकित्सोय  कारण

 (i)  रोगी  की  महाबारी  में  अनियमितता  आ  जाने  से  कि  कभी-कभी  अप्रणननक्षम
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 महिला  रोगियों  में  जिससे  की  रोगी  को  परीक्षण  हेतु  नियत  को  गई  तारीख  उसको

 रक्षण-पूर्व  अवधि  से  मेल  नहीं  खाती  ।

 (1)  निश्चित  तारीध  लेने  के  बाद  रोगी  को  महावारी  न  आना  तथा  उसके  गर्भवती  होने  को
 आशंका  होना  ।

 (11)  )  अस्पताल  में  जाने  को  अंतिम  तारीख  और  हिस्टो-सेलपिंगों-पग्राफ  )
 परक्षण  की  तारीख  के  सप्ताहों  के बीच  रोगी  का  वास्सव  में  गर्भंघारण  करना  ।

 (५)  रोगी  को  पेल्विक  इनफ्लेमेशन  आदि  जेसी  कुछेक  मध्यवर्ती
 बीमारियों  का  इसलिए  बीमारी  के  दोरान  हिस्टो-सेलर्थिगो-ग्राफ  एस०

 परोक्षण  के  परिणाम  प्रतिकूल  दिखाई  पड़

 (४)  रोगी  का  अपने  मासिक  धम्क  की  ठीक  तारीख  को  भूल  जाना  ।

 तकनोकी  कारण

 खिकित्सा  विभाग  में  एक्स-रे  उपकरण  का  कायं  न  करना  ।

 परीक्षण  से  गया  चूंकि, इस  तक  ८3  रोगियों  पर  हिस्टो-सेल  पिगो-ग्राफ
 ०जी  ०)  परीक्षण  किया  गया  इस  परीक्षण  हेतु  तिथि  नियत  करने  संबंधी  कोई

 रजिस्टर  नहीं  रखा  गया  उन  रोगियों  के  बारे  मे  ब्यौरा  देना  संभव  नहीं  जिनको  उक्त
 अवधि  में  दो  बार  तारीख  दी  गई

 ओर  इस  बारे  में  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  कि  हिस्टो-सेलपिगो-ग्राफ  एस०
 परोक्षण  स्थगित  नहीं  किए  जायें  ।  लेकिन  यदि  ऐसा  करना  परिहायं  नहीं  होता  है  तो  रोगी  को

 सूचित  कर  दिया  जाता  है  ओर  दूसरी  तारीख  दे  दी  जाती  उपयुक्त  बिकित्सीय  कारणों  से  तिथि
 स्थगित  करने  को  रोका  नहीं  जा  सकता  ।

 मोटर  वाहनों  द्वारा  प्रवूषण

 2634.  श्री  दाऊ  बयाल  जोशो  :

 क्‍या  पर्षावरण  झोर  वन  मंत्री  यह  बताने  कीं  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  शहरों  में  वाहनों  द्वारा  होने  वाले  प्रदूषण  के  बारे  में  जानकारो  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 प्रदूषण  पर  नियन्त्रण  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  भोर

 राजस्थान  में  उन  शहरों  के  नाम  क्या  जो  मोटर  वाहनों  द्वारा  होनेवाले  प्रदूषण  से

 सर्वाधिक  प्रभावित  हैं  ?

 पर्यावरण  झोर  वन  मंत्रालय  के  राज्य  पत्नी  कम्तल  :  जिन  क्षेत्रों  में
 यातायात  को  अधिकता  वहां  वायु  प्रदूषण  का  मुख्य  स्नोत  वाहनों  से  निकलने  वाला  घृजां
 मान  है  कि  मह्दानगरों  में  होने  वाले  वायु  प्रदूषण  का  5८  से  60  प्रतिशत  तक  प्रदूषण  वाहनों  से  निकलने
 बाले  निम्नावों  से  होता

 केन्द्रीय  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  ने  महानगरों  में  वाहनों  से  होने  बाले  प्रदूषण  का  सर्वेक्षण
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 प्रदूषण  क्रो  रोकने  के  लिए  जो  कवम  उठाए  गए  उनमें  निम्नलिखित  शामिल  है  :---

 1.  सड़क  पर  चल  रहे  सभी  प्रकार  के  वाहनों  के  लिए  मोटर-गाड़ी  1989  के

 तहत  ठोस  उत्सजंन  मानक  अधिसूचित  किए  गए  हैं  और  वे  मानक  ]  1990  से

 लागू  हो  गए

 2...  जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  ने  विभिन्‍न  राज्य  परिवहन  निदेशालयों  को  ठोस  उत्सजंन
 मानकों  को  लागू  करने  को  सलाह  दो

 3.  मोटर  के  प्रत्येक  विनिर्माता  को  उसके  द्वारा  विनिर्मित  वाहनों  का  एक
 प्ररूप  प्रस्तुत  करना  होता  जिसको  जांच  सरकार  द्वारा  विनिदिष्ट  एक  एजेंसी  द्वारा

 की  जाती  है  और  वह  इस  आशय  का  प्रमाण-पत्र  देता  हे  कि  उत्पादन  उत्सजंन  मानकों

 सहित  नियमों  के  उपबन्धों  का  अनुपालन  करते  हुए  किया  गया  यह  उपबन्ध  1  अप्नेल
 1991  से  लागू हो  गया

 4...  मोटर  गाड़ी  1  ५89  के  तहत  बाहनी  के  लिए  द्रव  उत्सर्जन  मानक

 सूचित  किए  गए  पेट्रोल  से  चलने  वाले  वाहनों  से  संबंधित  मानक  |  1991

 से  लागू  हो  गए  हैं  और  डीजल  से  चलने  वाले  वाहनों  से  संबंधित  मानक  |  1992
 से  लाग्‌  होंगे  ।

 5.  पेट्रोलियम  उद्योग  से  कहा  गया  है  कि  पेट्रोल  में  सोसे  की  मात्रा  कम  करके  1993  तक

 इसे  प्रति  लीटर  0.)  5  ग्राम  कर  दें  ।

 6...  भारतोय  पेट्रोलियम  देहरादून  देश  में  एक  दीर्घावधि  यानीय  उत्सजंन  नौति  पर

 एक  रिपोर्ट  तंयार  कर  रहा  है  ।

 7.  केन्द्रीय  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  ने  1995  और  2000  को  अर्वा  ध  के  लिए  वाहनों
 और  ढोजल  दोनों  से  चलन  के  लिए  द्रव  उत्सजंन  मानक  तैयार  करने  ओर

 प्रस्तावित  मानकों  को  पूरा  करने  क  लिए  इन्जिन  के  डिजाइन  में  वांछित  परिवर्तत  की
 जिसमें  किसी  प्रकार  के  उपकरण  को  लगाना  भी  शामिल  का  पता  जगाने  के

 लिए  1991  में  एक  विशेषज्ञ  समिति  गठित  की  है  ।

 8.  राष्ट्रीय  पर्यावरणीय  इंजी  नियरी  अनुसंधान  नागपुर  सड़क  पर  चल  रहे  वाहनों
 से  निकलने  वाले  उत्सअजंनों  के  नियंत्रण  के  लिए  देशी-उत्प्रेरक  कन्वर्टर  तेयार  कर

 रहा

 9.  वाहनों  से  होने  वाले  प्रदूषण  के  बारे  में  जन  जागरूकता  अभियान  चलाए  गए

 वाहनों  से  निकलने  वाले  प्रदूषणीं  से  प्रभाधित  होने  वाले  शहरों  में  सबसे  पहले  दिल्‍ली  आता

 है  ओर  ओर  उसके  बाद  कलकत्ता  तथा  अंहमदाबाद  भाते  राजस्थान  में  केवल

 जयपुर  ही  ऐसा  शहर  जिसका  तर्वेक्षण  में  अध्ययन  किया  |  जयपुर  में  परवेशी  वायु  गुणवत्ता
 स्‍तर  निर्धारित  मानकों  के  अन्दर  पाए  गए  ।
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 अम्बल  नदो  के  लिए  प्रदूषण  नियंत्रण  उपाय

 2635  क्री  वाऊ  दयाल  जोशी  :

 क्या  पर्यावरण  श्रोर  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  नाली  का  मानव  मल-मूत्र  और  कोटा  के  का  रख्वानों  से  निकलते  बाले  अन्य
 अवशिष्ट  पदार्थ  चम्बल  नदी  में  छोड़  जा  रहे

 थदि  तो  इसके  क्या  उपचारात्मक  कदम  उठाए  गए  हैं  और  उनके  कया  परिणाम
 प्राप्त  हुए

 क्या  इस  प्रयोजनाथं  कोई  जल-मल  निकासी  योजना  भी  स्वीकृत  की  गई

 यदि  तो  उसकी  अनुमानित  लागत  कया  है  ओर  उनपर  अब  तक  कितनी  धनराशि  ल्च
 की  गई

 उस  योजना  को  कथ्  तक  पूरा  किए  जाने  की  संभावना  और

 इस  योजना  को  निर्धारित  समय  के  अन्दर  पूरा  करने  में  देरी  करने  के  यति  कोई  कारण  है
 तो  वे  कया  हैं  ?

 पर्यावरण  झोर  वन  सन्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  :  और  हां  ।
 राजस्थान  राज्य  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  बहिस्रावों  की  गुणवत्ता  तथा  घम्बल  नदी  के  जल  की  गुणवत्ता
 कीनि  यमित  रूप  से  निगरानी  कर  रहा  है  ताकि  यह  सुनिश्चित  किया  जा  सके  कि  छोड़  गए  बहिस्राव
 बोर्ड  दारा  निर्धारित  सीमाओं  के  अनुरूप  प्रदूषण  नियंत्रण  के  लिए  राज्य  सरकारों  के  बरामझ्  से

 एक  समयबद्ध  कायं॑  योजना  तंयार  की  गई  है  तथा  एक  अधिसूचना  जारी  की  गई  है  जिसके  अनुसार
 प्रदूषण  फेलान  वाली  इकाईयों  से  3।  1991  तक  मानकों  का  पालन  करने  को  अपेक्षा  की

 गई  है  ।

 से  चम्बल  नदी  के  प्रदूषण  के  निवारण  हैतु  कोटा  के  लिए  नगरीय  अपशिष्ट  जल  प्रबंध
 स्कीम  तेयार  करने  के  लिए  केन्द्रोय  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  ने  राजस्थान  राज्य  प्रदूषण  नियंत्रण  नो्े  को

 एक  व्यवहायंता  रिपोर्ट  तेयार  करने  के  लिए  दिनांक  21-12-1990  भौर  2-4-1991  को  5-5
 रुपये  की  दो  किश्तें  बंटित  की  इस  रिपोर्ट  में  मलजल  इसे  अन्यत्र  परिवर्तित  करने

 और  इसकी  सफाई  के  लिए  अनुमानित  लागत  शामिल  होगी  ।

 उड़ोसा  में  प्रनोप्चारिक  शिक्षा  परियोजनाझों  को  धोमो  प्रगति

 [  भनुवाद  ]

 2636.  ड।०  कातिकेहवर  पात्र  :

 क्या  सानवय  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उड़ीसा  में  अनोपचारिक  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  बहुत  घीमी  यति  से  प्रगति  हुई
 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 पिछले  दो  बर्षों  के  दोराव  उड़ीसा  में  नवपरिवर्तंतकारी/प्रायोगिक  अनौपचारिक  शिक्षा

 परियो  जनायें  शुरू  करने  के  लिए  कितने  स्वेज्छिक  संगठनों  को  केस्द्रीय  सहायता  दी  गई  ६;
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 उन्होंने  उक्त  अवधि  के  दौरान  क्षेत्र  में  य ेपरियोजनायें

 12  1991

 (८)  ऐसी  और  स्वेच्छिक  एजेंसियों  को  सहायता  देने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार

 और

 बज

 120

 उसकी  उपलब्धियां/परिणाम  क्या  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मन्त्री  भ्र्जुन  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 भर  :

 सद  1989-90

 ।,  अनौपचारिक  शिक्षा  केन्द्रों  की  परियोजनाभ्रों  89
 को  चलाने  के  लिए  सहायता  पाने  वाले  स्व  छिछक
 संगठनों  की  संख्या

 2.  स्वैच्छिक  संगठनों  को  संस्वीकृत  अनौपचारिक  6430
 शिक्षा  केन्द्रों  की  संख्या

 3.  स्वेल्छिक  संगठनों  की  संस्वोकृत  अनौपशारिक
 शिक्षा  केन्द्रों  में  नामांकित  बच्चों  की  संबया  160750

 4.  अनोपचा  रिक  शिक्षा  सहित  प्रारंभिक  शिक्षा
 के  लिए  प्रायोगिक  ब  नव  परिवतंनका री  दो  परियोजनायें
 परियोजनाओं  को  चलाने  के  लिए  सहायता
 पाने  वाले  स्वेछ्छिक  संगठनों  की  संख्या

 5.  अनौपचा  रिक  शिक्षा  सहित  प्रारंभिक
 शिक्षा  के  सवंसुलभीक रण  के  कार्यक्रम
 को  शेक्षणिक  सहायता  प्रदान  करने  के
 लिए  जिला  संसाधन  एककों  के  गठन
 के  लिए  सहायता  पाने  वाले  स्वेचिछक
 संगठनों  की  संख्या

 1990-91

 90

 6455

 101075

 दो  परियोजनायें

 उड़ीसा  के  स्वेष्छिक  संगठनों  से  मंत्रालय  को  प्राप्त  हो  रहे  अनोपचारिक  शिक्षा  के  लिए
 नए  परियोजना  प्रस्तावों  पर  संस्वीकृति  के  लिए  यथा  समय  विचार  किया  जाएगा

 नेशनल  इन्सडिड्यूट  भ्राफ  फिलिकल  एज्युकेशन  एंड  स्पोर्टस

 2637.  डा०  कातिकेश्र  वात्र  ;

 क्या  सामव  संसाधन  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  क्वपा  करेंगे  कि  :

 )  देश  विशेष  रूप  से  उड़ीसा  में  खेल  कूद-झ्िक्षा  क ेविकास  के  लिए  बनाई  गई  सरकार
 को  योजन।भों  का  ब्योरा  क्ष्या
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 क्‍या  सरकार  का  विचार  देश  के  अन्य  भागों  की  तरह  उड़ीसा  में  भी  एक  नेशनल

 इन्सटिट्यूट  आफ  फिजिकल  एज्यूकेशन  एंड  स्पोर्टंस  स्थापित  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 भानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  श्रोर  खेलकूद  विभाग  तथा  महिला  शोर  बाल
 विकास  में  राज्य  संत्रो  समता  :  राष्ट्रीय  शिक्षा  में
 उल्लेख  है  —

 और  शारीरिक  शिक्षा  सीखने  की  प्रक्रिया  के  अभिन्न  अंग  हैं  और  इन्हें  मूल्यांकन
 कार्य  में  शामिल  किया  जाएगा  ।  राष्ट्र-स्तर  पर  शारीरिक  शिक्षा  तथा  खेलकूद  के  लिए
 यादी  सुविधाएं  शिक्षण  भवनों  में  निभित  की  जाएगी  ।”

 प्रारम्भिक  और  माध्यमिक  शिक्षा  के  लिए  राष्ट्रीय  पाद्यक्रम-राष्ट्रीय  शेक्षिक  अनुसंधान  तथा
 प्रशिक्षण  परिषक  द्वारा  10९8  में  निकाले  गये  ढांचे  में  सिफारिश  की  गई  है  कि  विद्यालयीन  शिक्षा  में
 प्राथमिक  और  उच्च  प्राथमिक  स्तर  पर  शिक्षण  समय  का  10%  तथा  माध्यमिक  स्तर  पर  शिक्षण  समय
 का  92  खेल-कद  सहित  स्वास्थ्य  ओर  शारीरिक  शिक्षा  पर  लगाना

 राष्ट्रीय  शिक्षा  को  लागू  करते  समय  राज्य  सरकारें  इस  पाठ्यक्रम  को  लागू
 करेंगी  ।

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  अवर  स्तातक  स्तर  पर  स्वास्थ्य  शिक्षा
 तथा  खेलों  में  तीन  वर्षीय  डिग्री  पाठ्यक्रमਂ  तेयार  किया  है  खेल  पाठ्यक्रम  का  एक  भाग

 इस  पाठ्यक्रम  को  प्रत्येक  जिले  में  सामान्य  शिक्षा  के  वाणिज्य  तथा  बहु-अनुशासन
 कालेज  )  एक  कालेज  में  ही  लागू  करना  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  सूचित  किया  है  कि
 आयोग  को  उड़ीसा  के  कालेजों  अर्थात्‌  गुनपुर  कालेज  तथा  गंजम  कालेज  विश्वविद्यालय  से

 से  दो  अपूर्ण  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  कालेजों  से  सभी  अपेक्षित  ओपचारिकताएं  पूरी  करके

 प्रस्ताव  भेजने  का  दो  बार  अनुरोध  किया  गया  था  परन्तु  अभी  तक  उनकी  प्रतोक्षा  है  ।

 और  सरकार  के  पास  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 लघु  वस्य-उत्पाद  वृक्षारोपण  कार्यक्रम  के  लिए  उड़ोसा  को  केरद्रीय  सहायता

 2638.  डा०  काठिकश्वर  पःत  :

 क्या  पर्यावरण  झोर  वन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्र  सरकार  लघु  वन-उत्पादन  वृक्षारोपण  कायंक्रम  के  लिए  उड़ोसा  को  विशेष
 केन्द्रीय  सहायक्षा  प्रदान  कर  रही  और

 (er)  यदि  तो  पिछले  दो  वर्षों  क ेदोरान  इस  प्रकार  दी  गई  सहायता  संबंधी  ब्यौरा  क्या  है
 तथा  उसके  अन्तगंत  उड़ीसा  की  क्या  उपलब्धियां  रही  हैं  ?

 पर्यावरण  झोर  वन  संज्ञालय  के  राज्य  संत्रो  कमल  :  केन्द्र  प्रायोजित  स्कीम

 के  अम्तमंत  राष्ट्रीय  परती  भूमि  विकास  राज्य  जिनमें  उड़ीसा  भी  शामिल  को

 धीय  पौधों  सहित  लघु  वनोपज  के  वृक्षारोपण  के  लिए  वित्तीय  सहायता  प्रवान  करता  है  ।

 उड़ोसा  राज्य  को  प्रदान  की  गई  वित्तीय  सहायता  और  विगत  दो  वर्षों  के  दौरान  उड़ीसा
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 राज्य  में  लघू  वनोपज  उत्पाद  के  वृक्षारोपण  के  अन्तगंत  शामिल  किया  गया  क्षेत्र  निम्न  प्रकार  है  --

 चष  वी  गई  केख्ीय  सहायता  शासिल  किया  गया  क्षेत्र
 रुपये  में  )

 60.00

 उड़ोसा  में  क्षेत्र  विकास  परियोजना

 26.29,  डा०  कातिकृइवर  पात्  :

 क्या  स्वास्थ्य  ध्लौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  क्वपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ब्रिटेन  द्वारा  दो  गई  सहायता  से  क्षेत्र  विकास  परियोजना  के  दूसरे
 चरण  के  कार्यान्वयन  के  लिए  उड़ीसा  सरकार  की  सहायता  कर  रहो

 यदि  तो  उड़ोसा  में  उन  जिलों  का  ब्यौरा  है  जहां  परियोजना  का  कार्यान्वयन
 किया  जा  रहा  और

 अब  तक  हुई  उपलब्धियों  का  ब्योरा  कया  है  ?

 स्वास्थ्य  भौर  परिवार  कल्याण  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डी०  के०  लाराबेबो
 :  हाँ  ।

 परियोजना  निम्नलिखित  पांच  जिलों  मे  कार्यान्वित  की  जा  रही  है  :--

 ढेकनाल

 2.  क्योंक्षर

 3.  मयूरभंज
 4.  सम्बलपुर
 5.  सुन्दरगढ़

 विशेषरूप  से  ग्रामीण  और  आदिवासी  लोगों  को  प्राथमिक  स्वास्थ्य  और  परिक्षार  कल्याण
 सेवाओं  के  विकास  के  लिए  समन्वित  और  गहन  दृष्टिकोण  अपनाकर  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण
 स्तर  को  सुदृढ़  करने  और  उसमें  सुधार  लाने  के  समग्र  उद्देश्य  से  में  परियोजना  आरम्भ  की

 गई  थी  ।

 इस  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  के  लिए  उपकेन्द्रों  और  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  के  निर्माण  और  उन्हें

 सुदृढ़  चिकित्सा  तथा  पराबिकित्सा  कमंचारियों  को  प्रशिक्षण  देने  आदि  के  लिए  विभिन्‍न

 कलाप  किए  गए  हैं  ।  आशा

 है कि इस परियोजना के उद्देश्य परियोजना अवधि अर्थात्‌ तक प्राप्त कर लिए



 2'  19  3  लिखित  उत्तर

 बविमिन्‍न  मेडिकल  फालेजों  में  सोटे

 [fey

 2८१40.  श्रो  ललित  उरांव  :

 क्या  स्वास्थ्य  श्रोर  परिवार  कल्णाण  मत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि
 कि

 विभिन्‍न  मेडिकल  कालेजों  में  डिग्रो  और  पोस्ट  ग्रेजुएट  डिग्री  कोस  के  लिए  राज्य-वार

 सीटों  की  संझया  कितनो

 अनुसूचित  जाति/जनजाति  के  विद्यार्थियों  के  लिए  आरक्षित  सीटों  की  संख्या  कितनी

 वर्ष  1989,  1990  भौर  1991  में  आज  तक  रिक्त  आरक्षित  सीटों  को  संख्या  कितनी

 और

 इन  सीटों  को  भरने  हेतु  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 स्वास्थ्य  भोर  परिवार  कल्याण  पमंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डोी०  के०  तारा  देवो
 :  से  सूचना  सभी  राज्यों/प्त८  राज्य  क्षेत्रों  गौर  कुछ  अन्य  चिकित्सा  संस्थानों  से

 एकत्र  की  जा  रही  है  और  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 ग्रखल  मारतोय  चिकित्सा  सेवा  प्रवेश  परोक्षा  में  बठ  छात्र

 ]
 श्री  पी०  सी०  थासस  :

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  पल्याण  मंत्री  यह  बताने  को  करेंगे  कि  :

 क्‍या  इस  वर्ष  अखिल  भारतीय  चिकित्सा  सेवा  प्रवेश  परीक्षा  में  राज्यवार  कितने  छात्र
 बंठे  और  उनमें  से  कितने  छात्र  उत्तीर्ण  और

 उनके  प्रवेश  हेतु  मेडिकल  कालेजों  को  आबंटित  करने  के  लिए  क्‍या  मानदंड  अपनाए

 गए  हैं  ?

 स्थास्थ्य  शोर  परिथार  फल्गण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  क०  तारा  देवों
 सिद्धायं  )  :  बो०  बो०  एस०/बी०  डी०  एस०  कोसे  के  लिए  केन्द्रीय  माध्यमिक  शिक्षा  बोर्ड
 द्वारा  आयोजित  अखिल  भारतोय  प्रवेश  परीक्षा  में  94,498  उम्मीदवार  परीक्षा  में  बंठे  थे  जिनमें  से
 1600  उम्भीदवारों  का  चयन  हुआ  था  ।  इस  वर्ष  विभिन्‍न  सनासकोतर  पाठ्य  क्रमों  के  लिए  अखिल
 भारतीय  आयुविज्ञान  नई  दिल्‍लो  द्वारा  आयोजित  अखिल  भारतीय  प्रवेश  परीक्षा  में  विभिन्‍न

 पाठ्य  क्रमों  के  अर्थात्‌  एम०  डी०/एम०  एस०/डिप्लोमा  पाद्यक्रमों  के  लिए  18311
 वार  और  एम०  डो०  एस०  पाठ्य-क्रमों  के  लिए  540  उम्मीदबार  थे  जिनमें  से  1495  उम्मीदवार

 एसम०  ढी०/एम०  एस०/डिप्लोमा  पाठ्यक्रमों  के  लिए  ओर  4  उम्मीदवार  एम०  डी०  एस०  पादयक्रमों
 के  लिए  चयन  किए  गए  हैं  ।  परीक्षा-राज्य  स्तर  पर  बरायोजित  नहीं  की  जाती  ओर  न  ही  राज्यवार  स्तर

 र  सीटों  का  आबंटन  किया  जाता  है  ।

 सीटों  का  आबंटन  उपलब्ध  रिक्‍तयों  के  अनुसार  पूर्णतया  योग्यता  ओर  अभिरूचि  के

 भाधार  पर  किया  जाता
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 फरटिलाइजस  एण्ड  ट्राथनकोर  द्वारा  प्रवृषण  फेलाना

 :  642.  श्री  पो०  सी०  थामस  :

 क्या  पर्यावरण  धोर  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍्याकेन्द्रीय  सरकार  को  ईनकुलम  के  पास  फटिलाईजस  एण्ड  कंमिकल्स  ट्रावनकोर
 लिमिटेड  कोचीन  श्वण्ड  द्वारा  चियिपूझ्ना  नदी  में  अपशिष्ट  पदार्थ  बहाये  जाने  की  जानकारी  है  जिसके

 परिणामस्वरूप  नकदी  फसलों  की  हानि  होती  है  और  कृषि  भूमि  अनुत्पादक  बनती  जा  रही

 (a)  यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  उपचारात्मक  कदम  उठाए  गए

 क्या  सरकार  का  विचार  किसानों  को  हुई  हानि  की  क्षतिपूति  करने  का  यदि  तो

 इसका  ब्यौरा  क्या  ओर

 (a)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 पर्यावरण  झौर  वन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  :  फंक्ट्री  से
 बिसर्जित  बहिल्नावों  क ेकारण  फटिलाइजसं  एण्ड  ट्रावनकोर  कोचीन  के  पास  धान
 की  खेती  प्रभावित  हुई  है  ।

 केरल  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  दवरा  दिए  गए  अनुदेशों  के  अनुसरण  में  कम्पनी  ने  जरूरी

 प्रदूषण  नियंत्रण  उपकरण  लगा  लिए  हैं  ।  लेकिन  यह्‌  उपकरण  हर  समय  निर्धारित  मानकों  को  पूरा  नहीं
 कर  रहा  बहिल्लाव  शोधन  संयंत्र  के  कार्य  में  सुधार  करने  ओर  निर्धारित  मानकों  को  पूरा  करमे  के
 लिए  उद्योग  को  31  1991  तक  समय  दिया  गया  है  ।

 और  सरकार  को  किसी  भी  तरह  के  मुआवजे  के  लिए  कोई  बिशेष  मांग  प्राप्त
 नहीं  हुई  ।

 प्रत्याधुनिक  चिकित्सा  उपकरणों  की  खरीद

 2643.  श्री  बी०  श्रीनिवास  प्रसाव  :

 बया  स्वास्थ्य  श्लौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  सरकार  ने  देश  के  सरकारी  अस्पतालों  द्वारा  बहिरंग  और  अंतरंग  दोनों  प्रकार  के
 रोगियों  को  बेहतर  उपचार  सुविधायें  उपलब्ध  कराने  के  लिए  अत्याधुनिक  चिकित्सा  उपकरणों  की
 खरीद  किये  जाने  की  आवश्यकता  का  पता  लगाया

 क्‍या  कुछ  अस्पतालों  में  विद्यमान  चिकित्सा  उपकरणों  के  चालकों  के  पास  तकनीकी
 कारी  के  अभाव  में  तीन  उपकरण  अप्रयुक्त  पड़े  हुए

 क्‍या  रोगियों  के  सही  इलाज  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कोई  योजना  बनायी  गयी
 भौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 स्वास्थ्य  प्लौर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ढडो०  के०  तारा  देबो

 सिद्धायं  )  :  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  देश-बव्यापी  ऐसा  कोई  पता  नहीं  लगाया  गया  है  ।  चूंकि
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 एक  राज्य-विषय  इसलिए  अपने-2-अस्पतालों  की  जरूरतों  का  पता  लगाना  संबंधित
 राज्य  सरकारों  का  कायं

 जब  कभी  केन्द्रोय  सरकार  के  किसी  अस्पताल  में  कोई  अत्याधुनिक  उपकरण  लगाया
 जाता  है  तो  उस  उपक  रण  पर  कार्य  करने  वाले  स्टाफ  को  प्रशिक्षण  में  हमेशा  सावधानी  बरती

 जाती  है  ।

 ओर  केन्द्रीय  सरकार  के  अस्पतालों  में  रोगियों  के  लिए  के  भोतर  यथा
 संभव  तरीके  से  सेवाओं  को  बनाए  रखने  हेतु  हर  संभव  प्रयास  किये  जाते  है  ।  अस्पताल  की

 स्थितियों  का  नियमित  रूप  से  अनुवीक्षण  किया  जाता  है  और  उनमें  सुधार  करने  हेतु  संगठित  प्रयास

 किए  जाते  हैं  ।

 संघ  सरकार  धौर  विश्वविद्यालय  प्रनुदान  प्रायोग  द्वारा  उत्तर  प्रदेश  के  कालेशों

 को  प्रनुदास

 2644.  श्री  बी०  श्रोनिवास  प्रभाव  :

 क्या  सानव  संसाधान  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :

 )  संघ  सरकार  और  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  गत  दो  वों  के  दौरान  उत्तर
 प्रदेश  में  स्थित  स्ततक  और  स्नातकोत्तर  कालेजों  को  विभिन्‍न  शीषों  के  अन्तगंत  दो  गयी  शेक्षिक

 सहायता  का  ब्योरा  क्या

 क्या  संघ  सरकार  को  गेंर-सरकारी  प्रवन्धन  वाले  कुछ  कालेजों  में  धनराशि  का  दुरूपयोग
 किये  जाने  के  संबंध  में  कोई  शिकायत  प्राप्त  हुई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और  उस  पर  कया  कायंवाही  की  गयी  है  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्रों  प्रणन  :  विश्वविद्यायल  अनुदान  आयोग
 द्वारा  दी  गई  सूचनानुसार  आयोग  ने  निम्नलिखित  योजन!ओं  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  के  विभिन्न  पात्र
 कालेजों  को  1988-89  में  372.42  लाख  ८०  तथा  1989-90  में  671.40  लाख  रु०  का  अनुदान
 विया  :

 (1)  सतत  व  विस्तार

 (11)  पाठ्यक्रयों  का  पुनर्गठन  ।

 (UU)  कालेजों  का  सामान्य  संरचनात्मक  कालेज  विज्ञान  सुधार  कार्यक्रम  भो०
 एस०  आई०  कालेज  मानविकी  व  सामाजिक  विज्ञान  सुधार  कार्यक्रम
 भो०  एच०  एस०  एस०  भाई ०  पी०  )

 ([४)  शोध  परियोजनाएं/शोध  की  प्रौन्‍्नति  ।

 (४)  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  तथा  अल्पसंक््यक  व  शारीरिक  रूप  से  विकलांग
 छांत्रों  के  लिए  सुविधाएं  ।

 (४  शारीरिक  शिक्षा  व  खेल  कूद  में  सुविधाओं  का  सुदृढ़ीकरण  ।
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 और  संलग्न  विवरण  के  अनुसार  आयोग  को  कालेजों  के  विग्द्ध  शिकायतें
 प्राप्त  हुई  ।  शिकायतें  विश्व०अनु  ०आ०  के  जिस  उह्ं  श्य  के  लिए  संस्वीकृत  किए  गए

 उसके  स्थान  पर  दूसरे  उह्  श्य  के  लिए  प्रयोग  किए  जाने  व  कथित  कुप्रबन्ध  से  सम्बन्धित  डी०

 एस०  अलीगढ़  व  श्री  वारणेय  अलोगढ़  के  मामले  में  आयोग  ने  समिति  के  माध्यम  से
 जांच  को  थो  तथा  समिति  की  रिपोर्ट  के  आधार  पर  इन  कालेजों  का  आगे  का  अनुदान  रोकने  का  निणंय
 लिया  ।  जहां  तक  कालेजों  का  सम्बन्ध  है  साम।नन्‍्य  प्रक्रिया  के अनुसार  जिन  विश्वविद्य  नयों  से  यह
 कालेज  सम्बद्ध  उनके  कुलपतियों  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वे  मामले  की  जांच  करें  तथा  आयोग

 द्वारा  कोई  कारंवाई  किए  जाने  से  पहले  अपनी  टिप्पणियां  दें  ।

 विवरण

 क्रम  संख्या  कालेज  का  नाम  उस  विश्वविद्यालय  का  नाम  जिससे
 कालेज  संबद्ध

 १...  हो»  एस०  अलीगढ़  आगरा
 ्ओ

 2.  एस०  वी०  कालेज  अलीगह  आगरा  विश्वविद्यालय

 3.  दाऊ  दयाल  महिला  भागरा  विश्वविद्यालय
 फिरोजाबाद

 4...  साहू  राम  स्वरूप  महिला  महाविद्यालय  रोहिलखंड  विश्वविद्यालय
 बरेली

 5.  गुलाब  सिह  हिन्दू  रोहिलखंड  विश्वविद्यालय

 बिजनौर

 6.  आर०  एच०  राजकीय  कुमाऊं  विश्वविद्यालय
 कालेज  ,  काशीपुर

 7.  अप्यं  कन्या  महाविद्यालय  हरदोई  कानपुर  विश्वविद्यालय

 8.  डो०  ए०  वी०  बुलंदशहर  मेरठ  विश्वविद्यालय
 9.  जी०  कालेज  सुल्तानपुर  अवध  विश्वविद्यालय

 10.  जी०  बी०  पंत  डिग्री  पूर्वांचल  विश्वविद्यालय

 जीनपुर
 11.  तिलक  धारी  जोनपुर  पूर्वांचल  विश्वविद्यालय

 12.  एस  ०  बी०  डिग्री  बादलपुर  पूर्वांचल  विश्वविद्यालय

 13.  रत्तसेन  डिग्री  सिद्धार्थ  नगर  गोरखपुर  विश्वविद्यालय

 14.  जे०  एल०  एन०  एस०  पी०  जी  ०  गोरखपुर  विश्वविद्यालय

 गोरखपुर
 15.  स्वामी  देवानन्द  डिग्री  गोरखपुर  विश्वविद्यालय

 देवारिया

 16.  दुबे  बलिया  पूर्वांचल  विश्वविद्यालय

 126



 21  1913  लिश्वित  उत्तर

 बिल्‍लो  में  सड़कों  १९  भ्रतिकरमण

 2645.  श्री  समदनलाल

 को  क्रोतिवास  प्रसाद  :

 क्या  हहूरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उनके  मंत्रालय  का  ध्यान  13  1991  के  एक्सप्रेसਂ  में

 ट्रेडर  नेक्सस  आन  रोड  एन  क्रोचमेंट  इन  कैपिटलਂ  शीष॑क  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया

 गया

 यदि  तो  दिल्‍ली  में  अतिक्रमणों  के  हटाये  न  जाने  के  कारण  रूकी  पड़ी  विकास

 योजनाओं  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 दिल्‍ली  में  अतिक्रमणों  को  हटाने  के लिए  क्‍या  कदम  उठाए,गए  हैं  ?

 गहरी  विकास  न्सन्रालय  सें  राज्य  सरधो  एम०  :  हां  ।

 दिल्‍ली  नगर  निगम  की  रिपोर्ट  के  अनुसार  विवरण  संलग्त  है  ।

 सूचना  एकनश्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 विवरण

 सड़कें  चोड़ी  करने  को  परियोजनाझ्रों  की  सूची  :

 1.  सुभाष  नगर  में  बस  मार्गों  को  चौड़ा  करना  और  सुधार  करना  ।

 2.  करमपुरा  में  सड़कों  को  चौड़ा  करना  व  उनमें  सुधार  करना  ।

 3.  रोड़  नं०  04  के  एन०  जी०  रोड  के  चोराहे  का  सुधार  ।

 4.  मानसरोवर  गाड्डेन  में  60  फुट  की  सड़क  को  चौड़ी  करना  व  उसमें  सुधार  करना  ।

 5.  एन०  जी०  रोड  को  रिंग  रोड  के  साथ  मिलाने  वाली  सड़क  को  चौड़ी  करना  व  उसमें  सुधार
 करना  ।

 €.  मानसरोवर  गाड्डन  में  ९0  फुट  की  सड़क  को  चौड़ा  करना  व  उसमें  सुधार
 7.  मालवीय  नगर  की  एसਂ  बेंण्ड  रोड  ।

 8.  सूरज  कुण्ड  रोड  ।

 9.  दीन  दयाल  उपाध्याव  मार्ग  की  सड़क  चोौडी

 7.  राजा  गार्डन  चौक  से  तिलक  नगर  चौराहे  तक  नजफगढ़  रोड  को  चौड़ा  करना  ब  उसमें

 सुधार  उप  काय॑  सुभाष  नमर  पैट्रोल  पम्प  से  तिलक  नगर  थाने  तक  सविस  रोड
 का  निर्माण  ।

 11.  तमिल  संगम  मार्ग  से  बाहुरी  रिंगरोड  तक  काम  कोटि  सांग  को  थोड़ा  करना  व  उसका
 सुधार  करना  ।  उप  काये  बाहरी  रियर  रोड  के  साथ  चोराहे  का  सुधार  ।
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 गंगा  सफाई  थोजना

 ]

 2646.  श्री  वाह  वयाल  भोशो  :

 हो  भुवत  चत्त्र  खण्डरी  :

 क्या  पर्यावरण  और  वन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  गंगा  नदी  के  पानी  को  प्रदूषण  रहित  बनाने  सम्बन्धी  गंगा  धफाई  थोजना  कब  से  लागू  की

 गई  है

 मूल  कार्य-योजना  का  ब्योरा  क्या

 1989  तक  इस  योजना  पर  कितनी  धनराशि  थर्च  की  गई  और  यह  राशि
 किन  स्थानों  पर  ख्  की  गई

 इस  योजना  के  प्रशासकीय  तथा  अन्य  खर्चों  सहित  उन  कार्यों  का  ब्यौरा  क्या  है  जिनपर

 यह  राशि  खर्च  की  गई;ओऔर
 इस  योजना  का  क्‍या  परिणाम  निकला  ?

 AN
 पर्यावरण  शोर  धन  सनह्लालय  के  राज्य  मन्जो  कमल  :  गंगा  कार्य  योजना

 1985  में  आरम्भ की  गई  ह
 1989  तक  129.64  करोड़  रुपए  की  घनराशि  गंगा  कार्य  योबना  की  स्कीमों  पर

 ख्षं  की  गई  जिन  नगरों  में  प्रदूषण  निवारण  सस्‍्कीमें  हाथ  में  ली  गई  उनकी  सूचौ  संलग्न
 में  दी  गई  है  ।

 गंगा  कार्य  योजना  के  अंतगंत  1989  तक  स्कीम-बार  व्यय  तथा  प्रशासकोय  व्यय
 संलग्त  में  दिया  गया  है  ।

 गंगा  कार्य-योजना  के  अंतर्गत  स्थीकृत  की  गई  जल  प्रवूषण  निवारण  की  261  स्कीमों  में

 से  172  स्कीमें  1991  तक  पूरी  की  जा  चुकी  हैं  जिसके  सभी  स्कीमों  के  पूरा  हो  जाः
 पर  873  मिलियन  लोटर  प्रतिदिन  एल०  लक्ष्य  में  ?,  लगभग  368  मिलियन  लीटर
 प्रतिदिन  जिसमें  अधिकांश  स्युनिसिपिल  अपशेष  जल  का  दिशा-परिवतेन  किया  गया  है  ।

 मूल  कार्य  योजना  का  ब्योरा  संलरत  में  दिया  गया

 मगरों  को  जहाँ  गंगा  कार्य  योजना  स्कोमें  हाथ  में  लो  गई  हैं  ।

 1.  उत्तर  प्रदेश  1.  हरिद्वार/ऋषिकेष
 2.  फतेहगढ़/फरू  श्वाबाद
 3.  कानपुर

 4.  इलाहाबाद
 5.  मिर्जापुर
 6.  वाराणसी
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 2,  बिहार  7,  छपरा

 8...  पटना

 9.  मुंगेर
 10.  भागलपुर

 3,  पश्चिम  बंगाल  11.  हावड़ा
 12.  बाली

 13.  हुगली  चिनसुरा
 14,  चंदन  नगर

 15.  सेरामपुर
 16.  भाटपारा

 १7.  टीटागढ़
 18.  पानीहाटी
 19.  नईहाटी
 20.  बेरकपुर
 21.  बड़ानगर

 22.  कामारहाडी
 23.  कलकत्ता  नगर  निगम

 24.  बहरामपुर
 25.  नवद्वीप

 विवरण-]ा

 कार्य  योजना  के  अन्तर्गत  1989  तक  किए  गए
 व्यय  का  रकीमवार  ब्यौरा

 रुपयों  में  )

 ऋ"्शं०  स्‍्कोम  को  श्रंणी  व्यय  की  गई  राशि
 उत्तर  प्रदेश  बिहार  पश्चिम  बंगाल  कुल

 2  3  4  5  6
 $$  7“

 कक

 1.  सीमेज  भवरोधन  एवं

 दिशा  परिवर्तन  19.64  11.87  29°87  61.38

 2.  सोवेज  उपचार  संयंत्र  19.77  1.95  6.96  28.68

 3.  अल्प-लावत  स्वच्छता  5.76  3.94  5.92  15.62

 /9१



 लिखित  उत्तर  12  1991

 2  3  4  5  6

 4.  विद्य,त  शवदाह  गृह  0.85  २.48  6.  /4  10.07

 5.  नदी-तटाग्र  सुविधा  0.05  0.16  3.44  7.65

 6.  अन्य  स्कींमें  4.74  1.41  0.09  ७-24

 कुल  54.81  21,81  53.02  129.64

 ख

 1.  ।989  तक  प्रशासनिक

 एबं  अन्य  व्यय  5.18

 कुल  134.82

 [|

 गंगा  कार्य  योजना  के  अन्तगंत  मूल  रूप  से  संस्वीक्ृत
 स्कीमों  का  विवरण

 करोड़  में  )
 —_—~_—  _--

 ऋ्र०सं०  सस्‍्कीमों  की  श्र णी  स्कीमों  की  संख्या  राज्यवार  संस्वीकृति  धनराशि  राज्यवार
 उन्प्र>०.  बि०  पन्‍नयं०  कुल  उनप्र०  बि०  प*०बं>०  कुल

 1.  सीवेज  अवरोधन  एवं

 दिशा-परिवर्तेन  40.  17  31  88  29.62  15.11  31.31  96.04

 15  35५  60.60  8,71  37.95  107.26 2,  स्रीवेज  उपचार  संयंत्र  13  7  5

 3.  अल्प-लागत  स्वच्छता  14  7  22  43  9.99  4.61  6.22  20.82

 4.  विद्युत  शवदाहगृह  3  8  17  28  1.03  2.97  6.53  10.53

 5.  नदी  तटाग्र  सुविधाएं  7  3  24  34  5.48  0.85  6.85  13.18

 6.  अन्य  29.  3  1  33  9.47  1.06  0.31  10.84

 कुल  106  45  110  261  116.19  33.31  109.17  258.67
 वव+०%मरनकन»  «भव  आभार»  के लिए

 शहरों में जल आपूर्ति हेतु प्रन्तर घाटी जल का प्रन्तरण [ 2647. भरी विजय मवल पाटिल : क्या टहरी जिकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : ) क्‍या सरकार ने वर्ष के दौरान शहरी इलाकों में जल आपूर्ति के लिए अंतर घाटी जल के अंत रण हेतु कदम उठाये और यदि तो तत्संदंधी ब्यौरा क्‍या है ?
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 दाह री  विकास  सम्त्रालय  के  राज्य  पन्चो  एस०  :  और  राष्ट्रीय
 परेप्रेह्य  जन्न  संसाधमों  के  विकास  के  लिये  राष्ट्रीय  जल  विकास  अभिकरण  द्वारा  अध्ययन  किये  जा

 रहे  इन  अध्ययनों  में  में  घाटी  में  स ेसिचाई  औद्योगिक  और  घरेल्‌  उपयोगों  के  लिए  जल  को
 श्यकताओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  घाटी/उप-घाटी  वार  जल  अधिशेष/कमी  का  निर्धारण  ओर  घाटी
 अन्तरण  प्रस्ताव  शामिल  है|

 हरियाणा  द्वारा  दिल्‍ली  के  लिए  जल  छोड़ना

 2648.  थश्रो  बी०  भ्रोसियास

 थो  एम०  वो०  चन्त्रशेखर  गति  :

 क्या  शहरो  विकास  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  हो  में  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  हरियाणा  सरकार  को  दिल्‍ली  के  लिए  और  अधिक
 जल  छोड़ने  का  भाग्रह  किया

 क्या  राज्य  सरकार  ने  दिल्‍ली  के  लिए  अधिक  जल  छोड़ने  के  भ्राग्रह  को  मान  लिया

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 उस  पर  संघ  सरकार  को  कया  प्रतिकिया  है  ?

 शहरी  विकास  मन्त्रालय  में  राज्य  संत्रो  एम०  :  और
 बाद  वाध  पर  नदी  का  जल  स्तर  674  फोट  सुरक्षित  रखा  जाता  है  ।  जब  कभी  यह  स्तर  उतार  की  ओर
 प्रबत्त  होता  भाखडडा  व्यास  प्रव्वध  बो्डं/हरियाणा  सिंचाई  विभाय  को  अतिरिक्त  जल  रिलीज  करमे
 के  लिए  एक  मांग  पत्र  भेजा  जाता  है  ।  चूंकि  जुलाई  के  पहले  सप्ताह  में  जल  स्तर  गिरना  आरम्भ
 सिंचाई  विभाग  हरियाणा  को  अतिरिक्त  जल  जारी  करने  का  अनु रोध  किया  गया  था  जो  उन्होंने  रिलीज
 करविया

 और  उपय्‌ क्‍त  ओर  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 जनलजातोय  उप  योजना  को  सभोक्षा

 2649.  श्री  तेज  नारायण  सिह  :

 क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  को  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सातवीं  पंचवर्षोय  योजना  में  जनजातियों  के  लिए  आरम्भ  की  गई  उप-योजना  की  इस
 बोच  समीक्षा  कर  ली  गई

 यदि  तो  कार्यक्रम  वार  और  नोति  वार  इसमें  क्‍या  प्रगति  हुई
 सातवों  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  वित्तीय  आबंटन  ओर  प्रशासन  के  लिए  क्या  नीति

 अपनायो  ओर

 आठवां  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  इत्त  में  क्या  परिवतंन  करने  का  विचार  है  ?
 कल्याण  सन्‍्त्री  सातारास  :  हां  ।
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 रे  र

 आदिवासी  उपयोजना  कायंनीति  सातवीं  योजना  में  जारी  रखी  गई  उपलब्धियां

 सराहनोय  रही  आदिवासियों  को  गरीबी  रेखा  से  ऊपर  उठाने  के  उनके  आय  स्तर  को  ऊंचा

 उठाने  हेतु  आधिक  सहायता  प्रदान  करने  के  कार्यक्रम  सातवीं  योजना  के  दोरान  भी  जारी  रखे

 41.56  लाख  के  लक्ष्य  के मुकाबले  52.89  लाख  भादिवासी  परिवारों  को  आधिक  सहायता  प्रदान

 की  गई  ।

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  अपनाई  गई  नीति  निम्नलिखित  हैतु

 1.  समेकित  क्षेत्र  विकास

 2,  विधायी  उपायों  द्वारा  सब  प्रकार  के  शोषण  की  समाप्ति

 3.  आय  पैदा  करने  वाली  योजनाओं  तथा  अन्य  तरीकों  से  समाजाधथिक  विकास  की  प्रक्रिया
 को  तेज  करना  ।

 4.  उपयुक्त  संरचनात्मक  तन्त्र  द्वारा  आदिवासियों  की  संगठनात्मक  क्षमता  बेहतर  बनाना  ।

 परिवतंनों  के  संबंध  में  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया

 नेशनल  बक  ट्रस्ट  भ्रॉफ  इण्डिया

 2650.  श्री  गिरघधारी  लाल  भागंव  :

 क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नेशनल  बुक  ट्रस्ट  आफ  इण्डिया  को  स्थापना  लोगों  में  किताबों  के  प्रति  रूचि  पेदा
 करने  के  उद्देश्य  से  की  गई

 यदि  तो  क्‍या  उक्त  ट्रस्ट  अपने  उद्द  श्य  की  पूर्ति  करने  में  सफल  रहा  और

 यदि  तो  लोगों  में  किताबों  के  प्रति  रूचि  पेदा  करने  के  लिए  ट्रस्ट  ने  क्या  उपाय
 किये  हैं  ?

 झामव  संसाधन  विकास  सन्‍्त्रो  प्रजु  न  :  से  राष्ट्रीय  पुस्तक  न्यास  के  मुख्य
 उह्दे श्य  जेसे  कि  संघ  ने  अपने  ज्ञापन  में  बताए  निम्नलिखित  हैं  :  --

 अच्छे  सहित्य  के  निर्माण  और  प्रकाशन  को  प्रोत्साहित  करना  और  जनता  को  कम  की  मत
 पर  ऐसा  साहित्य  उपलब्ध

 उपरोक्त  उद्दृश्यों  को  ओर  आगे  बढ़ाने  के  लिए  हिन्दी  और  भारत  के  संविधान
 में  मान्यता  प्राप्त  अन्‍य  भाषाओं  में  इस  प्रकार  की  विशेष  पुस्तकों  को  और  अधिक
 शित  किया  जाएगा  :---

 (1)  भारत  का  श्रेण्य  साहित्य

 (7)  भारतोय  भाषाओं  में  भारतीय  लेखकों  को  उस्कृष्ट  कृतियां  और  एक  भारतीय
 भाषा  से  दूसरी  में  उनका

 विदेशी  भाषाओं  से  उत्कृष्ट  पुस्तकों  का  अनुवाद

 (५)  लोकप्रिय  प्रसार  के  लिए  आधुनिक  ज्ञान  की  उत्कृष्ट
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 पुस्तक  सूची  प्रकाशित  करना  प्रदर्शनियां  तथा  सेमिनार  आयोजित  करना  और  लोगों  को

 पुस्तक  मनस्क  बनाने  के  लिए  सभी  आवश्यक  कदम
 स्यास  ने  पुस्तको  में  रूचि  पंदा  करने  के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाये  हैं  :

 (1)  अंग्र  उड़िया

 तेलगू  और  उर्दू  में  विभिन्‍त  विषयों  पर  सामान्य  पाठक  के

 लिए  उच्च  कोटि  का  कथा-साहित्य  और  गेर  कथा  साहित्य  की  क्ृतियों  का
 प्रकाशन  और  यह  ऐसी  कोमत  पर  उपलब्ध  कराना  जिसे  पुस्तकें  पढ़ने  बाली

 जनता  भासानी  से  अपने  संसाधनों  में  प्राप्त  कर

 (1)  अवर  स्नातक  और  उत्तर  स्नातक  स्तरों  के  लिए  पाठय  पुस्तकों
 ओर  संदर्भ  पुस्तकों  के  लेखकों  तथा  प्रकाशनों  को  वित्तीय  सहायता  उपलब्ध
 करके  उच्च  शिक्षा  के  लिए  उचित  दामों  पर  पुस्तकों  के  प्रकाशन  को  प्रोत्साहित
 करना  ।

 (1)  बच्चों  और  तउव-साक्षरों  क  वास्ते  पुस्तकों  के  प्रकाशन  के  लिए  सहायता
 प्रदान

 (IV)  नई  दिल्‍ली  बिश्व  पुस्तक  मेला  सेमिनारों  संगोष्ठियों  और  का्यंशालाओं  सहित

 पुस्तक  उत्सवों  और  प्रदर्शनियों  के  माध्यम  से  देश  भर  में  पुस्तकों  और

 पुस्तक  पढ़ने  को  आदत  को  प्रोन्‍्नत  करना  ।

 (५४)  पुस्तक  प्रदर्शनियां/मेले  भायोजित  करने  के  लिए  पंजीक्षत  स्वेच्छिक  संगठन

 को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करना  ।

 अखिल  भारतीय  स्तर  पर  राष्ट्रीय  पुस्तक  सप्ताह  का  समारोह  प्रायोजित
 करना  जिसमें  शिक्षा  पुस्तक  विक्रेता

 इत्यादि  शामिल  है  ।

 (५)  पुस्तकें  पढ़ने  और  उन  पर  चर्चा  करने  के  लिए  छात्रों  को  प्रोत्साहित  करना
 मौर  शिक्षकों  को  प्र  रित  करने  की  दृष्टि  से  स्कूलों  में  रीडस  बलब  को  स्थापना
 करने  के  लिए  एक  योजना  कार्यान्वित्व

 विश्व  के  विभिन्‍न  भागों  में  भायोजित  अन्तर्राष्ट्रीय  पुस्तक  मेलों  में  भारत  की

 सहभागिता  का  आयोजन  करके  विदेशों  में  भारतीय  पुस्तकों  को  प्रोन्‍नत
 करना  ।

 पर्यावरण  कानूनों  के  उल्लंघन  के  संबंध  में  स्वेज्छिक  प्रकटन  योजना

 ]
 2651.  भरी  श्रीबहलभ  पाणिप्रही  :

 क्या  पर्यावरण  झोर  वन  मन्त्री  यह  बताने  को  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  संघ  सरकार  का
 प्रस्ताव  एक  स्वेज्छिक  प्रकटन  योजना  लागू  करने  का  है  जिसके

 अनुसार  विभिन्‍न  उद्योग  स्वयं  द्वारा  किये  गये  पर्यावरण  कानूनों  अथवा  सुरक्षा  उपायों  के  उल्लंघनों  को
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 प्रकट  कर  सकते

 यद्दि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 (1)  इस  योजना  के  अन्तगंत  क्‍या  रिय  यर्ते|प्रोत्साहन  देने  का  प्रस्ताव  है  ।

 पर्यावरण  श्रोर  वन  संत्रालय  के  र।ज्य  सन्‍त्रो  कमल  :  हां  ।

 ओर  प्रस्ताव  तेयार  किया  जा  रहा

 महाराष्ट्र  में  बनो  को  कटाई

 2652.  श्री  प्नन्सा  जोशी  :

 बया  पर्यावरण  श्लोर  बन  मन्त्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 नहााराष्ट्र  में  कितने  क्षेत्र  में  प्राकृतिक  वन  विद्यमान

 कया  केन्द्र  सरकार  को  इस  राज्य  में  बड़े  पेमाने  पर  वनों  को  कट।ई  की  जानकारी  और

 यदि  तो  महाराष्ट्र  में  वनों  के  इस  भारी  विनाश  को  रोकने  के  जिए  क्या  कदम  उठाए

 पर्यावरण  धौर  वन  मंत्रालय  के  र।ज्य  संत्री  कमल  :  महाराष्ट्र  राज्य  में

 मान  वन  क्षेत्र  63,812 8  यर्ग  किलोमीटर  हे  ।

 राज्य  से  बड़े  पैमाने  पर  कटाई  के  मामले  की  जानकारी  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।  लेकिन

 पेड़ों  की  अवंध  कटाई  के  मामलों  का  जब  भी  पता  चला  उन  पर  कानून  के  उपबन्धों  के  अनुसार
 कारंगाई  की  जाती  है  ।

 पेड़ों  की  अवेध  कटाई  को  रोकने  के  लिए  राज्य  सरकार  ने  निम्नलिखित  कदम  उठाए  है  :

 1.  फोल्ड  कमंचारी  ओर  पयंवेक्षक  कमंचारी  गश्त  औौर  वन  क्षेत्रों  की  जांच  तेज  कर  देते

 2,  इस  समय  प्रत्येक  वन  प्रभाग  में  विशेष  रूप  से  अवंध  कटाई  रोकने  के  लिए  8  परिमण्डलों
 में  सतकंता  सेल  और  चलते-फिरते  दस्ले  है  ।

 महा  राष्ट्र सरकार  ने  प्रत्येक  प्रभाग  में  वन  सुरक्षा  बल  के  गठन  को  मंजूरी  दे  दी

 4...  इसके  वनों  को  जेवीय  हस्तक्षेप  से  बचाने  के लिए  आधार  भूत  ढांचे  के  विकास

 हेतु  एक  केन्द्रीय  प्रायोजित  स्कीम  कार्यान्वित  की  जा  रही

 साक्षरता  दर

 2653.  डा०  लक्ष्मी  मारायण  पाण्डेय  :

 श्री  झटलबिहारो  बाजपेयो  ,

 कया  सानव  संसाधन  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  1981  और  1991  की  जनगणनाओं  के  अनुसार  राज्यवार  तथा  पुरुषों  और

 महिलाओं  को  अलग-अलग  साक्षरता  दल  कितनी

 सातवीं  योजनावधि  के  अन्त  तक  कितनी  साक्ष  रता  दर  भपेक्षित  थी  ओर  वास्तव  में
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 उपलब्ध  साक्ष  रता  दर  इसकी  तुलना  में  कितनी  और

 वर्ष  1991-92  के  लिए  तत्संबंधी  लक्ष्य  क्या  निर्धारित  किए  गए  हैं  ?

 मानथ  संसाधन  विकास  मंत्री  प्रजुन  :  बर्ष  1981  और  1991  की
 गणना  के  अनुसार  देश  में  राज्यवार  ओर  पुरुषों  तथा  महिलाओं  की  साक्ष  रता  वर  को  अलग-अलग
 दर्शाने  वाला  विवरण  संलग्न  है  ।

 दस  वर्षीय  जनगणना  काये  के  जरिए  देश  में  साक्ष  रता  के  आंकड़ों  को  एकत्र  किया  जाता
 जबकि  सातवीं  पंचवर्धीय  योजना  के  अन्त  तक  पूरे  देश  के  लिए  किसी  विशेष  साक्षरता  दर  को

 प्राप्त  करने  के  लिए  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किया  गया  तथापि  देश  में  7  बंं  ओर  इससे  अधिक

 आय  वालों  की  जनसंख्या  में  साक्षरता  की  दर  1981;  में  43.5०  प्रतिशत  से  बढ़कर  1991  में  52.11
 प्रतिशत  हो  गई  पिछले  दशक  के  दौरान  8,55  प्रतिशत  की  बढ़ोत्तरी  दर्ज  की  गई

 प्रारंभिक  शिक्षा  के  सर्वसुलभीक रण  ओर  अनौपचारिक  शिक्षा  के  संबंधित  मौजुदा
 क्रमों  को  जारो  रखने  के  अलावा  ब्ष  1991-92  के  दोरान  राष्ट्रीय  साक्षरता  मिशन  के  जरिए  संपूर्ण
 साक्षरता  अभियानों  के  तहत  लगभग  25-30  जिलों  को  शामिल  करने  का  प्रस्ताव  इसके  अतिरिक्त
 ग्यं  1990-91  के  दौरान  गोवा  और  केरल  के  समूचे  राज्य  में  संघ  शासित  क्षेत्र  गुजरात  के
 100  तालूकों  में  ओर  विभिन्‍न  राज्यों  के  42  जिलों  में  ऐसे  अभियान  बहुत  पहले  से  ही  शुरू  किए

 गए  हैं  ।

 विवरण

 1981  1981

 क्रन्सं०  राज्य/संध  शासित  अ्रदेश  साक्ष  रता  दर

 व्यक्त  पुरुष  महिला  व्यक्ति  पुर  महिला
 See  -  ०.

 ]  2  3  4  5  6  7  8

 भारत  राज्य  43,56  56.37  9.752  $211  63.86  39.4?

 1.  आंध्र  प्रदेश  35.66  46.83  84.16  45.11  56.24  33.71

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  25.54  35.11  14.01  41.22  51.10  29.37

 3.  असम  नहीं  नहीं  नहीं  53.42  62.34  43.70

 4.  बिहार  32.03  46.१8  46.51  38.51  52.63  23.10

 £.  गोवा  65.71  76.01  55.17  76.96  85.48  68.20

 6.  ग्रुजरात  52.21  65.14  38.46  60.91  72.54  48.50

 7.  हरियाणा  43.85  58.49  26.89.  55.33  67.85  40.94

 8.  हिमाचल  प्रदेश  51.17  64.27.  37.72  63.54  74.57.  52.45



 |  2  3  4

 9.  जम्मू  तथा  कश्मीर*  32.68  44.18

 10.  कनटिक  46.20  :8.72

 11.  केरल  81.56  87.74

 12.  मध्य  प्रदेश  34.22.  48.41

 13,  महाराष्ट्र  55.83  €9.66

 14,  मणिपुर  49.61  64.12

 15.  मेघालय  4१.02  46.62

 16.  मिजोरम  74.26.  79.37

 17.  नागालेन्ड  50.20  58.52

 18.  उड़ीशा  48.96  56.45

 19.  पंजाब  48.12  55.52

 20.  राजस्थान  30.09  44.76

 21.  सिविकम  41.57  52.98

 22.  तमिलनाडु  54.38  68.05

 23.  त्रिपुरा  50.10  61.49

 24.  उत्तर  प्रदेश  33.33  47.43

 25.  पश्चिम  बंगाल  48.84.  59.93

 संध  शासित  प्रवेक्ष  -

 1.
 अंडमान

 व  निकोवार
 दीप  समूह  63.16  70.28

 2.  चंडोगढ़  74.81  78.89

 3.  दादर  व  नगर  हवेली  32.70  44.69

 4.  दमन  और  द्वीव  59.91  74.45

 5.  दिल्‍लो  71.93  79.28

 6.  लक्षद्वीप  68.42.  81.24

 7.  पाण्दिचेरी  65.14  77.09
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 19.55  नहीं

 33.16  55.98  67.25  44.34

 75.65  90.59  94.45  86.93

 18.99  43.45  57.43  28.38

 41.01  63.05  74.84  50.55

 34.6!  60.96  72.98  48.64

 37.15  48.26  51.57  44.78

 68.60  81.23  84.06  78.09

 40.?8  61.30  66.09  55.72

 25.:4  48.55  62.37  34.40

 39.64  57.14  63.68  49.72

 13.99  38.81  55.07  20.84

 27.85  56.53  64.34  47.23

 40.43  63.72  74.88  52.29

 38.01  60.39  70.08.  50.01

 17.18  41.71  55.35  26.02

 36.07  57.72  67.24  47.15

 53.15  १3.74  79.68  66.22

 69.31  78.73  82.67  73.61

 20.38  39.45  52.07  26.10

 46.51  ४३.58  85.67  61.38

 62.57  76.09  82.63  68.01

 55.32  79.23  87.06  70.88

 53.03  74.91  83.91  65.79

 *
 जम्मू  भोर  कश्मीर में  अभो  1991  की  जनगणना  नहीं की  गई  एन०  ९०  का  अधथ॑  है
 उपलब्ध  नहीं  ।
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 केरद्रोय  विद्यालयों  के  पभ्रध्पापकों  के  वेतनमान

 2654.  डा०  लक्ष्मो  नारायण  पाण्डेय  :

 क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्या  कुछ  राज्यों  में  अध्यापकों  को  केन्द्रीय  विद्यालयों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  अध्यापकों
 को  दिए  जा  रहे  वेतनमारनों  स ेकाफी  ऊचे  वेतनमान  दिए  जा  रहे  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  करज  न  :  ओर  कुछ  राज्यों  में  शिक्षक
 केद्वीय  विद्यालयों  तथा  संघ  शासित  क्षेत्रों  के शिक्षकों  को  दिए  जाने  बाले  वेतन  से  अधिक  वेतनमान
 प्राप्स  कर  रहे  हैं  ।  शिक्षक  चूंकि  राज्य  सरकारों  के  कमंचारी  हैं  अपने  वित्तीय  संसाधनों  आदि  को
 ध्यान  में  रखते  हुए  उनके  वेतनमान  निर्धारित  करना  राज्य  सरकारों  का  दायित्व

 क्षेत्रीय  केंसर  केया

 2655.  डा०  डी०  थेंक्टेश्वर  राव  :

 क्या  स्वास्थ्य  भ्रोर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  क्षेत्रीय  केसर  केन्द्रों  की  संख्या  कितनी

 कया  आंध्र  प्रदेश  के  हैदराबाद  में  एक  ऐसा  क्ष त्रीय  कसर  केन्द्र  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव
 थोर

 बदि  तो  कब  ?

 स्थास्थ्य  श्लोर  परियार  कल्याण  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो  डो०  के०  तारादेवो

 :  देश  में  10  क्षेत्रीय  कसर  केन्द्र

 ओर  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  कोई  ओर  क्षेत्रीय  कैंसर  खोलने  का
 प्रस्ताव  नहीं

 विद्यालयों  को  सो  ० बो०एस०ई०  से  सम्बद्ध  करना

 2656.  डा०  सो०  सिलवेरा  :

 क्या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सेन्‍्ट्रल  बोर्ड  आफ  सेकेण्ड्री  एजुकेशन  के  स्कूलों  की  सम्बद्धता  संबंधी  कुछ  भादेशों  के

 विरुद्ध  कोई  अभ्यानेदन  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्योरा  क्या  ओर

 इस  पर  कया  कारंवाई  की  गई  है  ?

 लानव  संसाधन  विकास  समंपन्तनो  पजु न  :  निजी  स्कूलों  के  संबंधन  के
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 मामले  में  केन्द्रीय  माध्यमिक  शिभा  बोर्ड  द्वारा  विए  गए  फेसलों  के  विरुद्ध  स्वतंत्र

 स्कूल  एसोसिएशन  चंडीगढ़  और  दिल्ली  मान्यता  प्राप्त  सकल  एसोसिएशन  से  प्रतिवेदन  मिले

 थे  ।  शिकायतें  मुख्यतः  सी०बी०एस०ई०  द्वारा  निर्धारित  संबन्धन  के  उन  उप  नियमों  के  बारे  में  थीं

 जिनमें  जमीन  और  वेतन  संबंधी  जरूरतें  निदिष्ट  हैं  ०था  जिन्हें  बोर्ड  का  सम्बन्धन  प्राप्त  करने  वाले
 किसी  भी  सकल  के  लिए  पूरा  करना  अपेक्षित  होता  है  ।

 सी०बी  ०एस०ई०  से  प्राप्त  सूचना  के  मृताबिक  अभ्यावेदनों  में  उल्लि्धित  कुछ  स्कूलों  ने
 कमियों  को  पहले  ही  पूरा  कर  लिया  सी०बी०एस०ई०  ने  भी  नियमों  में  कुछ  उदारता  बरती
 उदार  मानदंडों  के  अन्तगंत  स्कूलों  को  एक  वर्ष  के  लिए  तदर्थ  सम्बन्धन  दिए  जाने  पर  विचार  किया

 जाएगा  बशतें  कि  वे  बोर्ड  के  संवंधन  उपनियमों  में  निर्धारित  वेतन  संबंधी  जरूरत  सहित  अन्य  शर्तों  को

 पूरा  करते  हैं  तथा  उन्हें  या  तो  सम्बद्ध  शिक्षा  विभाग  द्वारा  मान्यता  दी  जाती  है  या  सम्बन्धन  के  लिए
 उनके  आवेदनों  को  शिक्षा  विभाग  बोर्ड  के  पास  अप्र  षित  करता  है  ।

 प्रपार्टमेंट  स्वाभित्व  1986  को  लागू  करना

 2657.  डा०  सो०  सिलबेरा  :

 क्या  हाहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  क्वपा  करेंगे  कि  :

 कया  दिल्‍ली  बिकास  प्राधिकरण  ने  अपार्टमेंट  स्वामित्व  1986  को  लामू
 करने  का  निणंय  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कया  यह  सभी  योजनाओं  और  श्रेणियों  के  फ्लेटों  पर  लागू  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैओर  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  सं्री  एस०  :  और  हां  ।
 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  अपार्टमेंट  स्वामित्व  1956  को  चरणों  में  कार्यान्वित
 किया  जा  रहा  प्रथम  चरण  स्ववित्त  पोषित  योजना  के  15345  फ्लैटों  के  50  कालोनियों
 के  आवयंटितियों  से  आवेदन  पत्र  आमंत्रित  किए  गए

 और  हां  ।  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  नि्भित  सभी  योजनाओं  तथा  सभी
 श्रेणियों  के  अन्तगंत  आने  वाले  फ्लैटों  के  लिए  यह  अधिनियम  अनुमेय  होगा  ।

 चंडोगढ़  के  सस्‍्कलों  में  बच्चों  का  नामांकन

 2658.  भी  पवन  कुमार  असल  :

 क्या  भातव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चंडीगढ़  के  स्कूलों  में  नामांकित  ।2  वर्ष  तक  की  आयु  के  बच्चों  का  कया  प्रतिशत

 हि
 इस  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  छठी  कक्षा  तक  पढ़ाई  बीच  में  छोड़ने  वाले  बच्चों  का  क्‍या  भनुपात ओर

 वहां  पर  चार  से  वर्ष  के  बीच  की  आयु  के  बच्चों  का  100  प्रतिशत  नामांकन  सुनिश्चित करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?
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 सातव  सराधन  विकाात  सत्रा  अ्रजु  न  चंडोगढ़  संघ  शासित  क्षेत्र  में  वर्ष
 ।  89-90  में  कुल  तामांकत  अनुपात  निम्न  प्रकारस  था  :

 कक्षा  |-४  मे  जा  6-11  जध  आयु  वर्ष  का  नाभांकन  करता  है  60.78५%

 कक्षा  ए।-४॥  में  जा  11-14  वर्ष  आयु  वर्ग  का  नामांकन  करता  55.31%

 आयू  विशिष्ट  वग  विशिष्ट  ज्ाकड़  एकत्र  नहों  किए

 उपलब्ध  आंकड़ों  के  अनुसार  वर्ष  1986-87  के  दोरान  स्कूल  बीच  में  छोड़ने  वाले  छात्रों
 का  अनुपात  कक्षा  (1-५)  के  लिए  5.32  प्र०  श०  तथा  कक्षा  (1-४11)  के  लिए  14.63
 प्रतिशत  था  ।

 चंडीगढ़  सघ  शासित  प॒  तंत्र  में  प्राथमिक  स्तर  पर  कक्षा  1  में  दाखिले  के  लिए  न्यूनतम
 आयु  5  वर्ष  अभिभावकों  को  अपने  वच्चे  स्कूल  भेजने  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  उठाए
 गए  कुछ  मुख्य  कदम  निम्न  प्रकार  है  :

 (0)  एकीकृत  बाल  विकास  सेवा  योजना  के  जरिए  ह्कूल  पूर्व  शिक्षा  प्रदान

 (ii)  बोच  में  स्कूल  छोड़ने  वाले  पृवंकालिक  स्कूल  में  भाग  न  लेने  पानेवाली  बालिकाओं
 कामकाजो  बण्चों  और  स्कूलों  से  रहित  स्थानों  के  बच्चों  के  लिए  नि:शुल्क  अशंकालिक  अनोपचारिक
 शिक्षा  का  प्रावधान  ।

 (7)  सामाजिक  व  आ्थिक  रूप  से  पिछड़  बच्चों  के  लिए  प्रोत्साहनों  का  प्रावधान-नि:शुल्क
 नि:शुल्क  पाठ्य  मध्याह्न  भोजन  आदि  ।

 ईसाईयों  को  अनुसूचित  जाति  को  सूचो  में  जा  मिल  करता

 2659,  श्री  कोडरीकुनोल  सरेश  :

 क्या  कल्पाण  मंत्री  यह  बताने  की  कृया  करेंगे

 कया  कन्द्रोय  सरकार  को  धमोान्तिरित  ईसाईयों  को  ओोरसे  उन्हें  अनुसूचित  जाति
 को  सूचो  में  सम्मिलित  करने  के  सम्बन्ध  में  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  संवंधानिक  संशोधन  लाने  तथा  दलित  ईसाई  समुदाय  के
 लोगों  को  अनुसूचित  जाति  की  सूची  में  सम्मिलित  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ?

 कल्याण  मंत्री  सोताराम  :

 और  मामला  परीक्ष  णाष्तीन  है  ।

 नेहरू  युवक  केना

 2660.  क्रो  कोडडीकुनील  सुरेश  :

 क्या  मातथ  संताध्न  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  कार्य  कर  रहे  नेहरू  युवक  केन्द्रों  के लक्ष्य  क्‍या
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 केरल  में  इन  केन्द्रों  की  संख्या  कितनी

 क्‍या  सरकार  ने  नेहरू  युवक  केन्द्रों  क ेकाम  का  मूल्यांकन  करने  के  लिए  कदम  उठाये

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  संज्नालय  शोर  खेलकूद  विभाग  तथा  सहिला  शोर
 बिकास  में  राज्य  मंत्री  समता  :  संलग्न  के  अनुसार  ।

 केरल  में  10  नेहरु  युवा  केन्द्र

 संलग्न  के

 विवर

 देश  में  संचालित  नेहरू  युवा  केन्द्रों  का  लक्ष्य  ग्रामीण  और  गेर-छात्र  युवाओं  को  राष्ट्रीय  विकास

 की  प्रक्रिया  में  भाग  लेने  तथा  अपने  व्यक्तित्व  एवं  कौशल  का  विकास  करने  के  अवसर  प्रदान  कराना  है
 स्वीकृत  राष्ट्रीय  उह्द श्यों  जैसि---आत्मनि्भ  अपने  देश  पर  गवं  की  धर्म

 राष्ट्रीय  अखंडता  आदि  को  लोकप्रिय  वनाना  तथा  युवाओं  में  और  युवाओं  के  माध्यम
 से  वैज्ञानिक  मन:स्थिति  का  विकास  करना  भी  योजना  का  दूसरा  महत्वपूर्ण  उद्द  श्य  जिसमें

 शारोरक  उपयुकतता  तथा  सांस्कृतिक  कार्यकलापों  के  संवर्धन  पर  विशेष  ध्यान  दिया
 जाता  है|

 नेहरू  युवा  केन्द्र  संगठन  द्वारा  आयोजित  कार्यकलापों  के  मूल्यांकन  के  लिए  निर्मित
 व्यवस्था  जिसे  चार  आसूचना  विकास  तथा  संसाधन  एजेंसियों  द्वारा  किया  जाता  है  यथा  --

 1.  लिटरेसी  ल्वनऊ

 -  भार०  के०  नरेन्‍्द्रपुर
 गांधीग्राम  गांधीग्राम  ग्रामीण  गांधी  ग्राम

 ब्

 य

 फ

 -  भारतीय  युवा  कल्याण  नागपुर

 इन  आसूचना  विकास  तथा  संसाधन  एजेंसियों  को  पूरी  धनराशि  भारत  सरकार  द्वारा  दी
 जाती

 इसके  देश  के  सभी  398  केन्द्रों  में  आंतरिक  लेखा  परीक्षण  और  अनुवर्ती  कार्रवाई
 कर  ली  गई  है  ।

 मई  1990  में  योजना  आयोग  से  नेहरू  युवा  कंन्द्र  योजना  का  शीघ्र  मूल्यांकन  करने  के  लिए
 अनुरोध  किया  गया  योजना  आयोग  के  कार  क्रम  मूल्यांकन  भारत  नई  दिल्‍ली  ने
 अपनी  रिपोर्ट  14  1991  को  प्रस्तुत  की  ।  मूल्यांकन  में  यह  स्पष्ट  किया  गया  है  कि  इस  योजना
 ने  ग्रामीण  युव।ओं  में  अपने  राष्ट्रीय  मूल्यों  और  विकास  कार्यक्रमों  और  कार्य  कलापों
 के  बारे  में  जागरकता  पेदा  की  रिपोर्ट  में  युवा  क्‍्लबों  की  उत्प्रे रक  भूमिका  के  बारे  में  काफी  कुछ
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 कहा  गया  जो  परिसम्पत्ति  सूजन  तथा  जनसाधारण  में  जागरुकता  फेलाने  में  एक  उपकरण  कं  रूप  में
 कार्य  कर  रहे

 जनजातोय  क्षेत्रों  में  परिवार  कल्याण  केना

 ]
 प्रो०  अभ्रशोक  झानंदराव  देशभखल्व  :

 क्या  स्वास्थ्य  भौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1990-91  के  दोरान  देश  में  विशेष  रूप  से  जनजातीय  क्षेत्रों  में  राज्य-बार  कुल
 कितने  नए  परिवार  कल्याण  केन्द्र  खोले

 )  क्या  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  यह  परिवार  कल्याण  केसर  पर्याप्त
 यदि  तो  इसको  संख्या  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए

 (७)  क्‍या  उपरोक्त  अवधि  के  दोरान  ऐसे  नए  संस्थान  खोले  गए  जो  छोटे  परिवार  के
 मानदंढ  को  बढ़ावा  देते  और

 (2)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 स्वास्थ्य  प्रोर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  डी०  के०  तारादेबी
 :  से  देश  में  आदिवासी  क्षेत्रों  सहित  सातवीं  योजना  से  परिकषार  कल्याण  केन्द्र

 नहीं  खोले  जा  रहे  हैं  और  मात्‌  एवं  शिकश्‌  स्वास्थ्य  परिचर्या  और  चिकित्सा  सेबाएਂ  प्रदान  करने  के
 अलावा  छोटे  परिवार  के  आदशे  का  प्रचार-प्रसार  करने  के  लिए  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र
 ओर  सामुदायिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  खोले  जा  रहे  हैं  ।

 और  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  31-12-1990  को  भादिषासो  क्षेत्र  में  18872
 उप-केन्द्र  और  2878  प्रार्थामक  स्वास्थ्य  केन्द्र  तथा  31-12-90  2-90  को  देश  में  138665  उप-केन्द्रों  और

 23780  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  क  मुकाबले  130533  उप-केन्द्र  ओर  20540  प्राथमिक  स्वास्थ्य
 केन्द्र  कायं  कर  रहे  आदिवासी  क्षेत्रों  में  31-12-90  को  तथा  देश  में  31-12-1990  को  अपेक्षित
 और  कार्यरत  उप-केन्द्रों  स्वास्थ्य  केन्द्रों  की  राज्य-वार  संझया  को  दक्षनि  बाले  विवरण  क्रमशः

 ओर  11  के  रूप  में  संलग्न  हैं  ।

 धन  की  कठिनाई  के  कारण  यह  निर्णय  किया  गया  था  कि  1990-91  में  किसी  नए  उप-केन्द्र
 को  खोलने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  धन  नहीं  दिया  जाएगा  ।

 भादिवासी  क्षेत्रों  में  31-1  2-90  की  स्थिति  के  अनुसार  अपेक्षित  और  कायंरत
 प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  और  उप-केष्द्रों  की  संख्या

 क्रम  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र
 .

 प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  रा  उप-केन्द्र

 भपेक्षित  कायंरत  अपेक्षित  कायंरत

 गण  ?2  3...  4  5. 6

 [.  आनक्र  प्रदेश*  पद
 77

 3915  654

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  24  24  190  155
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 असम

 बिहार

 गोवा

 गुजरात

 हरियाणा

 हिमाचल  प्रदेश

 जम्म  और  कश्मी र
 कर्नाटक

 केरल

 मध्य  प्रदेश

 महाराष्ट्र

 मणिप्र

 मेघालय

 मिजोरम*

 नागालेग्ह *ै

 उड्ठीसा

 पंजाब

 राजस्थान

 सिक्किम

 तमिलनाडु

 त्रिपुरा
 उत्तर  प्रदेश

 पश्चिम  बंगाल

 अंडमान  और  मिकोबार
 होप  समूह

 खंडी गढ़

 दादर  और  नगर  हवेली*

 दमण  ओर  दोष

 5

 2

 12  1991

 4

 74  804  445

 208  3572  1824

 163  1930  1632

 15  64  96

 307  1855  1850

 56  ३6१  131

 633  5019  4935

 265  1662  1603

 95  271  221

 45  447  235

 55  220  220

 65  267  213

 349  2300  1485

 125  1019  931

 8  10  18

 13  हे  ।  111

 32  222  233

 189  1381  1376

 91  712  417

 2  30  25

 $  34  34

 17  14
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 क्न्ज्जििज+  +  +-+->-  आंनजि-++  जज  ee ०  +--------  ee  --  -  ला  ++-+--

 2  3  4  5  6

 30.  दिल्ली  6  -  लि  _

 31.  लक्षद्वीप*  2  7  14  14

 32.  पांडिचेरी  ---  —  --  _

 योग  3485  2878  23294  18872

 *आदिवासी  बहुल  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  जहां  अलग  से  कोई  टी ०एस०पी०  प्राथमिक  स्वास्थ्य
 बे.न्द्र  नहीं  है  ।

 —  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  ।

 31.  2.90  की  स्थिति  के  अनुसार  अपेक्षित  ओर  कार्यरत
 प्राथमिक  स्वाध्थ्य  केन्द्रों  और  उप-केन्द्रों  की  राज्यवार  संख्या

 क्र-सं०  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  31-12-90  की  स्थिति  कार्यरत  31-12-90  कार्यरत
 के  अनुसार  भपेक्षित  की  स्थिति  के
 प्राथमिक  स्वास्थ्य  अनुसार  अपेश्ित
 केन्द्र  उप-केन्द्र

 2  3  4  5  6

 2.  अरुण।चल  प्रदेश  30  528  10129-7804

 3,  मप्तम  438  442  190  155

 4...  बिहार  438  442  5132  5110

 5,  गोवा  20  20  14799  14799

 5,  ग्रुजरात  20  706  6656  6433

 7.  हरियाणा  394  366  2367  2299
 8.  हिमाचल  प्रदेश  239  366  2367  2299
 9.  जम्मू  व  कश्मीर  343  267  1512  1502

 9.  कनाटेक  345  267  7025  7793

 10,  केरल  1164  886  5094  5094

 11.  मध्य  प्रदेश  1011  886  5094  5094

 12.  महाराष्ट्र  1471  1181  12000  9364

 9364



 सिखित  उत्तर  12  1991
 िणणणणाय

 2  3  4  5  6

 मणिपुर  .  72...  1 2 3 4  5
 14.  मेषालय  40  447  ३३
 15.  मिजोरम  है  35  220  220
 16:  नागालैंड  36  33  257  220
 17.  उड़ीसा  36  924  5927  5426

 18.  पंजाब  1034  2036  2853  2853
 20.  राजस्थान  2061  2036  8000  8000
 20.  सिक्किम  20  22  8000  8000

 22.  तमिलनाडु  20  22  8860  137

 23.  त्रिपुरा  54  49  530  494

 24.  उत्तर  प्रवेश  3753  49  530  494

 $,  पश्चिम  बंगाल  3753  3103  22212  78735

 26.  बन्‍्हमान  व  निकोबार  द्वीप  समह  1685  1544  73  97

 27.  चंडीगढ़  शन्य  73  97

 28.  व  नगर  हवेली  6  5  34  ३34

 29.  दमण  व  दोष  8  4  34  30

 80.  दिल्‍ली  7  8  42  42

 80.  लक्षद्वीप  20  7  24  42

 32.  पाण्डिचेरी  23  22  73  73

 योग  :  23780  20540  73  73

 अजण  परीक्षण  के  लिए  सोनोप्राफो

 2062.  प्रो०  भ्रशोक  प्रानंदराव  वेशमुख  :

 क्या  स्वास्थ्य  शोर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सोनोग्राफीो  का  आविष्कार  भ्रूण  परीक्षण  के  लिए  किया  गया  था  किन्तु  इसका  प्रयोग

 भ्रूण  हस्‍्या  के  लिए  किया  जा  रहा  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार र  द्वारा  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 स्थास्थ्य  श्रोर  परिवार  कश्याण  संद्ञालय  में  राज्य  पंत्रो  डी  तारादेखे  सिद्धार्थ  )  :

 अल्ट्रा  सोनोग्राफो  प्रसवूर्ष  निदान  के  कई  तरीकों  में  से  एक  है  और  इसका  इस्तेमाल  भ्रूण  के
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 लिग  निर्धारण  के  लिए  किया  सकता  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि

 सोनोग्राफी  सहित  विभिन्‍त  प्रसव-पूर्व  नेदानिक  तकनीकों  का  भ्रूण  के  लिग  निर्धारण  के  लिए  दुरुपयोग
 किया  जा  रहा  है  जिसके  कारण  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  कन्या-भ्रूण  की  ह॒त्या  होती  है  ।

 प्रसव-पूर्व  नेदानिक  तकनोकों  को  विनियमित  करने  और  भ्रूण  के  लिग  निर्धारण  के  लिए
 उनके  इस्तेमाल  पर  प्रतिबंध  लगाने  के  लिए  एक  व्यापक  केन्द्रीय  विधान  अधिनियमिल  करने  का
 प्रस्ताव  है  ।

 झपंग  धौर  विकलांग  व्यक्तियों  को  क्षिक्षा

 ]

 2663.  श्री  वत्तान्नय  बंडारू  :

 शो  बलराज  पासो  :

 श्रोमतो  सुमित्रा  महाजन  :

 क्रो  महेश  कुमार

 क्या  मानव  संसाधन  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  संघ  सरकार  का  अपंग  और  विकलांग  व्यक्तितयों  के  बीच  शिक्षा  के  प्रसार  हेतु  कदम
 उठाने  का  प्रस्ताव

 (ery  यदि  तो  1991-92  में  अपंग  व्यक्तियों,को  शिक्षा  प्राप्त  करने  हेतु  प्रस्तावित  सहायता
 थर  1990-91  में  दी  गई  वास्तविक  सहायता  का  राज्य-बार  ब्योरा  क्या

 इस  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकार  को  क्‍या  निदेश  जारी  किये  गये  हैं  भौर  उसके  क्या  परिणाम
 निकले  और

 (9)  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  द्वारा  इन  निदेशों  को  लागू  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये
 गये  हैं  ?

 प्ामव  संसाधन  विकास  संत्री  प्रणुत  भारत  सरकार  विकलांग  बच्चों  को
 शिक्षा  के  लिए  निम्नलिखित  कार्य  क्रम  कार्यान्वित  कर  रही  है  ।

 (1)  सामान्य  स्कूलों  में  विकलांग  बच्चों  को  शेक्षिक  अवसर  प्रदान  करने  हेतु  समेकित
 शिक्षा  ।

 !.  -  (7)  भपंगों  के  लिए  स्कूल  चलाने  हेतु  विकलांग  व्यक्तियों  के  स्वेज्छिक  संगठनों  को  सहायता
 i-  की  सकी भ  ।
 Cor  राज्य  सरकारों  के  माध्यम  से  विकलांग  स्चों  को  कक्षा  Ty  ओर  हससे  आगे  के  अध्ययन

 के  लिए  छात्रवृत्तियों  का  प्रावधान  ताकि  वे  स्नातकोत्तर  स्तर  तक  और
 तकनीकी  अध्ययन  कर  सके  ।

 (1५)  मानसिक  और  शारीरिक  वुष्टि  से  विकलांग  ओर  नेत्रहीनों  तथा  बधिरों  के  लिए
 स्थापित  राष्ट्रीय  संक्थान  अपने-अपने  क्षेत्र  में  विकलांग  बच्चों  की  शिक्षा  के  लिए  स्कूल
 चला  रहे

 उपरोक्त  स्कीम  के  अन्तगंत  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों/स्वायत्त  निकायों/स्वे  च्छिक
 संगठनों
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 को  वर्ष  1990-91  में  दी  गई  वास्तविक  सहायता  ओर  वर्ष  1991-92  में  दी  जाने  वाली]प्रस्काक्ति
 सहायता  इस  प्रकार  है  :--«

 २०  लाखों  में

 स्कीम  190-91  1991-92

 वाध्तविक  प्रस्तावित

 विकलांग  बच्चों  के लिए  समेकित  343  00  4:-0.00

 शिक्षा

 विकलांग  व्यक्तियों  के लिए  540.00  472.40

 संगठनों  को  सहायता

 विकलांगों  के  लिए  छात्रवृत्तियां  १59.0.)  325.00

 मानसिक  और  शारीरिक  दुष्टि  898.00  1053.00

 से  विकलांग  तथा  दृष्टिहीनों  और
 बधिरों  के  लिए  स्थापित  संस्थान

 और  कार्यान्वयन  के  ब्यौरे  से  यूक्‍त  ये  स्कीमें  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  को

 चालित  की  जाती  कार्यान्वयन  के  प्रगति  को  आवधिक  समीक्षा  की  जाती  लगभग  28,000

 विकलांग  बच्चे  वर्तमान  में  समेकित  विकलांग  बाल  शिक्षा  स्कीम  में  शामिल  किए  जा  रहे

 50,000  विकलांग  बच्चों  को  प्रतिवर्ष  छात्रवृत्तियां  दी  जाती  है  ।

 निःशुल्क  झोर  प्रतिवाय  प्राथमिक  शिक्षा

 2664.  प्रो०  के०  वी०  थामस  :

 क्या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  प्रस्ताव  प्राथमिक  शिक्षा  को  निःशल्क  ओर  अभिवायं  करने  का

 और

 फैरल  जंसे  राज्पों  जहां  पर  प्राथमिक  शिक्षा  पहले  से  ही  निःशुल्क  क्या  सहायता

 दी  जाती  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  प्रजुत  :  वर्ष  की  आयु  तक  सभी  बच्चों  को

 नि:शुल्क  तथा  अनिवायं  शिक्षा  प्रदान  करने  के  लिए  संवंधानिक  निर्देशों  के  अनुसरण  में  सभी  राज्य

 सरकारों  ने  उनक  द्वारा  चलाए  जा  रहे  सभी  स्कलों  में  उच्च  प्राथमिक  रतर  तक  शिक्षा  निःझल्क  कर  दी

 14  राज्यों  तथा  4  संघ  शासित  प्रशाप्तनों  ने  प्राथमिक  शिक्षा  को  अनिवायं  बनाने  के  लिए  विधान

 बनाए  हैं  ।

 राज्यों  व  ग़ी  अनुदान  देना  राज्य  सरकारों  द्वारा  बनाई  गई  परियोजनाओं  तथा  प्रस्तावों  पर

 आधारित  है  ।
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 साक्षरता  के  लिए  करल  4.  वित्तीप  सहायता

 2665  प्रो०  के  ०  बो०  थामस  :

 क्या  मानव  सप्ताधन  विकास  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कल  को  100%  साक्षरता  का  लक्ष्य  पूरा  करने  पर  अनुवर्ती
 कार्यक्रम  के  लिए  दिए  जाने  वाली  वित्तीय  सहायता  का  ब्यौरा  क्या

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  केरल  का  प्राथमिक  और  उच्च  प्राथमिक  विद्यालय  में  पढ़ने
 वाले  छात्रों  को  के  भोजन  के  कार्यक्रम  के  लिए  वित्तीय  सहायता  देने  का  विचार  और

 कया  केन्द्रीय  सरकार  का  करल  को  10+2  स्तर  तक  मृफ्त  शिक्षा  देने  की  योजना
 कार्यान्‍वयग  के  लिए  वित्तीय  सहायता  देने  का  विचार  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  भलबंन  :  केरल  राज्य  में  पूर्ण  साक्षरता
 केरल  साक्षरता  समिति  तिरुवतपु रम  द्वारा  कार्यानवित  किया  बया  यह  केरल  के  मछयमंत्री
 की  अध्यक्षता  में  गठित  एक  पंजीक्षत  सोसाइटी  है  18  199)  को  हुए  समारोह  में  अपने

 चरमोश्कर्ष[तक  पहुंच  गया  ।

 इसके  केरल  साक्ष  रता  समिति  कं  रल  मे  साक्षरता  व  शिक्षा  के  सततीक  रणਂ  के
 लिए  एक  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  था  ।

 इस  मंत्रालय  द्वारा  पूछे  जाने  परकरल  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  राज्य  सरकार  को
 केरल  साक्ष  रता  रामिति  से  संगठन  को  विभिन्‍न  स्तरों  पर  पुनर्गंठित  करने  के  लिए  प्रस्ताव  प्राध्त  हुआ

 प्रस्ताव  के  सभी  पहलओं  पर  विचार  करते  राण्य  सरकार  ने  निर्णय  लिया  है  कि  चूंकि  केरल

 शज्य  को  पूर्ण  साक्षरता  अभियान  के  पूरे  होने  पर  पूर्ण  रूप  से  साक्षर  धोधित  किया  जा  चुका  इसलिए
 केरल  साक्षरता  समिति  के  माध्यम  से  कार्यान्बित  वर्तमान  कार्यक्रम  को  जारी  रखने  की  कोई
 आवश्यकता  नहीं  है  ।  लेकिन  राज्य  में  नव-साक्ष रों  की  शिक्षा  को  जारी  रखने  के  लिए  साक्ष  रता  कार्य  क्रम
 के  दूसरे  चरण  ओर  मछआरो  व  तमिल  भाषी  निरक्षरों  के  लिए  विशेष  कायंक्रमों  को
 कार्यान्वित  किया  जाएगा  ।  राज्य  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  इत  कार्यक्रमों  के लिए
 प्रस्ताव  तेयार  किए  जा  रहे  है  और  परियोजना  शोीध्न  ही  प्रारंभ  को  जाएगी  ।

 मध्याह्न  भोजन  राज्य  क्षेत्र  का  कार्य  क्रम  है  और  इसके  लिए  केन्द्रीय  सहायता
 प्रदान  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है

 104-2  स्तर  तक  की  शिक्षा  के  नि:शुल्क  करने  के  लिए  केरल  राज्य  को  केन्द्रीय  सहायता
 देमे  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 प्रध्यापकों  द्वारा  प्राहवेट  ट्यूशन  करना

 ]

 2066.  थ्रो  भोगेन्द्र  का  :

 क्या  मानव  संयाधन  विकाल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  प्राइवेट  टूयूशन  करने  वाले
 अध्यापकों  पर  प्रशासनिक  प्रतिबंध  लगाने  का  प्रावधान  कब  तक  किया  जायेगा  ।

 मामथ  संसाधन  विकास  सम्त्रो  प्र्जुत  :  केसद्रीय  सरकार  के  शिक्षकों  द्वारा  पंसे  लेकर
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 प्राइवेट  ट्यूशन  करने  की  केन्द्रीय  सिविल  सेवा  )  नियम  के  अंतगंत  मनाही  जहां  तक  राज्य
 सरकारों  में  कार्यरत  शिक्षकों  द्वारा  ट्यूशन  करने  की  मनाही  का  सम्बन्ध  वर्ष  1989  में  राज्य
 सरकारों  को  यह  सलाह  दी  गई  थी  कि  वे  अपने  शिक्षकों  द्वारा  की  जाने  वाली  प्राइवेट  ट्यूशनों  को
 समाप्त  करने  के  लिए  उचित  कदम  कुछ  राज्यों/संघ  शासित  प्रशासनों  के  शिक्षा  अधिनियमों
 में  भी  प्राइवेट  पर  प्रतिबंध  हैं  ।

 साम्माजिक  वानिको  कार्यक्रम  हेतु  केरद्रोय  सहायता

 ]

 2667.  कुमारी  उस्ता  मारती  :

 क्या  पर्यावरण  झोर  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1991-92  के  दोरान  सामाजिक  वानिकी  कार्यक्रम  हेतु  कितनी  धनराशि
 का  प्रावधान  किया  गया

 क्‍या  मध्य  प्रदेश  सरकार  को  इस  प्रयोजन  हेतु  बहुत  कम  राशि  दी  गद्  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 पर्वावरण  और  वन  संत्रालय  के  राज्य  मन्त्नो  कमल  :  वर्ष  1991-92  के
 दोरान  वनीकरण/वृक्षा रोपण  जिनमें  सामाजिक  बानिकी  भी  शामिल  के  लिए  राज्यवार

 आबंटन  संलग्त  में  दिया  गया  है  ।

 ओर  मध्य  प्रदेश  में  वनोकरण/वृक्षारोपण  कार्यकलापों  के  लिए  वर्ष  1990-91
 के  दोरान  43.63  करोड़  रु०  के  आबंटन  की  तुलना  में  वषं  1991-92  का  कुल  आबंटन  60.73  करोड़
 रुपये  है  ।

 विवरण

 वर्ष  1991-92  के  लिए  वनीकरण/वृक्षारोपण  कार्यकलापों  हेतु  धनराशिका
 राज्यवार  आबंटन

 (९०  लाखों

 ब्ल्चिोिजजजंायघयघय रद  पएखशमययख/ख/
 ऋ्र०  सं०  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  भाबंटन

 1.  2  3

 2.  आन्ध्र  प्रदेश  624.64

 2«  अछूणाचल  प्रदेश  624.64

 3.  असम  4245.00

 4.  बिहार  42435.00

 5.  गोवा  5819.69

 6... गुजरात
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 ५  3937.75

 7.  हरियाणा  3037.75

 8.  हिमाचल  प्रदेश  2754.98

 9.  जम्म  व  कश्मीर  5577.51  00

 ४.  कनटिक  1991.50

 12.  केरल  6073

 ' 13.  मध्य  प्रदेश  6073  84

 महाराष्ट्र  491.12

 15.  मणिपुर  143.83

 पु  16.  मेघालय  290.00

 17...  मिजोरम  290.00

 18.  नागालेंड  433.76*

 19.  उड़ोसा  3669.36

 प्‌
 20.  पंजाब  770

 20.  राजस्थान  770  .66

 सिक्किम  494.73

 22.  तमिलनाडु  13?6.30

 23...  त्रिपुरा  |  9742.99

 24.  उत्तर  प्रदेश  9742.99

 25.  पश्चिम  बंगाल  120.00

 26.  अण्डमान  व  निकोबार  द्वीप  समूह  15.5

 27.  अण्डोी  गढ़  93.54

 28.  दादर  व  नगर  हवेली  93.54

 29.  दमण  व  दीव  187.95*

 30.  दिह्ली  8.50

 32...  लक्षद्वीप  8.50

 32...  पाण्डिचरी  88.57

 हु  72586.98

 हा
 +*  अनंतिम
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 बिल्‍लो  में  निर्माणाधीन  अस्पताल

 ]

 2668.  भी  राम  प्रकाश  चोघरी  :

 यो  सज्जब  कुमार  :

 क्या  स्थास्थ्य  भ्रोर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  में  निर्माणाधीन  अस्पतालों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  उनका  निर्माण  कार्य  कब  शुरू

 हुआ

 कया  इन  अस्पतालों  को  शुरू  करने  के  लिए  कोई  समयबद्ध  योजना  बनायी  गयी
 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  डो०  फे०  तारा  देवी
 :  दिल्ली  प्रशासन  के  अधीन  100  बिस्तरों  वाले  तीन  अस्पत्ताल  निर्माणाधीन  इन

 अस्पतालों  के  नाम्न  और  उनके  निर्माण  कार्य  शुरू  होने  के  वर्ष  नीचे  दिए  गए  हैं  :--

 अस्पताल  का  नाम  निर्माण  काय॑  शुरू  होने  का  वर्ष

 I.  राव  तुलाराम  मेमोरियल  1285

 जाफरपुर

 लाल  बहादुर  शास्त्री  1988

 बिचड़ीपुर

 जहांभी  रपुरी  में  100  बिस्तरों  1989
 वाला  अस्पताल

 और  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  सूचित  किया  है  कि  इन  अस्पतालों  को  समयबद्ध  तरीके  से

 पूरा  करने  की  आवश्यकता  को  लोक  निर्माण  विभाग  के  साथ  नियमित  बैठकों  में  विशेष  मामले  के  रूप
 में  उठाया  जाता  निर्माण  कायं  मे  हुई  प्रगति  और  इन  अस्पतालों  में  बाह्य  रोगी  विभाग  सेवाए  शुरू
 होमे  के  संभावित  समय  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 जाफरपुर  में  विह्तरों  वाला  अस्पताक्ष  के  निर्माण  की  परियोजना  संभव  तथा
 राब  तुलाराम  अस्पताल  चालू  वित्तोय  वर्ष  के  अन्त  तक  पूरी  हो  जोएबी

 कोर  प्रशासन  को  सौंप  दी  बाह्य  रोगी
 विभाग  सेवाएं  पहले  ही  शूरू  को  जा  चुकी

 (ii)  खिचड़ोपुर  में  100  बिस्तरों  वाला  श्रान्तरिक  बाह्य  रोगी  विभाग  खण्ड  का  निर्माण

 लालबह्ादुर  शास्त्री  अस्पताल  कार्य  शुरू  हो  चुका  बाह्य  रोगी  विभाग
 खण्ड  का  40%  निर्माण  काय  पूरा  हो  चुका

 830
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 (iii)  दिल्ली  में  100  बाह्य  टोगी  विभाग  दखछब्ड  का  निर्माण  काये
 विस्तरों  वाला  अस्पताल  पहले  ही  शूरू  हो  चुका  आंतरिक  खंड  का

 निर्माण  कायं  प्रगति  पर  है  ।  परियोजना
 तया  1५92-93  2-93  के  अन्त  तक  पूरी  हो  जाएगी  ।

 दिल्‍लो  विकास  प्राधिकरण  में  नई  पंजोक  रण  योजना

 2669.  श्री  रास  प्रकाश  चोधरो  :

 श्री  सज्जन  कुमार  :

 क्या  ठाहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  का  उन  व्यक्तियों  के लिए  एक  योजना  घोधित  करने  का
 विचार  है  जो  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  फ्लेटों  के  आबंटन  के  लिए  पिछली  पंजीकरण  योजना  में
 अपने  नाम  पंजीकृत  नहीं  करा

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  की  पिछली  पंजीकरण  योजना  की  धोषणा  कब  की  गईं

 और

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  नई  पंजीकरण  योजना  की  घोषणा  कब  की  आएगी  ?

 शहरो  जिकास  संख्रालय  से  राज्य  मंधो  एस०  :

 1989  में  ।

 चल  रही  योजनाओं  के  अन्तगंत  भारी  पिछले  बकाया  को  ध्यान  में  रखते  हुए  निकट

 भकिव्य  में  नया  पंजीकरण  प्रारम्भ  करने  का  प्रस्ताव  नहीं

 झस्बाला  में  विशेषशतायुकत  प्रस्पताल  खोलना

 2670.  श्री  रास  प्रकाश  चोधरोी  :

 क्या  स्वास्थ्य  श्लोर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  हरियाणा  में  अम्बाला  और  उसके  आस-पास के  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  लोगों  को

 ज़तायबत  अस्पतालीय  सेवाओं  के  अभाव  में  दिल्‍ली  के  अखिल  भारतीय  आयूविज्ञान  संस्थान  में  आगा '
 पढ़ता  है  ओर  दिल्‍ली  में  अस्पताल  पहुंचने  में  देरी  होना  रोगी  की  म्र्यु  का  कारण'बनता

 क्‍या  सरकार  का  अम्बाला  में  अ०  मा०  आ०  संस्थान  जेसा  विशेषज्ञताबुक्‍त  अस्पताब

 खोलने  का  विचार  और

 यदि  तो  इसका  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारथ  हैं  ?

 स्वास्थ्य  ग्रोर  परिवार  कल्याण  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डो०  के०  तारा  देवो

 लिड्ड/थं)  :  इस  मामले  में  कोई  विशिष्ट  जानकारी  नहीं  अश्विक्ष  भारतीय
 विज्ञान  संस्थान  द्वारा  प्रदान  की  गई  जानकारों  के  अनुसार  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  हरियाथा  राज्य
 से  जिसने  रोगियों  को अखिल  मारतोय  आयुविज्ञान  संस्थान  में  दाखिला  कराया  बजा  उभकी  संद्या  नीचे
 लिखे  भनसार  है  :--

 198  8-89  --3653
 1989-90  -+3643
 1990-91
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 नहीं  ।

 स्नातकोत्तर  चिकित्सा  शिक्षा  ओर  अनुसंधान  चण्डीगढ़  जो  कि  हरिथाणा  राज्य

 सहित  पड़ोसी  राज्यों  स ेआए  रोगियों  की  जरूरतें  भी  पूरी  कर  रहा  में  विशेषज्ञतायुक्त  उपचार

 सुविधाएं  उपलब्ध  इसके  अनिवायं  विश्ेषज्ञतायुक्त  उपचार  सुविधाएं  प्रदान  करना  राज्य
 सरकार  का  काम  है  क्योंकि  राज्य  तरकार  का  विषय

 एड्स  रोगी

 2671.  श्री  बाऊ  दयाल  जोशी  :

 क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवाश  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान
 देक्ष  में  राज्यवार  एड्स  पीड़ित  कितने  व्यक्तियों  की  मृत्यु  हुई  ?

 स्वास्थ्य  श्रोर  परिवार  कल्याण  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो  डो०  के  तारा  देवों
 सिद्धाब  )  :  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  देश  में  48  पूर्ण  रूप  से  ग्रस्त  एड्स
 संक्रमित  व्यक्तियों  की  मृत्यु  हो  चुकी  इन  48  मौतों  का  राज्य-वार/-वर्ष-वार  ब्यौरा  नीचे  दिया
 बया  है  ।

 30-6-9 1  तक

 ऋ८  संख्या  राज्य  1959  1990  990  1991  कुल  मौ्ते

 अण्डो  गढ़  --  --  1  1  -

 2  क्िल्लो  1  8  10  8

 3.  केरल  1  1  न  2  2

 4.  महाराष्ट्र  ड़  5  4  17  15

 5,  पांडिचेरी  2  2

 6.  मद्रास  6  2  न  8  8  8

 ५.  जम्मू  ओर  कश्मीर  है  न  न+  ध  1

 8.  गोवा  2  Qr.

 9.  गुजरात  न  i

 0.  मणिपुर  >>  3  ।  बा

 न  ॥  11.  असम  —  1

 be.  उत्तर  प्रदेश  न  _  1

 13.  राजस्थान  बन  ]  न  J

 14.  आंध्र  प्रदेश  न  1  1

 कुल  23  16  13  52...  48

 1342  ,
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 डो०  प्राई०  लेड०  नई  दिल्‍ली  में  कुरगो  शोपड़ियां

 2672.  भी  राम  बदन  :

 क्या  शहरी  विकाश  मंत्री  यह  बत।ने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  डो०  आईਂ  जेड०  नई  दिल्‍ली  में  शुरगी  झोपड़ियों  की  संख्या  में  लगातार
 बृढ्धि  हो  रही  भोर

 यबि  तो  सरकार  द्वारा  उक्त  क्षेत्र  में  झुग्गी  झौपड़ियांब  इनके  आस-पास  की  गंदगी
 को  हटाने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्ालय  में  राज्य  म्रंत्रो  एम०  :  कुछ  वृद्धि
 हुई

 इस  इलाके  का  क्षेत्राधिकार  रखने  वाले  भूमि-स्वामित्व  अभिकरणों  को  निकट  निगरानी

 रखने  के  अनुदेश  दिये  गये  है  भूमि  को  और  अतिक्रमण  से  बचाया  जा  सके  |  झुग्गी-झोपड़ी  समूहों
 के  आस-पास  के  क्षेत्र  में  से  कूड़ा-क  रकट  हटाने  के  लिए  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  द्वारा  विशेष  कमंचारी

 लगाये  गये  हैं  ।

 उत्तर  प्रवेदा  सें  वनों  को  कटाई

 2673.  भी  रास  बदल  :

 क्या  पर्यावरण  झोर  वन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  के  नैनीताल  जिले  में  लालकुंआ  क्षेत्र  में  सेंचुरी  पल्‍प  एण्ड  पेपर  मिहस
 लिमिटेड  द्वारा  बड़े  पेमाने  पर  वनों  को  कटाई  की  जा  रही  ओर

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  ने  कौन  से  सुधारात्मक  कदम  उठाये  हैं  ?

 पर्यावरण  झोर  वन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  :  ओऔर  उत्तर
 प्रदेश  सरकार  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  ओर  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 स्वर्गोय  राजोव  गांधी  का  राष्ट्रोय  स्मारक

 ]

 2674.  श्री  भ्रन्वारासु  इरा  :

 क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  श्री  राजोव  गांधी  को  स्मृति  में  श्रीपे  राम्बुदूर  जहां  पर  उनकी  हत्या  कर  दी  गई

 एक  राष्ट्रीय  स्मारक  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 (a)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  कया  है  ?

 धहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  और

 भ्रीपैराम्बुदूर  जहां  पर  भूतपूर्व  प्रधानमंत्री  श्री  राजीव  गांधी  की  हत्या  कर  दी  गई  एक  राष्ट्रीय
 श्मारक  बनाने  के  लिए  भारत  सरकार  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  तमिलनाडु  सरकार  ने  स्थल

 बर  एक  हमारक  बताने  का  निर्णय  लिया  है  जिशके  लिए  उन्होंने  भूमि  का  अधिग्रहण  पहले  से  हो  कर

 लिया  है  ।
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 पुनरोक्षा  सप्निति  की  सिफारिशें

 2675.  भ्रो  धस्यारासु  इरा  :

 श्ीमतो  गोता  सश्र्जी  :

 क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  केन्द्रीय  विद्यालय  पर  पुनरीक्षा  समिति  जिसने  तीन  वर्ष  पूर्व  अपनी  रिपोर्ट

 प्रस्तुत  कर  दी  की  सिफारिशों  में
 से  कुछ  या  किसी  सिफारिश  को  कार्यान्वित  करने  का  विचार

 और

 (a)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 मानव  संसाधन  बिकास  मंत्रो  प्रजु  न  :  और  (a)  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन

 समीक्षा  समिति  की  सिफारिशों  की  सरकार  हारा  गठित  प्राधिक्ृृत  समिति  द्वारा  जांच  को  गई

 शासी  मंडल  ने  समीक्षा  समिति  की  सिफारिशों  तथा  प्राधिकृत  समिति  की  टिप्पणियों  को  नोट  किया  है
 तथा  सरकार  के  सुझावों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  समीक्षा  समिति  की  सिफारिशों  के  कार्यान्वयन  के  सरीके

 सुझाने  हेतु  एक  उप  समिति  गठित  की

 क्ेम्त्रीय  विद्यालय  में  किसो  एक  कक्षा  हेतु  विशाथियों  को  स्वीकृत  संख्या

 2676.  श्रो  पध्रस्थारासु  इरा  :

 डा०  सुधोर  राय  :

 क्या  मानव  संसाधन  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  विद्यालय  की  किसी  एक  कक्षा  के  एक  कक्ष  में  छात्रों  के  प्रवेश  के

 लिए  कोई  सीमा  निर्धारित  की  गयी  है  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 कपा  सामान्य  रूप  |से  महानगरों  और  विशेष  रूप  से  दिल्‍ली  के  केन्द्रीय  विद्यालयों  में

 स्वीकृत  संख्या  5८  से  80  छात्र  तक  बढ़  गयी  और

 यदि  तो  ऐसे  विद्यालयों  अतिरिक्त  कक्ष  न  खोलने  या  दूसरी  पारी  न

 प्रारंभ  किये  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 मानव  सं  भाधम  विकास  मंत्री  केन्द्रीय  विद्यालयों  में  एक  कक्षा  के VE

 एक  अनुभाग  में  छात्रों  की अधिकतम  निर्धारित  संख्या  35  है  सिवाय  उत्तर  पूर्वी  क्षेत्र  क ेजहां  अधिकतम

 निर्धारित  संख्या  40

 जी  यह  सही  है  कि  दिल्‍ली  सहित  महानगरों  के  कुछ  केन्द्रीय  विद्यालयों  में  एक

 अनुभाग  में  छात्रों  की  संहया  50  अथवा  इससे  ज्यादा  तक  पहुंच  गई

 ऐसी  अवस्थापना  सुविधाओं  और  कामिकों  की  अनुपलब्धता  तथा  दाखिले  की  बढ़ती  हुई

 सांग  के  कारण  है  ।

 गर्भवती  महिलाधों  में  कुपोषण
 ह

 2677.  भ्रौ  थो०  शोमताहीश्थर  राव  वाडडे  :
 हा

 क्या  स्वास्थ्य  भोर  परिवार  कल्याण  मंत्री  बह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 154



 2।  1913  लिखित  उत्तर

 ऐसी  गर्भवती  महिलाओं  की  प्रतिशतता  कितनी  है  जो  क्रपोषण  के  कारण  जो  शारीरिक

 रूप  से  अपूर्ण  बच्चों  को  जन्म  देती

 संघ  सरकार  की  उन  योजनाओं  का  ब्योरा  क्या  है  जो  गरभंवती  महिलाओं  को  सहायता
 के  लिए  तेयार  की  गई

 क्‍या  इन  सेवाओं  के  कार्यकरण  के  बारे  में  कोई  अध्ययन  कराया  गया  है  और  यदि  तो

 हस  अध्ययन  की  रिपोर्ट  का  ब्यौरा  क्या  और

 तत्संबंधी  लक्ष  समूहों  को  इनसे  कितना  लाभ  हो  रहा  है  ?

 स्वास्थ्य  ग्रोर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डी०  के०  तारादेवो
 :  गर्भवती  जो  कुपोषण  की  वजह  से  शारीरिक  रूप  से  अपूर्ण  बच्चों  को  जन्म

 देती  क ेसही  प्रतिशत  का  पता  नहीं  तथापि  राष्ट्रीय  पोषण  हैदराबाद  द्वारा  आयोजित
 अध्ययन  यह  दर्शाते  हैकि  महिलाओं  के  :  5  प्रतिशत  उल्पन्न  शिशु  जन्म  के  समय  कम  वजन  (  /500  ग्राम

 के  होते  है  जो  कि  गर्भवती  महिलाओं  में  कुपोषण  दर्शाता

 देश  में  गर्भवती  महिलाओं  में  पोषणिक  रक्‍्ताल्पता  के  विरुद्ध  रोग-निरोधन  योजना  शुरू
 की  गई  जिसमें  प्रतिवर्ष  300  लाख  महिलाओं  को  कवर  किया  जाता  इस  योजना  के

 प्रत्येक  गर्भवती  को  100  दिनों  के  लिए  एक  गोली  अयरन  और  एक  फॉलिक  एसिड  को  दो  जाती

 है  जिसमें  60  मि०ग्रा०  एलीमेंटरी  आयरन  और  0.5  एम०  सी०  फॉलिक  एसिड  होता

 सी०  डो०  एस०  योजना  24  लाख  माताओं  को  उनके  पोषण  स्तर  को  सुधारने  के  लिए
 पोषण  सहायता  प्रदान  करती  घरेलू  महिलाओं  को  पोषण  परिस्थितियों  और  घरेलू  उपभोग  के  लिए

 फ्रड  प्रोसेसिंग  को  सुधारने  के  लिए  67  क्षेत्रीय  एककों  के  जरिए  पोषण  शिक्षा  ओर  प्रशिक्षण
 का  अलग  कार्यक्रम  चलाया  गया  यह  पोष्टिक  खाद्य  पदार्थों  के  पुष्टिकरण  भौर  स्ुद्धि
 इत्यादि  में  भी  सहायता  करता  है  ।

 ओर  योजना  न्यूट्रीशन  फाउंडेशन  ऑफ  इंडिया  और  अखिल  भारतीय

 आयुविशाम  संस्थान  की  केन्द्रीय  तकनीकी  समित्ति  द्वारा  आयोजित  भाई०  सी०  डी०  एस०  योजना  के

 मूह्यांकन  अध्ययन  दशाते  हैं  कि  देश  में  गम्भीर  कुपोषण  की  घटनाएं  कम  हो  रही  जन्म  के  समय

 बच्चों  के  वजन  में  वृद्धि  पाई  गई  है  ओर  उनमें  विटामिन  की  न्यूनता  ओर  रक्‍ताल्‍्पता  में  भी  कमी

 हुई  है  ।

 साम/जिक  तथा  झ्राथिक  रूप  से  पिछड़  बर्ग  के  कल्याण  पर  छर्ज  को  गई  राशि

 2678.  भ्रो  बो०  शामनाद्रोदवर  राव  वाडडे  :

 क्या  कल्याण  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  पिछड़े  वर्ग  तथा  आधिक  रूप  से  कमजोर

 अल्पसंख्यक  तबकों  के  गरोब  तथा  जरूरतमंद  लोगों  के  कल्याण  पर  केन्द्र  सरकार  द्वारा

 1989-90  के  दोरान  श्रेणी-वार  खर्च  कितनी  धनराशि  खर्च  की  गई  ओर

 ऐसी  कल्याण  योजना  ओं  द्वारा  लाभान्वित  व्यक्तियों  को  कैंजीवार  हंढेशा  क्‍या  है  ?
 पु

 कल्याण  संत्रो  सोतारास  भारत  सरकार  के  कल्येंशि  मंत्रालने  द्वारा
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 1989-90  के  दौरान  अनुसूचित  अनुसूचित  जनजाति  के  कल्याण  पर  निम्नलिखित  राकशियां  ब्यय
 की  गई  :--

 इयय  को  गई  राशियां

 अनुसूचित  जाति  338.86  करोड़  रुपए

 अनुसूचित  जनजाति  28.2.  करोड़  रुपए

 इसके  अतिरिक्त  राज्यों  की  अनुसूचित  जातियों  के  लिए  विशेष  संघटक  तंत्र  के  माध्यम  से

 2108.06  करोड़  रुपए  खर्च  किए  गए  और  राज्यों/संघ  राज्यक्षेत्रों  की  आदिवासी  उपयोजना  हेतु
 विशेष  वित्तोय  सहायता  पर  205.50  करोड़  रुपए  व्यय  किए  गए  ।

 1989-90  के  24,42,954  अनुसूचित  जाति  परिवार  और  10.25  लाख

 अनुसूचित  जनजाति  परिवार  लाभान्वित

 झ्रपाहिज  झोर  विकलांग  ध्यक्षियों  के  लिए  विद्यालय

 2679.  श्री  वोरेख  सिह  :

 श्री  रमेश  चनन्‍्द  तोमर  :

 श्री  भगवान  शंकर  रावत  :

 श्रीमती  महेन्द्र  कुमारो  :

 बया  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अपाहिज  ओर  विकलांग  व्यक्तियो  के लिए  अब  तक  कितने  विद्यालय  खोले  और

 ऐसे  विद्यालय  कब  तक  देश  के  प्रत्येक  जिले  में  खोल  दिये  जायेंगे  ?

 कल्पाण  मत्री  सोताराम  :  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  देश  में  सरकार
 तथा  स्वेच्छिक  क्षेत्रों  द्वारा  स्थापित  विकलांगों  तथा  अपंगों  के लिए  1037  विशेष  विद्यालय
 वार  सूचना  संलग्त  विवरण  में  दी  गई

 सरकार  द्वारा  ओर  विशेष  विद्यालय  खोलना  संसाधनों  की  उपलब्धता  द्वारा  निर्धारित
 होगा  ।

 विवरण
 ..

 क्र  सं०  राज्य/संब  राज्य  का  नाम  विकलांगों  तथा  अपयों  के  लिए
 विशेष  विद्यालयों  की  संख्या

 न्‍स-मममम»«मक-मभ  «अमर  म९मक«  +»भ++++++++++++““+++““+  ++++++-क  5फड5डसफ<<फफफफफउ  इ<क्‍कचपयकस्‍न्‍कस्‍अस्‍्-ससुं्ंेो--क.....
 1  2  8

 1,  आंध्र  प्रदेश  51
 2.  अरुणाचल  प्रदेश  बन

 3.  असम  8
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 1  2  3

 4  बिहार  nn  कक  रोफओकशोीशाजओ
 5  गोवा  9

 6  गुजरात  90

 है  हरियाणा  7

 8.  हिमाचल  प्रदेश
 9  जम्मू  और  कश्मीर  5

 11.  कर्नाटक  75

 12.  केरल  ०१6

 13.  मध्य  प्रदेश  229

 14,  महाराष्ट्र  229

 15.  मणिपुर  व

 16.  मेघालय  1

 17.  मिजोरम
 18  नागालेंड  ]

 19.  उड़ीसा  38

 20.  पंजाब  20
 20.  राजस्थान  22

 22.  सिक्किम  131

 22.  तमिलनाडु  4
 23.  भिपुरा  4
 24.  उत्तर  प्रदेश  49

 25,  पश्चिम  बंगाल  0०5
 संघ  राज्य  क्षेत्र

 26.  अण्डमान  एवं  निकोबार  द्वीप  समूह
 27.  चण्डो  गढ़  4

 28.  दादर  एवं  नगर  हवेली  —

 29.  दिल्ली  ३36

 30.  दीब  ओर  दमन  _

 31.  लक्षद्वी  प

 32.  पांडिचरेरी  3

 कुल  1,037
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 ——___  .....

 मध्य  राजस्थान  शोर  गुजरात  में  भ्रोर  केस्द्रोप  विद्यालयों  को  स्थापना

 2680.  थ्रो  महेश  कुमार

 श्री  रमेश  खन्द  तोमर  :

 थो  बलराज  पासो  :

 शोमती  सुत्रित्रा  महाजन  :

 श्रोमतो  महेन्द्र  कुमारों  :

 क्या  भाव  संसाधन  विकास  मसंगोी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  मध्य  राजस्थान  ओर  उत्तर  प्रदेश  को  सरकारें  संघ  सरकार  से  और
 कंन्द्रीय  विद्यालयों  की  स्थापना  के  लिए  अनु रोध  करती  रही

 यदि  तो  उपरोकत  प्रत्येक  राज्य  क॑  और  कन्द्रीय  विद्यालय  खोलने  के  आज  तक  के
 लम्बित  पड़े  प्रस्तावों  की  संख्या  कितनी  और

 संघ  सरकार  के  पास  लम्बित  पड़े  प्रस्तावों  को कब  तक  स्वीकृति  मिल  जायेगी  ?

 सानव  ससाधन  विकास  मंत्री  झ्ज  न  से  कंन्द्रीय  विद्यालय  खोलन  ,
 प्रायोजक  एजेंसियों  द्वारा  भूमि  अपेक्षित  सुविधाओं  को  व्यवस्था  सहित  सभी  तरह  से  थरणं  प्रस्वावों  की
 उपलब्धता  ओर  संसाधनों  की  उपलब्धता  तथा  प्रशासनिक  मुद्दों  आधारित  होता

 राजस्थान  और  उत्तर  प्रदेश  सरकारों  के  प्रस्तावों  के  सम्बन्ध  में  स्थिति  संलग्न  विवरण  में
 दी  गई  है|

 विवरण

 मध्य  राजस्थान  और  उत्तर  प्रदेश  में  केन्द्रीय  विद्यालय  खोलने  के
 प्रस्तावों  के  ब्योरे

 ऋ०  स्थान  का  नाम  सुविधाभों  क॑  ब्योरे

 भूमि  अस्थायी  रिहायशी
 मे ं)  उप०  भपे०|उप०

 उप०
 ___  अ्वार्टरोंका  %)

 कक्‍्वार्टरों का  ९८  )

 __  फ
 ]  2  3  4  5  6  7  8

 ..

 गुजरात

 1...  हिम्मत  नगर  15  12  12  12  50%  6

 जिला  साब  रकंठा

 सध्य  प्रवेश

 2.  रायपुर  15  15  12  06  50%  50%
 )
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 $  ]0  का  बचन  दिया

 2  3  4

 3.  बालाधषाट  13  15

 4.  देवास  1:  )5

 5.  घार  15  श्न्य

 6.  सागर  15  ।3

 7.  सिद्धी  15  15

 8.  दमोह  15  15

 9.  सतना  15  14

 10.  मंदसौर  )5  15

 राजस्थान

 जिला  15
 अजमेर

 1?  खंडेला  15.  झ्न्य

 2  3  4

 03...  चित्तोडगढ़  1:  शून्य

 14.  धौलपुर  15  श्न्य

 85...  कोटा  15...  शून्य

 16.  दौसा  15  झ्न्य

 17.  टोंक
 15  शून्य

 18.  डुंगरपुर  15  शून्य

 19...  सिरोही  15  श्न्य

 20.  बंदी  ee  शून्य
 उत्तर  प्रवेश

 21.  सराय
 जिला  बुलंदशहर  15  झ्न्य

 22,  जिला

 घाजियाबाद  15  श्भ्य

 32.  बलिया  15  5.80

 24.  देवरिया  15  16.5

 12

 12

 12

 लिंखित  उत्तर

 6  है

 अन्य  50%
 ०6.  50%
 22...  50%

 शून्य  50%
 19  50%
 32  50%

 12...  50%
 के  )

 शून्य  50%

 08  5.

 शून्य  50%

 6  7

 शून्य  50%

 शूय्य  50%

 शूस्य  50%

 श्र  50%

 शून्य  5०%

 झून्य  50%

 50%
 शन्य  50%

 50%

 श्न्व  50%

 बेरैक्स  50%

 26  50%
 किराये  का  आवास

 8

 50%

 50%
 3  कमरे

 श्न्य

 शून्य

 50%

 शून्य

 श्न्व

 741

 5
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 मध्य  प्रदेश  श्रोर  राजस्थान  को  प्रोढ़  शिक्षा  कार्यक्रम  के  लिए
 घनराक्षि  का  आवंटन

 26९1.  थी  महेज्ञ  कुमार  कनो  डिया  :

 श्री  बलराज  पासी  :

 श्रीपती  सुसित्षा  सहाजन  :

 श्रोमतोी  महेना  कुसारो  :

 क्या  मानव  संताधन  विकास  मन्त्रो  यह  बताने  को  क्रपा  करंगे  कि  :

 सातवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  प्रौढ़  कार्य  महिला  समाख्या  ओर  अनौपचारिक  शिक्षा
 के  लिए  मध्य  राजस्थान  ओर  उत्तर  प्रदेश  को  राज्यवार  ओर  कार्य  क्रवार  अलग  अलग
 कितनी  घनराशि  आवंटित  की

 उपयु कत  अवधि  के  दौरान  संघ  सरकार  ने  उपयुक्त  राज्यों  को कितनी  धनराशि

 क्या  उपयुक्त  राज्यों  में  स ेकिसो  राज्य  द्वारा  धनराशि  का;दुरुपयोग  किये  जाने  के  मामलों
 की  सूचना  मिली

 यदि  तो  राज्यवार  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  ह ैओर  उन  पर  क्‍या  कार्यवाहो  की  गई

 (७)  इस  कार्यक्रमों  से  राज्यवार  कितने  ब्यक्ति  लाभान्वित  भर

 उण्युकत  कार्यक्रमों  के  लिए  आठवीं  योजनावधि  के  लिए  कितनी  घनराशि  आवंटित  की
 मयो  है  ?

 पागव  संसाधन  विकास  मंत्री  प्रक्कुत  :  से  (a)  प्रोढ़  शिक्षा

 महिला  सामाख्या  ओर  अनौपचारिक  शिक्षा  के  कार्यान्वयन  के  लिए  का  आवंटन  पूर्ण  रूप  से
 आवश्यकता  पर  आधारित  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  केन्द्रीय  सरकार  ने  प्रौढ़
 शिक्षा  कार्य  क्रम  को  विभिन्‍न  योजनाओं  के  तहत  गुजरात  को  2223.15  लाख  मध्य  प्रदेश
 को  2397.39  लाख  राजस्थान  को  2475.96  लाख  ९०,  उत्तर  प्रदेश  को  4260.96  लाख

 जारी  किया  |  महिला  समाझ्या  कार्यक्रम  को  केबल  वर्ष  1988-89  में  ही  शुरू  किया  गया  और  इन
 राज्यों  में  से  मुजरात  को  इस  योजना  अवधि  के  भाग  के  दोरान  110.64  लाख  रु०  दिया
 अनौपचारिक  शिक्षा  के  केन्द्र  सरकार  ने  गुजरात  को  40.74  लाख  Go,  मध्य  प्रदेश  को
 17.  7.10  लाख  राजस्थान  को  752.50  लाख  और  उत्तर  प्रदेश  को  2463.71  लाख  रु०
 जारी  किए  ।  फभी-कभो  व्यक्तियों  से  कुछ  शिकायतें  किन्तु  जांच  करने  पर  उन्हें  निराधार  पाया

 ग्रुजरात  से  20.77  लाख  6०,  मध्य  प्रदेश  से  41.24  राजस्थान  से  21.91  लाख  और
 उत्तर  प्रदेश  से  48.50  लाख  शिक्ष॒ओं  को  प्रोढ़  शिक्षा  कार्यक्रम  में  शर्गमल  किया  गया  महिला
 समाझ्या  का  काय्य  1  00  गांवों  में  चल  रहा  इस  योजना  अवधि  के  अनौपचारिक  शिक्षा  से

 गुजरात  में  0  60  लाख  मध्य  प्रदेश  में  8.:2  लाख  राजस्थान  में  2.60  लाख  शिक्ष्‌  और
 ,  उत्तर  प्रदेश  में  15.08  लाख  जलिक्ष्‌  लाभान्वित  हुए  आठवी  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  लिए  इन

 सभी  कायंक्रमों  के  वास्ते  निधियों  क ेआवंटन  को  अभी  अन्तिम  रूप  दिया  जाना
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 दिल्‍लो  विकास  प्राधिकरण  हारा  सकानों  का  निर्माण

 2682,  भो  ताराचर्व  लण्हे  लवाल  :

 क्या  हहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  14  1991  के  इंडियन  एक्सप्रेस  में  प्रकाशित
 राइजेज  डो  ०  डी  ०  ए०  सिट्स  प्रेटीਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  क्या  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  गत  पांच  वर्षों  के दोरान  मकान  के  निर्माण
 के  निर्धारित  लक्ष्य  को  पूरा  करने  में  असफल  रहा

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  फ्लेंटों  के  निर्माण  के  संबंध  में  वायदा  पूरा  न  किये  जाने
 के  क्‍या  कारण  ओर

 आगामी  कुछ  वर्षों  के  दोरान  पर्याप्त  में  फ्लेटों  के  निर्माण  के  लिए  दिल्‍ली  बिकास

 प्राधिकरण  को  निदेश  देने  के  संबंध  में  सरकार  का  अगले  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 झहरी  दिकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एम०  :

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  गत  5  वर्षों  के  दोरान  निर्धारित  लक्ष्यों  की  तुलना  में
 बनाये  गये  फ्लेटों  की  कुल  संक््या  नीचे  दी  गई  है  :--

 बे  बनाये  गये  फ्लेटों  को  कुल  फ्लेट  बनाने  के  लिए  लक्ष्य

 1986-87  १8६28  है  कोई  लक्ष्य  निर्धारित

 पर  नहीं  किए  गए  थे  ।
 1987-88  18758  .  J
 1988-89  9  23931  21473

 1989-90  21012  21637

 1990-91  8846  12500

 वर्ष  1989-90  और  1990-91  के  दौरान  गिरावट  के  इस  प्रकार  है  :--

 (1)  बाह्य  विद्युतोकरण  कार्य  और  कनेक्शन  विलम्ब  से  पूरे

 (2)  पानी  ओर  मल-निर्यास  प्रणाली  का  विलम्ब  से

 (3)  ढेकेदारों  द्वारा  धीमी  प्रगति  ।

 आगामी  तोन  वर्षों  क  दोरान  फ्लेंटों  के  निर्माण  के  लिए  ठोस  कार्यक्रम  बनाए  गए  जो

 इस  प्रकार  है  :--

 कस  सं  ०  wi  फ्लेटों  के  निर्माण  क ेलिए  लक्ष्य

 1.  1992-93  2€000

 2.  1993-94  26500

 3.  1994-95  >6000

 88500
 +विमममक  समा
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 सकलो  श्रोषधियों  की  मरसार

 2683.  भी  ताराचग्द  खश्डेलबाल  :

 थी  बल  राज  पासी  :

 श्ोसतो  सुमित्रा  महाजन  :

 श्रीमता  महैगा  कुमारी  :

 थो  प्रभुवथधाल  कठेरिया  :

 क्या  स्थाश्थ्य  ध्ौर  परिबार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :
 कया  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  लघु  एककों  द्वारा  किए  जाने  वाले  औषधियों  और

 दवाओं  के  उत्पादन  पर  निगरानी  रखने  का  है  ताकि  नकली  औषधियों  की  बढ़ती  हुई  मात्रा  पर  नियंत्रण
 किया  जा

 ॥

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 गत  एक  वर्ष  के  दौरान  नकली  औषधियों  के  सेवन  से  देश  में  कितनी  मौतें

 क्या  सरकार  ने  देश  में  नकली  भौषध  निर्माताओं  पर  कोई  छापे  मारे  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ओर  सरकार  का  देश  में  नकली  ओऔषधिगों  की  बिक्री
 ओर  उत्पादन  को  रोकने  हेतु  क्या  कदम  उठाने  का  विधार  है  ?

 स्वास्थ्य  श्रोर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डो०  के०  ताशावेबो  :

 और  ओषध  ओर  सौन्‍्दयं  प्रसाधन  1940  ओर  उसमें  दिए  गए  निषमों  के
 अन्तगंत  देश  में  छोटे  पैमाने  की  इकाइयों  सहित  स्झी  कम्पनियों  द्वारा  बेची  गई  और
 रित  औबषधों  पर  नियम  लागू  करने  और  नियंत्रण  करने  के  लिए  राज्य  सरकारें  उत्तरदायी  हैं  ।

 छाधथ  और  ओषध  महाराष्ट्र  ने  सूचित  किया  था  कि  म॑सर्स  इन्द्रा
 बिह।र  द्वारा  विनिभित  सोड्ष्यम  वाई-कोर्बोनिट  हन्जेक्शम  के  दिए  जाने  से  बम्बई

 बम्बई  में  एक  रोगी  की  मृत्यु  हुई  ।

 ओर  (४)  पिछले  तोम  वर्षों  के  कोरान  देश  में  नकली  व्रवाहयों  के विनिर्माताओं  पर
 केन्द्रीय  औषध  निरीक्षकों  द्वारा  मारे  गए  छापों  के  ब्योरे  देने  वाला  विवरण  प्ंलरन  है  ।

 1¢2

 2
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 श्रम  न्यायालय

 2684.  श्रो  रमेश  चन्द  तोमर  :

 श्री  बलराम  पासो  ;

 श्रो  प्रभु  बयाल  कठे  रिया  :

 क्या  थम  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 )  दिल्‍ली  में  श्रम  न्यायालयों  में  इस  समय  कितने  मामले  लम्बित  पड़े  हैं  और  उनमें  से  कितने
 मामले  पांच  वर्षों  से  अधिक  समय  से  लम्सबित

 कया  दिल्‍ली  में  कुछ  और  श्रम  न्यायालयों  की  स्थापना  हेतु  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  लिए
 गए  निर्णय  को  अभी  तक  कार्यान्वित  नहीं  किया  गया  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  ओर

 दिल्‍ली  में  श्रम  और  मौद्योगिक  न्यायालयों  द्वारा  मामलों  को  तेजी  से  निपटाने  के  लिए
 क्या  उपचारात्मक  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 श्रम  सन््रालय  में  उपमंत्री  पनसिह  :  दिल्‍ली  प्रशासन  से  प्राप्त  सूचना
 के  अनुसार  30-0-1991  तक  42,216  मामले  लम्बित  जिनमें  से  3911  मामले  5  साल  से  अधिक
 समय  से  लम्बित

 1990.9)  के  दौरान  सहायक  कमंचारियों  सहित  दो  श्रम  न्यायालय  संस्वीकृत  किए  गए
 जेसे  ही  दिल्‍ली  उच्च  न्यायालय  द्वारा  न्यायिक  अधिकारी  उपलब्ध  कराए  ये  न्यायालय

 कार्य  करना  शुरू  कर

 दिल्‍ली  प्रशासन  ने  सूचित  किया  है

 (')  औद्योगिक  न्यायाधिकरणों  और  श्रम  न्यायालयों  के  समक्ष  मामलों  के  शीघ्र  निपटाने  में

 भडचनों  को  दूर  करने  के  लिए  समीक्षा  की  गई

 (ii)  श्रम  न्यायालयों  में  रिक्त  पदों  को  भरने  के  लिए  दिल्‍ली  उच्च  न्यायालय  के  परामश्श  से
 उपाय  किए  जा  रहे  और

 (iii)  सरांघन  अधिकारियों  को  औद्योगिक  विवादों  को  निपटाने  के  लिए  साथंक  प्रयास  करने
 को  कहा  गया  है  ताकि  अधिनिणंय  के  लिए  औद्योगिक  अधिकरणों  और  श्रम  म्यायालबों
 में  भेजे  गए  मामलों  को  कम  किया

 बिहार  सें  धन  भ्राविवासियों  को  भूमि  सॉंपना

 ]

 2685.  भ्रो  ललित  उरब  :

 क्या  पर्यावरण  श्रोर  वन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  बिहार  में  छोटा  नागपुर  और  सन्थाल  परगना  में  वन  भूमि  क्षेत्र  कितना

 कितने  वन  भूमि  क्षंत्र  में  आदिवासी  लोग  पिछले  दस  ब्षों  से  खेती  करके  अपनी

 बाजी  विका  कमा  रहे
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 क्‍या  सरकार  का  विचार  आदिवासी  लोगों  को  उक्त  वन  भूमि  क्षत्र  का  मालिकाना  हक
 देने  का  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 पर्यावरण  धोर  वन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कम्तल  और  बहार  राज्य
 के  छोटा  नागपुर  ओर  सन्धाल  परगना  क्षत्रों  में  वन  क्षत्र  ओर  पिछले  दस  बर्षों  से  जनजातियों  हवारा

 जोते  जा  रहे  वनक्षत्र  से  संबंधित  सही  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सदन  के  पटल  पर  रख  दी

 जाएगी  ।

 और
 1

 )  भारत  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  को  उनपाञ्न  मामलों  में  वन  भूमि  पर
 अवध  कब्जों  को  नियमित  करने  के  बारे  में  दिशा-निर्देश  जारी  कर  दिए  है  जहां  राज्य  सरकारों  ने
 पात्रता  मापदण्ड  बना  लिए  थे  और  अंबध  कंब्जों  को  नियमित  करने  का  निर्णय  ले  लिया  लैकिन

 जिसको  24-10-1980  को  वन  1५80  वन  जाने  के  कारण  कार्थान्वित  नहीं
 किया  जा  24-10-1980  के  बाद  किए  गए  अवेध  कब्जों  को  नियमित  नहीं  किया  जाता

 झांगमवाड़ो  योजनाएं

 2686.  श्री  ललित  उरांब  ;

 बया  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बसाने  की  क्ुपा  करेंगे  कि  :

 )  देश  से  आंबनबाड़ियों  को  राज्यवार  संख्या  कितनी  और

 (3)  इस  योजना  के  अम्तगंत  गत  तीन  वर्षों  में  राज्यवार  कितनी  धनराशि  आंवंर्टित  की

 गई

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  कार्य  श्रोर  लेल  कद  विमाण  तथा  मीहला  प्रौर  बाल
 विकास  में  राज्य  मत्रो  ममता  :  31-7-91  की  स्थिति  के  अनुसार  देश
 में  केन्द्रीय  क्ष त्र  में  स्वीकृत  आंगनवाड़ियो  की  कुल  संख्या  दशानि  वाला  संलग्न  है  ।

 एिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  केन्द्रीय  प्रायोजित  समेकित  बाल  विकास  सेवा  योजना  के
 अस्तगंत  राज्यवार  आबंटित  घनराश  दशाने  बाला  संलग्न

 31-7-1991  की  स्थिति  अनुसार  केन्द्रिय  प्रायोजित  समेकितब।ल
 बिकास  सेंवा  परियोजनाओं  में  स्वीकृत  जभनव।ड़ियों

 को  राज्यवार  संख्या  दशनिवाला  विवरण

 ऋम  राज्य/कै०शा  ०  प्र०  का  नाम  स्वीकृत  भंगनवाड़ियों  की  संख्या

 1  2  कि

 1,  आंध्र  प्रदेश  18310

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  142
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 2  4

 3.  अप्तम  73074

 4  बिहार  25291

 5  गोवा  1100

 6
 गुजरात

 17765

 7  हरियाणा  5316

 8.  हिमाचल  प्रदेश  3597

 9.  जम्मू  और  कश्मीर  3371

 10.  कनटिक  21955

 11.  केरल  8472

 1:.  मध्य  प्रदेश  26043

 13.  महा  राष्ट्र
 26227

 (4.  मणिपुर
 2102

 15.  मेघालय
 1650

 16.  मिजोरम  1139

 )7.  नागालेंड  2065

 18.  उडीसा  11823
 3

 पंजाब  6904

 20  राजस्थान  14700

 21.  सिक्किस  ३81

 22.  तमिलनाडु  11628

 23.  त्रिपुरा  2479

 24,  उत्तर  प्रदेश  35978

 235.  पश्चिमी  बंगाल  25604

 26.  अंडमान  ओर  निकोबार  द्वीप  समूह  245

 27...  चंडीगढ़  200

 28.  दादर  और  नागर  हवेली  125

 ३9...  दिल्ली  27
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 1  है  3

 30.  दमन  और  द्वीव  79

 31.  लक्षद्वीप  60

 32.  पांडिचेरी  695

 भारत--कुल  योग  :  286947

 समेकित  बाल  विकास  सेवा  योजना  के  सतत्‌  कार्यान्वयन  के

 लिए  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  राज्यों  को  जारी  की  गई
 केन्द्रीय  अनुदान  राशि  का  राज्य-वार  ब्यौरा

 दर्शाने  वाला  विवरण

 लाखों  में  )

 राज्य|कि०्शा०प्र०  का  नाम  1988-89  1989-00  1990-91

 1  2  3  4  5

 का  आंध्र  प्रदेश  1186.59  957.83  1157.95

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  124.67  96.04  136.80

 3.  असम  457.91  7  543-61  762.91

 4.  बिहार  1201.15  1374.47  2383.01

 5.  गोवा  93.76  112.99  145.05

 6.  ग्रुजरात  1513.29  1170.40  1801.49

 7,  हरियाणा  414.97  408.77  444.24

 8.  हिमाचल  प्रदेश  266.81  216.46  342.05

 9...  जम्मू  ओर  कश्मीर  143.90  189.90  313.14

 10.  कनटेक  926.16  1048.74  1217.43

 11.  केरल  625.15  566.56  931.50

 12...  मध्य  प्रदेश  1242.67  1390.29

 13.  महाराष्ट्र  1282.58  1670.94 ५4  2444,8 8

 मणिपुर  133.29  198.65  209.69

 15.  मेघालय  128.53  133.23  {179.92

 16.  विजोरम  136.54  156.45  229.91



 a
 £-  :]  191%  )

 च

 2  3

 17.  नागालैंड  181.41

 18.  उड़ीसा  4  .,5.83

 »  19.  पंजाब  513.00

 20.  राजस्थान  787.00

 21.  सिक्किम  31.00

 22.  तमिलनाडु  529  91

 23.  त्रिपुरा  130.37

 ली  24.  उत्तर  प्रदेश  1493.13

 25.  पश्चिम  बंगाल  1.167.01

 26.  अण्डमान  और
 निकोवार  द्वीप  25.00

 27.  चण्डी  गढ़  21.50
 १

 28.  दादर  और  नगर  हवेली  11.00

 29.  दमन  और  द्वीव  8.00

 $0.  बिल्ली  287.5

 31.  लक्षद्वीप  6.00

 32.  पांडिचेरी  55.13

 ल्‍ा  योग  :  16200  28

 लिखित  उर

 4

 18.233  231.82

 941.17  923.54

 410,36  589.48

 888.40  1270.69

 37.78  53.12

 845.73  1155.32

 213.01  120.01

 2238.76  2422.89

 18  3.17  1693.57

 ५7.00  27.36

 21.00  24.00

 11.00  12.70

 8.00  8.00

 291,12  373.62

 6.00  6.42

 65.00  70.00

 18003.11  23500.00

 ट्राइबल  सब-प्लान  एण्ड  स्पेशल  कम्पोर्नेट  प्लान

 2687.  भी  ललित

 क्‍या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  गत  तीन  वर्षो  के  दौरान  बिहार  को  ट्राइबल  सब-प्लान  एंड  स्पेशल  कम्पोर्नेट  प्लान
 पोजना  के  अंतगंत  कितनी  घनराशि  आवंटित  की  गयी  और

 बिहार  में  उक्त  अवधि  के  दोरान  हस  परियोजना  के  अंतगंत  लाभान्वित  परिवारों  का

 जिलाबार  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 कल्याण  मंत्री  :  कल्याण  अनुसूचित  जातियों  तथा

 ल[पूचित  जनजातियों  के  आदिवासी  उपयोजना  तथा  विशेष  घटक  योजना  में  विशेष  केन्द्रीय

 सहायता  के  अंतगंत  एक  योजना  के  कप  में  निधियों  का  आबंटन  करता  राज्य  सरकारों  को  केन्द्र
 प्राथोजित  योजनाओं  के  अधीन  भी  निधियां  आबंटित  की  जाती  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  विशेष
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 केन्द्रीय  सहायता  तथा  केन्द्र  प्रायोजित  योजनाओं  के  अंतग्रंत  बिहार  को  आबंटित  की  गई  राशियां  निम्न
 प्रकार  है  :  --

 यर्ष  आदिवासी  बिशेष  संघटक  अनुसूचित  जाति  तथा

 हेतु  अनुसूचित  जनजाति  के

 विशेष  केन्द्रीय  लिए  केन्द्र  प्रायोजित

 योजनाएं

 1988-89  24.72  16.37  7.45

 1989-90  27.72  16.18  19.87

 1999-91  29.32  22.46  9.20

 लाभान्वित  परिवारों  के  जिलावार  ब्यौरे  एकन्र  किए  जा  रहे  हैं  और  सभा  पटल  रख

 दिए

 भारत  उत्स

 ]

 2688.  शभ्रोमतो  बासव  राजदवरो  :

 क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  क्वपा  करेंगे  कि  :

 कया  हाल  में  अमेरिका  में  भारत  के  सांस्कृतिक  उत्सव  का  उद्घाटन  किया  गया

 क्या  छह  वर्ष  पूर्व  ऐसा  ही  एक  उत्सव  अमेरिका  की  सरकार  ने  आयोजित  किया

 यदि  हां  तो  ये  उत्सव  भारत-अमेरिकी  संबंधों  को किस  सीमा  तक  सुवृढ़  बनाते  हैं  ?

 मारदय  संसाधम  विकास  संत्री  ग्रजुन  :  सरकार  ने  हाल  हो  में  संयुक्त  राज्य
 अमेरीका  में  भारत  का  सांस्कृतिक  उत्सव  आयोजित  नहीं  किया  यह  पता  लगा  है  कि  ऐसा
 ही  एक  सांस्कृतिक  उत्सव  संयुक्त  राज्य  अमरीका  में  श्यित  दो  निजी  संगठनों  द्वारा  आयोजित  किया
 गया

 ओर  सरकार  ने  संयुक्त  राज्य  अमरीका  में  भारत  महोत्सव  1985  से  198
 अन्त  तक  आयोजित  किया  इसके  बदले  में  संयक्त  राज्य  अमरीका  द्वारा  भारत  में  कोई  उत्स

 प्रायोजित  नहीं  किया  सरकार  द्वारा  आयोजित  भारत  महोत्सव  द्विपक्षीय  सांस्कृतिक  संबंध  सुदृढ़
 बनाने  में  तहायक  हुआ  है  ओर  इससे  संयुक्त  राज्य  अमरीका  के  लोगों  की  भारतीय  कला  एवं  संस्कृति
 के  बारे  में  जानकारी  बढ़ी

 महिला  कल्याण  पर  ह्ध्ययन  रिपोर्ट

 2689,  श्रीमतो  बासव  राजेदवरो  :

 क्या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  महिला  कल्याण  शताड्दी  वर्ष  में  राष्ट्रीय  शिक्षण  योजना  और  प्रशासन  संस्थान  ने
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 #  अध्ययन  रिपोर्ट  तैयार  को

 यांद  तो  उसको  प्रमुख  विशेषतायें  क्या

 क्‍या  सरकार
 ने  अध्ययन  को  सिफारिशों  को  जांच  कर  लो

 क्‍या  सरकार  का  बिचार  महिला  कल्याण  हेतु  कोई  नया  पेकेज  देने का  विचार  ओर

 (5)  यदि  ता  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 ॒  सानव  ससाधन  विकास  मंत्रालय  काय  शोर  खेलकूद  विभाग  तथा  महिला  प्लोर  बाल
 »  विकास  विमागण  )  में  ममता  :  और  राष्ट्रीय  योजना

 और  प्रशासन  नई  दलली  ने  19५90  मे  ओर  विकासਂ  नामक  एक  अध्ययन  रिपोर्ट
 प्रकाशित  की  है  ।

 पु  यह  रिपोर्ट  जिला  स्तरीय  आंकडों  पर  आधारित  है  ओर  इसमे  महिलाओं  की  समृद्धि  के  स्तरों

 के  विभिन्‍न  पहलुओ  को  लिया  गया  ज॑से  कि  जनसंछथा  वंबाहिक  प्रजनन  स्थिति  ऑर
 आधिक  कार्य  कलाप  इत्या।द  रिपोर्ट  के  मुख्य  निष्क  ष॑  इस  प्रकार  हैं  :---

 ॥  (  यहा  दश  ने  महला  विकास  के  विभिमन  क्षेत्रों  में  महत्वपूर्ण  प्रगति  का  फिर  भो
 अभी  बहुत  कुछ  करना  है  ।

 (2)  महिला  विकास  के  विभिन्‍न  क्षत्र  परस्पर  निर्भरता  को  पद्धति  में  आपस  में  जुड़  हुए  हैं  ।

 (:)  144  जिल  ऐसे  है  जिन्हे  महिलाओं  को  सामाजिक  प्रगति  के  सम्बन्ध  में  पिछड़े  जिले  कहा
 जा  सकता

 है  ।

 ह  (4)  इन  144  जिलो  म  स  1८2  जिले  आंध्र  मध्य  राजस्थान  ओर
 उत्तर  प्रदेश  १  पांच  राज्यों  में  है  ।

 (5)  महिला  विकास  के  लिए  नियोजन  कार्यों  में  पिछड़े  जिलों  को  प्राथमिकता  दी  जानी
 चाहिए  ।

 (6)  महिला  विकाप्त  के  लिए  समाकत  प्रयास  क्षेत्र-विशेष  के  लिए  करने  अपेक्षित  ६
 से  (४)  इस  रिपोर्ट  का  प्रयोग  प्राथमिकता  वाले  ऐसे  क्षेत्रों  के  बयन  के  लिए  किया  जा

 भर  रहा  है  जिन्हें  महिलाओं  के  विकास  के  लिए  सरकार  क॑  मोजुक्षा  कार्यक्रमों  ओर  नये प्रयासों  के  अन्तगंत

 है  कवर  जाना  जेसे  कि  महिलाओं  के  विकास  के  लिए  समेकित  कार्यक्रम  भौर  महिलाओं  के  लिए ..
 मेशनल  कंडेट  फण्ड  की  स्थापना  करना  ।

 कताटक  में  भारतीय  जनसंरु्या  परियोजना  का  कार्यान्वयन

 2630.  श्रोमतो  बासव  राजेंश्वरो  :

 क्या  स्वास्थ्य  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  को  कुपा  करेंगे  कि  :

 कया  बिश्व  बेंक  से  सहायता-प्राप्त  भारतीय  जनसंख्या  परियोजना  को  कननांटक  में  लागू
 किया  जा  रहा

 यदि  ती  रय।जना  में  शामिल  किए  गए  जिलों  के  नाम  क्या
 क्‍या  कनेटिक  को  सरकार  ने  मंजूर  की  गयी  परियोजना  में  संशोधन  किया  है  और  उसमें
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 दक्षिण  कनारा  जिले  को  शामिल  किया

 यदि  तो  क्या  संघ  सरकार  इस  संशोधन  से  सहमत  भोर

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 स्वस्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डो०  के०  तारावेबी
 :  हां  ।

 १रियोजना  में  शामिल  |जले  धारवाड़  ओर
 बेलगाम  ।

 से  कर्नाटक  सरकार  ने  नए  जिलों  में  भारत  जनसंख्या  परियोजना  के  विस्तार  के  लिए
 दक्षिण  कनारा  जिले  को  शामिल  करने  के  लिए  पूरक  प्रस्ताव  में  सिफारिश  की  थी  ।  संसाधनों
 की  कठिनाइयों  के  कारण  पुरक  प्रस्ताव  को  कार्यान्वित  नहीं  किया  जा  सका

 केरल  में  हाथियों  की  हत्या

 26५].  श्री  बो०  एस०  घिजयराधवन  :

 क्या  पर्यावरण  श्रौर  बन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केन्द्रीय  सरकार  को  केरल  राज्य  में  बड़े  ऐमाने  पर  वनों  की  कटाई  और  वन्यजीवों
 को  विशेषकर  अभया  रण्यਂ  में  हाथियों  की  हत्या  किए  जाने  की  जानकारी  और

 )  याद  तो  इस  अभयारण्य  की  सुरक्षा  हेतु  सरकार  द्वारा  क्‍या  कार्यवाही  की  गई
 करने  का  विचार  है  ?

 पर्यावरण  ओर  बन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  :
 रण्यਂ  में  बड़े  पेमाने  पर  वन  कटाई  अथवा  पशुओं  के  चोरी-छिपे  शिकार  किए  जाने  को  कोई  सूचना
 नहीं  है  ।  अभयारण्य  के  भीतर  1990  में  एक  हाथी  के  मारे  जाने  की  सूचना  मिली  किन्तु
 1991  में  अभयारण्य  के  भीतर  हाथियों  के  अवंध  रूप  से  मारे  जाने  का  कोई  मामला  प्राप्त  नहीं

 हुआ  है  ।

 परमबिकुलम  वन्यजीव  अभयारण्य  में  पशुओं  के  अवेध  रूप  से  मारे  जाने  अथवा

 नाशन  के  विरुद्ध  सुरक्षा  उपाय  करने  के  लिए  वन्यजीव  कमंचारियों  द्वारा  अभयारण्य  में  नियमित  गश्त
 लगाई  जातो  है  ।  भारत  सरकार  ने  चोरी-छिपे  शिकार-विरोधी  आधारभूत  ढचि-जेसे  अग्नि-शस्त्र
 तथा  बन  गाड़े  चोकियों  के  नर्माण  आदि  पर  बल  देने  के  लिए  राज्य  सरकार  को  केन्द्रीय  सहायता
 प्रदान  की  है  ।

 केरल  में  नए  प्रायुवंविक  प्रस्पताल

 2692.  भरी  बो०  एस  ०  विजयराधवत्त  :

 क्या  स्वास्थ्य  श्लोर  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 में  सरकार  तथा  केन्द्रीय/राज्य  गैर-सरकारी  निकायों  द्वारा  कितने  आयुर्वेदिक
 अस्पताल  भोर  कितने  आयुर्वेदिक  शिक्षण  संस्थाएं  चलाई  जा  रही
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 2!  1913  लिखित  उत्तर

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  केरल  में  आठवों  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  नए

 आयुर्वेदिक  अस्पताल  और  आयुर्वेदिक  शिक्षण  संस्थाएं  स्थापित  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रातय  में  राज्य  मन्त्री  डी०  के०  तारादेवी
 सिद्धाब  )  :  केरल  सरकार  से  प्राप्त  हुई  सूचना  के  अनुसार  )10  सरकारी  आयुर्वेदिक
 3  सरकारी  आयुर्वेदिक  कालेज  और  प्राईवेट  सेक्टर  के  ८  आयुर्वेदिक  कालेज  हैं  ।  प्राईवेट  प्रतिष्ठानों
 द्वारा  चलाए  जा  रहे  आयुर्वेदिक  अस्पतालों  को  संख्या  ज्ञात  नहीं  है  ।

 और  चिकित्सा  सहायता  देना  और  आयुर्वेदिक  कालेजों  की  स्थापना  करना  मूल  रूप
 में  राज्य-विषय  इस  समय  इस  मंत्रालय  द्वारा  केरल  राज्य  में  नए  आयुर्वेदिक  अस्पताल  ओर  संस्थाएं
 स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 केरल  राज्य  में  चर्च  ध्रोर  स्मारक

 2693.  श्री  बी०  एस०  विजयराधबन  :

 क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  केरल  में  भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  विभाग  के  अन्तर्गत  प्राचीन

 स्मारक  और  अन्य  ऐतिहासिक  महत्व  की  कितनी  इमारतें  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  जिलावार  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  पभ्र्जन  :  और  केरल  में  केन्द्रीय  संरक्षित

 स्मारकों/स्थलों  की  जिलावार  सूची  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 बि।रण

 केरल  में  केन्द्रीय  संरक्षित  स्मार  कों/स्थलों  की  सूची

 ऋ०  सं०  स्थान  स्मारक/स्थल  का  नाम

 2  3  4

 जिला  एनकुलस

 1.  कोचीन  सेंट  फ्रांसिस  चर्च

 2.  मट्टनचेरी  मट्टनचेरी  महल  की  दीवारों  पर

 शताब्दी  )

 जिला  कस्नानोर

 3.  कन्नानोर  सेंट  एंगली  किला

 4...  पाह्तीकेरे  वेकलकिला
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 जिला  लतिस्वनाथपुरम

 1  2

 5.  बेल्तीचे  रो

 *(तल्लाइचेरी  )

 6.  कीतनगनद

 है  यपाक्करारा  देसम

 8.  पत्था  ग्वी

 9.  एंगेगो

 १0.  बरुवाल्ताम

 11.  विर्श।भ्जम

 *  का  वतंमान  नाम )

 12.  अग्यान्न्र

 )३.  चेरामानगढ़

 14.  चोलान्नूर

 15.  एबयात

 16.

 17...  ला  ज्ः

 कन्दा ना  स्से  रो
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 जिला  कोजोकोड़

 जिला  पालथचाट

 जिला  थिसूर

 4

 टेल्लीचे री  किला

 जेन  मंदिर

 पालधाट  किला

 नेत्‌  मंगलन  के  शिव  मंदिर

 एगेंगो  किला

 शिव  और  मत्स्य
 के  मंदिर

 शेल  निर्मित  गुफा

 अरियान्‍्नूर  सात  या  अधिक
 बड़कलों  अथवा  छत्र  पत्थरों  वाला
 प्रागंतिहासिक  स्थल  ।

 कुड्टोकल्लू  पराम्ब्‌ू  पचास  से  साठ
 कड़कलों  या  छत्र  स्मारकों  वाला

 प्रागेतिहासिक  स्थल

 दफन  गुफा

 दफन  गुफा

 चेम्भान  यपट्टा  के  शिव  मंदिर  की
 श्री  काइल  की  दोवारों  पर  भित्ति

 चित्र  शताब्दी )

 शिव  मंदिर  परिसर

 दफन  गुफा
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 19.

 726.

 27.

 28.

 कटावल्तुर

 कटटाकम्पाल

 कुम्भाकुलम

 थोीरुवनची  कुलम

 थीरुवनचीकुलम

 तिचूर

 श्रिप्रायार

 डरामक

 --

 बादाबकाचे री

 लिखित  उत्तर

 3

 विष्णु  मदिर  के  श्रीको इल  की  बाहरी
 दीबारों  पर  उन्‍नतीस  लकड़ी  की
 कोष्ट  प्रतिमाएं  उसी  मंदिर  में
 कला  के  अन्य  कार्य

 दफन  ग्रुका

 कायंकाल  को  दफन  ग्रुफा

 शिव  मंदिर  की  दीवारों  पर
 शताब्दी  की  )  भित्तिचित्र

 शिव  मंदिर  परिसर

 कलासनाथ  मंदिर  की  दीबषारों  पर

 चित्र

 श्री  रामस्वामी  मंदिर  की  दीवारों
 पर  भित्ति  चित्र

 पेश्थानम  के  शिव  मंदिर  की  श्री

 कोइल  की  दीवरों  पर  ।
 शताब्दी  के  भित्िचित्र  ओर  इसो

 सराय  की  श्री  कोहल  पर  इससे  भी

 पूृवंकाल  की  लकड़ी  की  कोष्ट

 प्रतिमाएं|

 शिव  मंदिर  परिसर

 पहली  मानना  मंदि  |  कोइल श्री
 की  दीवारों  पर  भित्ति  चित्र

 दिल्‍लो  में  के  बंगनों  का खालो  कराया  जाता

 ]

 2694.  थी  कप्तल  मिश्र  मधु कर  :

 क्या  धाहुरो  जिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्‍ली  में  के  कुछ  बंगले  अति  महत्वपूर्ण  व्यक्षितयों  के  अबेध  कब्ज  में

 यदि  गो  ऐसे  महत्वपूर्ण  व्यक्तियों  के  नाम  क्‍या  हैं  और  उनमें  से  प्रत्येक  पर  कितनी

 घनराशि  बकाया
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 इन  बंगलों  को  खाली  न  कराए  जाने  के  क्या  कारण  ओर

 इन्हें  कनत्र  तक्ष  खाली  करा  लिया  जायेगा  ?

 वाहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  से  जिन

 पृव॑  मंत्रियों  सदस्यों  को  मंत्रियों/संसद  सदस्यों  के  पदों  पर  रहते  हुए  सामान्य  पूल  से  आवास
 आबंटित  किए  गए  थे  लेकिन  जिनकी  स्थिति  अब मंत्रियों  सदस्यों  की  नहीं  रह  गई  है  और  जिनका
 सरकारी  आवास  का  कब्जा  अब  अनधिकृत  हो  गया  उनके  नाम  संलग्न  विवरण  में  दिये  गये  विवरण
 में  शामिल  किए  गए  सभी  मामलों  में  आावटन  रह  कर  दिया  गया  है  ।  बंगलों  को  खाली  कराने  की
 वाई  की  जा  रही  जो  पूव॑  मंत्रीीसंसद  सदस्य  इन  बगलों  में  रह  रहे  हैं  उनके  साथ  भी  बंगलों  को
 खाली  कराने  का  मामला  उठाया  गया  इन  लोगों  पर  बकाया  देय  राशि  की  जानकारी  एकत्र  की  जा
 रही  है  और  यह  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 विवरण

 क०सं०  निवासी  का  नाम
 ः

 2

 सवंश्री  दिनेश  सिंह  मार्ग
 रा

 १ ». एच० के० एल० राज मार्ग 3 » जनाद॑न 4. » महावीर ॥7-तीनमूति मार्ग 5 » एम० 2 रोड 6 » वैसंत पी० मैनन मार्ग १. » अजय सिह लेन 8. » आश्फ मोहम्मद बाग रोड 9. » जगदीप रोड /. मधु दण्डवते |0-अशोक रोड ». मफ्ती मोहम्द सईद अकबर रोड ». नीलमणि बाग रोड #. एस० पी० मार्ग » शरद रोड ». सरवर धो एस्टेट १6. नेहढ मार्ग #. कें० सी० मार्ग
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 एन०  डी०  रोड

 श्रीमती  टी०  के०  रोड

 मनोज  सी-2/67-मोतीबाग

 जी»  के०  रोड

 जगतपाल  लेन

 स्व०  श्री  दरवारा  मेनन  मार्गं

 डा०  जगन्नाथ

 पुरुषोत्तम  राय  मेहता  लेन

 श्रीमती  टी०  एम०  फिरोजशाह  रोड़

 ब्रहादस  हुमायूं  रोड

 श्रीमती  उमा  गजपति  लेन

 श्रीमती  बेजंतीमामा  एस्टेट

 श्री  जनेश्वर  रोड

 राजमंगल  मार्ग

 हरमोहन  व-तीनमूर्ति  मार्ग

 एस ०  के०  रजंग  रोड

 भकतचरण  लेन

 रामजी  लाला  त्रिसेंट

 दशई  एस्टेट

 लेन

 मनूभाई  रोड

 श्रीमती  उषा  आर०  सी०  रोड

 जे०  बी०  आर०  मेहता  लेन

 क़िसेट

 प्रमुसुचित  जातियों  को  जनसंस्या

 2695.  को  माप्ये  गोव्धंत  :

 क्या  कश्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 177
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 )  वर्ष  199)  |  की  जनगणना  के  अनुसार  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों
 की  अलग-अलग  अनुमानित  जनसंख्या  कितनी  और

 3।  1991  की  स्थिति  के  अनुसार  दिल्ली  में  ग्रुप  और
 के  पदों  पर  प्रत्येक  ग्रुप  में  कुल  पदों  की  संख्या  की  तुलना  में  अनुसचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति
 के  कितने-कितने  व्यक्तियों  को  रोजगार  दिया  गया  है  ?

 कत्याण  मंत्री  सीताराम  :  199]  की  जनगणना  के  अनुसार  अनुसूचित
 जातियों  तथा  श्रनुसूचित  जनजातियों  की  जनसंख्या  के  अनन्तिम  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  क्योंकि  आंकड़ों
 का  सारणी  करण  और  उन  पर  कारंवाई  प्रगति  पर

 शहरवार  सूचना  एकत्र  नहीं  की  जाती  दिल्‍ली  प्रशासन  के  अंतर्गत  स्थिति  हस
 प्रकार  हे  :

 पदों  की  ग्रेड  ग्रेड  ग्रेड  ग्रेड

 कुल  संख्या  पका

 2478  2679  1,00,702  15123

 कर्मचारियों  की  ग्रेड  प्रेड  ग्रेड

 कूल  संख्या  मभ०्जा०  अनण्जण्जा०  अ>गण्जा०  अ०ज०जा०  अ०जा  अण्ज०  ग्र०  अगण्ज०

 जा०  जा०  जा०

 197  39  283  32  12५09  2702  5441  931

 भर्तों  श्रोर  प्रवेश  में  ध्रनुसुचित  जातियों  भोर  प्रमुसुचित  जनजातियों  के

 लिए  प्रारक्षण

 2696.  श्री  भाग्ये  गोवधंग  :

 क्या  सानव  संसाधन  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  संघ  राज्य  क्षेत्र  दिल्‍ली  में  अनुसूचित  जानियों  और  अनुम्‌चित  जनजातियों  के  लिए
 पदों  १)  भर्ती  तथा  शिक्षण  संस्थाओं  में  प्रवेश  हेतु  आरक्षण  दिया  जाता  और

 दि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रो  प्रजुत  :  ओर  सरकार  द्वारा  जारी  किए
 गए  निर्देशों  के  अनुसार  अनुमूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  लिए  15%  और  72%  पद
 आरक्षित  संघशासित  क्षेत्र  दिल्ली  की  विभिन्‍न  शैक्षिक  संस्थाओं  में  पदों  की  भर्ती
 में  भी  यह  आरक्षण  लागू

 जहां  तक  स्कूल  दाजिले  में  आरक्षण  का  सम्बन्ध  दिल्‍ली  प्रशासन  और  स्थानीय  निकायों  के
 नियंत्रणाधीन  स्कूलों  मे ंदाखिला  सभी  के  लिए  खुला  है  और  इसलिए  आरक्षण  का  प्रश्न  नहीं

 नवय॒ग  केन्द्रीय  विद्यालय  भादि  जेशे  विशेष  श्रेणी  के  विद्यालयों  में  जहां  आवश्यक  होता  है
 अन  »  जाति/अन  ०  जनजाति  के  लिए  आरक्षण  प्रदान  किया  जाता  दिल्‍ली  प्रणासन  ने  मान्यता  प्राप्त
 निजी  विद्यालयों  को  अनुसूचित  जाति  के  लिए  15%  ओर  अनुसूचित  जनजाति  के  लिए  5%  आरक्षण

 178



 2।  191:  )  लिखित  उत्तर

 प्रदान  करने  के  निर्देश  दिए  हैं  ।

 जहां  तक  संघशासित  क्षेत्र  दिल्‍ली  के  विश्वा+धालयों  सहित  केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  में  दाखिले
 के  लिए  आरक्षण  का  सम्वन्ध  सभी  पाठ्यक्रमों  में  अनुसूचित  जाति  के  छात्रों  के  लिए  15%  और

 मनुसूचित  जनजाति  के  छात्रों  के  लिए  71%  स्थान  आरक्षित  किए  जाते  तकनीकी  शिक्षा  संस्थाओं

 में  भो  सरकारी  निर्देशों  के अनुसार  कड़ाई  से  आरक्षण  किया  जाता  है  ।

 सावंत्रिक  साक्षरता  लक्ष्य

 2697,  श्री  मार्ये  गोबधंन  :

 क्या  मानद  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  सन्‌  20:0  तक  मध्य  प्रदेश  और  राजस्थान  में  सावंत्रिक  साक्षरता
 लक्ष्य  प्राप्त  होने  की

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 लक्ष्य  प्राप्ति  हेतु  कोन  से  कार्यक्रम  शुरू  किये  गये  हैं  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मन्त्री  भ्रद्युंत  :  और  देश  में  निरक्षरता  का
 एक  राज्य  से  दूसर  राज्य  एक  क्षेत्र  से  दूसरे  क्षेत्र  में  गौर  यहां  तक  कि  एक  ही  क्षेत्र  के

 अंदर  भिन्न-भिन्न  होता  निरक्षरता  के  लिए  जिम्मेदार  कारण  भी  व्यापक  तोर  पर  भिन्‍न-भिन्‍न  होते
 है  और  इसलिए  भिन्न-भिन्न  क्षेत्रों  की  निरक्षरता-उन्मूलन  की  समस्‍या  से  पिनटने  के  लिए  भिन्‍्ल-भिन्‍न
 कार्यनोतियों  को  अपनाए  जाने  क॑ਂ  जरूरत  होती  इसको  ध्यान  में  रखते  मध्य
 प्रदेश  तथा  राजस्थान  राज्यों  में  पूर्ण  साक्षरता  के  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  क ेलिए  एक  जैसी  समय-सारणी
 निर्धारित  करना  संभव  नहों  है  ।

 आ॥आारंभिक  शिक्षा  का  सवंचुलभीकरण  और  14  व्ष  की  आयु  तक  के  बच्चों  को  स्कूलों  में
 बनाए  शेक्षिक  रूप  से  पिछड़े  10  राज्यों  में  अनौपभारिक  शिक्षा  कार्यक्रम  और  वर्ष  1995  तक

 आय  वर्ग  के  8  करोड़  प्रोढ़  निरक्षरों  को  कार्याट्मक  साक्षरता  प्रदान  करने  का  उद्देश्य
 रखने  बाला  रष्ट्रीय  साक्ष  रता  देश  में  निरक्ष  रता  उन्मूलन  के  लिए  निर्धारित  व्यापक  कायं  क्रम
 के  अभिन्‍न  अंग  हैं  ।

 प्रत्येक  जिलों  मुख्यालयों  में  राष्ट्रीय  मुक्त  विद्यालय  को  का  प्रस्ताव

 2698.  श्री  नूरूल  इस्लास  :

 क्या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  प्रत्येक  जिला  मुख्यालय  में  एक  राष्ट्रीय  मुक्त  विद्यालय  खोलने

 का  ओर

 )  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  भोर  उत्तर-पूर्वो  क्षेत्र  में  ऐसे  कितने  संस्थान  बोले

 जायेंगे  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्रों  भक्षुन  प्रत्येक  जिला  मुख्यालय  में  राष्ट्रीय

 खुला  विद्यालय  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव  केन्द्रीय  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 चित

 12  1991

 देश  में  नगर  निषम

 |
 2699,  श्रो  मोरेश्वर  सावे  :

 क्या  शहरी  जिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  कुल  कितने  नगर  निगम  कार्यरत

 कितने  नगर  तिगमों  में  चुने  गए  प्रतिनिधि  कायं  कर  रहे

 देश  में  भंग  नगर  निगमों  की  संझ्या  कितनी  है  जहां  प्रशासनिक  अधिकारी  नियुक्त  किए
 गए

 क्‍या  सरकार  का  विचार  निकट  भविष्य  में  ऐसे  स्थानों  पर  चुनाव  कराने  का  और

 (४)  यदि  तो  ये  चुनाव  कब  तक  कराए  जाएंगे  ओर  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  है  ?

 क्रो  बिकास  मस्तालय  में  राज्य  मन्त्रो  एस०  :  से  17
 संघ  राज्य  क्षेत्रों  से  प्राप्त  सूचना  संलग्न  विवरण  में  दो  गई  शेष  राज्यों  के  सम्बन्ध  में  सूचना  एकत्र
 को  जा  रही  है  ।

 और  (&)  स्थानीय  स्वायत्त  शासन  राज्य  का  विषय  है  अपने  नियंत्रणाधीन  भंग  हुए
 मगर  निगमों  के  चुनाव  कराने  का  निर्णय  लेना  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  पर  निभंर
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 21  1913  )  खिल्ित  उत्तर

 बातिको  में  आदिवासियों  की  भूसिका

 2700.  भरी  मोरेश्वर  सावे  :

 क्या  पर्यावरण  झौर  तन  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  सम्पूर्ण  देश  में  वन  सम्पदा  भौर  वन  भूमि  में  आदिवासियों

 को  भागीदारी  देने  की  कोई  योजना  विचाराधीन

 यदि  ता  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 इस  योजना  को  कब  तक  कार्यान्वित  किया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 पर्यावरण  ध्रोर  वन  मन्त्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्री  कमल  से  राष्ट्रीय  वन
 1988  और  वन  1980  में  किसी  व्यक्ति  को  वन  भूमि  के  हस्तांतरण  का

 प्रावधान  नहीं  है  ।  )99  !  में  सभी  राज्य  सरकारों  को  दिशा-निर्देश  जारी  किए  गए  हैं  कि
 भादिवासी  लोगों  सहित  ग्रामीण  समुदायों  को  भोगाधिकार  के  बंटवारे  के  आधार  पर  अवक्रमित  बनों  के

 पुन€द्धार  और  संरक्षण  के  काय॑  में  शामिल  किया  जाना  इससे  उन्हें  रोजगार  तथा  आधथिक

 मजबूती  का  आधार  प्राप्त  होगा  ।

 पर्यावरण  के  संरक्षण  के  लिए  विनियभ

 |

 2701.  श्री  के०  डी०  सुल्तानपुरी  :

 क्या  पर्यावरण  झोर  बल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (8)  क्‍या  संघ  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  राज्य  सरकारें  पर्यावरण  के  संरक्षण  और  बचाव
 के  लिए  बने  विनियमों  का  उल्लंघन  कर  रही

 ॥ं  यदि  तो  उन  राज्यों  के  नाम  क्या  और

 इसके  बारे  में  संघ  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 पर्यावरण  झोर  बन  सन्न्नालय  के  राज्य  ससत्री  कमल  :  जी  नहीं  ।

 भोर  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 देश  में  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केना  ध्रोर  सामुदायिक  स्वास्थ्य  केसा

 2702,  श्री  के०  डी०  सुल्तानपुरी  :

 डा०  डो०  बेंकटेदवर  राव  :

 कया  स्वास्थ्य  शोर  परियार  कल्याण  मन्त्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :
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 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  देश  में  कितने  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  और  सामुदायिक
 स्वास्थ्य  केन्द्र  खोले  गए  और  उनका  वर्षवार  और  राज्यवार  ब्यौरा  क्या

 क्या  बषंवार  1991-92  के  दौरान  नये  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव
 ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 स्वास्थ्य  भ्रौर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  डो०  के०  तारादेवो

 :  देश  में  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  स्थापित  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  और  सामृदायिक
 स्वास्थ्य  के  द्रों  की  संख्या  का  राज्यवार  संलग्न  में  दिया  गया  है  ।

 न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  के  अंतबंत  795  नए  प्राथमिक  स्वास्थ्य  बे.न्द्र  स्थापित

 करने  का  लक्ष्य  है  जेसा  कि  राज्य  सरकारों  के  परामर्श  से  योजना  आयोग  द्वारा  निश्चित  किया

 गया

 राज्यवार  स्थिति  को  दर्शाने  वाला  ब्यौरा  संलग्न  में  दिया  गया  है  ।
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 नजिद्धित  उत्तर

 क्र०  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र

 12  1991

 प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  और  सामुदायिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  के  सम्बन्ध  में  वर्ष
 1991-92  के  लक्ष्य

 प्राथमिक  स्वास्थ्य  के  र्द्रों
 का  लक्ष्य

 2  3

 आंध्र  प्रदेश  --

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  4

 3.  असम  50

 4.  बिहार  ज-+

 5.  गोवा  2

 6.  गुजरात

 7.  हरियाणा
 न+

 8.  हिमाचल  प्रदेश  5

 9.  जम्मू  और  कश्मीर  20

 कर्माटंक  50

 केरल  80

 मध्य  प्रदेश  290

 महाराष्ट्र  --

 मणिपुर  2

 मेघालय  6

 मिजोरम  3

 नागासंण्ड  2

 उड़ीसा  40

 पंजाब

 20.  राजस्थान  50

 सामुदायिक  स्वाध्षथ्य
 केम्द्रों  का  लक्ष्य
 1991-92

 4



 <1  191:  )  लिखित  उत्तर

 सिक्किम

 22...  तमिलनाड  --

 23.  त्रिपुरा  --  --

 24.  उत्तर  प्रदेश  a  49

 25.  पश्चिम  बंगाल  20  20

 26...  अंडमान  और  निकोवार  द्वीप  समूह  ।  20

 27.  चण्डो  गढ़  ।

 26.  दादर  ओर  नगर  हबेलो  न  —

 29.  दमण  ओर  दीव  —

 30.  दिल्ली  न  —_—

 30.  लक्षद्वीप  --  2

 32.  पांडिचेरी  3  2

 योग  795  268

 बरेलो  में  झस्पताल  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव

 ]

 2703.  भी  संतोध  कुमार  गंगवार  :

 क्या  स्वास्थ्य  झोर  परियार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे

 क्‍या  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  को  बरेलो  में  500  बिस्तरों  वालाएक
 अस्पताल  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव  भेजा  ओर

 यदि  तो  इस  अस्पताल  के  निर्माण  के  लिए  घनराथि  कब  तक  उपलब्ध  कराएं  जाने
 को  संभावना  है  ?

 स्वास्थ्य  प्रोर  परिवार  कल्याण  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डो०  के०  ताशाबेबी
 ओर  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  27.84  करोड़  रुपये  को  अनुमानित  शागत

 पर  विदेशी  सहायता  मांगते  हुए  बरेली  में  500  बिस्तर  वाले  अस्पताल  की  स्थापना  के  लिए  एक

 परियोजना  प्रस्ताव  भेजा  इस  प्रस्ताव  को  उत्तर  प्रदेश  सरकार
 के

 साथपरामर्श  करके  जांच  को  जा

 रही
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 स्‍्कलों  में  पनिवाय  कम्प्यूटर  शिक्षा

 ः

 |  घनुषाद  ]

 2704.  भो  सुशोल  चनर  वर्मा  :

 क्या  सातव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 )  क्या  सरकार  को  संपूर्ण  विश्व  में  प्रोद्योगिकी  का  व्यापक  विकास  होने  और  उनमे  कम्प्यूटर
 को  भूमिका  की  जानकारी  ओर

 कया  सरकार  का  विचार  देश  के  सभो  स्कूलों  में  सातवीं  कक्षा  और  उससे  आगे  का  कक्षाओं

 के  छात्रों  क ेलिए  कम्प्यूटर  शिक्षा  को  एक  अनिवायं  विषय  बनाने  का  है  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  ज  न  ;  हां  ।

 नहीं  ।

 विल्‍लो  विकास  प्राधिकरण  के  फ्लेटों  का  बिना  बारो  भ्रायंटन  पाने  के  लिए  किए
 गए  प्राजेदन  पत्रों  को  नाम्ंजुर  करना

 2705.  थभ्री  सदन  लाल

 क्या  शहरी  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 गत  बारह  महीनों  के  दोरान  दिल्लो  विकास  प्राधिकरण  के  चेयरमेन  को  बिना  पारी  का
 आवंटन  पाने  के  लिए  किए  गए  कितने  आवेदन  पत्रों  को  नामंजूर  करने  के  कारण  कितने  व्यक्तियों  ने
 अपील  को  जोर

 पु  7 उन  पर  क्‍या  कार्यवाही  की  मई  है  और  प्रत्येक  मामले  का  ब्यौरा  कया  है

 दाहुरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  संक्रो  एम०  :  !  8.१0  से
 31.7.1991  के  दौरान  बिमावारी  आवंटन  के  लिए  आबेदनों  को  नामंजूर  किए  जाने  के  विरुद्ध  34
 अपीलें  प्राप्त  हुई  ।

 इन  मामलों  के  बिवरण  ओर  की  गई  कारंवाई  संलग्न  विवरण  में  दर्शायी  गयी  है  ।

 विवरण

 कऋ्०  सं०  आवेदक  का  न  अपील  की  तारीख  की  गई  कारंवाई

 2  3  4

 1.  श्रीमती  सुमित्रा  18.1.1991  अस्वोकृत

 2...  श्री  सुभाष  अग्रवाल  25.4.1991  अस्वी कृत

 190



 21  1913

 25.

 )

 श्रीमती  बिन्देश्वर

 श्री  प्रभाकर  एस०  खप्पर

 श्रीमती  पुष्पा  हांहु

 श्री  दिश्येदु  राय

 श्रीमती  सरित्ताबिज

 श्री  जय  कुमार

 श्रीमती  फनोसो  देवी

 श्री  विनोद  कुमार

 श्री  रितेष  कुमार

 श्री  बी०  पी०  श्रीवास्तव

 श्री  टी०  नारायण

 श्री  यशपाल  चढ़ढा

 श्री  महावीर  प्रसाद  शर्मा

 श्री  एम०  सी  ०  डाक्‌आ

 श्रीमती  कमला  राजपुत

 श्रीमती  इन्दु  कुमारी

 श्रम  सुमन  कोहली

 श्रीज्ञान  सिह  सेनी

 श्रोमती  शांति  देवी

 श्रीमती  राजबासा

 22.11.1990

 18.1  1991

 11.3.1991

 6.3.1991

 18.7.1990

 3.8.1990

 24.8.1990

 19.12.'990  '.990

 |

 17.1.1991  |

 91  /15.5.1991

 ५.4.1991

 7.3.199  एल०  आई०  जी०  फ्लेट
 आवंटन  के  लिए  स्वीकृत

 -....

 --

 एन०  आई०  जी०  फ्लैट
 के  लिए  आवंटन  हेतु
 स्वीकृत

 जनता  फ्लेंट  आबंटर  हेतु
 स्वीकृत
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 26.  श्री  जमूना  प्रसाद  20.3.1991  जनता  फ्लैट  के  लिए
 आवंटन  हेतु  स्वीकृत

 27.  श्री  लालमन  तिवारी  27.2.199 1

 28.  श्री  एस०  जे  ०  पिल्‍ले  22.1.199॥  एम०  आई०  जी०  फ्लैट
 आवंटन  हेतु  स्वी कृत

 29.  श्री  सी०  डी०  सिंह  2  .2.1991  --

 30.  श्री  नागराज  31.1.1991/1:.3.199  |  अस्वी  कृत

 श्री  कृष्ण  भोला  25.3.1991

 32.  श्री  सुनील  शर्मा  18.4.1991

 33.  श्री  बी०  पी०  पोखरिलाल  22.4.1991  --

 34.  डा०  मिसेज  अमरजीत  कौर  17.1.1991  एम०  एस०  एस०»  फ्लैट
 आवंटन  हेतु  स्वीकृत

 सरकारी  ध्ावास  को  स्थानानतर  होने  पर  रोके  रखना

 2706.  भ्री  सदन  लाल

 क्या  दाहरो  विकास  मम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  कया  किसी  स्थान  से  दूसरे  स्थान  को  श्थानान्तरण  होने  पर  पहले  स्थान  पर  सरकारी
 अआव।स  को  तब  तक  रोके  रखने  के  लिए  नियमों  के  अन्तगंत  कोई  प्रावधान  है  जब  तक  कि  स्थानान्तरण

 होने  के  नए  स्थान  पर  आवास  नहीं  मिल  जाता

 यदि  तो  तत्संबंधी  न्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण

 पिछले  कार्य  स्थान  पर  आवास  को  रोके  रखने  की  अनुमति  प्रदान  करने  के  लिए  सरकार
 क्या  कदम  उठाये

 दिल्‍ली  से  बाहर  जिन  स्थानों  पर  सरकारी  आवास  उपलब्ध  है  उनका  यह  टाइपवार  तथा
 संस्यावार  ब्योरा  कया  है  और  क्या  वे  आवास  पर्याप्त  हैं  अथवा  आवश्यकता  से  कम  और

 हन  स्थानों  तथा  उनमें  जहां  कोई  आवास  सुविधा  नहीं  पर  ओर  अधिक  मकानों  का
 लिर्माण  करने  के  सिये  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 शहरी  विकास  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  :  से  सरकारी
 कमंचारियों  को  स्थानानतरण  होने  पर  उनकी  पिछली  तेनाती  के  स्थान  पर  सामान्य  लाइसेंस  शुल्क  की
 भदाधंधी  पर  शो  महिने  की  अवधि  के  लिए  सरकारी  वास  रखने  की  अनुमति  दी  जाती  है  ।  इस  के

 यह  ध्यान  में  भ  रखते  हुए  कि  तैनाती  के  नये  स्टेशन  पर  सरकारी  वास  उपलब्ध  है  अथवा
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 बिकित्सा/शिक्षा  के आधार  पर  सामान्‍य  से  दुगुने  लाइसेंस  शुल्क  की  अदायगी  पर  ओर  6  माह  के  लिए
 वास  रखने  की  अनुमति  दी  जा  सकती  सामान्य  पुल  रिहायशी  वास  की  अश्यधिक  कमी  को  देखते

 ऐसे  स्थान  जहां  पर  सरकारी  वास  उपलब्ध  नहीं  पर  स्थानान्तरण  के  मामले  में  भी  अवधि  से

 अधिक  वास  रखने  की  अनुमति  देना  संभव  नहीं

 दिल्‍ली  से  बाहर  विभिन्‍न  स्थानों  पर  उपलब्ध  टाइपवार  मांग  और  कमी  सहित
 दर्शाने  वाला  विवरण  संलग्न

 (©)  किसी  स्थान  विशेष  पर  सरकारी  वास  का  निर्माण  संप्ताधन  बाधाओों  और  सरकारी
 कमेचारियों  के  केन्द्रीकरण  को  ध्यान  में  रखकर  किया  जाता  है  ।
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 सरकारी  प्रस्पतालों/सी  ०  जी०  एच०  एस०  डिस्पेंसरियों  में  प्रल्क  रोग

 का  उपचार

 2707.  श्री  मदन  लाल  खुराता  :

 कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकारी  कर्मचारी  देश  के  सरकारी  अस्पतालों/सी  ०  जी०  एच०  एस०  डिस्पेंसरियों
 में  अलक॑  रोग  का  उपचार  लेने  के  पात्र

 (a)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  लाभ-भोगियों  को  चिकित्सा  अवधि  के  दोरान  पेट  में  चौदह  इंजेक्शन  लगवाने

 पढ़ते

 क्‍या  इन  चौदह  इंजक्शनों  को मिलाकर  एक  इंजक्शन  विकसित  किया  गया

 (2)  यदि  नहीं  तो  इसके  कारण  कया  और

 केन्द्र  सरकार  ने  सरकारी  कमंचारियों  को  बेहतर  चिकित्सा  उपचार  उपलब्ध  कराने  के
 लिए  क्‍या  कदम  उठाये  है  ?

 स्वास्थ्य  श्यौर  परिवार  कल्याण  भन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  डो०  के०  तारादेवी
 :  और  सरकारी  कमंचारी  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना

 अस्पत!लों  में  अल  रोघी  उपचार  पाने  के  हकदार  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  ओषघालय
 प्राथमिक  उपचार  प्रदान  करते  हैं  ओर  रोगी  को  अस्पताल  भेजते  अस्पताल  सभी  श्रेणी  के  रोगियों
 को  चोबीसों  घंटे  उपचार  प्रदान  करता  है  ।

 से  लाभाथियों  को  अलकं  रोधी  वैक्सीन  के  !  )  इंजेक्शनों  का  एक  कोस  लेना  पड़ता
 है  जो  उदरीय  अग्रभाग  में  अवत्वक्‌  रूप  में  दिया  जाता  है  ।  अलकंरोधी  वेक्सोन  आर०  के
 विकल्‍प  में  इन्जेक्शन  रबीपुर/इंजेक्शन,  एच०  डी०  सी०  यी०  डिप्लॉयड  सेल  जो
 उन  रोगियों  को  दिया  जाता  जिन्हें  ए०  आर०  आर०  वी०  से  प्रत्यूर्जा  होती  है  अथवा  ग्रेड-ता

 गर्भवती  महिलाओं  और  शिशुओं  को  दिया  जाता

 सभी  सरकारी  कर्मचारी  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  घोजना  के  अन्तगंत  अथवा  केन्द्रीय
 सेवा  नियमों  के  अन्तगंत  शुल्क  चिकित्सीय  उपचार  पाने  के  हकदार

 शहरो  विकास  परियोजनाझ्रों  के  लिए  विद्वव  बेंक  राष्ट्रीय  विकास  एथेससो
 हारा  सहायता

 2708.  श्रो  प्रमल  दत्त  :

 क्या  धाहरो  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 )  विश्व  बेंक  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  एजेन्सी  द्वारा  प्रदत्त  सहायता  से  छठी  और  सातवीं
 वर्षीय  योजनाओं  के  दौरान  विश्व  बक  से  आरम्भ  की  गई  शहरी  विकास  परियोजनाओं  की

 संशोधित/अंतिम  लायत  कितनी
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 योजनाओं  को  कहां  तक  पूरा  किया  गया  है  और  यदि  ये  योजनायें  अधूरी  हैं  तो  इस्हें
 कब  तक  कार्यान्वित  किये  जाने  की  आशा

 इन  योजनाओं  के  लिए  विश्व  बेंक  से  कितना  मूल  और  संशोधित/अंतिम  ऋण  लेने  का

 अनुमान

 शेष  राशि  के  लिये  निधियों  का  स्त्रोत  क्या  और

 (8)  वतंमान  में  विश्व  बेक  विकास  एजेन्सियां  किसी  अन्य  अन्तर्राष्ट्रीय
 ।  द्विपक्षीय  विदेशी  आधथिक  सहायता  से  कोन-कौन  सी  परियोजनाएं  चलाई  जा  रही  हैं  जिन  पर  बार्ता

 चल  रही  है  ?

 शहरी  बिकास  मन्त्राजय  में  राज्य  सन्त्रो  एस०  :  से  विवरण

 संलग्न

 सम्पूर्ण  परियोजना  आवश्यकताओं  के  लिए  प्रारम्भिक  बजट  की  व्यवस्था  सम्बन्धित

 राज्य  सरकारों  द्वारा  की  जाती  है  ;  बाद  में  उधार  देने  वाली  एजेंसियों  द्वारा  सरकार  के  माध्यम  से

 राज्य  सरका  रों/कार्यान्‍्वयन  एजेंसियो  को  परियोजना  की  प्रगति  पर  निभंर  करते  हुए  समय-समय  पर

 सहायता  की  मान्य  प्रतिशतता  की  प्रतिपूर्ति  कर  दी  जाती  है  |  ऋण  सहायता  की  प्रतिशतता  प्रत्येक

 परियोजना  और  परियोजना  के  भीतर  भिन्न-भिन्न  संघटकों  के  लिए  अलग-अलग  होती  शेष

 राशि  की  व्यवस्था  आमतौर  पर  राज्य  सरकारों/कार्यान्वय्त  एजेन्सियों  द्वारा  अपने  बजट  और

 कतामुसार  संस्थागत  वित्त  पोषण  के  माध्यम  से  की  जाती  है  ।

 (2)  आज  की  तरीख  तक  कोई  भी  परियोजना  एजेंसियों  से  चर्चा  के  लिए  तेयार  नहीं
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 लिखित  उतर  12  1991

 रक्त-उत्पादों  का  उत्पादन  करने  वाले  एकक

 2709.  श्रो  असल  दस  :

 क्या  स्वास्थ्य  झ्ौर  परिवार  कह्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  रक्त-उत्पादों  का  उत्पादन  करने  वाले  एकक  के  संक्रमण  के  विरुद्ध
 शाली  जांच  सुविधायें  स्थापित  करने  में  सक्षम

 यदि  तो  उन्हें  किस  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ता  और

 संघ  सरकार  ने  इन  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  हैं  था  उठाने  का
 विधार  है  ?

 स्वास्थ्य  प्रौर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डो०  के०  ताशादेवोी

 सिद्धार्थ  )  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभापटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 राष्ट्रीय  राणधानो  क्षेत्र  योजना  के  श्रधोन  क्षेत्र

 2710.  थी  भगवान  शंकर  रावत  :

 क्या  शहरो  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  योजना  में  आने  वाले  दिल्ली  के  समीपधर्ती  क्षेत्रों  का  ब्यौरा
 क्या  है

 इन  क्षेत्रों  को सम्मिलित  करने  हेतु  अपनाये  गये  मानदंड  क्‍या  और

 क्‍या  उपरोक्त  योजना  में  आगरा  और  ग्वालियर  को  भी  सम्मिलित  करने  का  भी  प्रस्ताव
 सरकार  के  विचाराघीन  है  ?

 शहरी  विकास  सन्त्रालय  में  राज्य  मस्त्रो  एम०  :  विवरण
 संलग्न  है  ।

 इन  क्षेत्रों  की  रूपरेखा  के  लिए  अपताए  गए  मानवण्ड  मुख्यतः  इस  प्रकार  थे  :

 (i)  जनसंख्या  की  वृद्धि  दर  और  सघनता

 (1)  बुनियादी  सुविधाओं  की  उपलब्धता

 (iil)  दिल्ली  की  ओर  प्रव्नजन

 (iv)  व्यावसायिक  ढांचा

 (९)  दिल्ली  के  लिए  फल  और  सब्जियों  हेतु  सप्लाई  जोन  ।

 (vip  भृ-जाकृति

 (a)
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 विवरण

 राष्ट्रीय  राजधानो  क्षेत्र  योजना  बोर्ड  1985  फी  अनुसूची  में  दिए  गए  अनुसार
 राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  के  अंतर्गत  क्षेत्र  का  वर्णन  ।

 राष्ट्रीय  राजधानोी  क्षेत्र  में  निम्नलिखित  क्षेत्र  आते  हैं  :.-....

 दिल्ली

 सम्पूर्ण  दिल्‍ली  संघ  राज्य  क्षेत्र

 हरियाणा  :

 ()  पटोदी  और  फिरोजपुर--झिरका  तहसीलों  से  बना  सम्पूर्ण  बुड़गांव

 (ii)  हतीन  तहसीलों  से  बना  सम्पूर्ण  फरीदाबाद

 (iii)  मेहम  और  कोसली  तहसीलों  से  बना  सम्पूर्ण  रोहतक

 (iv)  गस्‍्नौर  ओर  गोहाना  तहसीलों  से  बना  सम्पूर्ण  शोनीपत  और

 (९)  करनाल  जिले  की  पानीपत  तहसील  और  महेन्द्रगढ़  जिले  की  रिवाड़ी  तहसील  ।

 उत्तर  प्रदेश  :

 (i)  खुरजा  ओर  सिकन्दराबाद  तहसीलों  से  बना  सम्पूर्ण  बुलन्दशहर
 प्  :

 (ii)  सरधाना  तहसीलों  से  बना  सम्पूर्ण  मेरठ  और

 (sii)  दावरी  और  गढ़मृक्तेश्वर  तहसीलों  से  बना  सम्पूर्ण  गाजियाबाद
 जिला  ।

 राजस्थान  :

 अलवर  जिले  की  निम्नलिबित  सम्पूर्ण  तहसीलें

 अलवर  ओर  रामगढ़

 विल्‍लो  विश्वविद्यालय  में  लड़कों  तथा  लड़कियों  के  लिए  छात्रावास

 2711.  भ्री  रामाथप  प्रसाद  सिह  :

 क्या  सासव  संसाथम  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  दिल्ली  में  लड़कों  तथा  लड़कियों  के  लिए  छात्रावासों  की  कुल
 संक्या  क्या  उनके  ताम  क्या  हैं  ओर  प्रत्येक  छात्रावास  की  क्षमता  क्‍या

 उनमें  प्रवेश  का  मानदंड  क्या
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 क्या  छात्रों  को  कमरों  के  आवंटन  के  सम्बन्ध  में  सभी  नियमों  तथा  विनियमों  का  पालन
 किया  जा  रहा

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ओर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  प्रजुंन  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 से  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  द्वारा  भेजी  गई  वेः  अनुसार  विश्वविद्यालय  तथा
 कालेज  छात्रावासों  में  प्रवेश  योग्यता  के  आधार  पर  दिये  जाते  विश्वविद्यालय  छात्राबासों  में  प्रवेश
 के  नियमों  में  अन्य  बातों

 के
 साथ-साथ  यह  व्यवस्था  है  कि  आवेदक  पूर्ण-कालिक  मूल  विद्यार्थी  होना

 उसके  माता-पिता  दिल्ली  में  नहीं  रहते  उस्तको  रोजगार  नहीं  होना  उसने
 वास  में  5  वर्ष  पूरेन  किए  इत्यादि  ।  अवर  स्नातक  छात्रों  को  कालेज  छाद्रावासों  में  अपने-अपने
 कालेजों  द्वारा  निर्धारित  मानदण्डों  के  अनुसार  आवास  दिया  जाता

 विश्वविद्यालय  ने  सूचित  किया  है  कुल  मिलाकर  छात्रावासों  में  प्रवेश  देते  समय  नियमों  के
 प्रावधानों  का  पालन  किया  जाता  है  ।

 विवरण

 दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  द्वारा  भेजी  गई  सूचना  के  पुरुषों  तथा  महिलाओं  के
 विश्वविद्यालय  तथा  कालेज  छात्रावासों  के  नाम  उनकी  क्षमता  सहित  नीचे  दिए  गए  हैं  :-.

 क्रम  संखड्ण  छात्रावास  का  नाम  सीटों  की  प्ंख्या

 1...  2  2

 पुरुषों  के  विश्वविद्ञालय  तथा  कालेज

 छात्रावास

 1.  इंटरनेशनल  स्टूडेंट्स  हाउस  100

 2  जुबली  हाल  204

 3.  ग्वायर  हाल  100

 4  स्नातकोत्तर  पुरुष  छात्रावास  100

 5.  मानसरोवर  छात्रावास  160

 6.  सेंट  स्‍्टी  फन्‍स  कालेज  ३40

 7...  हिंदू  कालेज  198

 8.  रामजस  कासेज  161

 9.  किरोड़ी  मल  कालेज  125
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 2 ॥  ह

 10.  हंस  राज  कालेज  180

 11.  श्री  राम  कालेज  आफ  कामसं  150

 12...  जाकिर  हुसेन  कालेज  ७4०

 ख््‌  महिलाग्रों  क ेलिए  विश्वविद्यालय  तथा  कालेल

 छात्राधास

 1  स्नातकोत्तर  महिला  छात्रावास  274

 2  मिरांडा  हाउस  240

 3.  दौलत  राम  कालेज  127

 4  इंद्रप्रस्थ  कालेज  201

 5.  लेडी  श्री  राम  कालेज  ३300

 टिप्पणी  :  दक्षिण  दिल्नी  कैम्पस  का  गीनांजली  महिला  जिसमें  इस  समय  50  सीटों  की

 क्षमता  प्री  तरह  से  कायं  नहीं  कर  रहा  है  ।

 एक  विवसोय  प्रन्तराष्ट्रीय  सच

 2712.  भरी  रासाश्रय  प्रसाद  सिह  :

 क्या  मानव  संस।धन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पिछले  डेढ़  वर्षों  के दौरान  भारतीय  क्रिकेट  टीम  ने  कोई  एक  दिवसीय  अन्तर्राष्ट्रीय
 मेच  अथवा  टेस्ट  मंच  खेला  e

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 इस  समय  क्रिकेट  टीम  के  उप-कप्तान  और  चयन  समिति  के  सभी
 सदस्यों  के  नाम  क्‍या  हैं  ?

 पम्तानव  संसाधन  विकास  संत्रालय  कार्य  श्लोर  खेलकूद  विभाग  बथा  महिला  झौर  बाल

 विकास  में  राज्य  मन्त्रो  ममता  :  :  हां  ।

 भारतीय  क्रिकेट  नियंत्रण  बोर्ड  ने  सूचित  किया  है  कि  पिछले  ।2  वर्ष  में  भारत  ने  कुल
 19  मंच  खेले  हैं  जिनमें  7  टेस्ट  मेच  ओर  12  एक-दिवसीय  अंतर्राष्ट्रीय  मेच  शामिल

 भारत  ने  अन्तिम  अंतर्राष्ट्रीय  मंच  1990-91  एशिया  कप  में
 इस  टीम  में  निम्नलिखित  शामिल  थे  :---

 ।  मोहम्मद  अजहरुह्दीन

 2.  रवि  शास्त्री

 3.  नवजोत  सिंह  सिधू

 63



 लिखित  उतर  12  1991
 _-.  -  =  ————_--~.  -

 4.  संजय  मंजरेकर

 5.  सचिन  तेंदुलकर

 6.  कपिल  देव

 7.  किरन  भोरे

 8.  डब्ल्यु०  वी०  रमन

 9.  मनोज  प्रभाकर

 10.  अतुल  वासन

 11  सरदिदु  मुखर्जी

 12.  राजू  कुलकर्णी

 13.  बेंकटापती  राजू

 14.  प्रवोण  आमेरे

 टीम  के  श्री  अब्बास  अली  बेग  प्रबंधक  तथा  डा०  अली  इरानी  फिजियोथरपिस्ट  थे  ।
 4: सयन  समिति  में  निम्नलिखित  शामिश्ष  थे  :-.-

 1,  श्रो  नरेन  तमहाने  क्षेत्र )

 2.  श्री  जी०  आर०  विश्वनाथ  क्षेत्र  )

 3.  श्री  रूसी  जीजीभोय  क्षेत्र  )

 4.  श्री  आनंद  शुक्ल  क्षेत्र  )

 5,  श्री  अकाश  लाल

 स्वास्थ्य  मानवंड

 ]

 भ्रो  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :

 क्या  स्वास्थ्य  कोर  परिवार  कल्याण  मन्‍्त्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  देश  में  लोगों  का  सामान्य  स्वास्थ्य  स्तर  क्युबा  जैसे  अन्य  विकासशील  देशों  की  तुलना
 में  बहुत  नीचे

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  इस  देश  में  लोगों  के  स्वास्थ्य  स्तर  में  सुधार  के  लिए
 उठाए  गए  कदमों  का  ब्योरा  क्या

 सरकारी  कर्मचारियों  को  प्राधिकृत  रूप  से  उपलब्ध  न  होने  बाली  दवाइयों  ओर  साधनों

 का  ब्यौरा  क्‍या
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 तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  और

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  है  कि  सरकारी
 कमंचारिधों  को  जिन्हें  अब  तक  जो  दवाइयां  और  साधन  प्राधिक्वत  रूप  से  उपलब्ध  नहीं  पाने  क ेहकदार
 हो  जाएं  ?

 स्थास्थ्य  श्रौर  परिदार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंदी  डो  ०फे०  ताशवेवो  सिद्धार्थ  )
 देश  की  जनता  का  सामान्य  स्वास्थ्य  स्तर  अस्थायी  मृत्यु-दर  और  नवजात  शिश्

 दर  और  जन्म  के  समय  संभावित  आयु  ज॑से  संकेतों  से मापा  जाता  है  ।  विश्व  बेंक  विकास  रिपोर्ट  1991
 में  दिए  गए  इन  संकेतों  के  आधार  पर  यह  देखा  गया  है  कि  क्यूबा  के  लोगों  का  सामान्य  स्वास्थ्य  स्तर

 हमारे  यहां  के  लोगों  से  बेहतर  है  ।

 राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  में  27000  ईसवी  तक  सभो  के  लिए  स्वास्थ्यਂ  के
 लक्ष्य  की  ओर  बढ़ने  के  लिए  नीतियां  प्रतिपादित  की  गई  स्वास्थ्य  देखरेख  गतिविधियों  और
 योजनाओं  वी  ओर  परबवर्ती  पंचवर्षीय  योजनाओं  के  माध्यम  से  पर्याप्त  ध्यान  दिया  जा  रहा  है  मोर

 प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  व  अस्पतालों  के  माध्यम  से  स्वास्थ्य  सेवा  प्रदान  करने  वालो
 प्रणाली  के  विस्तृत  नेटवर्क  की  स्थापना  की  गई  देश  में  संचारी  और  अन्य  रोगों  के

 नियंत्रण/उन्मूलन  पर  वल  दिया  गया  भारतीय  थिकित्सा  पद्धति  और  होमियोप॑थी  को  भी  विकसित
 किया  गया  कुछ  वर्षों  से  अस्थायी  मृत्यु-दर  और  नवजात  शिशु  मृत्यु  दर  काफी  कम  हुई  है  ओर

 इसके  साथ  ही  जीवन  प्रत्याशा  पर्याप्त  रूप  से  बढ़ी  है  ।

 से  केन्द्रीय  सरकार  के  कमंचारियो  को  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  अंतर्गत
 दवाइयां  प्रदान  की  जाती  सामान्य  बीमारियों  और  चिरकारी  बीमारियों  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार
 स्वास्थ्य  योजना  औषधालयों  के  नेटवर्क  कार्यक्रम  के  माध्यम  से  दवाइयां  दी  जाती  सरकारी
 तालों  और  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  स्कीम  के  अधीन  मान्यता-प्राप्त  गेर-१रकारो  अस्पतालों
 में  अंतरंग  उपचार  दिया  जाता  है  ।

 गेर-सरकारो  कमंचारियों  का  वेतन

 2714.  क्री  राजनाथ  सोनकर

 क्या  भ्रप्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  जीवन-यापन  मूल्य  बढ़ने  के  कारण  सरकारी  कमंचारियों  को  वर्ष  में  दो  बार

 बृद्धि  मिलती

 क्या  कारखानों  आदि  के  कर्मचारियों  और  श्रमिकों  के  वेतन  में  उनके  रो  »

 दाता  इस  प्रकार  को  वृद्धि  नहीं  करते

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  यह  सुनिश्चित  करने  का  है  कि  सरकारी  कर्मचारियों
 के  बेतन  में  वृद्धि  करने  के  तरीके  को  गैर-सरकारी  संगठनों  में  कायंरत  व्यक्तियों  के  मामले  गे  भी  लागू
 किया  ओर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 भ्रम  संत्रालय  में  उप  संत्रो  पवन  सिह  :
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 नव  जपप्पयाया  यपपै  गा

 से  निजी  क्षेत्र  की  दुकानों  कारखानों  इत्यादि  में  मंहगाई  भत्ता  निजी

 क्षेत्र  क ेनिगोजकों  ओर  कर्मचारियों  के  ब्रीच  टुए  कुल  समझौतों  में  शामिल  होता  निज
 क्षंत्र  को  मंहगाई  भत्ते  के  भुगतान  के  लिए  समान  फार्मूला  अपताने  के  लिए  बाध्य  नहीं  किया  जा  सकता  ।
 केन्द्र  सरकार  ने  न्यूनतम  मजदूरी  1948  के  अंतर्गत  पिछले  छः  महीनों  मे  उपभोक्‍ता  मूल्य
 सूचकांक  में  हुई  वृद्धि  के  आधार  पर  प्रत्येक  छः  माह  बाद  अ  धकांश  अनुसूचित  नियोज्  नों  में  मंहमाई
 भत्त  के  भुगतान  के  लिए  उपबंध  बनाए  हैं  ।  राज्य  सरकारों  को  भी  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  उन  अनुसू चित
 नियोजनों  जिनके  लिए  बे  समुचित  सरकार  न्यूनतम  मजदूरी  दरों  को  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  से

 शोड़ने  के  लिए  उपबध  बनाएं  जिससे  कि  मूल्य  स्तर  में  होने  वाली  वृद्धि  से  असंगठित  श्रभिको  के  हितों
 की  रक्षा  की  जा  सके  ।

 इफको  फूलपुर  द्वार  प्रदूषण

 |

 2  15,  श्रो  रामपूश्चनन  पटेल

 कया  पर्यावरण  ध्ोर  बन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 कया  इंडियन  फामंस  फटिलाइजस  कोआपरेटिव  फजपुर  द्वारा  होने  वाले  प्रदूषण
 को  नियंत्रित  कर  लिया  गया

 यदि  तो  कब  ओर  फूलपुर  के  आसपास  के  गांवों  में  इस  कारखाने  द्वारा  होने  वाले

 प्रदूषण के  कारण  फैलने  वाले/पंदा  हुए  रोगों  के  नाम  क्या

 क्‍या  कुछ  वर्ष  पहले  प्रदूषित  जल  पीने  के  बाद  बहुत  बड़ी  संख्या  में  पश्‌  भी  मर  गए
 और

 यदि  तो  ऐपतो  घटनाओं  को  पुनरावृत्ति  रोकने  के  लिए  कया  कायंबाई  को  गई  है  ?

 पर्यावरण  प्रोर  वन  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  फकम्तल  :  ओर
 हकाई  ने  उत्तर  प्रदेश  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  के  निर्देशों  अनुसरण  में  1990  में  बायु  ओर  जल

 प्रदूषण  नियंत्रण  उपकरण  लगा  लिए  हैं  ओर  निर्धारित  मानकों  का  अनुपालन  कर  रहो  है  ।  सरकार  को

 फूलपर  के  आसपास  फे  बांबों  में  फेक्टरी  से  बीमारी  फंलनेया  प्रदूषण  हाने  से  संबंधित  कोई  रिपोर्ट
 प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 और  1988  भें  इलाहाबाद  वे  पशु  चिकित्सा  अधिकारी  ने  फूलपुर  के

 पास के  गांवों  में  बोस  पशुओं  की  मत्यु  के  बारे  में  सूचित  किथा  किर  ऐसा  कोई  साक्ष्य  उपलब्ध

 नहीं  है  जिससे  पता  चलता  हो  कि  इन  पशुओं  की  मृत्यु  इफको  से  होने  वाले  प्रदूषण  के  कारण

 लाउड  स्पोक  के  प्रयोग  पर  प्रतिबध

 2716.  श्री  रामपूजन  पटेल  :

 क्या  पर्यावरण  झोर  बन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  तेज  आवाज  वाले  लाउड  स्पीकर  से  ध्वनि  प्रदूषण  होता
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 यदि  तो  कया  केन्द्र  सरकार  का  विचार  लाउड  स्पीकरों  के  प्रयोग  पर  प्रतिबंध  लगाने
 का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 पर्णावरण  श्रोर  बन  संत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  कमल  :  जी  हां  ।

 ओर  लाउड  स्पीकरों  से  होने  वाले  शोर  के  नियंत्रण  के  लिए  केन्द्रीय  प्रदूषण
 नियंत्रण  बोर्ड  न ेएक  व्यवहार  संहिता  तेयार  की  है  ।  इसमें  निम्नलिखित  बातें  शामिल  हैं  :---

 1.  यदि  कोई  पार्टी  किसी  अवसर  पर  लाउड  स्पीकरों  या  सावंजनिक  संबोधन  प्रणाली  का
 इस्तेमाल  करना  चाहे  तो  टसे  हसके  लिए  लाइसेंस  अवश्य  लेना  होगा  ।

 2.  बंद  परिसरों  को  छोड़कर  अन्य  स्थानों  पर  रात  9  बजे  से  सुबह  6  बजे  के  बीच
 जनिक  संबोधन  प्रणाली  या  लाउड  स्पीकरों  का  दस्तेमाल  नहीं  किया  जाना

 3.  स्पीकरों  का  रुख  श्रोताओं  की  ओर  हो  न  कि  श्रोताओं  से  दूर  पड़ोसियों  की  ओर  |

 4,  विज्ञापन  और  वाणिज्यिक  गतिविधियों  के  लिए  लाउड  स्पीकरों  के  इस्तेमाल की  अनुमति
 नटों  दी  जानी  चाहिए  ।

 5.  एम्प्लीफायर  ।  अनुशेय  शवित  इतनी  हो  कि  आवाज  श्रोताओं  तक  पहुंच  सके  और

 ध्वनि  स्रोत/परिसर  की  सीमा  से  आगे  ध्वनि  का  स्तर  5  डी  वी  (९)  परिवेक्षो  ध्वनि
 स्तर  से  नहीं  होना

 महिलाझों  भ्रोर  बच्चों  क ेलिए  विधोष  योजना

 2717.  प्रो०  रासा  सिह  रावत  :

 कया  सानव  संसाधन  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  महिलामों  मोर  बच्चों  के  कल्याण  के  लिए  कौन-कौन  सी  योजनाएं  कार्मान्वित

 फीजा  रही

 उन  पर  पिछले  तोन  वर्षों  के  दोरान  ख्ं  हुई  धनराशि  का  राज्यवार  और  बबंवार  ब्यौरा
 क्या

 क्या  ऐसी  योजनाओं  में  स्वेच्छिक  संगठनों  की  भागीदारी  को  प्रोत्साहन  देने  क ेलिए  कोई
 विशेष  योजना  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 मानव  संसाधन  विकास  संत्रालय  कार्य  शोर  खेलकद  |विभाय  तथा  महिला  झोर  बाल

 में  राज्य  मंत्री  समता  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  ओर

 सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 रणजोत  विहलो  को  विनिय।भत  करना

 2718.  श्री  कालका  वास  :

 क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 a.  “+++->++  हे  न  जनम क्या  रणजीत

 क्या  रणजीत  दिल्‍ली  को  विनियमित  करने  के  संबंध  केन्द्रीय  में  सरकार  को  कोई
 अध्यावेदन  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एस०  :  हां  ।

 यह  मामला  सरकार  द्वारा  जांचाधीन

 केन्द्रोप  बिशालयों  की  विस्तार  योजना

 ]

 भ्रीसतो  गीता  मुश्चर्जो  :

 क्या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कंन्‍्द्रीय  विद्यालय  संगठन  ने  कोई  विस्तार  योजना  बनायी  है  या  बनाने  पर  विचार
 कर  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्रों  हछयजंन  से  विद्यालयों  का
 बिस्ता  निध्चियों  की  उपभोगी  एजेंसियों  द्वारा  उपयुक्त  प्रस्तावों  के  प्रायोजन  भौर
 निक  मुद्दों  पर  निभंर  करता

 प्रन्तराष्ट्रोय  घुजा  वर्ष

 |

 2720.  श्री  तेज  नारायण  सिह  :

 क्या  सानव  संसाधन  विक्वास  मंत्री  यह  बताने  की  क्रृपा  करेंगे  कि  :

 अन्तर्राष्ट्रीय  युवा  वर्ष  के  दौरान  युवाओं  के  कल्याण  के  लिए  राज्य  सरकारों  तथा
 विश्वविद्यालयों  से  सहयोग  मांगा  गया

 यदि  तो  तल्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ओर

 यदि  तो  क्या  राज्यों  तथा  विश्वविद्यालयों  के  सहयोग  से  युवाओं  के  कल्याण  के
 लिए  कोई  व्यापक  कायंक्रम  बनाए  जाने  की  संभावना  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  कार्य  शोर  खेल-कुद  विमाग  तथा  सहिला  शोर
 विकास  में  राज्यमंत्री  ममता  :  जी  हां  ।

 संलग्न  और  2  के  अनुसार  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  । हँ
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 विबर

 संयुक्त  राष्ट्र  महा  सभा  ने  1985  को  अन्तर्राष्ट्रीय  यूवा  ब्ष  माना  है  जिसका  उद्देश्य
 विकास  तथा  शांतिਂ  द्वारा  आधुनिक  विश्व  में  युवाओं  की  स्थिति  के  बारे  में

 सामान्य  जागरुकता  पेदा  करना  1987  में  सरकार  ने  अन्तर्राष्ट्रीय  युवा  वर्ष  पर  एक
 कार्यकारी  समूह  की  स्थापना  जिसमें  युवा  कार्यक्रमों  से  संबंधित  विभिन्‍न  मंत्रालयों  तथा
 विभागों  के  प्रतिनिधि  तथा  कुछ  राज्य  सरकारों  और  स्वेच्छिक  संगठनों  के  प्रतिनिधि  शामिल

 केन्द्र  सरकार  के  अनुरोध  पर  विभिन्‍न  राज्य  संघ  शासित  प्रसासनों  तथा
 विद्यालयों  ने  1985  के  दौरान  अस्तराष्ट्रीय  युवा  वर्ष  क ेलिए  समन्वय  समितियां  गठित  की

 थी  ।  इन  समितियों  ने  अन्तर्राष्ट्रीय  यूबा  वर्ष  को  मनाने  के  लिए  मागंदर्शी  रूपरेखाओं  के

 सार  विशिष्ट  कार्यकलाप  तेयार  कर  उन्हें  कार्यान्बित  किया  ।

 अन्तर्राष्ट्रीय  यूबा  वर्ष  के  दोरान  ही  खेल  विभाग  का  नामकरण  युवा  कार्य  क्रम  और
 खेल  विभाग  किया  तीन  नई  योजनाएਂ  अर्थात्‌  युवा  क्लबों  का  युवाओं  के  लिए
 प्रदर्शनियां  तथा  स्वरोजगार  हेतु  युवाओं  को  व्यावसाशिक  प्रशिक्षण  भी  शुरू  की  गई  ।  इसके
 अलावा  सरकार  ने  स्वामी  विवेकानन्द  के  जन्म  दिवस  12  जनबरी  को  युवा  दिवस  तथा  युवा
 दिवस  के  बाद  के  सप्ताह  को  राष्ट्रीय  यूवा  सप्ताह  नाम  दिया  कुछ  अन्य  मुख्य
 गिताएਂ  जो  अन्तर्राष्ट्रीय  युवा  वर्ष  को  मनाने  के  लिए  उसके  घटक  के  रूप  में  भी  आयोजित
 की  जो  में  है  ।

 केन्द्र  सरकार  हारा  प्रायोजित  प्रतियोगिताए

 1.  भारत  सरकार  ने  राष्ट्रीय  यूवा  प्रतीक  अंगीकृत  किया

 2.  प्रधानमंत्री  द्वारा  100  ६०,  10  रु०  तथा  रु०  के  संस्मारक  सिक्‍के  जारी  किए

 3.  अन्तर्राष्ट्रीय  युवा  वर्ष  पर  एक  संस्मारक  डाक  टिकट  जारी  किया

 4...  राष्ट्रीय  विकास  था  समाज  सेवा  के  लिए  युवा  व्यक्तियों  तथा  स्वेच्छिक  युवा  संगठनों

 द्वारा  किए  गए  उत्कृष्ट  कार्य  को  मान्यता  देने  के  लिए  भारत  सरकार  द्वारा  राष्ट्रीय  युवा

 पुरस्कार  योजना  शूरू  की

 कार्यक्रम  और  खेल  बिभाग  द्वारा  एक  राष्ट्रीय  युवा  प्रदर्शनी  प्रगति  नई
 दिल्‍ली  में  लगाई

 युवा  कार्य  क्रम  और  खेल  विभाग  द्वारा  विभिन्‍न  मंत्रालयों  के  युवा  का्यंकलापों
 पर  एक  संग्रह  तेयार  कर  प्रकाशित  किया

 7.  एक  राष्ट्रीय  युवा  नीति  युवा  नीति  पर  उप  समूह  द्वारा  प्रस्तुत  किया  जिसे
 तत्पश्चात  अन्तर्राष्ट्रीय  युवा  वर्ष  पर  कार्यकारी  समूह  द्वारा  संघटित  किया  गया

 इसे  सरकार  द्वारा  अनुमोदित  किया  गया  तथा  वर्ष  1988  के  अन्त  में
 संसद  के  दोनों  सदनों  के  समक्ष  रखा  गया  ।
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 विभिन्‍न  राज्यों  में  प्रायोजित  कुछ  प्रतियोगिताएਂ

 1.  प्रदेश  में  राज्य  एकता  जिला  तथा  राज्य  स्तरीय  खेल-कद
 आयोजित  किए

 2.  दमन  प्रौर  दीब  के  गांवों  में  धइकिल  दौड़  तथा  युवा  समारोह  आपोजित  किए

 गए  ।

 3.  गुजरात  में  राज्य  युवा  समारोह  आयोजित  किया

 4...  भिमला  में  अन्तर्राष्ट्रीय  युवा  वर्ष  परिप्रेक्ष्य  तथा  युवा-विकास  पर  एक  दिवसीय  सेमीनार
 आयोजित  किया

 5.  जम्मू  तथा  कश्मीर  में  स्कूली  छात्रों  के लिए  दोड़  बायोजित  की

 6.  महाराष्ट्र  में  समुद्र  तैराकी  प्रतियोगिता  आयोजित  की

 7.  मध्य  प्रदेश  में  राष्ट्रीय  सेवा  योजना-स्वयं  सेवकों  युवा  सम्मेलन  आयोजित
 किया

 8.  कलकत्ता  के  साल्ट  लेक  स्टेडियम  का  नाम  बदल  करयूवा  भारती  क्रीड़ांगन  किया
 गया  ।

 विश्वविद्यालयों  में  प्रायोजित  कुछ  प्रतियोगिताएं

 1.  हरियाणा  कृषि  विश्वविज्ञानय  ने  यूवाओं  के  लिए  रोजग्रार  अवसरों  के  लाभाथं  संघ

 लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  आयोजित  वृत्ति  फिल्में  दिखाई  ।

 2...  कुरुक्ष त्र विश्वविद्यालय  मे  15  अन्तर  कालेज  एन  ०एस  ०एस०  शिविर  आयोजित

 3.  श्री  वेंक्टेश्वर  विश्वविद्यालय  ने  जित्तूर  में  10  दिवसीय  शिविर  आयोजित

 4...  हिमाचल  प्रदेश  कृषि  विश्वविद्यालय  ने  कृषि-वानकी  वृक्षारोपण  कार्य  किया  और

 विविध  किस्मों  के लगभग  3000  पोधे

 5.  काश्मीर  विश्वविद्यालय  ने  6  दिवसीय  राष्ट्रीय  एकीकरण  शिविर  का  आयोजन
 किया  ।

 6.  कोट्टायम  ने  अस्तर्राष्ट्रीय  युवा  वर्ष  पर  एन०एस०एस०

 बुक  का  प्रकाशन

 7.  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  ने  अन्तर्राष्ट्रीय  युवा  वर्ष  पर  तीन  विषयों  में  अन्तर  कालेज

 पोस्टर  और  सलोगन  प्रतियोगिता  का  आयोजन  किया  ।

 थोठे  तथा  मभले  धहरों  के  समेकित  विकास  योंजना  के  प्रन्तगंत  महाराष्ट्र  के

 झोर  दहरों  को  शामिल  करना

 ]

 2721.  भो  मुक्ुल  वासलिक  :

 क्या  झाहरो  विकास  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 कया  सरकार  को  छोटे  तथा  मझले  शहरों  के  समेकित  विकास  योजना  के  अन्तगंत  और

 शहरों  को  शामिल  करने  को  सिफारिश  के  साथ  महाराष्ट्र  सरकार  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  से  छोटे  तथा
 मझले  शह  रों  क ेसमेकित  विकास  की  योजना  के  अन्तगंत  निम्नलिशित  15  शहरों  को  शामिल  करने  के

 लिए  )990-9!  में  महाराष्ट्र  सरकार  से  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए

 गडची

 लतुर  तथा  नान्देड  ।

 महाराष्ट्र  सरकार  द्वारा  योजना  के  लिए  बजट  नियतन  के  अन्दर  अनुशंसित  किए  गए  15
 शहरों  में  से तथा  राज्य  सरकार  द्वारा  निर्दिष्ट  प्राथमिकता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  छोटे  तथा  मझले
 शहरों  के  समेकित  विकास  योजना  के  अन्तगंत  निम्नलिखित  8  शहरों  के  प्रस्तावों  को  मंजूरी  दी
 गई

 नन्दुरवर  तथा  फंतान  ।

 उपय्‌ कत  &  शहरों  के  लिए  192.50  लाख  रुपये  की  केन्द्रीय  सहायता  भी  जारी  की  गई

 महाराष्ट्र  सरकार  से  91-92  के  लिए  अभी  तक  कोई  भी  प्रस्ताव  प्राष्त  नहीं  हुए  हैं  ।

 पिछड़े  वर्ग  के  लोगों  में  विरक्षरता  श्रोर  उनके

 छात्रों  के  लिए  पश्रारक्षण

 2722.  भी  म॒ुकुल  बासनिक  :

 क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  कि,कंपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अन्य  समुदायों  के  लोगों  की  तुलना  में  पिछड़े  वर्ग  के  में  निरक्षरता

 गधिक

 यदि  तो  क्‍या  शिक्षा  संस्थानों  में  पिछड़े  वर्गों  क ेलिए  मण्डल  आयोग  की  आरक्षण
 सम्बन्धी  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  सरकार  के  पास  कोई  योजना  ओर

 यदि  तो  सरकार  का  विचार  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्‍या  बंकल्पिक  उपाय

 करने  का  है  कि  पिछड़  वर्ग  के  छात्रों  को  शिक्षा  के  अवसर  मिलें
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 मानठ  संसाधन  विकास  मंत्री  :  महापंजीयन  का  कार्यालय  मात्र

 कुल  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  साक्षरता  सम्बन्धी

 आंकडों  को  ही  रखता  है  ।

 और  उच्चतम  न्यायालय  ने  निर्देश  दिया  है  कि  लाभान्वित  होने  वाली  जातियों  की
 शिनाख्त  को  मंडल  आयोग  को  सिफारिशों  से  संबंधित  सरकारी  भादेश  को  कार्यान्वित  कब  रने
 के  लिए  तब  तक  उपाय  नहीं  किए  जा  सकते  जब  तक  कि  इसकी  सुनवाई  न  हो  इसमें  आगे  यह
 भी  निदेश  दिया  गया  है  कि  न्यायालय  की  आज्ञा  के  बिना  आदेश  के  काये  क्षेत्र  का  विस्तार  नहीं  किया

 नयी  शिक्षा  निति  का  दृष्टिकोण  यह  है  कि  शैक्षिक  से  वंचित  वर्गों  की  प्रेरणायें  और

 धाएਂ  प्रदान  की  जाएਂ  ताकि  वे  सामाजिक  पर्यावरण  ओर  इन  जातियों  में  दुभग्यवश  पेदा  होने  के
 कारण  हुई  उपेक्षाओं  को  पूरा  कर  सके  ।

 स्षिप्रोल  ग्रोलंपिकफ  भौर  पेहइलिग  एशियाई  खेलों  में

 मारतोयों  का  प्रदर्शन

 2723,  भ्री  सुकुल  वासनिक  :

 क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 क्या  सिओल  ओलंपिक  खेलो  और  पेइचिंग  एशियाई  खेलों  मे  भारतीय  छझिला  ड़ियों  के

 खराब  प्रदर्शन  के  कारणों  का  सरकार  न  विश्लेषण  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;

 क्‍या  सरकार  ने  आगामी  ओलंपिक  खेलों  में  खिलाड़ियों  का  प्रदर्शन  सुधा रने  के  लिए

 विस्तृत  नीति  योजना  बनाई  और

 यब्ि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  कार्य  झोर  खेल-कूद  विभाम  तथा  महिला  झोर  बाल

 विकास  में  राज्य  मंत्री  भमता  बनजों  )  :  हां  ।

 सिओल  ओलंपिक  में  भारतीय  खेल  दल  का  प्रदर्शन  कुछ  व्यक्तिगत  अपवादों  को  छोड़कर

 कुल  मिलाकर  आशानुरूप  बोजिंग  एशियाई  खेलों  में  किए  गए  प्रदर्शन  पर  भारतीय  ओलंपिक
 संघ  गो०  की  रिपोर्ट  अभी  सरकार  को  प्राप्त  नहीं  हुई  हालांकि  भारतीय  श्लेल
 प्राधिकरण  के  परामशं  से  हमने  इन  प्रतिगोगिताओं  में  किए  गए  प्रदर्शन  की  समीक्षा  की  है  और  कुछ
 बाधाभों  का  पता  लगाया  है  ज॑से  पर्याप्त  संसाधनों  का  स्पर्घात्मक  स्तर  पर  खिलाड़ियों  के  लिए
 काफी  संकरा  बेस  तथा  स्कूलों  और  कालेजों  आदि  में  अपेक्षित  खेल  की  बुनियादी  सुविधाओं  की
 कमी  !

 और  सरकार  खेलकूद  के  विकास  में  मौजूद  कठिनाइयों  को  दूर  कर  उनके  संवर्धन
 को  उचित  प्राथमिकता  देना  चाहती  है  ।  पता  लगाए  उच्चकोटि  के  खिलाड़ियों  के  प्रशिक्षण  और  विदेशी
 प्रदर्शन  के  लिए अधिक  संसाधन  उपलब्ध  उपलब्ध  संसाधनों  की  लागत  का  प्रभावी  हंग  से
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 उपयोग  कर  ऐसा  किया  जा  रहा  संबंधित  राष्ट्रीय  खेल  संघों  के  परामर्श  से  खिलाड़ियों  के

 प्रशिक्षण  और  विदेशी  प्रदर्शन  की  योजनाएं  बनाई  गई  हैं  ।

 झलोगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  में  घुस्लिम  छात्रों
 के  लिए  सीटों  का  आरक्षण

 2724,  श्री  शकर  सिंह  बघेला  :

 हा>ए०  के०  पटेल  |

 क्या  सानव  संस।धन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  में  कक्षा  स्नातक  स्तातको तर
 पाठ्यक्रमों  ओर  व्यावसायिक  पाठ्यक्रमों  में  प्रवेश  के  लिए  कुछ  प्रतिशत  सीटें  मुस्लिम  छात्रों  के  लिए
 आरक्षित  रहती

 याद  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कया  देश  में  कोई  अन्य  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  ऐसा  है  जहां  पर  सीटों  का  आरक्षण  प्रार्थियों
 के  धमं  के  भाधार  पर  किया  जाता  है  ।

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 (=)  क्‍या  अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  के  अधिकारियों  ने  विश्वविद्यालय  को  प्रवेश  नीति
 ओर  मुस्लिम  प्रत्याशियों  के  लिए  आरक्षण  की  पुनरीक्षा  की  और

 यदि  तो  क्या  निर्णय  लिए  गए  और  क्या  उन्हें  अब  तक  लागू  कर  दिया  गया  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  भनत्री  श्रजुंन  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 और  अली गढ़  मुल्लिम  विश्वविद्यालय  की  कोर्ट  ने  20-8-89  को  हुई  अपनी  बंठक
 में  तयाबजी  जो  विश्वविद्यालय  द्वारा  अपनी  प्रवेश  नीति  के  पुनरीक्षण  के  लिए  गठित  की  गई

 की  सिफारिशों  को  स्वीकार  करने  का  निश्चय  किया  समिति  ने  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  यह
 भी  सुझाव  दिया  है  कि  कक्षा  Xi,  अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  के  डिग्री  पाठ्य  मास्टर

 डिप्लोमा  व  व्यायसायिक  पाठ्यक्रमों  मे  50  प्रतिशत  स्थान  मुस्लिम  छात्रो  के  लिए  भारक्षित

 किए  जाने  यह  निर्णय  अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  1920  की  धारा  ४  के

 प्रावधानों  के  विग्रीत  है  जिसमें  यह  प्रावधान  है  कि  विश्वविद्यालय  किसी  भी  धर्म  था  वर्ग

 के  सभी  व्यक्तियों  के लिए  खुला  उपयु कृत  संकल्प  को  समाप्त  किए  जाने  के  सम्बन्ध  में

 अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  अधिनियम  की  धारा  !3  (6)  के  अधीन  विश्वविद्यालय  को  कारण

 बताओ  नोटिस  जारी  किया  गया  इसी  बीच  विश्वविद्यालय  द्वारा  भेजी  गई  सूचना  के  अनुसार  यह
 निर्भेय  कार्यान्वित  नहीं  किया  गया
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 विद्यासागर  विश्वविद्ञालय  का  विकास

 2725.  झो  सत्यभोपाल  भिश्र  :

 क्या  सामव  संसाधस  विकास  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  पश्चिम  बंगाल  स्थित  विद्यासागर  विश्वविद्यालय

 के  विकास  के  लिए  कुछ  धनराशि  दी

 यदि  तो  तत्संबंधो  व्यौरा  क्या

 क्‍या  उक्त  विश्वविद्यालय  के  कुछ  प्रस्ताव  अभी  भी  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  के
 पास  अनुदानों  को  स्वीक्ृति  हेतु  लंबित  पड़े

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ओर

 लंबित  पड़े  प्रस्तावों  की  स्वीकृति  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अजु  न  :  और  विश्व  अनु०  आ०  द्वारा

 धारा  12  ख  के  अन्तगंत  केन्द्रीय  सहायता  प्राप्त  करने  के  लिए  उपयुक्त  घोषित  करने  के  पश्चात  आधोग
 से  तिम्नलिखित  अनुदान  प्राप्त  हुए  थे  :

 पुस्तकें  व  पत्र-पत्रिकाए --  15.00  5.00  लाख  रुपये

 उपस्कर  -- 15.00  लाख  रुपये

 से  (¥)  ब्ष  1991-92  के  लिए  अनुदान  '  देने  के  प्रस्ताव  पर  आयोग  कारंबाई
 कर  रहा  1990-91  के  लिए  विकास  अनुदान  देने  क  लिए  आयोग  ने  विश्वविद्यालय  से  पहले  दिए
 बए  अनुदानों  के  सम्बन्ध  में  उपयोगिता  प्रमाण  पन्र  देने  क ेलिए  कहा

 बृद्धावस्था  पेंसत

 ]

 2726,  भरी  सूे  मारायण  यादव  :

 क्या  कल्पाण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  राज्यों  के  नाम  कया  हैं  जो  साठ  वर्ष  से अधिक  उम्र  के  व्यक्षितयों  को  वृद्धावस्था  नेशन
 दे  रहे

 क्या  सरकार  का  विचार  इस  योजना  को  सारे  देश  मे  लागू  करने  का  ओर

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कह्याण  सन्‍्त्रो  सोतारास  सभी  राज्यों  ओर  संघ  राज्य  क्षेत्रों  की
 अपनी  बुद्धावल्था  पेंशन  योजनाए

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 जयपुर  में  मल  व्ययन  व्यवस्था

 2727.  औ  गिरधारीलाल  मा्गव  :

 क्या  दाहरी  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  क्रुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राज्य  सरकार  के  पास  सीमित  विक्तीय  संसाधन  उपलब्ध  होने  के  कारण

 राजस्थान  में  मल-व्ययन  प्रणाली  पूर्णरूप  से विकसित  नहीं  हो  पायी

 क्‍या  विश्व  बैंक  ने  जयपुर  में  मल-ब्ययन  प्रणाली  के  विकास  के  लिए  कुछ  घनराशि  मंजूर
 की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 कया  राज्य  सरकार  ने  सम्पूर्ण  धनराशि  का  उपयोग  किया  यदि  तो  उसके  क्‍या
 कारण  हैं  ?

 शहरी  विकास  मसन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  से  राजस्थान
 जल  आपूर्ति  और  मल्ल  निर्यास  परियोजना  के  लिए  विश्व  बेंक  ने  80  मिलियन  अमरीकी  डालर  का  ऋण

 मंजूर  किया  था  |  परियोजना  का  उहू  श्य  विनिदिष्ट  समस्याग्रस्त  गांवों  के  लिए  पेय  जल  कआर्फति  की

 व्यवस्था  करना  तथा  कोटा  ओर  बीकानेर  प्रें  जल  आपूर्ति  में  सुधार  तथा  वृद्धि  करना
 तथा  जोधपुर  औौर  बीकानेर  में  मल  निर्यास  प्रणाली  विस्तार  करना  धोमी  प्रगति  और
 भयंकर  सूखे  को  परिस्थितियों  क॑  कारण  इस  परियोजना  का  व्यापक  रूप  से  पुनगंठन  किया  गया
 पीने  के  पानी  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  निधियां  शहरी  संकटों  से और  अधिक  ग्रामीष  क्षेत्र को
 लाभान्वित  करने  के  ख्विए  फिर  से  नियत  की  गई  समग्र  ऋण  का  उपथोग  उबत  विस्तार  भोर

 पुनगंठन  के  बाद  राज्य  द्वारा  किया  गया  है  ।

 गंदी  बस्तियों  में  बाल  विकास  गोजना

 2728.  श्री  गिश्यारीलाल  भागंव  :

 क्या  सानव  संसाधन  बिकास  सन्नी  यह  बताने  को  छुपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  सरकार  का  विघार  बड़े  नगरों  की  गंदी  बस्तियों  में  भी  बाल  विकास  कार्य  क्रम  शुरू
 करते  का

 यदि  तो  राजस्थान  के  उन  नगरों  के  नाम  क्या  हैं  जहां  ऐसी  योजनाएਂ  शुरू  को
 जानी

 क्‍या  जयपुर  में  उन  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  सवक्षण  क्रिया  झबा  है

 जिन्हें  ऐसी  योजना  में  शामिल  किया  ओर

 यदि  तो  क्‍या  अविलंब  सर्वेक्षण  कराने  के  पश्चात  जरूरतमंद  लोगों  को  इन
 नाओं  का  लाभ  उपलब्ध  कराया

 सानव  संपतताजन  विकास  सन्त्रालय  कार्य  प्रोर  खेल-कर  विजाब  तथा  सहिला  और  बाल

 विकास  में  राज्य  सन्‍्त्रो  समता  बसलों )  :  भोर  समेक्षित  वाश  किकाश  क्षेया
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 योजना  ग्रामीण  बैंकों  और  शहरी  गन्दी  बस्तियों  में  कार्योन्वित  की  जाती  अभी  तक  227  समेकित

 विकास  सेवा  परियोजनाएਂ  शहरी  बस्तियों  में  शुरू  की  गई  है  जिसमें  राजस्थान  में
 अर्थात  अलवर  अजमेर  सिटी  भीलवाड़ा  जोधपुर

 कोटा  पाली  टोंक  उदयपुर  सिटी  ।  देश  में  शहरी  इलाकों  के  लिए  भागे  और
 केन्द्रीय  प्रायोजिन  समेकित  बाल  विकास  सेवा  परियोजनाओभों  का  स्वीक्ृत  किया  जाना  संसाधनों  की
 उपलब्धता  पर  निर्भर  करेगा  ।

 हसके  सरकार  ने  1986  में  शहरी  बुनियादी  सेवाए  शुरू  की  थीं  जिसको  अब

 क ेलिए  शहरी  बुनियादी  सेवायें  बी०  एस०  नाम  से  जाना  जाता  जिसमें
 अन्य  बातों  के  साथ-साथ  वाल  उत्तरजीविता  और  बाल  विकास  को  प्रोत्साहन  दिया  जाता  है  ।  राजस्थान

 सरकार  ने  यू  ०बी  ०एस०पी०  योजना  के  कार्यान्वयन  के  लिए  निम्नलिखित  23  शहरों  को  चुना  है  :

 ।.  नगर  जयपुर  9.  कोटपुत ली  17.  विराट  नगर

 2.  चाओमु  10.  पुलेरा  18.  बसावा

 3.  सीमर  11.  जिलानेर  19.  बा्ची

 ८.  दोसा  12.  संगानर  20.  बमाई

 $.  आमेर  13,  नारायणा  21.  घोलपुर

 6.  बान्दी कुई  14.  किशनगढ़  रेनवाल  22.  बारी

 7.  मनोहरपुर  15,  लालसोट  23.  राजा  खेड़ा

 8.  चक्षु  16.  शाहपुरा

 और  हां  ।  जबपुर  सिट्टी  की  दोनों  आई०सी०डी०एस०  परियोजनायें  लाभ
 प्राप्तकर्ताओं  का  पता  लगाने  संबंधी  विस्तृत  सर्वेक्षण  करने  के  बाद  शुरू  की  गई  इस  तरह के
 क्षण  नई  परियोजनाओं  को  शूरू  करते  समय  किए  जाते

 नई  संसद  विहार  में  केन्द्रोय  सरकारी  स्वास्थ्य  पोशना
 प्रोषधालयों  को  खोलने  का  प्रस्ताव

 2729.  श्री  राणवोर  सिह  :

 कया  स्वास्थ्य  मोर  परिधार  कह्याण  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  बाहरी  रिंग  रोड  पर  संसद  नई  बिल्ली  के  पास  एक  केन्द्रीय  सरकारी  स्वास्थ्य
 योजना  औषधालय  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव  केन्द्रीय  सरकार  के  विचाराधीन  और

 यदि  तो  नई  निर्मित  सोसाइटियों  में  रहने  वाले  सरकारी  कर्मचारियों  को  सुविधा  हेतु
 केन्द्रीय  सरकारी  स्वास्थ्य  योजना  औषधालय  कब  तक  खोले  जाने  की  संभावना  है  ?

 स्वास्थ्य  ध्रौर  परिवार  कल्याण  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  के०  तारा  देदो
 :  और  फिलहाल  संसद  विह्र  में  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  ओषघालय

 खोलने  का  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  है  ।
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 ऐतिहासिक  उत्लतन

 ]

 2730.  श्री  सेयद  शाहब॒हीन  :

 क्या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  पटना  में  खुदाई  के  दौरान  एक  पूर्व  ऐतिहासिक  स्थल  का  पता  चला

 (a)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 १)  क्‍या  भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  विभाग  ने  संरक्षण  और  वेशानिक  छानबीन  करने  हेतु  इस
 स्थल  को  अपने  कब्ज  में  ले लिया  है  अथवा  लेने  का  विचार  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  श्रजू  न  :  अभी  हाल  ही  पटना  में
 जब  एक  नई  इमारत  का  निर्माण  करने  के  लिए  खुदाई  बी  जा  रही  एक  पुराने  डाक  बंगला  के
 स्थल  पर  एक  पूर्व  ऐतिहासिक  स्थल  का  पता  चला

 इस  स्थल  की  जांच  करने  पर  इंटों  का  पुव॑  ऐतिहासिक  काल  के  मिट्टी  के  बतंन
 तथा  मौयंकाल  से  संबंधित  लधु-मुणमृ्तिथों  के  प्रमाण  मिले

 नहीं  ।

 प्रागरा  में  मारतीय  पुरातस्‍्व  सर्वक्षण  विमाग  को  वेलरेश्  में  हमारतें

 2731.  श्री  मगवान  शंकर

 क्या  सानव  संसाधन  त्रिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  आगरा  जिले  में  पुरातत्व  बिभाग  कितने  मंदिरों/स्मारकों  की  देख-रेख  करता

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  उन  इमारतों  के  क्या  नाम  हैं
 जहां  आगन्तुकों  से  प्रवेश  शुल्क

 लिया  जाता  है

 पुरातत्व  विभाग  द्वारा  इन  इमारतों  की  देख-रेख  पर  ब्यय  की  गयी  धनराशि  का
 अलग  ब्यौरा  क्या

 कया  पुरातत्व  विभाग  ने  पीने  का  पानी  और  अन्य  नागरिक  सुविधायें  जसी  मूल
 भूत  सुविधायें  उपलब्ध  करायी  और

 (8)  यदि  तो  उन  स्थानों  के  नाम  क्‍या  हैं  भौर  उपलब्ध  करायी  गयी  सुविधाओं  का  ब्यौरा
 क्या  है  ओर  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सानव  संसाधम  विकास  मन्त्री  न  :  जिला  आपरा  में  केन्द्रीय  संरक्षण  के
 अधीन  70  स्पारक/स्थल  हैं  जिनकी  देख-रेख  भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  द्वारा  की  जाती

 जिला  आगरा  में  निम्नलिखित  स्मारकों  में  प्रवेश  शुल्क  लिया  जाता  है  :
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 रस  महल  जीभ  जी  ््प्पाए

 ताज  महल

 2.  आगरा  किला

 3.  एतिमाद-उद-दौला  का  मकबरा

 4.  अकबर  का  मकबरा  vk

 5.  फतेहपुर  सिकरी  के  स्मारक

 जिला  आगरा  में  संरक्षित  स्मारकों  की  पर  व्यय  की  गयी  धनराशि  के

 व्यौरे  संबंधी  विवरण  संलग्न  हैं  ।

 और  मुख्य  स्मारक  जिनके  नाम  आगरा  एतिमाद-उद-दोला
 का  अकबर  का  फतेहपुर  सिकरी  के  इनमें  पीने  का  शौच्ालयों  की

 सुविधायें  उपलब्ध  करायी  गई  हैं  । ताजमहल  और  आगरा  किले  में  हिमाचल  प्रदेश  के  उद्यान  उत्पादन

 विपणन  और  खाद्य-संरक्षण  निगम  का  सेव  के  जूस  का  एक  स्टाल  भी  उपयू कक्‍त  के

 आगंतुकों  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  आगरा  किले  भें  एक  जल-पान  गृह  भी

 वियरण

 ऋण्सं०  वर्ष  घनराशि

 1.  1988-89  34,72,815.90  5.90  रुपया

 2.  1989-90  26,99,628.17  रुपया

 3.  1990-91  41,16,070.29  रुपया

 जबलपुर  में  ध्रावास  योजनाझों  के  लिए  से  घनराशि

 2782.  भी  श्थण  कुमार  पढेल  :

 क्या  हहरी  थिकास  मन्धी  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1989-90,  1990-91  और  1921-92  के  दौरान  आवास  विकास  जबलपुर  में

 विभिन्‍न  एजेश्सियों  द्वारा  को  चरणबद्ध  योजनाओं  सहित  विभिन्‍न  कौन-कौन
 से  प्रस्ताव  भेज

 इन  प्रस्तावों  के  लिए  कितनी  घनराशि  आवंटित  की  गई  और  इसपर  वास्तविक  रूप  से
 कितनी  धनराशि  थर्च  और

 थे  योजनाएਂ  कितनी  अवधि  में  पूरी  हो  जाएगी  ?

 दाहुरी  विकास  मश्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  एस०  :  और  हुडको
 हारा  वर्ष  1989-99,  1990-91  और  1991-92  के  दौरान  जबलपुर  में  स्वीकृत  की  गई  योजनाओं

 के  ब्यौरे  इस  प्रकार  हैं  :

 बर्ष  योजनाओं  की  सं०  परियोजना  लागत  स्वीकृत  ऋण  रिहायसी  भूखण्ड
 करोड़  में  )

 89-90  10  15.09  7.63  18042  42  585
 90-91  4  8.81  5.09  148  2754

 91-92  ना  ाः  जे
 न+  ते

 7  जपयूं बत
 योजनाओं  के

 हुडको  द्वारा  वर्ष  1989-:0
 के  दोरान  556.6  लाख  से

 की  परियोजना  लागत  और  218.28  लाख  रुपये  की  ऋण  वचनबद्धता  के  साथ  तीन  शहरी  अरद्धंंसं  रचना
 योजनाएं  स्पीकृत  की  गई
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 इन  तीन  वर्षो  के  दौरान  हृडको  ने  कार्यान्वयनकत  अभिकरणों  को  99.:7  लाख

 399.17  लाख  रुपये  और  10.52  :  लाख  रुपये  दिये  किये  गये  वास्तविक  व्यय  से  सम्बन्धित  सूचना

 एकत्र  की  जा  रही  है  तथਂ  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 नियंत्रण  कार्यक्रम

 2733.  भ्री  क्षवण  कुमार  पटेल  :

 कया  स्वास्थ्य  श्रोर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  के  निवारण  ओर  नियंत्रण  के  लिए  कोई  कार्यक्रम  शुरू
 किया  और

 यदि  तो  तत्पंबंधी  ब्योरा  कया  है  ?

 हवास्थ्य  शोर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डो०  के०  ताराबेबो

 और  भारत  सरकार  ने  एच८  आई०  वी०  संत्रमण  पर  नियंत्रण  रखने  को  दुष्टि
 से  1987  में  राष्ट्रीय  एड्स  नियंत्रण  कायं  क्रम  तंयार  किया  ।  इस  कायंक्रम  के  तीन  मुख्य  घटक

 स्वास्थ्य  ओर  सामुदायिक  शिक्षा  ओर  रक्त  ओर  रक्‍त  उत्पाद  को  निरापदता  सुनिश्चित

 लिगरानो

 देश  के  विभिन्‍न  भागो  में  67  निगरानी  केन्द्र  और  4  रेफरल  केन्द्र  स्थापित  किए  गए  हैं  जिनका

 विशिष्ट  लक्ष्य  इतरॉलिगी  कामुकता  वाले  स्वच्छंद  संभोगी  यौन  संचारो  रोग  के
 रक्त  सुधार  गहों  और  विदेशियों  जंसे  अधिक  खतरे  वाले  समूहों  के  व्यक्तियों  की

 जांच  करना  है  ।

 स्वास्थ्य  श्लोर  सामुदायिक  शिक्षा

 सामान्य  यूवाओं  भोर  स्कूलों  मौर  कालेजों  के  छात्रों  में  भी जागरुकता  पेदा  करने  के  लिए
 स्वास्थ्य  शिक्षा  कायंकलापों  को  तेजी  से  आगे  बढ़ाया  गया  ।

 रक्त  झोर  रक्त  उत्पादों  को  सुरक्षा
 देश  में  एड्स  के  निवारण  के  लिए  अन्य  महत्वपूर्ण  कदम  सभी  निगरानी  कंन्द्रों  ओर  क्षेत्रीय  रक्त

 परीक्षण  केन्द्रों  द्वारा  एच०  आई०  वी०  संक्रमण  के  लिए  रक्‍्तवा।ताओं  की  जांच  करना  हे  ।

 रक्त  उत्पादों  की  निरापदता  सुनिश्चित  करने  के  लिए  रक्त  उत्पाद  तेयार  करने  वालो  सभी  9

 यूनिटों  को  उपयुक्त  निर्देश  दिए  गए  हैं

 झष्यापकों  के  रिक्त  पद

 ]
 2734,  श्री  शिवदश्रण  वर्मा  :

 क्या  भानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्‍ली  के  विभिन्‍न  विद्यालयों  में  अध्यापकों  के  कई  पद  रिक्‍त  पढ़े
 यदि  तो  ये  पद  कब  से  रिक्त  पड़े  ओर

 इन  पदों  को  भरने  हेतु  सरकार  क्‍या  कार्यवाही  कर  रही  है  ?
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 मानव  संसाधन  जिकारु  मंत्री  भ्रजु  न  :  से  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 प्रमुख  सम्बन्धित  एजेंसियों  द्वारा  भेजी  गई  सूचना  के  अनुसार  स्थिति  नीचे  दी  गई  है  :--

 1.  दिल्‍लो  प्रशासन

 जहां  तक  दिल्‍ली  प्रशासन  द्वारा  चलाए  जा  रहे  विद्यालयों  का  संबंध  निम्नलिखित  पद

 खाली  हैं  :--

 प्रिसीपल  60

 वाइस-शिसिपल  60

 पी०  जी०  टी०  240

 टी०  जी०  टी०  1450

 ओर

 समकक्ष

 जहां  तक  इन  पदों  को  भरने  का  पी०  एस०  टी०  जी०्टी०  और  पी०  जी०  टी ०
 की  भर्ती  के  लिए  14991)  में  एक  प्रतियोगात्मक  लिखित  परीक्षा  आयोजित  की  मई  थी
 भौर  पी०  टी०  और  टी०  जी०  टी०  के  परिणाम  घोषित  किए  जा  घ॒के  हैं  |  दिल्‍ली  प्रशासन  ने
 प्रिस्ोपलों  के  57  रिक्‍त  स्थानों  को  भरने  के  सम्बन्ध  में  तदर्थ  आधार  पर  पदोन्‍तति  के  लिए  भादेश  भी

 कर  दिए  हैं  जबकि  सीधी  भर्ती  क  कोटा  के  अन्तगंत  प्रिसीपलों  के  शेष  पदों  को  भरने  के  लिए  संघ
 लोक  सेबा  अयोग  से  अनु रोध  किया  गया  है  ।

 2.  बिलल्‍लो  नगर  निगम

 दिल्‍ली  नगर  निगम  के  नियंत्रणाधीन  स्कूलों  में  शिक्षकों  क ेलगभग  700  पद  रिक्त  पड़े  ये
 पद  शिक्षकों  की  संवानिवृत्ति/पदोन्‍नति  के  कारण  लगभग  पिछले  6  महीनों  से  खाली  पड़े  रिक्त  पदों
 पर  भर्ती  करने  के  लिए  शिक्षकों  के  चयन  का  कायं  कमंचारी  चयन  आयोग  को  सौंपा  गया  है  ।

 3.  नई  विहली  नगर  पालिका

 नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  के  नियंत्रणाघीन  विद्यालयों  में  केवल  निम्नलिब्ित  पद  खाली  हैं  :---

 पी०  जी०  टी०

 टी०  जी०  टी०  9

 विज्ञान

 टी०जी०  टी०

 विज्ञान

 1
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 उपयू क्‍त  पद  पिछले  शैक्षिक  सत्र  के  दौरान  संजित  किए  गए  थे  ।  टी०  जी०  टी०  विज्ञान  (*)
 के  पदों  के  लिए  अब  चयन  किया  जा  चुका  है  ।

 देश  भें  कालाप्राजार  के  सामले

 ]

 2735.  श्रो  सेयद  शाहबुद्दोन  :

 क्या  स्वास्थ्य  श्रोर  परिवार  मन्त्री  यह  बताने  की  क्रृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  कालाआजार  के  मामलों  के  संबंध  राज्य-वा  वर्त  मान  स्थिति  क्ष्या

 गत  तीन  वर्षों  के  राज्य-वार  और  कितने  मामले  प्रकाश  में  आये

 खुले  बाजार  एवं  सरकारी  अस्पतालों  में  कालाआजार  रोधी  दवाओं  की  उपलब्धता  की
 क्या  स्थिति  ओर

 कालाआजार  के  उन्मूलन  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 स्वास्थ्य  झोर  परिवार  कल्याण  मसत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डो०  तारादेबो
 :  ओर  इस  रामय  कालाआजार  की  सूचना  तीन  राज्यों  पश्चिम

 बंगाल  ओर  उत्तर  प्रदेश  से  दी  जी  रही  इस  रोग  की  इक्का-दुवका  घटनाभों  की  सूचना  तमिलनाडु
 से  भी  मिलती  है  जिसमें  यह  रोग  बिहार  अथवा  पश्चिम  बंगाल  से  आता  है  ।  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान
 राज्य  सरकार  से  प्राप्त  को  गई  रिपोर्टों  के  अनुसार  कालाआजार  के  बताए  गा  राज्य-वार  रोगियों  की
 संख्या  हस  प्रकार  है

 क्रम  राज्य  1988  1989  1990  199;

 )
 रोगी  रोगी  मोतें  रोगी  मौत  रोगी  मौतें

 SS  न  ---++-+--------.-.--  --  --++-
 1.  बिहार  19639  123  30903  477  24650  589  6473  50

 ;  तक  )
 2...  पश्चिम  बंगाल  3068  2  3573  20  3037  16  194  --

 तक )
 3.  उनार  प्रदेश  9.  6  -  ||  --  +-

 कुल  :  ४2726  131  34478  497  57795  606  6669  50

 कालाआजार  के  उपचार के  लिए  दो  ओऔषधों  का  विकल्प  है  ।

 पहली  ओऔषध  सोडियम  स्टूबो  ग्लूकोनेट  देश  में  बनाई  जाती  है  और  आसानी  से  यह  खुले
 बाजार  में  उपलब्ध  यह  भोषध  राज्य  सरकारों  द्वारा  खरीदी  जाती  हैं  और  प्रभावी  जिलों  में

 विभिन्‍न  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  और  सरकारी  अस्पतालों  में  इसका  वितरण  किया  जाता  है  ।  उपचार

 की  दूसरी  अवस्था  जो  कि  पेन्टामिढाइन  आइसोथियोनेट  नाम  की  आयातित  ओषध  बाजार  में

 उपलब्ध  नहीं  भारत  सरकार  इस  औषध  का  आयात  करती  है  ओर  उनकी  जरूरत  के  लिए  प्रभावित

 श्ड
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 राज्यों  फो  आपूर्ति  करती  यह  औषध  मुख्य  या  बिहार  में  उन  रोगियों  के  लिए  उपयोग  में  लाई
 जाती  है  जो  सोडियम  स्टियूबों  ग्लकोनेट  से  किए  पहली  बार  के  उपचार  से  ठीक  नहीं  हो  पाते  ।

 संबंधित  राज्य  सरकारों  से  परामर्श  करते  हुए  निम्नलिखित  कार्य  नीतियों  सहित  विशिष्ट

 काये  योजनाएं  तंयार  की  गई  हैं  :--

 1...  .  छुरु  में  ही  रोगियों  का  पता  लगाना  ओर  पर्थाप्त  उपचार  संबंधी  सुविधाएं  स्थापित
 करना  |

 2.  संचरण  को  रोकने  के  लिए  कारगर  कीटनाशक  छिड़काव  संबंधी  अभियानों  का  आयोजन
 करना  ।

 उ  स्वास्थ्य  शिक्षा  संबंधी  कार्यकलापों  का  आयोजन  करना  और  चिकित्सा  और
 चिकित्सा  कार्मिकों  का  प्रशिक्षण  ।

 4...  उपयुक्त  ओषधों  से  कालाआजार  के  रोगियों  का  उपचार  |

 5,  कालाआजार  ओऔदबधों  का  पर्याप्त  भण्डारण  ।

 बन  क्षेत्र  का  बिस्तार

 [  हिन्दो

 2736.  प्रो०  रासा  सिह  रावत  :

 क्या  पर्यावरण  प्रोर  वन  मंत्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 )  इस  समय  देश  में  किसनी  प्रतिशत  वन  भूमि

 कितने  प्रतिशत  वन  केन्द्रीय  आरक्षित  वन  के  अन्तगंत  हैं  और  कितने  प्रतिशत  वन  राज्य
 सरकार  के  नियंत्रण  में

 वनों  को  बढ़ाने  तथा  व॒क्षों  की  हो  रही  निरंतर  कटाई  को  रोकने  के  लिए  सरकार  द्वारा
 क्‍या  उपाय  किए  जा  रहे

 वन  क्षेत्रों  में  परम्परागत  भूमि  पर  आदिवासियों  के  अधिकार  के  संबंध  में  सरकार  की
 मीति  क्या

 (2)  क्या  उन  आदिवासियों  को  उनके  वन  से  प्राप्त  होने  वाली  आय  के  लिए  मुआवजा  दिया
 जाता  और

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 पर्यावरण  प्लोर  वन  संज्ञालय  के  राज्य  संत्री  कपल  :  स्टेट  आफ  फारेस्ट
 1989  के  अनुसार  देश  में  22.8  प्रतिशत  वन  क्षेत्र  है  ।

 केन्द्रीय  वन  नाम  से  काई  कानूनी  वर्गोक रण  नहीं  फिर  राज्यों
 प्रदेशों  के  नियंत्रण  में  कुल  दर्ज  वन  क्षेत्र  75.18  मिलियन  हैक्टेयर

 वनों  के  विस्तार  के  लिए  ओर  वृक्षों  की  कटाई  को  रोकने  के  लिए  सरकार  द्वारा

 लिखित  कदम  उठाए  जा  रहे  हें  :--
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 1.  सामाजिक  वानिकी  रकीम  सहित  2!  सन्नी  का्ंक्रम  के  अन्तगंत  व्यापक  वृक्षारोपण
 क्रम  शुरू  किया  गया

 2.  केन्द्र  सरकार  ने  राज्य  सरका  रॉ/केन्द्रशासित  प्रदेशों  को  दिशा-निर्देश  जारी  किए
 --  1,000  मीटर  से  अधिक  ऊंचाई  वाली  पहाड़ियों  में  कम  से  कम  कुछ  वर्षों  के  लिए  ही  वृक्षों

 भय  ae  की कटाई पर प्रतिबन्ध लगाने पर विचार  करना  |

 की  कटाई  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  पर  विचार  करना  ।

 --  प्राक्अतित  बनों  की  पूर्ण  कटाई  को  रोकने  तथा  वन  उपज  तथा  अन्य  वन-वर्धनीय  कार्यों  के

 पुनरुद्धार  के  लिए  जहां  इस  प्रकार  की  कटाई  भावश्यक  है  वहां  इस  कटाई  को  पहाड़ों  में  10

 हैक्टेयर  तथा  मैदानों  में  25  हैक्टेयर  तक  सीमित  कर  देना

 से  राष्ट्रीय  वन  1988  के  अनुसार  वनों  के  भीतर  तथा  आसपास  रहने
 बाले  आदिवा  सियों  तथा  अन्य  निधंनों  द्वारा  उपयोग  किए  जा  रहे  अधिकारों  तथा  रियायतों  की  पूरी

 सुरक्षा  की  जानी

 शाजस्थान  में  पर्यावरण  पझोर  वन  सुधार  योजनाएं

 2737.  प्रो०  रासा  सिह  रावत  :

 थी  कुर्जो  लाल  :

 क्या  पर्यावरण  और  वन  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राजस्थान  में  क्रियान्वयनाधीन  पर्यावरण  और  वन  सुधार  संबंधी  योजनाओं  का  ब्यौरा

 क्या

 पिछले  तीन  वर्षों  के दौरान  इन  योजनाओं  पर  कितना  धन  व्यय  किया  गया  है  तथा  इसके
 सया  परिणाम  और

 रेतीले  इलाके  के  विस्तार  को  रोकने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  की  विशेष  योजनाएं  कया  हैं
 था  इसके  अधोन  पूरे  किए  गए  कार्यों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पर्यावरण  झोर  वन  सन््वालय  के  राज्य  मस्त्रो  कमल  :  से  सूचना
 रकभ  की  जा  रही  है  और  सदन  के  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  कर  दी

 संरक्षण  झधितियस  में

 2738.  प्रो०  रासा  सिह  रावत  :

 क्या  पर्यावरण  श्रोर  वन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  संध  सरकार  का  विचार  वन्यजीव  संरक्षण  1972  में  संशोधन  करने

 उन  पशुओं  के  नाम  क्‍या  हैं  जिनके  शिकार  पर  पाबन्दी  लगाई  गई

 क्‍या  नीलगाय  के  शिकार  पर  लगी  पाबम्दी  के  कारण  किसानों  को  फसलों  को  हुई  हासि
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 के  संबंध  में  सरकार  को  कोई  अभ्यावेदन  मिला  और

 तो  सरकार  का  विचार  इस  सम्बन्ध  में  कया  कदम  उठाने  का  है  ?

 पर्यावरण  झ्लौर  वन  मम्त्राजय  के  राज्य  मन्त्रो  कमल  :  जी

 अधिनियम  की  तथा  के  में  शामिल  वन्यजीवों  के  शिकार
 पर  प्रतिबन्ध

 फसलों  को  नीलगाय  से  हुए  नुकसान  के  बारे  में  शिकायतें  प्राप्त  होती

 खड़ी  फसलों  को  वन्यजीव  नुकसान  न  पहुंचा  सकें  इसके  लिए  अधिनियम  में  निम्नलिखित
 रक्षोपाय  किए  गए  हैं  :  --

 भर  के  में  शामिल  न  किए  गए  बन्यजीवों  की  कोई
 यदि  जीवन  और  सम्पत्ति  के  जिसमें  खड़ी  फसलें  भी  शामिल  खतरनाक  बल

 गई  हैं  तो  उसे  हानिफारक  जन्‍्तु  घोषित  करने  के  बारे  में  राज्य  सरकारों  को  अधिकार

 चूंकि  नीलगाय  में  शामिल  इललिए  इसे  ऐसे  क्षेत्रों  मे ंहानिकारक  जन्तु  धोषित
 किया  जा  सकता  जहां  यह  भारी  क्षति  पहुंचा  रही  है  ।

 बिहार  में  वनरोपण  काय॑  क्रम  के  प्रन्तगं तव्  यथ  की  गई  राधि

 2739.  भरी  सुयेतारायण  यादव  :

 क्या  पर्यावरण  झोर  बन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  बिहार  मे  बन  क्षेत्र  अन्य  राज्यों  की  तुलना  में  कम

 सातवों  पंचवर्षीय  योजना  में  सहरसा  जिले  में  बनरोपण  कार्यक्रम  के  अन्तरगंत  कितनी

 धनराशि  व्यय  की  गई

 क्‍या  आवंटित  धनराशि  के  दुरुपयोग  करने  के  बारे  में  कोई  शिकायतें  मिली  और

 यदि  तो  इन  पर  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 पर्यावरण  झौर  बन  संन्लालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  :  से  सूचना  एकत्र  की

 जा  रही  है  शोर  सदन  के  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  कर  दी  जाएगी  ।

 बिहार  में  प्रौढ़  शिक्षा  के  लिए  कार्य रत  सरक्कारो  तथा  स्वयंसेवी  संगठन

 2740.  श्री  सुययंनारायण  यादव  :

 क्या  मानव  संसाधन  तिकास  मंत्री  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  में  इस  समय  प्रौढ़  शिक्षा  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  कार्यरत  कितने  सरकारी  तथा

 स्वयंसेवी  संगठन

 उक्त  संगठनों  को  प्रदान  को  जाने  वाली  वित्तीय  व  अन्य  सहायता  का  ब्योरा  क्या

 क्‍या  इस  बीच  सरकार  ने  संगठनों  के  कार्य  फरण  की  समीक्षा  की  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  निष्कर्ष  निकले  ?
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 सानव  संसाधन  विकास  सस्ती  श्रद्भु  न  :  ग्रामीण  कार्यात्मक  साक्षरता  परियोज ना
 एफ»  एल०  योजना  के  वर्ष  1700-91  के  दोरश्न  बिहार  को  16800  प्रोढ़

 शिक्षा  केन्द्रों  क ेसाथ  56  ग्रामीण  कार्या्मक  परियोजनाओं  की  संस्वीक्ृति  प्रदान  की

 इस  योजना  के  राज्य  सरकारों/संघ  शासित  क्षेत्रों  के  प्रशासनों  को सहायता  अन॒दान  संस्वीक्षत
 किया  जाता  प्रोढ़  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  का  रत  स्वेच्छिक  एजेंसियों  के  लिए  ?  न्द्रीय  महायता  योजना  के

 इस  !3  स्वेक्छछक  674  प्रोढ़  शिक्षा  केन्द्रों|जन  शिक्षण  निलयमों  को  चला

 रही  है  ।

 ग्रामीण  कार्यात्मक  साक्ष  रता  परियोजना  के  वर्ष  1990-91  के  दौरान  बिहार

 सरकार  को  400.0/  लाख  रु०  संस्वीकृत  किए  72,  28,800/-₹०,  13  स्त्रेच्छिक  एजेंसियों  को

 संस्वीकृत  किए  गए  हैं  ।

 और  प्रौढ़  शिक्षा  कार्यक्रम
 के

 करायन्वियन  की  गति  तथा  प्रगति  की  केन्द्रीय  तथा

 राज्य  सरकारों  के  अधिकारियों  द्वारा  निरस्तर  समीक्षा  की  जाती  है  तथा  कार्यक्रम  को  त्रिषय-वस्तु  तथा

 कोटि  में  सुधार  के  लिए  सुधारात्मक  उपाय  किए  जाते  हैं  !

 चालू  वित्त  वर्ष  के  दोरान  नए  केन्द्रीय  विद्यालय  खोलना

 2741,  भ्री  केशरी  लाल  :

 क्या  सानव  संसाधान  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  क्ूपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  चालू  वित्त  वर्ष  के  दौरान  देश  में  नए  केन्द्रीय  विद्यालय  खोलने  का

 विचार  और

 यदि  तो  सरकार  ने  देश  में  राज्यवार  कितने-कितने  केन्द्रीय  विद्यालय  खोलने  की

 हवीकृति  प्रदान  की  है  ?

 सानव  संसधान  विफास  मंत्री  श्रणन  :  हां  ।

 अन्तिम  निर्णय  अभी  लिया  जा  ।

 कानपुर  में  प्रदूषण

 2742,  भरी  केशरी  लाल  :

 क्या  पर्यावरण  झौर  वन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  कानपुर  देहात  के  रनिया  क्षेत्र  में  औद्योगीकरण  में  हा  रहे  प्रदूषण  की

 मात्रा  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  सर्वेक्षण  करवाया

 (a)  यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  और  कानपुर  शहर  की  तुलना  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  में

 प्रदूषण  की  स्थिति  क्या

 कया  सरकार  ने  वहां  प्रदूषण  नियंत्रण  के  लिए  कोई  कदम  उठाए

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  और

 बा  है  i)
 ओद्योगिक  इकाइयों  को  प्रदूषण  निरोधी  उपस्कर  लगाने  के  कितना  समय  दिया

 $
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 पर्यावरण  झौर  वन  सन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  कमल  :  ओर  उत्तर  प्रदेश

 प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  ने  कानपुर  के  ग्रामीण  रनिया  में  स्थित  उद्योगों  का  एक  सर्वेक्षण  किया

 जहां  प्रदूषण  फैलाने  वाले  छह  उद्योग  जिनके  नाम  मैससं  श्री  बिहारा  जी  फथिलाईजर

 मैसस  एस०  डी०  फर्टिलाईजर  मंससं  सुशीला  पेपर  मिल्स

 मैससं  एल०  कान्‍्त  पेपर  मिल  मेसस  के०  सी०  कपूर  एंड  संस  ओर  मंससं  निट  टेनसं

 लिमिटेड  छह  इकाइयों  में
 से

 चार  इकाइयों  ने  बहिल्ाव  शोधन  संयंत्र  लगा  लिए

 दो  पेपर  मिलों  के  लिए  शोधन  संयंत्रों  का  निर्माण  हो  रहा  दूसरी  कानपुर  शहर  में  प्रदूषण
 फैलाने  बाली  !?9  इकाइयां  हैं  जिनमें  से केवल  126  इकाइयों  के  पास  पूर्ण  या  आंशिक  शोधन  संयंत्र

 और  सरकार  ने  कानपुर  में  प्रदूषण  नियंत्रण  के  लिए  निम्नलिखित  कदम

 उठाए  हैं  :--

 1.  पर्यावरण  1986  के  तहत  बहिस्राव  मौर  उत्सजंन  मानक  निर्धारित

 किए  गए

 2.  परिवेशी  वायु  गुणवत्ता  और  परिवेशी  जल  गुणवत्ता  मानीटरिंग  केन्द्रों  के  नेटवर्क  स्थापित

 किए  गए

 3.  उद्योगों  के  स्थान  निर्धारण  और  प्रचालन  के  लिए  पर्यावरणीय  दिशा-निर्देश  तेयार  किए
 गए

 «  बहिल्रावों  और  उत्सजंनों  के  विसजंनों  को  निर्धारित  सीमाओं  में  रखते  के  लिए  उद्योगों  को
 राज्य  प्रदूषण  नियंत्रण  बो्ों  की  सहमति  अपेक्षाओं  का  पालन  फरने  के  लिए  कहा  गया

 ब

 5.  प्रदूषण  नियंत्रण  उपकरण  लगाने  और  प्रदूषण  फंलाने  वाले  उद्योगों  की  भीर-भाड़  वाले  क्षेत्रों
 से  शिफ्ट  करने  के  लिए  वित्तीय  प्रोत्साहन  दिए  जाते

 €.  सामूहिक  बहिस्लाव  शोधन  संयंत्र  स्थापित  करने  के  लिए  लघू  औद्योगिक  इकाइयों  के  समूहों
 को  सहायता  देने  की  एक  स्कीम  शुरू  की  गई

 (=)  अत्यधिक  प्रदूषण  फैलाने  वाले  17  उद्योगों  के  प्रदूषण  नियंत्रण  के लिए  राज्य  सरकारों  के

 परामश  से  एक  समयबद्ध  कायं  योजना  तेयार  की  गई  है  और  इस  सम्बन्ध  में  अधिसूचना  जारी  की  गई
 जिसके  अन्तर्गत  प्रदूषण  फैलाने  वाली  इकाइयों  से  3।  1991  तक  निर्धारित  मानकों  का

 पालन  करने  की  अपेक्षा  की  गई  है  ।

 केफ्रोय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  अन्तगंत  चिकित्सा  संबंधों  प्रयोग  गालाएं

 ]

 2743.  श्रीसमतो  दिल  कुमारी  भंडारोी  :

 क्या  स्वास्थ्य  भौर  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  अन्तगंत  टिल्ली  में  सभी  प्रकार  के  चिकित्सा
 सम्बन्धी  परीक्षणों  के  लिए  प्रयोगशालाएं  चल  रही
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 य.द  तो  ये  प्रथोगशालाएं  कहां-कहां  स्थापित  हैं  और  इनमें  किस  किस्म  का  परीक्षण
 किया  जात

 क्‍या  दिल्‍ली  में  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  कुछ  औषधालयों  में  एक्सरे  लेने  की

 सुविधा  उपलब्ध

 (4)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  वया  है  भोर  इस  सुविधा  के  हकदार  लाभभोगी  किन  क्षेत्रों
 के

 (&)  क्‍या  सरकार  का  विचार  केंद्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  बड़े  अस्पतालों  में  अत्यधिक

 भोड़भाड़  को  कम  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  से  सम्बद्ध  औषधालयों  में  भी  इसी
 प्रकार  वो  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 स्वास्थ्य  श्रोर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  पे  राज्य  मंत्री  डी०  के०  ताशदेबो

 सिद्धाथ  )  :  से  सूचना  एकन्न  की  जा  रही  है  और  सभापटल  पर  रख  दी

 डा०  राम  मनोहर  लोहिया  अस्पताल  में  कुछ  विभागों  का  न  होना

 2744.  श्रीमती  बिल  कुमारी  मण्डारो  :

 क्या  स्वास्थ्य  श्रोर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  क्रुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  डा०  राम  मनोहर  लोहिया  नई  दिल्‍ली  में  सफदरजंग  अस्पताल  को  तुलना
 में  कुछ  विभाग  विशेष  मौजूद  नहीं

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  को  केन्द्रीय  सरकारी  स्वास्थ्य  योजना  के  लाभाधथियों  को  सफवरजंग

 ताल  भेजे  जाने  पर  उन्हें  होने  वाली  कठिनाईयों  की  जानकारी

 क्‍या  सरकार  का  विचार  डा०  राम  मनोहर  लोहिया  अस्पताल  काम्पलेक्स  में  उन  सभो

 विभागों  को  स्थापित  करने  का

 (2)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  बया  कारण  हैं  ?

 स्वास्थ्य  श्लोर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  के०  तारादेवी
 :  ओर  ढा०  राम  मनोहर  लोहिया  अस्पताल  में  सफदरजंग  नई  दिल्ली

 की  तुलना  में  निम्नलिखित  विभाग  मौजूद  नहीं  है  :--

 (1)  रेडियोथिरेपी

 (ii)  न्यूक्लियर  मेडिसिन

 (11)  प्रुनर्वास
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 (iv)  बाल  बिकित्सीय  शल्य  चिकित्सा

 (४)  तंत्रिका  विज्ञान

 मूत्र-विज्ञान

 का्डियोथोरेसिस  शल्य  चिकित्सः

 (5)  एंडोकिनोलॉजी

 (ix)  क्लीनिकल  रुधिर  विज्ञान

 १(५)  नेफ्रोलॉजी

 (xi)  रुधिर  विज्ञान

 (xii)  श्वसन  रोग

 (a)  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  लाभाधियों  द्वारा  ऐसी  कोई  शिकायत  नहीं  को

 गई

 (a)  से  वित्तीय  कठिनाइयों  के  कारण  दिल्‍ली  मे  स्थित  सफदरजंग  और  अखिल  भारतीय

 आयुविज्ञान  संस्थान  ज॑से  अन्य  स*कारी  अस्पतालों  में  इन  विभागों  की  मोजूदगी  तथा  डा०  राम  मनोहर
 लोहिया  अस्पताल  में  स्थश्न  की  कमी  संबंधी  समस्या  के  कारण  इस  समय  डा०  राम  मनोहर  लोहिया
 अस्पताल  में  इन  अतिरिक्त  विभागों  को  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 शालो  मार  बाग  में  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  श्रोषधालय  को  स्थापना

 '715.  श्रोमती  दिल  कुमारी  भंडारो  :

 क्या  स्वास्थ्य  प्रौर  परिवार  कल्पाण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  शालीमार  नई  दिल्‍ली  में  केन्द्रीय  सरकार  स्व।स्थ्य  योजना  के  मौषधालय  की

 स्थापना  £  बारे  में  कोई  निर्णय  लिया  गया  औंर

 (@)  यांद  तो  तत्सबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 स्वास्थ्य  ोर  परियार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डो०  के  तारा  बेबी
 :  ओर  जी  शालीमार  बाग  में  एक  औषधघालय  खोलने  का  एक  प्रस्ताव  प्राप्त

 हुआ  था  लेकिन  उपयुक्त  स्थान  की  अनुपलब्धघता  के  कारण  इसे  खोला  नहीं  जा  सका  ।  इस  के  साथ
 लगे  क्षेत्र  पीतमपुरा  में  ऑोषधालय  खोला  गया  है  जो  शालीमार  बाग  में  रहने  वाले  के०  स०  स्वा०  यो०
 के  लाभाथियों  को  भी  चिकित्सीय  सुविधाएं  प्रदान  कर  रहा  है  ।

 सरकारी  सहायता  प्राप्त  स्वेच्छिक  संगठन

 |  हिन्दी  |

 2746.  श्री  विश्वनाथ  शास्त्री  :

 क्‍या  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  क्या  करेंगे  कि  :

 कितने  सरकारी  सहायता  भ्राप्त  स्वेच्छिक  संगठन  सामाजिक  कार्यों  में  रत  हैं
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 ee

 और  तत्संबंधी  ब्यौराष्क्या

 सरकार  उन  संगठनों  के  लिए  प्रतिवर्ष  कितनी  धनराशि  स्वीकृत  करतो  और

 ये  संगठन  सरकार  द्वारा  निर्धारित  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  में  कहां  तक  सफल  रहे  हैं  ?

 कल्याण  मंत्रों  सोताराम  ओर  सामाजिक  विकास  में  कार्यवुत्त
 स्वैज्छिक  संगठनों  की  संडया  तथा  1990-91  के  दोरान  इन  संगठनों  को  सहायता  अनुदान  के  रूप  में

 मंजूर  की  गई  राशियां  दर्शानि  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 ये  संगठन  सामान्यतः  उन  उद्देश्यों  को  पूरा  कर  रहे  है  जिनके  लिए  उन्हें  सहायता  दी

 गई  है  ।

 विवरण

 क्र०  सं०  योजना  का  नाम  स्वेच्छिक  1990-91  के  दौरान

 हि
 की  संख्या  निम्‌  कत  की  गई  राशि

 के  कि
 €पयों  मे ं)

 1.  अनुसूचित  जातियों  के  कल्याण  में  41  1.63  करोड़

 कार्यरत  स्वेच्छिक  संगठन
 न्‍

 2.  अनुसूचित  जनजातियों  के  कल्याण  में  44  2.0  5  करोड़

 कार्यरत  स्वेच्छिक  संगठन

 3.  मद्यनिषेध  तथा  औषध  दुरुपयोग  रोकने  के  136  4.00  करोड़

 लिए  स्वेच्छिक  संगठनों  को  सहायता  की

 योजना

 4.  स्वेच्छिक  संगठनों  को  संगनात्मक  सहायता  84  0.33  करोड़

 की  योजना

 5.  देखभाल  और  संरक्षण  के  जरूरतमंद  बच्चों  948  5.0;  करोड़

 के  कल्याण  के  लिए  केंद्र  प्रायोजित  योजना

 6.  समाज  कल्याण  क्षेत्र  में  कार्यरत  स्वेच्छिक  93  0.88  करोड

 संगठनों  को  सहायता  की  योजना

 7.  विकलांग  व्यक्तियों  के  लिए  स्वेच्छिक  215  5.6  करोड़

 संगठनों  को  सहायता

 8.  विकलांगों  के  लिए  सहायक  यंत्र  तथा  56  2.04  करोड़

 उपकरण  हेतु  सह्दायता  अनुदान  की

 योजना

 कुल  :--  1617  22.41  करोड़

 229



 लिखित  उत्तर  12  199  1

 बोड़ी  उद्योग  से  उत्पाद  शुल्क  श्रोर  भ्रम  कल्याण  उपकर
 जेब»

 ]

 2747.  थरो  जायनल  प्रथेदित  :

 क्‍या  श्रस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  विगत  तीन  वर्षों  में  बीड़ी  उद्योग  से  केन्द्रीय  उत्पाद

 शुल्क  और  श्रम  कल्याण  उपकर  के  रूप  में  एकत्रित  की  गई  राशि  का  राज्य-वार  और  वर्ष-बार  ब्यौस
 आययक  3  है क्या

 भ्रम  मंत्रालय  में  उप  मंत्रों  पवन  सिह  :  पिछले  तीत/वर्षों  अर्थात्‌  1988-89,
 और  1990-91  के  लिए  बीड़ी  उद्योग  से  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  और  श्रम  कल्याण  उपकश

 के  रूप  में  एकत्रित  की  गयी  राशि  का  राज्य  वार  और  वर्ष  वार  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  1  और  ]]  में  विया
 गया  है  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  के दौरान  बीडी  उद्योग  से  राज्यवार  और  वर्षवार  केन्द्रीय
 उत्पाद  शूल्क  को  दर्शाने  वाला  विवरण  ।

 लाखों में  )

 क्रमांक  राज्य  1988-89  1989-90  1990-91

 1.  महाराष्ट्र  1332  1227  1208

 2.  गुजरात  35  39  26

 3.  तमिलनाडु  तमिलनाडु  2353  2345  2428

 4.  कर्नाटक  2151  1961  1935

 5.  आंध्र  प्रदेश  2757  2749  2791

 6.  केरल  592  557  610

 7.  पश्चिम  बंगाल  1510  1639  1712

 8.  उड़ीसा  180  189  174

 9,  बिहार  777  976  801

 10.  उत्तर  प्रदेश  1001  930  930

 11.  मध्य  प्रदेश  3271  2813  2627

 12.  राजस्थान  152  144  143

 13.  अमसम  15  15  15

 7  16126  15584.  15400...
 ...........3...3-०नमऊनमनननमनननननननननीनीननननिनिनिििीत---६-ााञाध॒धऑो---न्‍---:०:
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 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  बीड़ी  उद्योग  से  श्रम  कल्याण  उपकर  के  रूप  में  राज्यवार
 तथा  वरषवार  एकत्रित  की  गयी  राशि  को  दशनिवाला  विवरण  ।

 राज्य
 .

 1988-89.  1989-90.  1990-91

 (९०)  (९०)  (९०)

 1.  भांध  प्रदेश  2,10,31,773  2,10,70,684  2,13,73,88 5

 बिहार  5०,29,947  57,12,711  61,42,669

 3.  गुजशत  2,86,192  2,02,036  1,92,396

 4.  कर्नाटक  1,71,26,950  1,54,61,073  1,51,04,064

 5.  केरल  45,55,048  46,26,885  45,39,353

 6.  असम  96,802  1,07,177  16,165

 7.  मध्य  प्रदेश  2,52,80,010  2,16,11,660  2,01,

 8.  महाराष्ट्र  1,01,99,687  94,70,142  92,85,286

 9...  उड़ीसा  13,91,323  14,60,129  13,45,611

 10.  राजस्थान  11,59,930  11,11,664  10,93,49

 11.  तमिलनाड़  1,87,28,129  1,85,80,700  2,08,  35,267

 12.  उत्तर  प्रदेश  74,80,618  61,86,586  67,95,956

 13.  पश्चिम  बंगाल  1,17,07,69*  1,26,88,510  1,38,68,997  ,99 7

 केखीय  विद्यालयों  के  कर्ंचारियों  की  विभिन्‍न  श्रेणियों  में  भरमुसुचित  जातियों  झोर

 झनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  निर्धारित  रिक्त  पद  ।

 2748.  श्री  फूल  चन्द  वर्मा  :

 बा  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  के  विभिन्‍न  श्रेणियों  में  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित

 जनजातियों  के  कमंचारियों  के  लिए  निर्धारित  बतंमान  और  पिछले  बकाया  रिक्त  पढों  का  विवरण

 क्या  भोर

 उनको  भरने  के  लिए  क्या  प्रयास  किए  गए  हैं/विचाराथ  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  घंदो  सरजु  न  ओर  अपेक्षित  ब्योरे  दर्शन

 बाला  विवरण  संलग्न  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जन-जाति  के  लिए  पदों  के  आरक्षण  सम्बन्धी

 सूचना  प्रदान  करने  के  लिए  रोजगार,समाचार  ओर  विभिन्‍न  समाचार-पत्रों  में  प्रकाशित  सामान्य

 विज्ञापनों  के  अलावा  संगठन  ने  इन  आरक्षित  पदों  को  भरने  के  लिए  एक  विशेष  अभियान  भी  चलाया
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 वजन

 है  जिसमें  रोजगार  समाचार  या  अन्य  विभिन्न  समाचार  पत्रों  में  बकाया  चली  आ  रही  आरक्षित
 रिक्तियों  की  सूचना  विशेष  विज्ञापनों  द्वारा  देना  भी  शामिल

 विवरण

 30-4-1991  की  स्थिति  के  अनुसार  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  के  कर्मचारियों  को
 विभिन्‍न  श्रेणियों  में  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जन-जाति  के  लिए  आरक्षित

 बकाया  तथा  चाल  रिक्तियों  का  ब्यौरा

 पद  का  नाम  30-4-90  की  30-4-91  की  योग
 स्थिति  के  अनुसार  स्थिति  के
 बकाया  रिक्त  पद  चालू  रिक्त  पद
 अनुण्जा०  अनु०ज०  अनुनण्जा०  अनु०ज०  शक्रनु०जा०  अनु०

 जा०  जा०  जन्जा०

 1  2  3  4  5  6  7
 मनन  ननभ  कक  न  ककनन-नक-ऊ3+_-]म  भा  तय  क्‍झ॑ਂ  जाया  जाला  अभी

 शिक्षण  संबंधी  पद  1

 भर्ती )

 1.  प्रिसिपल  07  08  14  06  21  14

 2.  पीन्जी०्दी ०  168  1235  108  35  २276  180

 3,  टी०जी०्टी  98  137  57  30  155  167

 4.  पीन्मारण्टी  161  191  51  26  212  217

 5.  विविध  न  न  21  10  ?1  10

 6.  प्रधानाध्यापक  --  _  —  रे  _  _

 मे  शिक्षण  संबंधी  पद

 प्रोन्नति

 1.  प्रिसिफल  नियमों  के  अंतर्गत  07  03  07  03
 रिक्तियों  को  भागे

 से  जाने

 फारवर्ड  )  का
 विधान  नहीं  है  ।

 2.  पीन्जीन्टी०  45  31  —  न  43  81

 3.  टी०्जी०्टी०  न  _-  कद  किक  —  _

 4.  पीन्झारण्टी०  _  —  —  _

 5.  विविध  न  जज  —  —_—  -  _

 6.  प्रधानाध्यापक  12  6  10  2  22  8
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 ere  +  -++  --  अचल  लिन  -  -  -»  ----..

 2  3  4

 गर  शिक्षण  पद
 सीधी  भर्ती

 1.  सहागक  आयुक्त  ]  न  न  1  जज

 2*  शिक्षा  अधिकारी  2  ज+  _  1  2  1

 3.  अबर  श्रेणी  लिपिक  न  न+  2  1  2  1

 4.  लेखा  एवं  निरीक्षण  न  1  --.  ।  _

 अधिकारी

 5.  अनभाग  अधिका री  --  —  1  _  1  ञ

 6.  अधीक्षक  )  ना
 --

 न  2  4

 (  विभागीय

 न  कि  कन  पु 7.  अधीक्षक

 परीक्षा  )

 8.  भधीक्षक  1  1  1  या  2  1

 द्वारा  )

 9.  अधीक्षक  ज+  न  |  ज+  1  न

 द्वारा  )

 10.  लेखा  परीक्षा  --  --  ]

 लेखा  परीक्षा  --  न  3  3
 परीक्षा

 प्रधान  लिपिक  2  3  3  4  3  7

 परीक्षा

 प्रधान  लिपिक  [--  2  6  3  6  $
 संवर्ग  द्वारा
 परीक्षा

 5



 लिखित  उत्तर  12  £991

 i
 1  2  3  4

 14.  प्रवर  श्रेणी  लिपिक  8  16  8  16  16

 संवर्ग  )

 15.  प्रवर  श्रेणी  लिपिक  न  ||  --  न  —  1

 और  क्षेत्रीय

 परीक्षा

 बाम  ऑरगोनिक  सुरादावाद  हारा  फेलाया  गया  प्रवूषण

 2149.  भरी  चेतन  पो०  एस०  चोहान  :

 क्या  पर्यावरण  झौर  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वया  वाम  ऑरगोलिक  केमिकल्स  द्वारा  जिला  मुरादाबाद  में  लगाया  गया

 बहि:स्राव  निरसन  संयंत्र  निष्क्रिय  पड़ा  जो  उस  क्षेत्र  क ेजल  और  वायु  के  गम्भीर  प्रदूषण  का  कारण

 बन  गया  और

 यदि  तो  इस  दिशा  में  सरकार  द्वारा  क्या  उपचारात्मक  कदम  उठाए  गए  हैं  या  उठाने

 का  प्रस्ताव  है  ?

 पर्यावरण  झोर  वन  अंज्रालय  के  राज्य  मंत्रो  कमल  :  इकाई  वायु  उत्सअजंनों

 के  मानकों  का  अनुपालन  कर  रही  लेकिन  उद्योग  द्वारा  छोड़ा  जा  रहा  शोधित  बहि  स्राव  निर्धारित

 सीमाओं  के  अनुरूप  महीं

 केन्द्रीय  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  ने  गजरोला  ओद्योगिक  क्षेत्र  में  उद्योगों  के वायु  और  जल

 प्रदूषण  के  नियंत्रण  क ेलिए  गजरोसा  कार्य  योजना  बनाई

 राज्य  सरकारों  के  परामशं  से  प्रदूषण  नियंत्रण  के लिए  समयबद्ध  कार्य  योजना  तेयार  की  मई  है
 और  इस  संबंध  में  एक  अधिसूचना  जारी  को  गई  जिसके  तहत  श्रदूषण  फैलाने  वाली  इकाइयों  को

 81  1991  तक  निर्धारित  मानकों  का  अनुपालन  करना  है  ।

 केन्शीप  लोक  निर्माण  विमाग  में  कार्यप्रमारित  कर्मचारियों
 को  प्रथम  संवर्ग  समोक्षा

 2750.  भो  थो ०  एल०  क्वर्मा  :

 क्या  धाहुरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कैन्द्रोय  शोक  निर्माण  विभागफे  कार्यालयों  में  कार्यरत  नक्‍शानवीस  और  कनिष्ठ

 इंजीनियरों  के  संबंध  में  इस  बीच  प्रथम  संवर्ग  समीक्षा  कराई  गई  है  और  उसे  अन्तिम  रूप  दे  दिया

 या

 क्या  काये  प्रभारित  कर्मचारियों  के  संबंध  में  भी  प्रथम  संवर्स  समीक्षा  कराई  गई  है  और

 उसे  अन्तिम  रूप  नहीं  विया  गया
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 जन  शत  न  तल  लत  लोक  >

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इसे  कब  तक  अन्तिम  रूप  दिए  जाने  को  संभावना  है  ?

 शहरी  विकास  सन्त्रालय  में  राज्य  सगन्नो  एम०  :  केन्द्रीय  लोक
 निर्माण  विभाग  के  कनि८ठ  इंजीनियरों  को  प्रथम  संवर्ग  समीक्षा  को  समीक्षा  में  अन्तिम  रूप  दिया  गया

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  नक्शानवीस  संवर्ग  की  संवर्ग  समीक्षा  करने  के  लिए  एक  संवर्ग
 समीक्षा  समिति  का  गठन  किया  गया

 से  चूंकि  कार्य  प्रभारित  कमंचारी  वर्ग  कोई  संवर्य  नहीं  बनाते  केन्द्रीय  लोक
 निर्माण  बिभाग  के  काय॑  प्रभारित  कर्मचारियों  के  संबंध  में  कोई  संवर्ग  समीक्षा  नहीं  कराई  गई  है  भर

 ना  ही  ऐसा  करने  का  विचार  आवधिक  संवर्ग  समीक्षा  के  संबंध  में  सरकारी  अनुदेश  ऐसे  स्टाक  चो

 शामिल  नहों  करते  है  ।

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विमाग  के  प्ररालपत्रित  कम  चारियों  को  मांगें

 भी  बी०  एल०  दार्मा  :

 क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 शहरी  कया  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  अधीनस्थ  कार्यालयों  में  कार्य रत  अराजपत्रित

 कम्मेंचारोगण  उनकी  मांगें  अस्वीकार  करने  के  विरोध  मे  गत  दो  वर्षों  से  आन्दोलन  पर

 यदि  तो  उनको  मांगों  का  ब्यौरा  क्या

 उनकी  मांगें  न  माने  जाने  के  क्या  कारण  और

 इस  मामले  में  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  क्‍या  कारंवाई  करने  का  है  ?

 शहरी  विकास  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  एम०  :  हां  ।

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  अराजपत्रित  संघ  की  प्रमुख  मांगें  संतरन  विवरण  में  दी

 भई

 ओर  इन  सभी  सांगों  पर  सक्षिय  रूप  से  बिचार  किया  जा  रहा

 विवरण

 —  .  समूह  और  के  संवर्ग  पुनरीक्षा  पर  तत्काल  निर्णय  और  इसका  11.1986

 से  कार्यान्वयन  ।

 2.  चतुर्थ  श्रेणी  कर्मचारियों  के  समयोपरि  भत्ते  की  दरों  में  भेदभाव  ।

 3.  अधीनस्थ  कार्यालयों  में  कायंरत  कमंचारियों  को  पांच  दिनों  के  सप्ताह  की  अनुमति  नहीं
 दी  जा  रही

 4.  का्यपालक  इंजीनियर  ),  अधीक्षक  इंजीनियर  ओर  आयोजना

 संगठन  में  सहायक  निर्माण  सर्वेक्षक  जंसे  प्रशासनिक  पदों  से  इंजोनियरी  अधिकारियों  को

 हटाना  ।
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 5.  समह  कमंचारियों  को  कमंचारी  चयन  आयोग  द्वारा  अवर  श्रेणी  लिपिकों  के  पद  के

 लिए  आयोजित  की  जा  रही  परीक्षाओं  में  बेठने  की  अनुमति  संबंधी  निर्णय  तत्काल  लिया

 जाना  चाहिए

 €.  सेवा  सम्बन्धी  जिसका  रख-रखाब  जोनल  प्रभारित
 में  किया  जा  रहा  मण्डल  कार्यालयों  को  स्थानान्तरित  किया  गया  कुछ  रिकाड्ड
 पिछले  15  से  20  वर्षों  से  अपूर्ण  पड़ा  इसके  रख-रखाव  लिए  अतिरिक्त  स्टाफ

 दिया  जाए  ।

 7,  अंशदायी  भविष्य  निधि  लेजर  खाते  का  लेखा  जोखा  जोनल  कार्यालयों  द्वारा  रखा  जा

 रहा  विभाग  द्वारा  इस  काम  को  बिना  कमंचारियों  के  मण्डल  कार्यालयों  में  अन्तरित

 करने  का  निर्णय  इस  संध  से  परामशं  लिए  बिना  लिया  यह  काय॑  अभी  अधूरा  पड़ा
 पड़ा  अतः  अतिरिक्त  स्टाफ  की  अनुपस्थिति  में  इस  काम  को  अन्तरित  न  किया  जाए
 तथा  अन्तरित  करने  के  विभाग  के  आदेश  तत्काल  रह  किए

 काला-झाजार  झोर  मलेरिया  से  हुई  मौत

 7752.  श्रो  गोषो  नाथ  गजपति  :

 क्या  स्वास्थ्य  प्रीर  परिवार  कहयाण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 काला-आजार  और  मलेरिया  से  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  वर्ष  और  राज्य-वार

 कितने  लोग

 क्‍या  बिहार  राज्य  के  अस्पतालों  में  काला-आजार  के  इलाज  के  लिए  पर्याप्त  दवाइयां

 उपलब्ध  नहीं  और

 यदि  तो  संघ  सरकार  का  विचार  काला-आजार  और  मलेरिया  के  प्रसार  को  रोकने

 के  लिए  राज्य  सरकारों  को  सहायता/दवाइयां  उपलब्ध  कराने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाने  का  है  ?

 स्वास्थ्य  भोर  परिवार  कल्पाण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डो०  कं०  तारा  देवों
 :  राज्यों  के  स्वास्थ्य  प्राधिकारियों  से  प्राप्त  हुई  सूचना  के  अनुसार  पिछले  तीन  वर्षों  के

 दोरान  काला-आजार  और  मलेरिया  से  मरे  व्यक्तियों  की  वषंवार  और  राज्य  वार  संख्या  इस
 प्रकार  है  ।

 क्रम  सं०  राज्यों  |संघ  राज्य  मलेरिया  से  हुई  मौतें  कालाआजार से  हुई  मोर्ते
 क्षेत्रों  का नाम  तथा
 अन्य

 1988  1989  1990  1988  1989  1990

 1  2  3  4  5  6  7  8
 rea है

 आनध्र  प्रदेश  1  2  5  —  _  —

 2.  अरुणा चल  प्रदेश  2  0  1  —
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 1

 3.

 17.

 19.

 22.

 29.

 30,

 2

 भ्रपतम

 बिहार

 गोवा

 गुजरात

 हरियाणा

 हिमाचल  प्रदेश

 जम्मू  और  कश्मीर
 कनटिक

 केरल

 मध्य  प्रदेश

 महा  राष्ट्र

 मणिपुर

 मेघालय

 मिजोरम

 नागालेंड

 उड़ीसा
 पंजाब

 राजस्थान

 सिक्किम

 तमिलनाडु

 त्रिपुरा
 उत्तर  प्रदेश
 पश्चिम  बंगाल

 अंडमान  भर
 बार  द्वीप  समूह
 चं  डी  गढ़

 दादर  और  नगर

 हवेली
 दमण  व  दीव

 दिल्ली

 62

 78

 66
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 1  2  3  4  5  6  7  8

 31.  लक्षद्वीप  कं  0  0  न  —  —

 32.  पांडिचेरी  0  0  0  _  --  ---

 33.  कोयला  खान  0  0 1  _  ~

 34.  डी०  एन०  क े०
 परियोजना  ०  ०  0  ~  _  —

 योग  :  209  268  222  131  497  606

 कभी-कभी  बिहार  राज्य  के  अस्कक्‍्तालों  में  कालाआजार  को  ओषधों  को  कमी  देखी

 गई

 कालाआजार  नियंत्रण  कार्यक्रम  के  अंतगंत  केन्द्रीय  सरकार  बिहार  को  वस्तु  ओर  नकद
 दोनों  तरह  की  सहायता  प्रदान  करतो  कीटनाशकों  ढो०  और  पेंटामिडाइन
 थियोनेट  जायातित  ओोषध  जो  केवल  उन  रोगियों  के  लिए  ही  उपयोग  में  लाई  जातो  है  जिन्हें  सोडियम

 स्टूबो  ग्लूकोनेट  से  फायदा  नहीं  होता  को  पर्याप्त  मात्रा  में  आपूर्ति  की  गई  राज्य  सरकार

 दो  जाने  वाली  मोषध  सोडियम  स्टूबो  ग्लूकोनेट  जो  देश  में  निर्मित  की  जाती  को  खरीद  और

 भण्डा रण  के  लिए  उत्त  रदायी  है  ।  सोडियम  स्टूबो  ग्लुकोनेट  को  खरीद  पर  होने  वाले  व्यय  को  प्रतिपूर्त
 भारत  सरकार  द्वारा  को  जातो  है  ।

 राष्ट्रीय  मलेरिया  उन्मूलन  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  राज्य  सरकारों  को  मलेरियारोधी  औषधों  की
 पर्याप्त  मात्रा  में  आपूर्ति  को  जा  रही

 गेर-सरकारो-कर्मं चारियों  को  सरकारो  प्रावास

 ]

 2753.  थ्रो  हरिकेबल

 क्या  धाहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकारी  कमंचारियों  के अलावा  उन  लोगों  को  आवंटित  सरकारी  आवासों  का
 क्षेत्रवार  ब्योरा  क्या  जिन्हें  सम्पदा  निदेशालय  द्वारा  दिल्‍ली  में  सरकारी  आवास  आवंटित  किये  गये

 ओर

 उन्हें  भाबास  आवंटित  किये  जाने  के  क्‍या  कारण  हैं  ओर  ये  आवास  कितनी  अवधि  के

 लिए  भावंटित  किये  गए  हैं  ?

 शहरो  बिकास  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो  एम०  :  ओर  सूचना
 एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।
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 घो०  काम  )  का  परिणाव

 [  भरश्ुबाद  ]

 2754.  भरी  छूल  चम्द

 क्या  भानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :'

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  का  बी०  कॉम
 का  परीक्षा-परिणाम  निकलने  में  असाधारण  विलम्ध  हुआ  जिसके  परिणामस्वरूप  विद्यर्थी

 बबली  कक्षाओं  में  प्रवेश  नहीं  ले  सकते

 यदि  तो  बी०  काम  पाठ्यक्रम  के  परिणाम  की  घोषणा  में  विलम्ब  होने  के
 क्ष्या  कारण  ओर

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  छठाए  गए  हैं  ?

 मानव  संस।धन  विकास  संत्रो  कण  न  :  दिल्ली  विश्वविद्यालय  द्वारा  भेजी धई
 सूचना  के  यह  बात  सही  नहीं  है  कि  हस  वर्ष  बी०  काम  परीक्षा  का  परिथाम  धोषित
 करने  में  काफी  विलम्ब  हुआ  विश्वविद्यालय  ने  सूचित  किया  है  कि  बी०  काम  भागनाा

 का  परिणाम  24-7-1991  को  घोषित  किया  गया  था  जबकि  पिछले  साल  इस  परीक्षा  का
 परिणाम  23-7-1990  को  घोषित  किया  गया  था  ।  1991  में  विश्वविद्यालय  द्वारा  भायोजित  बी०
 काम  परिक्षाओं  के  अन्य  परिणाम  पिछले  साल  की  तुलता  में  पहले  घोषित  किए  गए

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 मध्य  प्रदेदा  में  शिक्षित  श्लोर  ग्रतिधक्षित  व्यक्ति

 )

 2755.  थी  फूल  चन्द  वर्धा  :

 क्या  सानव  हंसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1990-91  की  जनगणना  के  अनुसार  मध्य  प्रदेश  में  कितने
 मशिक्षित  और

 इनमें  से सहिसाओं  का  प्रतिशत  कितना  है  ?

 सानथ  संसाधन  विकास  मंत्री  ज  न  और  भारत  को  जनसंद्या
 1990-91  अस्थाई  कुल  जनसंख्या  के  आधार  मध्य  प्रदेश  में  7  वर्ष  तथा  इससे  ऊपर  की  आयु
 बाली  अनुमानित  जनसंख्या  के  साक्षरों  की  प्रतिशतता  43.45  प्रतिश्षत  है  और  महिलाओं  के  तवनुरूपी
 भांकड़े  28.39  प्रतिशत

 कोडा  पुरा  न  होने  से  शिक्षकों  में  रोषਂ  ज्ञीथंक  से  प्रकाक्षित  सर्वाय/र

 2756.  डा०  महादोपक  सिह  साकय  :

 क्या  स्थल  संसाधन  विकास  मंत्री  मह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ys)
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 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  25  1991  को  अजु  में

 कोटा  प्रा  न  होने  से  शिक्ष कों  में  रोषਂ  शीषेक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया  गया

 यदि  तो  अनुसूचित  जाति/जनजाति  के  शिक्षकों  को  सलेगशन  ग्रेड  में  नियुकत  न  करने

 के  क्या  कारण  ओर

 इस  स्थिति  से  उबरने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  भ्र्लुन  से  5.9.7  से

 31.12.85  की  अवधि  के  लिए  अनु  ०  जा०/अनु  ०  जनजाति  के  शिक्षकों  को  सलेक्शन  ग्रेड  पहले  ही  दिया

 जा  चुका  (|  यदि  कोई  मामला  रह  गया  है  तो  उसे  अपेक्षित  तिथि  से  सलेक्शन  ग्रेड  प्रदान  करने  के

 लिए  उसका  पता  लगाने  के  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।

 फाइसेरिया  को  घटनाएं

 2757.  श्री  रधि  राय  :

 क्या  स्वास्थ्य  थ्रोर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 देश  में  फाइलेरिया  से  पीड़ित  लोगों  की  राज्यवार  संब्या  क्या

 क्‍या  संध  सरकार  ने  राष्ट्रीय  फाइलेरिया  नियंत्रण  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  फाइलेरिया  की
 रोकथाम  के  लिए  उपचारात्मक  उपाथ  किये

 यदि  तो  तस्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 स्वास्थ्य  श्रोर  परिवार  कल्याण  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डो०  के०  तारा  देवी
 सिद्धार्थ  )  :  विभिन्‍न  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  स्थापित  नियंत्रण  क्लिनिकों  और  सर्वेक्षण

 एककों  से  प्राप्त  रिपोर्टो  के  पिछले  तीन  वर्षों  तक  फाइलैरिया  से  पीड़ित  व्यक्तितयों  की  संख्या
 राण्य-वार  नीचे  दी  गई  हे  :---

 1988  1989  1990

 क्ृ०सं०  रशाज्य|संघ  राज्य  इस  रोग  माइक्रो  इस  रोग  मसाहक्रो  इस  रोग
 क्षेत्र  का नाम  के  रोगी  के  रोगी  के  रोगी

 रिया  रिया  रिया

 पाजिटिव  पाजिटिव  पाजिटिव

 2  8  4  5  6  7  8

 1.  भआन्धप्र  प्रदेश  9772  7017  7273  5040  7250  9951

 2.  भस्म  57  5  31 1  212  36

 3.  बिहार  3669  6876  5517  6862  2849  5479
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 6  7  8 1  2  3  4

 4,
 a

 168.  8  69.  8  52.  3

 5.  गुजरात  104  129  263  107  323  147

 6.  कनटिक  3524  1571  1193  1011  1871  4750

 7.  केरल  1334  1019.  1220  636  1772  854

 8.  मध्य  प्रदेश  1185.  1020  706  850  562  872

 9.  महाराष्ट्र  26829.  5258  28584  5148  18661  2952

 10.  उड़ीसा  1233  4948  881  2547  877  2924

 11.  तमिलनाडु  10172  2752  10668  1413  12858  2588

 12.  उत्तर  प्रदेश  2341  3099  2284  4827  1720  5807

 13.  पश्चिम  बंगाल  231  411  248  1050  200  407

 14.  पांडिचेरी  175  10  171  70  250  73

 15.  अंडमान  और  निकोबार

 दीप  समूह  196  27  1०6  28  ।  13

 16.  _  दमण ओर  दीव  190  67  116  77  19  30

 17.  लक्षद्वीप  37  300  7।  37  40

 कुल  :  61217  34191  59720  29746  49580  36924

 और  प्रभावित  राज्यों  में  फाइलेरिया  के  नियंत्रण  के  लिए  निम्नलिखित  कदम

 उठाए  जा  रहे  हैं  :  .  -

 1.  राष्ट्रीय  फाइलेरिया  नियंत्रण  कार्यक्रम  204  नग्ररों  में  चल  रहा  है  जिसमें  फाइलेरिया
 नियंत्रण  एककों  के  जरिए  426  लाख  जनसंख्या  कवर  की  गई  ।

 2.  सप्ताह  के  अन्तराल  में  सभी  प्रजनन  स्थानों  में  टेपेफास  फेन्थिआन  और  मच्छर

 नाशी  तेल  ज॑ंसे  रसायनों  का  प्रयोग  करके  लार्बा  रोधी  उपाय  ।

 8.  जंब-पर्यावरण  विधियों  के  जरिए  कीडों  के  प्रजनन  स्थानों  के  स्रोतों  को  कम  करना  ।

 4.  फाइलेरिया  रोगियों  ओर  सूक्ष्म-:फाइलेरिया  वाहकों  का  पता  लगाना  और  उपचार

 5,  राष्ट्रीय  फाइलेरिया  नियंत्रण  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  लार्बा  नाशकों
 और  ओऔषधों  की  उपयुक्त  मात्रा  की  सप्लाई  ।
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 नियुक्त  किए  गए  प्रधिकारियों  को  पदोन्नति

 ]

 2758.  श्री  कालका  दास  :

 क्या  सामव  संसाधन  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कछूपा  करेंगे  कि  :

 )  कया  एक  नया  पंजीक्ृत  स्वायत्त  निकाय  राज्य  शेक्षिक  अनुसंधान  और  प्रशिक्षण
 जो  एक  नया  पंजीकृत  स्वायत्त  निकाय  ने  अपने  भर्ती  नियम  और  विनियम  बनाए

 यवि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 कया  राज्य  शेक्षिक  अनुसंघान  और  प्रशिक्षण  परिषद  में  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  माध्यम
 से  नियक्त  किए  गए  अधिकारियों  की  भावी  पदोन्‍नतियों  के  लिए  उपेक्षा  की  जा  रही  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  श्रजुन  :  राज्य  शेक्षिक  अनुसंधान  तथा
 क्षण  एक  पंजीकृत  स्वायरः  निकाय  है  तथा  इसने  1958  में  अपने  भर्ती  नियम

 तेयार  तथा  अधिसूचित  किए

 राज्य  शेक्षिक  अनुसंधान  तथा  प्रशिक्षण  दिल्‍ली  के  भर्ती  नियमों  कीਂ  प्रतियां

 संसद  पुस्तकालय  में  उपजब्ध

 राज्य  शेक्षिक  अनुसंघान  तथा  प्रशिक्षण  परिषद  में  अधिकारियों  की  नियुक्ति  इनके  अपने
 चयन  बोडे  द्वारा  की  जाती  है  न  कि  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  माध्यम  से  ।

 प्रश्न  नहीं

 संघ  लोक  सेवा  श्रायोग  द्वारा  लियुक्त  प्रधिकारियों  को  सेवा  हर्से

 2759.  श्री  कालका  बाल  :

 क्या  सांतव  संसाधत  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  एस०  सी०  ई०  आर०  टी»  के  लिए  नियुक्त  किए
 गए  अधिकारियों  की  सेवा  शर्तों  के  बारे  में  कोई  निर्णय  नहीं  किया  गया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  ओर

 एस०  सो०  ई०  आर०  टी०  में  इस  समय  कार्यरत  विषय  विशेषज्ञों  की  सेवा  शर्तों  का
 श्योरा  क्‍या  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  संत्री  प्रजु  न  :  से  राज्य  शेक्षिक

 संघान  तथा  प्रशिक्षण  कई  राज्यों  तथा  संघ  शासित  दिल्‍लो  में  कार्य  कर  रही  हैं  तथापि
 संघ  लोक  सेवा  आयोग  केवल  संघ  शासित  प्रदेश  दिल्‍ली  की  राज्य  शैक्षिक  अनुसंधान  तथा  प्रशिक्षण

 परिषद  से  ही  सम्बन्धित  राज्य  शेक्षिक  अनुसंधान  तथा  प्रशिक्षण  दिल्‍ली  में  विषय  विज्लेषज्ञों
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 के  कोई  पद  नहीं  हैं  राज्य  शैक्षिक  अनुसंधान  तथा  श्रशिक्षण  दिल्‍ली  के  लिए  संघ  लोक  सेवा

 श्ायोग  द्वारा  नियुक्त  किए  जाने  वाते  विषय-विशेषज्ञों  को  सेवा  शर्तों  को  निर्धारित  करने  का  प्रश्न  हो

 नहीं

 प्रानन्‍्द  में  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  श्लोषषालय
 की  स्थापना  का  प्रस्ताव

 |  छमुवाव  |

 2760.  थ्री  रासाश्रय  प्रसाद  सिह  :

 क्या  स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भानन्द  दिल्‍ली  में  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दोरान  केन्द्रीय
 सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  एक  ओऔषधालय  की  स्थापना  के  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  गया

 यदि  तो  वहां  भौषधालय  स्थापित  करने  के  बारे  में  अब  तक  क्या  प्रगति  हुई  ओर

 वहां  नई  निर्मित  कालोनियों  में  रहने  वाले  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  लाभाधियों
 को  चिकित्सा  सुविधाएं  प्रदान  कराने  के  लिए  क्‍या  बेंकल्पिक  प्रबन्ध  किया  गया  है  ?

 स्वास्थ्य  भ्ोर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डो०  के०  ताराबेबो
 और  कन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  मौषधालय  छोलने  के  लिए  एक  आवेदन

 प्राप्त  हुआ  है  ।  औषधालय  खोलने  के  लिए  प्रश्नावली  के  माध्यम  से  आवश्यक  प्राथमिक  सूचना  मांगी
 गई

 आनन्द  विहार  क्षेत्र  पहले  से  ही  केन्द्रीय  सरक।र  स्वास्थ्य  विवेक  विहार  द्वारा
 कवर  किया  जाता

 दिल्‍लो  विकास  प्राधिकरण  हारा  विल्‍लो  नधर  निगम
 को  कालोनियों  का  प्रन्तरण

 2761.  भी  साइसन  सरांडो  :

 क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  क्रूपा  करेंगे  कि  ;

 क्‍या  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  का  दिल्‍ली  में  कुछ  कालोनियों  के  रखरखाव  के  लिए
 दिल्‍ली  नगर  निगम  को  अन्तरित  करने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  उनका  क्षेत्रवार  ब्यौरा  क्या  है  ओर  ये  कालोनियां  दिल्‍ली  नगर  निगम  को
 क्र  हक  अन्तरित  की  और

 चालू  वित्तीय  वं  के  दौरान  प्रस्तावित  कालोनियों  में  जल-मल  व्ययन  नालियों  और

 सड़कों  को  मरम्मत  ओर  निर्माण  के  लिए  सरकार  द्वारा  कितनी  धनराशि  आवंटित  की  गई  है  और
 उसका  क्ष त्रवार  ब्योरा  क्या  है  ?

 हाहरी  बिकास  मंत्रालय  में  राज्य  घंत्रो  एम०  :  हां  ।

 ओर  वार  कालोनी  के  ब्योरे  भोर  चालू  वित्तीय  ब्ष  के  लिए  प्रत्येक  कालोनी
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 फ्रै  लिए  नियतित  निधियां  संलग्न  विवरण  में  दर्शायी  गई

 सेवाओं  में  अन्तरण  की  प्रक्रिया  प्रगति  पर  है  और  दिल्‍ली  नगर  निगम  द्वारा  कालोनियों  को
 31  1992  तक  साँपे  जाने  की  भाशा  है  ।

 विवरण

 ऋण्सं०  कालोनी  का  नाम  91-92  के  दौरान  नियतित  निश्ियों
 के  ब्यौरा  रुपयों  में  )

 पश्चिमी  जोन

 पश्चिम  विहार  के  पाकेट  ए  में  528  जनता  मकानों  का

 निर्माण  2.00

 2.  पाकेट  जी  caret  पश्चिम  विहार  में  मध्यम  आय  वर्ग  के

 रिहायशी  एककों  का  निर्माण

 3.  पश्चिम  विहार  में  स्व-वित्त  पोषित  योजना  के  450
 मकानों  का  निर्माण  5.00

 4.  जी  मकानों  पश्चिम  विहार  में  स्व-वित्त  पोषित  योजना  के

 5,  मकानों  का  निर्माण

 5.  पश्चिम  विहार  में  निम्न  आय  वर्ग  के  384  मकानों
 का  निर्माण

 6.  विकासपुरी  पाकेट  में  मध्यम  आय  वर्ग  के  84  मकानों

 का  निर्माण

 पश्चिम  विहार  में  मध्यम  आय  वर्ग  के  मकानों

 का  निर्माण  2.50

 8.  विकासपुरी  में  मध्यम  आय  वर्ग  के  768
 मकानों  का  निर्माण  4.00

 9.  विकासपुरी  में  मध्यम  आय  वर्ग  के  288
 का  निर्माण  2.00

 पाकेट  विकासपुरी  एक्सटेन्सन  में  स्व-वित्त  पोषित  योजना
 क्र

 224  मकानों  का  निर्माण  3.00

 पाकंट  विकासपुरी  में  मध्यम  आय  बर्ग  के  320  मकानों
 का  निर्माण  5.00

 विकासपुरी  में  निम्न  आय  वर्ग  के

 मकानों का निर्माण 5.00 244
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 13.

 14.

 15.

 16.

 17.

 18.

 19.

 20

 21.

 22.

 23.

 24.

 25.

 26.

 27.

 28.

 29.

 30.

 31.

 82.

 जे  विकासपुरी  में  ई.डब्ल्यू:एस०  के  864/792
 मकानों  का  निर्माण

 पाकंट  डी  विकासपुरी  में  मध्यम  आय  वर्ग  के  4९4

 मकानों  का  निर्माण

 पाकट  मादी पुर  में  208  जनता  मकानों  का  निर्माण

 मादी पर  में  411/444  जनता  मकानों  का  निर्माण

 टोडापुर  में  85/136  एल०सी०एच०  का  निर्माण

 पोसंगीपुर  में  144  जनता  मकानों  का  निर्माण

 लारेंस  रोड  पाकेट  में  निम्न  आय  वर्ग  के  61?

 यशी  एकको  का  निर्माण  312  निम्न  आय  बगं  के

 रिहायशी  एकक  )

 जनकपुरी  में  मध्यम  आय  वें  के  315  रिहायशो  एककों
 का  निर्माण

 पाकट  सुखदेव  बिहार  में  स्व-वित्त  पोषित  योजना  के

 584/526  मकानों  का  निर्माण

 पाकेट  सुखदेव  विहार  में  210/225  मकानों  का  निर्माण

 जी  एच-8/जी-17,  क्षेत्र  में  निम्म  आय  वर्ग  के  688

 यसी  एकको  का  निर्माण

 पाकेट  जनकपुरी  में  मध्यम  आय  वर्ग  के  48

 मकानों  का  निर्रभाण

 नागलोई  जनकपुरी  में  खुदरा  व्यापार  केन्द्र

 जनकपुरी  में  समाज  सदन

 लाजवंती  गाडढन  में  विपणन  केन्द्र

 ब्लाक  ए  पाकेट  ए-:/ए,  जनकपुरी  में  मध्यम  आय  वर्ग  के

 153/144  मकानों  का  निर्माण

 ब्लाक  बी  पाकेट  जनकपुरो  में  मध्यम  आय  वर्ग  के

 144/128  मकानों  का  निर्माण

 ब्लाक  ए  पाकेट  जनकपुरी  में  निम्न  आय  वर  के

 48/44  मकानों  का  निर्माण

 ब्लाक  जनक पुरी  में  स्थानीय  विपणन  केन्द्र

 ब्लाक  जनकपुरी  में  स्थानीय  विपणन  केन्द्र

 4.00

 2.00

 3.00

 4.00



 लिखित  उत्त रे

 33.

 34.

 प््

 86.

 87.  7  जी

 पाकेट  जनकपुरी  में  निम्न  आय  वर्ग  के  84

 यसी  एकको  का  निर्माण

 पाकंट  जनकथुरी  में  निम्न  आय  वर्ग  के  256

 यसी  एकको  का  निर्माण

 पाकेट  जनकपुरी  में  निम्न  आय  वर्ग  के  144
 यसी  एकको  का  निर्माण

 ब्लाक  में  मिन्‍नी  विपणन  केन्द्र

 जनकपुरी  में  निम्न  आय  वर्ग  के  40  मकानों  का
 निर्माण

 जनकपुरी  में  निम्न  आय  वर्ग  के  324  मकानों  का
 निर्माण

 जनकपुरी  में  स्व-वित्त  पोषित  थोजना  के  138  मकानों  का
 निर्माण

 क्ष त्र  राजोरी  गाहंन  में  निम्न  आय  वर्ग  के  1440

 सी०एस०«्सी

 मंगलापुरी  में  182/136  जनता  मकानों  का  निर्माण

 5,  जनकपुरो  में  निम्न  आय  वर्ग  के  48
 यसो  एकको  का  निर्माण

 हस्तसाल  में  ई-डब्ल्यू  ०एस०  के  1112  मकानों  का  निर्माण

 पश्चिम  विहार  पकेट  में  निम्न  आय  वर्ग  के  160

 मकानों  का  निर्माण

 पश्चिम  बिहार  पाफेट  जी  तथा  7  में  निम्न  आय  वर्ग

 के  13  2  मकानों  का  निर्माण

 पश्चिम  बिहार  में  पाकेट  में  504  जनता  मकानों
 का  निर्माण

 पश्चिम  पाकेट  और  बीजी-5ए  में
 निम्न  आय  वर्ग  के  800  मकानों  का  निर्माण

 बोडेला  में  112  एल०सी  ०एच  ०

 राजौरी  गार्डन  क्षंत्र  में  स्व-वित्त  पोषित  योजना  के
 80  मकान

 नारायणा  में  स्व-वित्त  पोषित  योजना  के  48  मकान

 12  1991



 21  1918  )

 51.  बोडेला  ही  में  मध्यम  आय  वर्ग  के  1200  मकान

 52.  जी  क्षत्र  पश्चिमपूरी  में  मध्यम  आय  वर्ग  के

 656/672  मकान  डब्ल्यू

 53.  वी  पश्चिमपुरी  में  स्व-वित्त  पोषित  योजना  के  273
 मकान  2-078

 54.  रघुबीर  नगर  276  जनता  मकान  डब्ल्यू
 55  रघुवीर  मगर  में  188  तथा  24  एल०सी  ०एच०डब्ल्यू  ०जेड

 09-068

 56,  जयदेव  पाक  में  निम्न  आय  वर्ग  के  3८0  मकान
 2-074

 $7.  पश्चिमपुरी  में  जी  क्षेत्र  में  मध्यम  आथ
 वर्ग  के  384  मकान  डब्ल्यू  जेड  2-074

 58.  जी  जी  17  क्षेत्र  पश्चिमपुरी  में  मध्यम  आय  वर्ग  के
 304  मकान  डब्ल्यू

 59.  मादीपुर  में  निम्न  आाय  वर्ग  के  360  मकान  डब्ल्यू
 12-072

 60.  डी  पश्चिमपुरी  में  1092  जनता  डब्ह्यू
 12-075

 61  भारत  सरकार  मुद्रणालय  मायापुरी  के  समक्ष  स्व-वित्त  पोषित
 योजना  के  288  मकान  डब्ल्म

 62.  पश्चिमपुरी  में  स्व*वित्त  पोषित  योजना  के  1140  मकान

 63,  क्षेत्र  राजोरी  गार्डन  पाकंट  ई  में  स्व-वित्त  पोषित  ]
 योजना  के  458  मकान

 64:  जी  8,  क्षेत्र  राजौरी  गार्डन  के  पा्कंट  ई  में  स्व-वित्त  पोषित  |
 योजना  के  21?  मकान  पर

 65  जी  8  क्ष  त्र  राजौरी  गार्डन  के  पाकेट  ई  में  स्व-वित्त  पोषित  |
 योजना  के  400  मकान  |

 66,  मायापुरी  नई  दिल्‍ली  में  4  मंजिला  विपणन  केन्द्र  |

 योग  :

 दक्षिण-पूर्थ  जोन

 1.  कालू  सराय  की  224  स्वयं-वित्त  पोषित  योजना  और  56

 जनता  मकानों  का  रख-रखाव

 2...  दक्षिणपुरी  एक्सटेंशन  में'आ्थिक  दृष्टि  स ेकमजोर  वर्गों  के  4९0

 मकान

 4.00

 4.00

 4.00

 १.59

 5.00

 12.00

 18.50

 325.35
 न्‍अन्ान्‍ः»थ  अााक

 १4१
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 मन्दाकिनी  में  24  और  -6  स्वयं-वित्त  पोषित  योजना

 के  मकान

 गोदावी  में  स्वयं  वित्त  पोषित  योजना  के  !  14  मकान

 अलकनन्दा  में  स्वयं  वित्त  पोषित  योजना  के  64  मकान

 अलकनन्वा  के  स्थानीय  विपणन  केन्द्र

 जी०वबी०सी०  की  सेवाएं

 युसुफ  सराय  के  सामुदाधिक  केन्द्र

 ईस्ट  आफ  कलाश  फे  एम०एस  फ्लेट्स

 उदय  पार्क  के  स्थानीय  विपणन  केन्द्र

 टिगरी  में  आ्थिक  दुष्टि  स ेकमजोर  वर्गो  के  440  मकान

 पंचशील  में  स्वयं  वित्त  पोषित  योजना  के  36  मकान

 सेदुलजेब  में  स्वयं  वित्त  पोषित  योजना  के  96-108  मकान

 साकेत  के  सामुदायिक  केन्द्र

 भीखाजी  कामा  प्लेस  जिला  कन्‍्द्र

 गौतम  नगर  में  स्व  वित  पोषित  योजना  के  26  मकान

 खिड़की  में  आर्थिक  दृष्टि  से कमजोर  वर्ग  के  मकान

 बदरपुर  में  आधथिक  रूप  से  कमजोर  वर्गों  क ेमकान

 सरिता  विहार  पार्कंट  और  एन  में  आथिक  रूप  से  पिछड्  वर्ग

 के  मकान

 मूनीरका  में  स्वयं  वित्त  पोषित  योजना  के  204  मकान

 मदनपुर  खादर  में  डेरी  फार्म

 सरिता  विहार  के  पा्कंट  थी  और  सी  में  शवरयं  वित्त  पोषित

 योजना  के  मकान

 मदनपुर  खादर  में  निम्न  आय  वर्ग  के  128  और  निम्न  आय

 वर्ग  के  62  मकान

 सरिता  विहार

 सिद्धार्थ  एक्टेंससन  के  पाकेट  की  सी  में  स्वयं  वित्त  पोषित

 योजना

 ईस्ट  आफ  कैलाश  में  निम्न  आय  वर्ग  के  144  मकान

 सिद्धार्थ  इन्कलेब  में  स्वयं  वित्त  पोषित  योजना  के  270  मकाम



 30.

 शेख  सराय

 lit

 2.  गौतम  सगर

 iii.  मै

 2  1913

 न्यू  फ्रेटण्डस  कालोंनी  में  मध्यम  आय  वर्ग  के  18/26  मकान

 वाणिज्यिक  पोटेसर  सिद्धार्थ  इन्कलेब

 शेख  सराय  फंस-]ा  में  स्वयं  वित्त  पोषित  योजना  के  557
 मकान

 शेख  सराय  में  मध्यम  आय  वर्ग  के  19  2?  मकान

 शेख  सराय  में  स्वयं  वित्त  पोषित  योजना के  श्रेणी  1
 के  48  मकान

 योग

 गोतम  नगर  में  स्थयं  वित्त  पोषित  योजना  के  52  डुप्लेब्स
 मकान

 साकेत  में  स्वयं  वित्त  पोषित  योजना  के  264  मकान

 साकत  के  पार्कट  जी  में  स्वयं  वित्त  पोषित  योजना  के
 66  मकान

 मालबीय  नगर  साकेत  में  स्वयं  वित्त  पोषित  योजना  के
 अधीन  1५4  मकानों  का  निर्माण

 योग

 4.  प्रेटर  कलाश

 ग्रेटर  में  स्वयं  वित्त  पोषित  योजना  के  अन्तगंत  64
 मकानों  का  निर्माण

 लिब्रित  उत्तर

 1.30

 0.०७

 1.50  लाख

 1.00  लाख

 0.30

 2.50  लाख

 न  0.50
 0.50  लाख
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 लिखित  उत्तर

 11,  कटवारिया

 (i)  कटवारिया  सराय  में  स्वयं  वित्त  पोषित  योजना  के  लिए
 112  एम०एस०  फ्लेंट्स

 12.  ब्ंत  कुछ

 (i)  सेक्टर  डी  वसन्त  कुन्ज  में  स्प्यं  वित्त  पोषित  योजना
 के  ८48  मकानों  का  निर्माण

 (3).  पाकेट  1९,  सेक्टर  डी  में  वसंत  कुंज  में  स्वयं  वित्त  पोषित
 योजना  के  240  फ्लेटों  का  निर्माण

 (1)  सेबटर  डी  वसन्त  कुंज  में  स्वयं  वित्त  पोषित  योजना
 के  284  फ्लैटों  का  निर्माण

 (५)  सेक्टर  पाकेट  प्रोर  सी  वसन्त  कुन्ज  में  स्वयं  वित्त
 पोषित  योजना  के  912  फ्लेटों  का  निर्माण

 (५)  सेक्टर  डी  पाकेट  1,  वसन्‍्त  कुन्ज  पेटिकेरियल  सेवाओं  का
 निर्माण

 (vi)  सेक्टर  वसन्‍्त  कुम्ज  पेटिकेरियल  सेवाओं  के  लिए  स्वयं  वित्त
 पोषित  योजना  के  912  फ्लेटों  का  निर्माण

 (५)  सेक्टर  स्वयं  वित्त  पोषित  योजना  के  अधीन
 624  मकानों  का  निर्माण

 13.  होज  खास

 (i)  होज  खास  में  सुविधाजनक  विपणन  केन्द्र

 14.  भ्रार०के०  पुरम

 (i)  आर०के०  पुरम  सेक्टर  बी  में  सुविधाजनक  विपणन  केन्द्र  का
 निर्माण

 14,  सफदर  जंग  इन्कलंब

 (४)  सफद  रजंग  इन्कलेब  एक्सटेंशन

 (1)  सफदरजंग  एक्सटेन्सन  )

 (iii)  सफदरजंग  इन्कलेव  एक्सटेंशन  )
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 15.  झलकनन्दा

 ()  अलकनन्दा  पाकेट  डी  में  स्वयं  पोषित  बोलना  के

 416  मकानों  का  निर्माण

 16.  वसन्‍्त  कुन्ज  सेक्टर  सो  ग्रौर  डो

 (i)  सेक्टर  वसनन्‍्त  कुन्ज  में  स्वयं  वित्त  पोषित

 योजना  के  मकानों  का  निर्माण

 (11).  .  पराकेट  7  सेक्टर बी  में  स्वय  वित्त  पोषित  योजना  के  मकानों

 का  निर्माण

 (iii)  .  प्राक ट
 सेक्टर  वसन्‍्त  कुज  में  स्वय  वित्त  पोषित

 योजना  के  मकानों  का  निर्माण

 (iv)  बसंत  कुज  सेक्टर  पाक

 (५)  सेक्टर  पाक  ट  8  ओर  9  बसंत  कुज

 (५४)  सेक्टर  बी  पाकंट  10  वसन्‍्त  कुंज

 सेक्टर  पाकट  ।0  वसन्‍्त  कु  ज  जल  में  स्वयं

 वित्त  पोषित  योजना  के  568  मकानो  का  निर्माण

 (ii)  वसन्‍्त  कुसज  सक्टर  ए  पाकंट  बी  ग्रुप-त  में  स्वयं  बित्त
 पोषित  योजना  के  अघीन  192  मकानों  का  निर्माण

 (ix)  वसंत  कु  ज  सेक्टर  ए  पाक  ट  सी  में  स्वयं  वित्त  पोषित
 योजना  क  अधीन  192  मकानों  का  निर्माण

 (2)  वसंत  कु  ज  सेक्टर  पाक  ट-ै  में  स्वयं  वित्त  पोषित
 योजना  के  अधीन  120  मकानों  का  निर्माण

 (xi)  व्तंत  कुज  सेक्टर  पाक  ग्रुप-]|  में  स्वयं  वित्त  पोषित
 योजना  के  अघोन  120  भरकानों  का  निर्माण

 (xii)  वसन्‍्त  कुन्ज  सेक्टर  ढी  पाकट  |,  ग्रुप-ना  में  स्वयं  वित्त
 पोषित  योजना  के  अधीन  1206  मकानों  का  निर्माण

 (Xi)  वसन्‍्त  कुन्ज  सेक्टर  डी,प  कं  2-],  ग्रुप  वा  में  स्वयं  वित्त
 पोषित  योजना  के  अधीन  160  मकानों  का  निर्माण

 (xiv)  वसन्त  कुन्ज  सेक्टर  पाक  ट--ग्रूप  1  में  स्व  वित्त  पोषित
 योजना  के  अधीन  160  मकानों  का  निर्माण

 लिखित  उर्त्तरं

 1.50

 1.20

 1.20

 0.80

 1.50

 12.50

 2.00

 3.25

 0.75

 0.75

 0.50

 0.50

 0.50

 0.75

 0.75
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 (5०)  वसस्त  कु'ज  सेक्टर  पाकेट  |,  में  स्वयं  वित्त  पोषित

 योजना  के  अधीन  160  मकानों  का  निर्माण  0.75

 (xvi)  वसंत  सेक्टर  में  स्वयं  वित्त  पोषित
 योजना  के  अधोन  160  मकानों  का  निर्माण  0.75

 सेक्टर  8  वसन्त  कुरज  स्वयं  वित्त  पोषित  योजना
 के  अधीन  190  मकानों  का  निर्माण  7.07

 सेक्टर  वसंत  कुज  में  निम्न  आय  वर्ग  के  324
 मकानों  का  निर्माण  11.00

 (४5)  सेक्टर  वसंत  कुन्ज  में  स्वयं  वित्त  पोषित  योजना
 के  692  मकानों  का  निर्माण  24.00

 (207)  सेक्टर  पाकेट  22,  व्सत  कु  ज  में  372  एस०  एफ०एस०
 ओर  120  सी०एस०पी०  मकानों  का  निर्माण  21.00

 (xxii)  सेक्टर  सो  पाकेट  3,  वसन्‍्त  कुन्ज  में  स्वयं  वित्त  पोषित  योजना
 के  198  मकानों  का  निर्माण  7.00

 (xxiii)  सेक्टर  पार्कंट  ४,  वसंत  कुन्ज  में  स्वयं  वित्त  पोधित  योजना
 के  238  मकानों  का  निर्माण  29.00

 (xxiv)  सेक्टर  पा्कंट  9,  वसस्‍्त  कुन्ज  में  स्वयं  वित्त  पोषित  योजना
 के  अधीन  238  मकानों  का  निर्माण  8.00

 (xxiv)  सेक्टर  पाकेट  7,  वसन्त  में  स्वयं  वित्त  पोषित  गो  जना
 के  456  मकानों  का  निर्माण  16.00

 (xxv)  मसूदपुर  डेरी  कालोनी  पशुओं  को  शिफ्ट  किया
 जाना  16.00

 157.45

 दक्षिण-पश्चिम  जोन  का  योग  244.00

 उत्तरो  जोन

 1.  शालीमार  बाग  ब्लाक  पा्कट  में  936  जतता  मकान  1.00

 2.  शाली  मार  बाम  पाकट  में  204  एल  ०भाई७
 जी०  मकान  5.00

 32.  जहांगी  रपुरी  में  686  एल०भाई०जी ०  1.00

 4.  रोहिणी  सेक्टर  17  में  288  एल  भाई  जो  2.00
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 रोहिणी  सेक्टर  17  में  512  आर्थिक  रूप  से  कमजोर  वर्ग

 शाली  मार  ब्लाक  पाकंट  जे  में  192  एल  आई  जी

 शालीमार  बाग  ब्लाक  पा्केट  एफ  में  336  आधथिक  रूप  से
 कमजोर  वर्ग

 अशोक  बिहार  चरण-॥  में  18::  एल  आई  जी

 अशोक  विहार  में  405  एस  एफ  एस

 शालीमार  ब्लाक  पा्केट  सी  में  624  एम  आई  जी

 अशोक  विहार  चरण-५  में  256  एम  आई  जी

 अशोक  विहार  चरण-₹  में  18.)  एल  आई  जी

 शालीमार  बाग  पाकेट  में  160  एस  एफ  एस

 शालीमार  बाग  पाकेट  डी  में  240  एल  भाई  जी

 शालीमार  बाग  ब्लाक  पाकंट  आई  में  168  एल  आई  जी

 शालीमार  बाग  ब्नाक  पाकेट  ए  में  288  एम  आई  जी

 शालीमार  बाग  ब्लाक  पार्कट  बी  में  208  एम  भाई  जी

 शालोीमार  बाग
 ब्लाक  पाकेट  में  342  एल  आई  जो

 रोहिणी  पार्कंट  5,  सेक्टर  16,  ब्लाक  एम  में  आधिक  रूप

 से  कमजोर  आय  वर्ग  512/416

 शेहिणी  सेक्टर  16,  ब्लाक  जी  में  आथिक  रूप  से

 कमजोर  वर्ग  512/416

 रोहिणी  पाकेट  5,  सेक्टर  ।6  व्लाक  जी  में  आधथिक  रूप  से

 कमजोर  वर्ग  512/116

 रोहिणी  पाकेट  7,  सेक्टर  16,  ब्लाक  जी  में  आधथिक  रूप  से
 कमजोर  एगे  512/416

 रोहिणी  पाकेट  4,  सेक्टर  16,  ब्लाक  बी  |  में  आई  जी

 रोहिणी  सेक्टर  ५;  ग्र,प  6  में  256  एल  आई  जी

 रोहिणी  सेक्टर  ग्रुप  7  में  255  एल  आई  जी

 मोतिया  खान  में  756  एल  आई  जी

 पीतमपुरा  पाकिट  क्यू  यू  816  एल  भाई  जी

 मोतिया  खान  में  312  एम  आई  जो

 गोपालपुर  का  विकास

 नेहरू  नगर  का  विकास

 लिखित  उत्तर

 24.00

 1.00



 लिबित  उसर

 31.

 32.

 33.

 34.

 35.

 36.

 37.

 38.

 39.

 40.

 4११.

 42.

 43.

 44.

 45.

 46.

 47.

 48.

 49.

 50.

 51.

 52.

 53.

 54.

 55.

 2356

 अओटरस  लाइन  का  विकास

 हडसन  लाईन  का  विकास

 न्यू  गुप्ता  कालोनी  (54  का  विकास

 मंगोलपुरी  औद्योगिक  एरिया  का  विकास

 माल  रोड  में  240  रिहायशी  एककों  का  निर्माण

 सराय  खलील  में  168/120  सी  एस  पी  जनता  का  मकान

 साइकिल  मा्किट  झंडेवालान  का  रख  रखाव

 पाकिट  ए  2,  लारेंस  रोड  में  156  एल  आई  जी  मकानों  का  निर्माण

 पीतमपुरा  पाकिट  के  में  448  एम  आई  जी  मकान

 पीतमपुरा  पाकिट  एफ  में  104/156  जनता  मकान

 पीतमपुरा  पाकिट  ए  में  192  एम  आई  जी  मकान

 सराय  खलील  में  138  एल  जाई  जी  तथा  138  एम  आई  जी
 मकानों  का  निर्माण

 सर।य  खलोल  में  24  एल  भाई  जी  तथा  48  जनता  मकानों
 का  निर्माण

 पुष्पांजलि  एन्कलेब  ब्लाक  पीतमपुरा  में  सुविधा  विफ्भ  न

 केन्द्र

 लोक  विहार  ब्लाक  वी  में  सुविधा  विपणन  केम्द्र

 सरस्वती  विहार  ब्लाक  ए  में  सुविधा  विपणन  केन्द्र

 सरस्वती  विहार  ब्लाक  में  सुविधा  विपणन  केन्द्र

 लोक  विहार  ब्लाक  ए  में  सुविधा  विपणन  केन्द्र

 पीतमपुरा  जोन  एच  5  के  दक्षिण  की  ओर

 सुविधा  केन्द्र  के  लिए  50  हे०  ए०  चिन्हित  भूमि  का
 विकास

 वी  जी  1,  शालीमार  बाग  160  एल  आई  जी

 पीतमपुरा  ब्लाक  में  226  एस  एफ  एस

 अशोक  विहार  ब्लाक  जे  में  144  उच्च  आंय  वर्ग

 अशोक  विहार  चरण  |,  ब्लाक  जे  में  192  एल  आई  जी

 शालीमार  बाग  ब्लाक  पाकिट  डब्लू  में  480  एस  एफाएस  )
 96  एस  एफ  एस  (बी/कार्यं  )

 176  एस  एफ  एस

 रोहिणी  सेक्टर  17,  ब्लाक  ए  पाकिट  ओरागा  में  600

 आ्िक  रूप  से  कमजोर  बग्ग  मकानों  का  मिर्माण

 12  1991
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 नमन मनन कि  ध  चज++  +  नाक  5  चाय

 56.

 58.

 59.

 लिखित  उत्तर

 रोहिणी  सेक्टर  17  पाकेट  ग्रा  और  ५  में  512  आधिक  रूप
 से  कमजोर  आय  वर्ग  मकानों  का  निर्माण

 पीतमपुरा  पाकिट  ई  में  257  एम  आईं  जी

 पीतमपुरा  पाकिट  में  488  एल  आइ  जी

 पीतमपुरा  पाकिट  एम  में  200  एल  आई  जी

 पीतमपुरा  पाकिट  यू  में  276  जनता

 पीतमपुरा  आर  में  ०04/490  एम  भाई  जी

 पीतमपुरा  ब्लाक  क्यू  में  160  एम  भाई  जी

 पीतमपुरा  ब्लाक  एम  में  480  एल  जाई  जी

 पीतमपुरा  जे  में  276/264  जनता

 पीतमपुरा'ब्लाक  एल  में  3834  एल  आई  जी

 पीतमपुरा  ब्लाक  सी  में  356  जनता

 पीतमपुरा  पाकिट  आर  में  408  एम  आई  जी

 पीतमपुरा  आर  में  144  जनता

 वेशाली  एनक्लेव  में  सुविधा  विपणन  कद्र

 पीतमपुरा  पाकिट  एन  में  सुधिधा  विपणन  केंद्र

 पीतमपुरा  जी  में  सुविधा  विपणन  केंद्र

 पीतमपुरा  आर  में  सुविधा  विपणन  केन्द्र

 पी  मपुरा  जे  में  सुविधा  विपणन  केंद्र

 पीतमपुरा  सी  में  सुविधा  विपणन  केंद्र

 पीतमपुरा  एस  मैं  सुविधा  विपणन  केन्द्र

 पीतमपुरा  क्यू  में  सुविधा  विपणन  केंद्र

 पीतमपुरा  के  में  सुविधा  विपणन  केंद्र

 पीतमपुरा  वी  में  सुविधा  विपणन  केंद्र

 पीतमपुरा  एच  में  सुविधा  विपणन  केंद्र

 पीतमपुरा  जे  में  सुविधा  विपणन  केंद्र

 पीतमपुरा  आर  में  सुविधा  विपणन  केंद्र

 पीतमपुरा  एच  में  सुविधा  विपणन  केंद्र

 1.00

 0.50

 1.00

 1.00



 लिखित  उद्र

 83.  पीतमपुरा  ब्लाक  एन  312  जनता

 84...  पीतमपुरा  ब्लाक  ई  162  एल  आई  जी

 85.  पीतमपुरा  ग्रुप  ),  160/144  उच्च  आय  वर्ग

 86...  पीतमपुरा  ग्रुप  2,  260/160  उच्च  आय  बर्गं

 87.  पाकिट  3,  4  सेक्टर  17,  ब्लाक  ए  में  288
 एल  भाई  जी

 88.  रोहिणी  सैक्टर  17  ब्लाक  504  आधिक  रूप  से  कमजोर
 वर्य

 89.  पीतमपुरा  पाकिट  एस  में  एस  एफ  के/अन्तर्गत  512
 मकान  384/516  का  निर्माण

 उत्तरी  जोन  योग

 कॉलोनियों/क्ष श्रों  के  माभ

 1.  जोन  से  शाहदरा
 2,  जोन  तथा  11;  शाहदरा  |

 8.  सो  थी  केंद्र  सरकार  स्वास्थ्य  सेवा  शाहदरा

 4...  गीता  कालोनो  व्याक  18

 8.  भीता  कालोनी  ब्लाक  19

 6...  पाकेट  भयी  मयूर  विहार  फेस

 7.  पाकेट  मयूर  बिहार

 8.  मंडावलो  फर्जसपुर  जोन

 9.  पाकेट  एफ  मयूर  विहार  फेस  --.[

 10.  चिल्ला  गांव  के  निकट  820  आशिक  रूप  से  कमजोर  वर्गों  के
 शावास

 डेयरी  फार्म

 12...  भयूर  विहार  फेस
 |

 में  सहकारी  आवास  समितियां  ) 13.  भयुर  विहार  फ़रेस  ता  में  सहकारी  आवास  समितियां  है|
 14.  बाजोपुर  में  726  जनता  आवास

 15.  गण्द  नगरी  में  2400  मध्यम  आय  वर्ग  आवास
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 21  1913  )  लिखित  उत्तर

 1/.  नन्द  नगरी  में  1026  निम्न  आय  वर्ग  आवास  2.00

 17.  कोण्डली  घरोली  में  3376  आध्िक  रूप  से  कमजोर  व  के

 आवास  120  00

 18.  घझिलमिल  में  928  निम्न  आप  वर्ग  आवास  25.00

 19.  आनन्द  विहार  में  138  सी  एस  पी/जनता  आवास  2.00

 20.  जाफराबाद  में  246  निम्न  आय  वर्ग  आवास  4.000

 21.  ननन्‍्द  नगरी  बी  सी  तथा  डी  में  378  निम्न  आय  वर्ग  आवास  10.00

 22.  निर्माण  विहार  में  40  मध्यम  भाय  वर्ग  आवास  1.50

 23.  प्रियादरशंनी  विहृ।र  में  45  सी  एस  पी/जनता  आवास  2.70

 24,  मानसरोवर  पाक  में  672  मध्यम  आय  वर्ग  आवास  10.00

 25.  मानसरोवर  पार्क  में  496  मध्यम  आय  वर्ग  आवास  10.00

 26.  शास्त्री  पाक  में  300  जनता  आवास  3.00

 27.  नन्‍्द  नगरी  में  ५60  मध्यम  आय  वर्ग  भावास  5.00

 28.  कोण्डली  घरोली  सेक्टर  बी  में  2040  आर्थिक  रूप  से  कमजोर
 वर्गों  क ेआवास  5.00

 29.  पाकेट  ई  तथा  एफ  दिलशाद  ग्रार्ंन  में  1104  निम्न  आय
 वर्ग  आवास  3.00

 30.  पाकेट  बी  दिलशाद  गाड्डन  में  352  निम्न  आय  वर्ग  आवास  3.00

 31.  पाकेट  एल  तथा  एच  दिलशाद  गान  में  922  जनता  आवास  9.50

 32.  जल  आपूर्ति  ई  6  दिलशाद  गार्डन  1.50

 33.  जोन  ई  ।6,  डब्लू  एस  डब्लू  रोड  में  सेवायें

 34.  पाकेट  पी  दिल्लशाद  गार्डन  में  106  जनता  भावास  क्र/सं०  9  के  साथ  शामिल  है

 35.  288  निम्न  आय  वर्ग  आवास  दिलशाद  गान  2.00

 36.  512  मध्यम  आय  वर्ग  भावास  दिलशाद  गान  5.00

 37.  पाकेट  जे  तथा  के  दिलशाद  गाड़ेन  में  1552  मध्यम  वर्ग
 आभावास  10.00

 38...  ईस्ट  लोनी  रोड  में  1536/912  मध्यम  आय  वर्ग

 आवास  24.00

 39.  सांस्थानिक  एरिया  विश्वास  नगर  का  विकास  50.00
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 40.  672  मध्यम  आय  वर्ग  आवास  पाकेट  सी  दिलशाद  गाड़डन  न

 41.  पाकेट  भ्रो  तथा  पी  दिलशाद  गाड्डन  में  1565

 जनता  आवास  30.00

 42.  2142  जनता  नन्द  नगरी  10.00

 43.  दिलशाद  गार्डन  में  सड़क/एस  ०  डब्लू  नाले  5.00

 44.  दिलशाद  गाडंत  में  960/9  2  निम्न  आय  वर्ग  आवास  46.25

 45.  1232  मध्यम  आय  वगे  पाकिट  ए  तथा  बी

 शाद  गार्डन  6.00

 46.  412  मध्यम  आय  निम्त  आय  वर्ग  आवास  पाकिट

 दिलशाद  गाडेन  5.00

 47...  पाकेट  सी  ईस्ट  आफ  लोनी  रोड  में  896  निभ्त  आय  वर्ग
 आवास  4,00

 48.  जल  आपूछत्ति  लोनी  रोड  1.00

 49.  मल-निर्यास  तथा  एस०डब्लू  ०  लोनी  रोड  4.00

 50.  दिलशाद  गार्डन  में  613  जनता  आवास  12.00

 97..20

 जम्स  दर

 ]

 2762.  श्रो  सम्तोष  कुमार  गंगवार  :

 क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  199]  की  जनगणना
 के  अनुसार  देश  में  ओसत  जन्म  दर  क्‍या  है  भर  इस  संबंध  में  परिवार  कह्याण  कार्य क्रम  कितने  सहायक

 रहे  हैं  ?

 स्वास्थ्य  ध्ोर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  डो०  के०
 :  1991  की  जनगणना  के  अनुसार  देश  में  औसत  जन्म  दर  के  बारे  में  कोई  सूचना  उपलब्ध

 नहीं  वष  1989  के  लिए  भारत  के  महापंजीयक  के  नमूना  पंजीयन  पद्धति  से  प्राप्त  जन्म
 दर  का  अनन्तिम  मूल्यांकन  प्रति  हजार  जनसंख्या  पर  30.6  है  ।  देश  में  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण
 के  आधारभूत  ढांचे  के  बड़े  नेटवर्क  बनाने  तथा  मातृ  और  शिशु  स्वास्थ्य  परिचर्या  कार्यक्रम  जिसमें  व्यापक
 रोग  प्रतिरक्षण  कार्यक्रम  भी  शामिल  के  शुरू  करने  में  शिशु  मृत्यु  दर  1951  --55  में  प्रति  हजार
 जीवित  जन्में  शिशुओं  के  पीछे  146  से  1989  में  97  तक  कम  हो  31  मार्च  1971  को  केवल
 10.4  प्रतिशत  के  मुकाबले  31  1991  को  44.1  प्रतिशत  प्रजननक्षम  दम्पतिथों  द्वारा
 घक  विधियां  प्रयोग  किए  जाने  का  अनुमान  सगाया  गया  है  ।  इस  कार्यक्रम  के  प्रारम्भ  से  लेकर  13
 करोड़  जन्मों  को  रोक  दिए  जाने  का  अनुमान  लगाया  गया
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 परिवार  मियोजन  पर  क्ष््व  को  गई  धनराशि

 2763.  श्री  सन्तोष  कुसार  गंगवार  :

 क्या  स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  क्लपा  करेंगे  कि  :

 परिवार  कल्याण  कार्यक्रम  अपनाने  वाले  दंपतियों  की  राज्य-वार  संख्या  कितनी

 )  हस  कायक्रम  के  कार्यान्वयन  पर  गत  तीन  वर्षों  के  वर्ष-वार  और  राज्य-बार
 कितनी  धनराशि  खर्च  की  गई

 परिवार  कल्याण  कायंक्रम  के  बारे  में  व  1901-92  के  लिए  क्‍या  लक्ष्य  निर्धारित  किए
 गए  हैं

 क्‍या  परिवार  कल्याण  कार्यक्रम  की  सफलता  के  बारे  में  कोई  विशलेषण  किया  गया
 और

 (3)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 स्वास्थ्य  झौर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डो०  के०  तारादेबी
 :  विभिन्‍न  परिवार  नियोजन  तरीकों  से  31  1991  तक  सुरक्षित  किए  गए

 अनुमानित  पात्र  दम्पतियों  की  राज्यवार  प्रतिशतता  का  ब्यौरा  में  दिया  गया  है  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  अर्थात्‌  1988-89,  1989-90  और  1990-91  के  दौरान  परिवार
 कल्याण  कार्यक्रम  को  लाग  करने  में  हुए  ख््च  ओर  वस्तु  दोनों  )  का  राज्य-वार  ब्यौरा  विवरणना
 में  दिया  गया

 वर्ष  1991-92  के  लिए  परिवार  कल्याण  के  रखे  गए  राज्य-वार  और  तरीके  वार  सक्ष्यों
 का  ब्यौरा  में  दिया  गया  है  ।

 और  देश  में  स्वास्थ्य  औौर  परिवार  कल्याण  के  बुनियादी  ढांचे  का  नेटवर्क  तैयार
 करने  और  समन्वित  जच्ना-बच्चा  स्वास्थ्य  परिचर्या  कार्यक्रम  जिसमें  व्यापक  रोग  प्रतिरक्षण  कायक्रम
 भी  शामिल  चलाने  में  पर्याप्त  सफलता  मिली  इसके  फलस्वरूप  शिश्‌  मृत्य  दर  जो  1951--65

 में  प्रतिहजार  जीवित  जन्मों  पर  146  1989  में  घटकर  91  हो  गई  जन्म  दी  जो
 में  प्रति  हजार  पर  41.7  कमी  होकर  1989  में  30.6  प्रतिहजार  हो  गई

 31  1991  को  गर्भनिरोधन  के  तरीकों  का  इस्तेमाल  करने  वाले  पात्र  दम्पतियों  का  प्रतिशत

 अब  44.]  होने  का  अनुमान  जबकि  2]  1971  को  केवल  10.4  प्रतिशत  इनका  इस्तेमाल
 कर  रहे  कार्यक्रम  के  आरम्भ  से  13  करोड़  जन्म  रोके  जा  सकने  का  अनुमान  है  ।
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 विवर

 राज्य/संष  राज्य  क्षेत्र  सुरक्षित  किए  गए  दम्पक्षियों  का

 प्रतिशत  दर
 31  1991

 कि
 प्प्र  पु

 1  आन्प्र  प्रदेश  44.3

 2.  असम  28.2

 3.  बिहार  26.0

 4...  गुजरात  57.8

 5...  हरियाणा  56.6

 6.  कनटिक  46.9

 7...  केरल  55.6

 8.  मध्य  प्रदेश  40.3

 9...  भहाराष्ट्र  56.2

 10.  उड़ोसा  41.0

 11...  पंजाब  75.8

 12.  राजस्थान  29.0

 13.  तमिलनाडु  57.3

 14.  उत्तर  प्रदेश  35.5

 15.  पश्चिम  बंगाल  33.7

 16...  हिमाचल  प्रदेश  52.1

 17.  जम्मू व  कश्मीर  21.1

 18.  मणिपुर  26.2

 19.  मेघालय  5.0

 20...  नामालेंड  4.8

 सिक्किम  20.6

 22.  त्रिपुरा  17.6
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 व्य  1991-92  के  लिए  परिवार  कल्याण  लक्ष्य  परिवार  नियोजन  तरीके

 क्र  सं०  राज्य/संघ  नसबंदी  आई७  यू०  डी०  प्रचलित  मुख  सेन्य  गोली
 राज्य  क्षेत्र  निरोधक  उपयोगकर्ता

 उपयोगकर्ता

 2  3  4  5  6

 रे  आम्क्र  6,00,000  4,50,000  10,60,00  ॥  200,000

 2.  असम  2,54,000  50,000  50,000  15,000

 23.  बिहार  5,00,000  4,00,000  4,00,000  65,000

 4.  ग्रुजरात  2,70,000  4,30,000  8,00,000  110,000

 5.  हरियाणा  1,04,000  1,68,000  4,80,000  26,500

 6.  कर्नाटक  3,25,000  2,75,000  2,70,000  80,000

 7.  केरल  1,60,000  1,25,000  3,00,000  35,000

 8.  मध्य  प्रदेश  3,75,000  3,75,000  12,50,000  250,000

 9.  महाराष्ट्र  5,25,000  4,80,000  10,75,000  325,000

 10.  उड़ोसा  2,03,000  1,794,000  3,12,000  57,000

 11.  पंजाब  1,00,000  3,00,000  5,00,000  50,000

 12...  राजस्थान  2,25,000  2,50,000  4,50,000  70,0०0

 13.  तमिलनाड़  3,50,000  4,50,000  2,86,000  100,000

 14.  उत्तर  प्रदेश  8,20,000  15,08,000  16,15,000  245,000

 15.  पश्चिम  बंगाल  4,00,000  3,00,000  4,00,000  175,000

 16.  हिमाचल  35,000  55,000  60,000  14,000

 17.  जम्मू ओर  कश्मीर  39,000  16,000  16,000  4,000

 18.  मणिपुर  7,000  8,400  8,000  4,000

 19.  भेघासय  900  1,500  2,700  900

 20.  नागालैंड  1,600  2,500  1,000  1,000

 21.  सिक्किम  1,000  1,300  400  600

 266



 21  1913  लिखित  उत्तर

 2  3  4  5  6

 22.  त्रिपुरा  11,000  2,300  3,000  2,300

 23,  अंडमान  और  निकोबार  1,850  1,900  1,800  600

 द्वीव  समूह

 24.  अरुणाचल  प्रदेश  2,100  2,800  800  1,400
 25.  चंडीगढ़  2,700  7,000  11,000  300

 26.  दादर  और  नागर  800  200  700  100
 हवेली

 27.  दिल्‍ली  37,500  82,500  3,15,750  6,700

 28,  गोवा  4,000  3,000  12,000  2,000

 29,  दमण  ओर  दोव  300  200  800  100

 30.  लक्षद्वीप  80  170  1,300  350

 31.  मिजोरम  3,000  2,700  2,000  1,000

 32.  पाण्डिचेरी  5,000  4,000  8,000  900

 33.  रक्षामंत्रालय  20,0५0  15,000  16,400  2,600

 34.  रेल  मंत्रालय  *30,000  15,000  4,00,000  3,700

 35.  वाणिज्यिक  60,00,000  800,000

 वितरण

 अखिल  भारत  54,33,830  59,56,470  1,61,50,650  26,50,05०

 26
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 लिखित  उत्तर  12  1991

 क्रमसं०  राज्य/संघ  गर्भवती  बच्चों  को  पोलियो  बी०सी०जी०  खसरा

 राज्य  क्षेत्र  महिलाओं  ढी०पी०्टी०
 के  टेटट्स  के  टीके

 के  टीके

 का
 2

 $  6  7

 1.  आंध्र  प्रदेश  1803492  1403342  1403342  1403342  1403342

 2,  असम  751999  073296  673296  673296  673296

 3.  बिहार  3229073  27585/6  275839.6  2758526  2758526

 4.  गुजरात  1115817  1023175  1023175  10231°S  1023175

 5,  हरियाणा  468318  434052  434052  434052  434052

 6.  कर्नाटक  1267026  1173024  1173024  1173024  1173024

 7.  केरल  60619)  565474  565474  565474  565474

 8.  मध्य  प्रदेश  2247689  1909968  1909968  1909968  1909968

 9.  महाराष्ट्र  188896]  1°66966  1766966  176696  1766966

 10,  उड़ीसा  910699  803558  803558  803558  803555

 11.  पंजाब  471609  441169  411169  441169  441169

 12.  राजस्थान  1649912  1480872  1480972  1480972  1480972

 13.  तमिलनाडु  1326409  1191738  1191738  1191738  1191738

 14.  उत्तर  प्रदेशग  5308740  4641960  4641960 §=  4641 9€0  4641960

 15.  पश्चिम  बंगाल  1821937  1675774  1675774  1675774  1675774

 16.  हिमाचल  प्रदेश  141577  133932  2  133932  133932  133932

 17.  जम्मू  और  233105  213422  213422  2134 22  213422
 कश्मीर

 18.  मणिपुर  46033  43019  43019  43019  43019

 19.  मेघालय  47323  37643  37643  37648  37643
 20,  नागालेंढ  27715  25952  25952  25952  25952
 21.  सिक्किम  12270  11120  11120  11120  11120
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 बच्चों  को  टी०टी०
 डी०टी०  (  0  वर्ष )
 के  टीवे

 8  9

 1908089  1687925

 492709  472644

 374492  332881

 804953  796919

 51785)  483191

 1405387  1292956

 1471816  1404915

 616 61  589276

 377579  377579 5

 589276

 994956  377579

 84

 994956  903  '84

 1213492

 104266  95577

 157461  144340

 37265  34160

 37265  32924

 32924  32924

 24798  7548

 8294  7548

 लिखित  उत्तर

 टी०  टी०  पोषण  की  कमी  से  होने  विटामिन  ए  की  कमी  से

 (16  वाली  रक्‍्ताल्पता  की  होने  वाली  बृष्टिही नता
 रोकथाम  की  रोकथाम

 महिलाएं  बच्चे

 1687925  3230000  3347000  3340000

 734957  2020000  1730000  2800000

 305141  550000  750000  १269000

 796919  3230000  3000000  3340000

 734957  720000  1200000  1200000

 1236741  550000  750000  750(  00

 3000000  3000000  3000000

 616061  1109000  2000000  2900000

 360406  2520000  3300000  3300000

 820568  3000000  3350000  3350000

 976343  1540000  2000000  2000000

 360406  507000  750000  750000

 820568  2051000  2500000  2500000

 976343  163000  3000000  3000000

 2608640  5500000  360000  360000

 34160  52000  72000  2700000

 95577  51000  100000  300000

 22731  2600१0  360000  360000

 7548  52000  72000  72000

 32924  269

 30000 73548 869



 लिखित  उत्तर  12  1991

 कि  क3दघक्‍२  दी  न्‍  ee
 )  2  3  4  5  6  प्र

 22.  चिपुरा  68346  62719  62719  62719  62719

 23.  अधष्डमान  और  7200  6700  6700  6700  6700

 निकोबार  द्वीप

 समूह

 24,  अरुणाचल  प्रदेश  26954  24379  24379  24379  24379

 25.  चंडोगढ़  13846  13431  13431  1343!  13431

 26,  दादरा  ओर  4671  4198  4198  4198  4198
 नथर  हवेली

 27.  दिल्‍ली  255558  245336  245336  245336  245336

 28.  बोबा  20568  19107  19107  19107  19107

 29,  दमण  भौर  1785  1659  1659  1659  1659

 दीव

 30.  लक्षद्वीप  1628  1562  1562  1562  1562

 31.  मिजोरम  23263  20792  20792  20792  20792

 32.  पांडिचरेरी  16183  15078  15078  15078  15078

 33.  रक्षा  मंत्रालय  0  0  0  0  0

 84*  रेल  मंत्रालय  0  0  0  0  0

 ___  लू  रे ौटौटौ्ौा॒ा“ापपहपफहफतमतफनफत/भ:भपभफभभपभफखफ
 अखिल  भारत  22823043  22823043  22823043  22823043

 डा  5
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 मिली  एएएएएाा  a -  जल  चन

 ऑअिनि-+++  -+++....... बन-ज-नीननसकककससजलनकनसकसनन न  ा  नारा  नारा  )8)
 8  9  10  11  12  13

 55994.  «51328  51328  73000  100000  100000

 5671  5198  5198  10000  12000  17000

 17511  16052  16052  20500  12000  12000

 13216  12766  12179  26000  27000  27000

 282०  2591  2591  3000  7000  7000
 191158  175228  175228  250000  200000  200000

 23804  21853  21853  24000  35000  35000

 2069  1897  1897  42000  3000  3000

 10354  966  966  2000  2000  2000

 13999  12832  12832  ३0000  36000  36000

 16104  14762  14762  18000  25000  23000

 0  0  0  130000  100000  100000

 0  0  0  125000  212000  212000
 नस  उस  नततत-तनततन+>+>मम+3++++७3»»लममममआ

 7499667  15793791  15763155  29650500  39026000  39026000 Ee  nN

 avi



 जिशद्वित  उत्तर  12  1291
 नजिलतझ जीत

 भनुस्मा रकों  के  बावजूद  भी  राज्य  सरकार  से  कोई  प्रयति  रिपोर्ट  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 विवरण

 बिहार  के  किशनगंज  कस्बे  के  लिए  छोटे  तथा  मध्यम  कस्बों  के  एकीकृत  विकास
 की  योजना  के  अंतगंत  घटकों  की  अनुमोदित  लागत  का  ब्यौरा

 कुल  अनुमोदित  परिग्यय  ९  लाख  रुपये
 घटक

 रुपयों  में  )

 क्र सं» परियोजना का नाम अनुमोदित लागत छोटे तथा मध्यम कस्थों के एकीकृत विकात को परियोजना हथीपसे कालोमी के मजदीक वार्ड नं० ।7 में आवास घोशना (0.83 एकड़ सरकारी 2,84 2... राष्ट्रीय राजमार्ग 3] से पुराना बहादुर गंज मार्ग तक लिक रोड का सुधार 83 8, हिन्दुपदिद का कांगला रोड तक सुधार 7.62 4 बस स्टेशन काश्वसेक्स 5... स्वोपस कालोनी के भस्रदौक वाडे नं० ।7 में स्यूनिष्चिषण माकिड एकड़ सरकारी 32.52 उप-योग 80.04 कम लागत ह्वच्छता परियोजमाएं 6. शौचधरों का जल-बाही शौचालयों में परिवर्तंस १. प्रत्येक में ।0 सीट वाले सार्वजनिक शोौचालयों के 34 सेटों का निर्माण 3.83 उप-पोग कुल योग 274



 2।  जो  1913  लिखित  एप

 साधारण  बोसा  निमम  के  व्यानसाथिफ  पाठ्यक्रम

 2767.  था  रामाभ्रय  सिह  :

 क्या  मानव  संसाधन  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  माध्यमिक  शिक्षा  बोर्ड  (10--:)  प्रणाली  में  हाल  ही  में  उत्तीण  हुए  कितने

 छात्रों  को  दिल्‍ली  में  साधारण  बीमा  निगम  के  व्यावसायिक  पाठ्यक्रम  म॑  प्रशिक्षु  सहायक  के  तीर  पर

 प्रशिक्षण  देने  हेतु  चुना  गया

 क्‍या  साधारण  बीमा  निगम  ने  इन  छात्रों  को  प्रशिक्षण  शुरू  कर  दिया  और

 यदि  तो  यह  प्रशिक्षण  कब  तक  शूरू  किया  जायेगा  ?

 मानय  संसाधन  विकास  मंत्री  श्रजुंन  :  माध्यमिक  शिक्षा  बोर्ड  द्वारा  लो

 गई  सीनियर  स्कूल  प्रमाण-पत्र  परीक्षा  में  सामान्य  बीमा  के  व्यावसाथिषः  पाठयक्रम  में  दिल्‍ली  से  143

 उम्मीदवार  अपेक्षित  अंक  प्रतिशत  प्राप्त  करके  उत्तीर्ण  हुए  जिससे  व  प्रशिक्षु  सहायक  के  रूप  में  प्रशिक्षण
 के  पात्र  सिद्ध

 और  भर्ती  की  प्रक्रिया  शुरू  कर  दी  गई  अवेदन  करने  बाले  सफल  उम्मीदवारों
 की  साक्षात्कार  और  चिकित्सा  परीक्षा  के  बाद  प्रशिक्षण  के  लिए  सामान्य  बीमा  के  विभिन्‍न  कार्यालयों
 में  भेजा  जाएगा  ।

 कइमोर  में  साध्यसिक/उउ्चतर  साध्य(मक  परीक्षाप्रों  के  परिणामों  का  प्रकाशन

 2768.  श्री  संयद  शाहबुद्दी न  :

 क्या  सानव  संसाधन  विकास  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 कया  कश्मीर  में  माध्यमिक/उच्चतर  माध्यमिक  परीक्षा-परिणाम  अभी  तक  घोषित  नहीं

 हुए  हैं  गबकि  जम्मू  के  लिए  ये  परिणाम  घोषित  हो  गए

 क्या  कश्मीर  में  अध्यापकों  और  प्राध्यापकों  को  गत  20  महीने  से  उनके  वेतन  तथा  अन्य
 परीक्षा  स्कीमों  का  भुगतान  नहीं  किया  गया

 क्‍या  कश्मोर  में  वर्ष  1990-91  का  शिक्षा  सत्र  प्रारम्भ  होते  ही  तकनीकी  महाविद्यालयों
 सहित  सारे  महाविद्यालय  बन्द  कर  दिए  गए  ओर  शिक्षा  सन्न  के  लिए  कोई  प्रवेश  नहीं  दिया

 ओऔर

 जम्मू  और  कश्मीर  प्रशासन  ने  घाटी  में  विद्यालयों  और  महाविद्यालयों  में  शिक्षा  पुनः
 चालू  करने  के  लिए  क्‍या  उपाय  किये  हैं  ?

 सायव  संताधम  विकास  मंत्री  प्रज्जुन  :  से  जम्मू  और  कश्मी  र  सरकार
 ह्वारा  दी  गई  सूचना  के  अनुसार  कश्मीर  मंडल  के  उच्चतर  माध्यमिक  के  परिणाम  28-7-91
 को  घोषित  कर  दिए  गए  हैं  ओर  मंडल  के  उच्चतर  माध्यमिक  के  परिणाम  शीघ्र  ही  घोषित  किए
 जाएंगे  और  कानून  तथा  व्यवस्था  की  प्रतिकूल  स्थिति  के  का  रण  कए्मी र  मंडल  में  मेट्री  कुलेशन

 295



 लिखित  उत्तर  3?  1991

 परीक्षा  की  प्रक्रिया  अभी  तक  पूरी  नहीं  की  जा  सकी  है  !  राज्य  सरकार  ने  यह  भो  सूचित  किया  है  कि
 शिक्षकों  और  प्राध्यापकों  का  वेतन  भुगतान  न  किए  जाने  का  कोई  मामला  उनकी  जानकारी  नहीं
 लाया  गया  है  ।  राज्य  सरकार  के  अनुसार  कश्मीर  के  डिग्री  कालेज  और  तकनीकी  कालेज  शोक्षिक  वर्ष
 1990-91  से  बन्द  नहीं  किए  गए  अपितु  चालू  शैक्षिक  वर्ष  में  ऐसे  कालेजों  गें  दाखिला  उच्चतर
 माध्यमिक  परीक्षा  के  सभी  परिणामों  के  घोषित  हो  जाने  के  बाद  ही  दिया  जाएगा  ।  राज्य  सरकार  ने

 यह  भी  सूचित  किया  है  कि  कश्मीर  घाटी  में  असामान्य  स्थिति  के  कारण  शैक्षिक  वर्ष  1990-91  !  में
 शैक्षिक  संस्थायें  लम्बी  छुट्टी  के  बाद  केवल  जुलाई  के  प्रथम  सप्ताह  में  दुबारा  खोली  गई  और  यद्यपि

 राज्य  सरकार  ने  सीमित  समय  में  पाठ्यक्रम  पूरा  करने  के  लिए  अनेक  कदम  उठाएं  परन्तु  कानून  और

 व्यवस्था  की  स्थिति  तथा  कमंचारियों  की  ढाई  महीने  स ेऊपर  को  हड़ताल  के  कारण  यह  प्रक्रिया  भंग

 हो  गई

 ताम्रलिपते  प्रामोण  पश्चिम  बंगाल

 2769.  श्री  सत्य  घोपाल  सिश्र  :

 बया  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ताम्नलिपते  ग्रामीण  पश्चिम  बंगाल  को  हसके  भवन  निर्माण
 के  लिए  धनराशि  मंजूर  करने  का  विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  विलम्ब  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 मानव  संसाधम  विकास  संत्री  प्रजुंन  :

 और  प्रश्न  नहीं

 प्रत्येक  राजस्व  गांव  में  प्राइमरो  स्कूल

 2770.  श्री  भ्रद्युन  चरण  सेठो  :

 क्या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  देश  के  प्रत्येक  गांव  में  एक  प्राइमरी  सकल  खोलने  का

 यदि  तो  इस  समय  ऐसे  कुल  कितने  गांव  हैं  जिनमें  अभी  तक  कोई  प्राइमरी  स्क्ल
 नहीं  हैं  |

 क्‍या  यह  सच  है  कि  संघ  में  कुछ  राज्यों  में  पांचवीं  कक्षा  तक  के  प्राइमरी  स्कूलों  में  केवल
 दो  या  तीन  अध्यापक  नियुकस  किये  जा  रहे  और

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  राज्यों  को  क्या  मार्गनिर्देश  जारी
 किये  हैं  ?

 मानक  संसाधन  विकास  संत्री  भ्रल्लुन  ओर  राष्ट्रीय  शिक्षा
 1986  को  क्रियास्बित  करने  के  लिए  जो  कार्य-योजना  तेयार  की  गई  उसमें  यह  सिफारिश  की  गई  है
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 उन  सभी  बस्तियों  को  जिनकी  संख्या  300  हो  मरुस्थल  क्षेत्रों  में  200
 कि०मौ०  की  पैदल  दूरी  के  भीतर  एक  प्राथमिक  स्कूल  उपलब्ध  कराया  जाना  चाहिए  ।  हस  प्रावधान
 को  बनाने  का  बस्तियों  की  जन  संझया  न  कि  राजस्व  गांव  ।  राष्ट्रीय  शैक्षिक  अनुसंधान
 ओर  प्रशिक्षण  परिषद  द्वारा  संदर्भित  तिथि  30  1986  को  कराए  गए  पांचवे  अखिल  भारतीय
 शैक्षिक  सर्वेक्षण  के  अनुसार  6.08  प्रतिशत  ऐसी  बल्लियों  में  जिनकी  जन  संख्या  3.10  अथवा  इससे
 अधिक  वहां  पर  एक  कि०मी०  की  पैदल  दूरी  के  भीतर  प्राथमिक  स्कूल  नहीं

 ओर  प्राथमिक  स्तर  पर  अनुशंसित  शिक्षक  छात्र  का  अनुपात  1:40  का  इसके
 राष्ट्रीय  शिक्षा  नीति  में  यह  सिफारिश  की  गई  कि  प्राथमिक  शिक्षए  की  कोटि  में  सुधार  लाने  के

 लिए  आधिर  प्रत्येक  कक्षा  के  लिए  एक  शिक्षक  तो  होना  ही  मौजूदा  शिक्षक  छात्र  का  अनुपात
 1143  का  है  ।  मौजूदा  संख्या  को  यथाशीघ्र  बढ़ाने  के  लिए  राज्यों  को  प्रोत्साहित  किया  जा  रहा  ।

 डा०  प्रस्वेइकर  के  सावणों  धोर  लेखों  का  प्रकाशन

 2771.  भ्री  रवि  राय  :

 क्‍या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  महात्मा  गांधी  के  रचना-संग्रह  के  प्रकाशन  को  भांति  डा०  अम्बेडकर  की

 जन्म  शताब्दी  के अवसर  पर  उनके  भाषणों  एवं  लेखों  का  प्रकाशन  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कल्याण  मम्त्री  सोीतारास  फेसरो  )  :  ओर  डा०  अम्बेडकर  की  कृतियों  और
 भाषणों  को  हिन्दी  तथा  अन्य  भारतीय  भाषाओं  में  प्रकाशित  करने  का  एक  प्रस्ताव  क्चा  राधीन

 पझनुसूचित  जातियों|प्रनुयूचित  जनजातियों  के  लिए  विशेष  कार्यक्रम

 2772  श्री  संयद  शाहबुद्दोन  :

 क्या  कल्पाण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  केवल  अनुसूचित  जातियों  ओर  अनुसूचित  जनजातियों के  लिए  बनाये  गये  विशेष  कायेक्रमों
 भौर  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  ओर

 गत  योजना  में  और  चालू  वित्तीय  बष  के  लिए  कार्यक्रम-वार  योजनावार  और  राज्य-वार
 कितनी  धनराशि  का  आवंटन  किया  गया  है  ?

 कल्याण  संत्री  सोताराम  केसरी  )  :  और  ब्योरे  संलग्न  विवरण  1,  [1  औरवा
 में  दिए  गए
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 सातवीं  पंचवर्धीय  योजना  तथा  1991-92  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित
 जनजातियों  के  बल्याण  हेतु  योजनावार  आबंटन  के  ब्यौरे  ।

 ऋण्सं०  यो  ना  का  नाम
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 1.  विशेष  संघटक  योजना  के  लिए  विशेष  केन्द्रीय

 सहायता

 2.  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के

 लिए  मेट्रिकोत्तर  छात्रवृत्ति

 3,  कोचिंग  और  सम्बद्ध  योजना

 4.  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के

 लिए  पुस्तक  बैंक

 5.  नागरिक  अधिकार  संरक्षण  अधिनियम  तथा  सफाई

 कमंचारियों  की  मुक्ति

 6.  अनुसूचित  जाति  ओर  जनजातियों  की  लड़कियों  के

 लिए  होस्टज

 7.  आदिवासो  उपयोजना  के  लिए  विशेष  केन्द्रीय  सहायता

 8,  द्राईफेड

 9.  अनुसूचित  जातियों/अनुसूथित  जनजातियों  के  लड़कों  के

 लिए  होस्टल  योजना  )

 10.  आदिवासी  क्षेत्रों  में  तेल  बीजों  और  मूलवुक्ष  तेलों  का
 विकास

 11.  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजाति  के  लिए
 स्वयंसेवी  संगठन

 12.  अनुसंधान  ओर  प्रशिक्षण

 13.  मेंट्रिकपूर्व  छात्रबृत्तियां

 14.  संविधान  के  अनुण्छेद  275  (1)  के  परन्तुक के  अंतगंत

 योजनाएं

 पंचवर्षीय  199  [-92  में

 योजना  में  आबंटन  आबंटन

 करोड़

 3  4

 875.00  225.00

 214.72  40.00

 2.02  1.75

 2.55  5.00

 45.57  55.50

 23.95  12.00

 847.25  250.00

 10.00  8.00

 1.00  8.00

 1.30  1.50

 10°34  5.00

 4.7  2.00

 8.82  4.00

 100.00  20.00
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 16.  अनुसूचित  जाति  बच्चों  के  लिए  आश्रम  स्कूल

 17.  राष्ट्रीय  अनुसूचित  जाति  वित्त  एवं  विकास  निगम

 18.  द्राइफेड  को  मूल्य  समर्थन

 19.  द्राहफेड  को  सहायता  अनुवान

 20.  आदिवासी  उपयोजना  में  आश्रम  स्कूल

 कुल  :--

 15,  अनुसूचित  जाति  विकास  निगम  60.75

 2028.75
 समा  ee

 लिखित  उत्तर

 4
 न

 20,00

 1,00

 10.00

 1.00

 2.00

 2.00

 673,75
 ee  re  का»  आ-नकक  ee

 पंचवर्धीय  योजना  के  दौरान  अनुसूचित  जाति  के  लिए  विशेष  संघटक
 योजना  के  अधीन  किया  गया  राज्यवार  आवंटन  तथा  1991-92  के

 दोरान  विशेष  संघटक  योजना  परिव्यय  ।

 क्र»  सं०  राज्य/संष  राज्य  क्षेत्र

 2

 1.  भांध्र  प्रदेश

 2...  असम

 3...  बिहार

 4...  भोवा  एवं

 6.  हरियाणा

 4.  हिमाचल  प्रदेश

 8.  जम्मू  ओर  कश्मीर

 9...  कर्नाठक

 द्वीव  )

 (९०  करोड़

 सातलबों  पंचवर्षीय  योजना  में
 विशेष  संघटक  योजना
 शआाबंटन

 229.89

 126.05

 16.97

 469,79

 1991-92  में
 विज्वेष  संघटक  .
 पोजना  परिव्यय

 नन-त+त++ततमतततततन्‍ु्न्‍तुस्‍ू__++न्‍न्‍न्‍._न्‍* न  न  ततततनतेत

 205.30*

 55.:0*

 326.58*

 1.81%

 58.98

 87.80*

 49.46

 82.28*

 188.81
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 10.  केरल

 11.  मध्य  प्रदेश

 12.  महाराष्ट्र

 12.  मणिपुर

 14.  उडीसा

 15.  पंजाब

 16,  राजस्थान

 17.  सिक्किस

 19.  त्रिपुरा

 20.  उत्तर  प्रदेश

 21...  पश्चिम  बंगाल

 22.  चंडीगढ़

 23.  बिल्ली

 24.  पांडिचेरी

 कुल  :--

 आवंटन

 1458.12

 419.52

 17.82

 113.12

 33.85

 7431.35

 विवरणनाा

 12  1991

 210.60

 177.03*

 199.89

 14.18  8

 272.67

 28.33*

 585.65*

 3225.67

 प्रवीं  पंचवर्षीय  थोजना  के  दोरान  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आदिवासी  उपयोजना
 के  अधीन  किए  गए  राज्यवार  आवंटन  और  1991-92  के  दोरान

 आदिवासी  उपयोजना  परिथ्यय

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  पंचवर्षीय  योजना
 आदिवासी  उप  योजना
 भावंटन

 1991-92
 बासी  उपयोजना
 परिथ्यथ

 करोड़
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 को  vee  ---  --  ee  --  +>-.  अं  चिलचनथओओओ  “  जिलओ तल  +नजन  अकण  ना  अननजजजजनज  me

 2  3  हे

 3  बिहार  1239.59  587.90

 4...  गुजशत  610.76  150.27

 5  हिमाचल  प्रदेश  94.50  47.39
 6  कर्नाटक  78.60  19.24

 न  केरल  47.59  13.54

 है  मध्य  प्रदेश  1298.91  481.66

 9...  महाराष्ट्र  §31.21  202.71

 10.  मणिपुर  165.00  122.68

 11.  उड़ीसा  779.74  358.17

 12.  शजस्थान  351.28  98.01

 13.  सिक्किम  32.35  10.35

 14.  तमिलनाड  69.00  16.60

 15.  उत्तर  प्रदेश  57.05  3.61

 16.  त्रिपुरा  145.59  106.07

 17.  पश्चिम  बंगाल  129.46  60.63

 18,  अण्डमान  एवं  निकोबार  34.11  36.50

 ढीप  समृह

 19.  दमन  और  दीव  1.81  0.96

 कुल  :  6216.76  2<27.31

 टोके  का  सिर्माण  करने  वाले  एकक

 2773.  डा०  क्ृपासिन्धु  मोई  :

 बया  स्वास्थ्य  भ्ौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  दो  वर्षों  से  टी  के  का  निर्माण  करने  वाले  विभिन्‍न  एककों  का  ब्यौरा  क्या  और

 इन  एककों  की  लाइसेंसशुदा  क्षमता  कितनी  है  ?

 स्वास्थ्य  शोर  परियार  कल्याण  धंज्ालय  में  राज्य  मंत्री  डी  तारादेवी  :

 और  वेक्‍्सोन  निर्माण  करने  वाली  विभिन्‍न  ओद्योगिक  इकाहयों  और  उनकी  स्थापित

 281
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 क्षमता  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  राज्य  सरकारें  इन  इकाइयों  को  लाइसेंस  देने  वाली
 प्राधिकारी  हैं  ।

 विवश्ण

 ई०  पी ०  प्राई०  बंबसीन  उत्पादन  इकाइयों  को  स्थापित  क्षमता

 संस्था  स्थापित  क्षमता

 खुराक  )

 -++०-_>+++

 डी०  पी०  हो ०  जेक्तीन

 2.  केन्द्रीय  अनुसंधान  कस्ौली  150

 2.  भारतीय  पाश्थ्यूर  कुमूर  150

 8.  एच०  बी०  पी०  सी०  बम्बई  609

 4.  सीरम  पुणे  200

 8.  बायोलॉजिक  हैदराबाद  200

 6.  ्लेक्सो  बस्थई  अनु  पलब्ध

 हो०  टो०  बैक्सोम

 केर्द्रीय  अनुसंधान  कश्ोली  100

 2.  भारतीय  पाश्च्यूर  कूनूर  156

 3.  पी०  आई०  शिलांग  86

 4.  एच०  बी०  पी०  सी०  बम्बई  86

 5.  सीरम  संस्थान  पुणे  200

 टो०  टी०  थेक्सोन

 केन्द्रीय  अनुसंधान  कसोलो  200

 2.  एच०  बो७  पी०  सी०  बम्बई  200

 3.  भारतीय  पाश्च्यूर  कूनूर
 ह

 50

 4.  थ्राई०  पी०  हैदराबाद  50

 5.  एस०  वी ०  पटवाडांगर  20

 6. पी० आई० शिलांग 50 282
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 अजजलज  न  लि  ee  5«+  >>;  3  चयन  जाओ  -“-  कओओ+++  ee  --  ---

 2  3

 7.  किंग  मद्रास  100  का

 8.  एस०  एच०  आई०  लखनऊ  अनुपलब्ध

 9.  बंगाल  कलकत्ता  --

 10.  सीरम  पुणे  1000

 11.  बायोलॉजिकल  हैदराबाद  800

 12.  ग्लेक्सो  बम्बई  अनुपलस्ध

 13.  बायो  हैदराबाद

 झोरल  पोलियोवेक्सी न

 1.  एच०  बी०  पी०  सी०  एल०  500

 2.  रेडिक्यूरा  नई  दिल्ली  अनुपलब्ध

 3.  बी०  आई०  बी०  सी०  ओ०  एल०

 खससरा  वेकक्‍्सोम

 1.  सीरम  पुणे  400

 थो०  सो०  जो०  वक्‍सोन

 बी०सी०  जी०  वेक्‍्सोीन  प्रयोगशाला  मद्रास  240

 नान-ई  पी  ०  हाई  ०  वेक्सोन  उत्पावन  इकाइयों  को  स्थापित  क्षमता

 संस्था  का  लास  स्थापित  क्षमता  पिलो  )
 टाइफाइड  वेक्सोन

 1  2  3

 ).  केन्द्रीय  अनुसंधान  कसौली  125

 2.  एच०  बी०  पी०  सी०  एल०  बम्बई  50

 3.  पी०  एच०  बंगलोर  36

 4.  वी०  आई०  थिवेष्द्रम  0.20

 5.  पी०  आई०  शिलांग  के  10

 6.  किंग  मद्रास  0.5

 7.  आई०  पी०  हैदराबाद  अनुपलम्ध
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 हल  ee  ee.  -  “----.-  -  नज्नज  जज  ता  आाच

 1  2  3

 8.  बंगाल  कलकत्ता  -

 ए०  प्रार०  वो०  वंबसोनें

 1,  केश्द्रीय  अनुसंधान  कसोली  50

 2.  एच०  बी०  पी०  सी०  बम्बई  100

 3.  भारतीय  पाश्च्यूर  कूनूर  48
 4.  वी०  आई०  बड़ौदा  40

 5.  वी०  आई०  बेलगॉम  25
 6.  पी०  आई०  शिलांग  20

 7.  आई०  पी०एम०  हैदराबाद  25

 8.  जी०  वो०  नामकुम  <3

 9.  एस०  थी०  आई०  पटवांशागर  22

 10.  पी०  कलकत्ता  18

 11.  पी०  एच०  त्रिवेन्द्रम  25
 12.  किंग  मद्रास  35

 हैया  वक्‍्सोन

 1.  करन्द्रीय  अनुसंधान  क्ौसी  30
 2.  आई०  पी०  एम०  हैदराबाद  50
 3.  पो०  आई०  शिलांग  35
 4.  थी०  आई  त्रिवेन्द्रम  2
 5.  वी०  नागपुर  25
 6.  जी०  वी०

 तामकुम  20
 7.  किंग  मद्रास  30
 8.  पी०  बंगलौर  36
 9.  वी०  बड़ौदा

 अनुपलब्ध
 10.  पो०  एच०  आई०  पटना

 60
 11.  इब्ल्यु  ०  वी०  कलकत्ता  15
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 2  3

 17.  एस०  एच०  लखनऊ  33

 13.  बंगाल  कलकत्ता  अनुपलब्ध

 14.  एच०  बी०  पी०  सी०  बम्बई

 ले०  ई०  वेक्सो  न

 1.  कुन्द्रीय  अनुप्ंधान  कसोली  अनुपसब्ध

 पोत  ज्वर  वेक्‍्सोन

 1,  केन्द्रीय  अनुसंधान  कसोली
 जाओ  ७-  -लली-नज>«««्ममम»»«>क,

 नई  शोषधों  को  मंजरो  को  प्रक्रिया

 2774,  भी  गोविन्द  चन्द्र  मुण्डा  :

 क्या  स्वास्थ्य  श्लोर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  नये  औषधों  के  संबंध  में  कया  प्रक्रिया/मानदंड  निर्धारित

 क्या  यह  प्रक्रिया  सभी  प्रकार  को  ओषध  प्रणालियों  के  मामले  में  समान  रूप  से  अपनायी
 जाती  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ?

 स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डो०  के०  ताशदेबो
 :  से  आधुनिक  चिकित्सा  पद्धति  से  संबंधित  ओऔषधों

 की  मंज्री  के  लिए  निर्धारित  प्रक्रिया/मानदण्ड  औषध  ओर  सौन्दयं  प्रसाधन  1945  5  के  भाग-ए  में

 दिए  गए  इसमें  देश  के  बाहर  और  देश  के  भीतर  व्युत्पपन  ओषधਂ  की  प्रभावोश्पादकता  और
 प्रबिलनिकल  व  क्लिनिकल  डेंटा  ऑफ  सेफ्टी  का  परीक्षण  भी  शामिल

 क्रौषधों  का  योग  निर्माण  और  अमग्य  औषध  प्रणाली  से  संबंधित  औदबषधों  की  क्रियाविधि  भिम्न
 इन  प्रणालियों  से  संबंधित  की  मंजूरी  का  मानदण्ड  नहीं  होगा  ।  ओऔषध

 नियंत्रक  जो  कि  ओषधोंਂ  को  मंजूरी  देने  वाले  प्राधिकारी  ऐसी  ओषधों  को  विशेषज्ञों
 के  परीक्षण  ओर  सिफारिश  पर  मंजूरी  देते

 2५  1991  को  लोक  सभा  में  दिये  ग्रये  अतारांकित  प्रश्न  सं०  825  के  उत्तर  में  शुद्धि

 विवरण
 29  1991  को  लोक  सभा  में  दिये  गये  अतारांकित  प्रश्न  सं०  825  के  उत्तर  के  भाग

 में  अन्य  बातों  के  साथ  यह  कहा  गया  था  कि  दिल्‍ली  नगर  पालिका  और  उपयुक्त  दो  पार्टियों  के
 बोच  लाइसेंस  करारों  की  प्रमुख  बिशेषताएं  संलग्न  हैਂ  ।  ऊपर  उल्लिखित  प्रश्न  का  उत्तर  भेजते

 हुए  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  और  हॉलिडेइन  के  बीच  लाइसेंस  करारों  को  प्रमुख  विशेषताएं  संलग्न  थी
 जबकि  दूसरे  होटल  के  सम्बन्ध  में  अर्थात्‌  मेससं  सी०  जे०  इन्टरनेशनल  होटल्स  के  लाइसेंस  करारों  की
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 प्रमुख  विशेषताएं  असावधानी  से  छूट  गई  थी  ।

 2.  29  “991  के  लोक  सभा  अतारांकित  प्रशइन  सं०  825  के  भाग  का  सही
 उत्तर  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  इस  प्रकार  पढ़ा  जाये  :

 दिल्‍ली  नगर  पालिका  ओर  उपयुक्त  दो  पार्टियों  के
 बोच  लाइसेंस  करारों  कीਂ  प्रमुख

 विशेषताएं  और  के  रूप  में  संलग्न  हैं  ।'

 3.  इस  सम्बन्ध  में  सभा  को  हुई  असुविधा  के  लिए  हमें  खद  है

 नई  दिल्‍ली  अरुणाचलम  )

 दिनांक  1  1991  शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  द्वारा  होटल  हाली-डे-इन  के  साथ  किए  गए
 लाइसेंस  करार  की  मुख्य  विशेषताएं

 1.  लाइसेंस  99  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  1.45  करोड़  रुपये  वाषिक  लाइसेंस-फीसਂ पर  दिधा
 गया  है  ।

 साइसेंसघारक  को  वाधिक  लाइसेंस  फीस  के  भुगतान  के  लिए  समय-समय  पर
 बिलम्बनकाल  की  अनुमति  दी  गई  संचित  लाइसेंस  फोस  किस्‍्तों  में  देय  लाइबेंश
 फीस  का  भुग्तान  न  करने  पर  लाइसेंसघारक  को  15%;  प्रतिवर्ष  की  दर  पर  ब्यांज  सहित
 लाइसेंस  फीस  का  भुगतान  करना  होगा  ।

 2.  लाइसेंसधारक  द्वारा  लाइसेंस  फीस  अथवा  उसकी  ओर  बकाया  किसी  अन्य  भूषतान  को
 अदायगी  न  किए  जाने  पर  लाइसेंस  जारीकर्ता  को  लाइसेंस  निरक्त  करने  का  पूर्ण
 अधिकार  है|

 3.  भूमि  का  पट्टा  लाहसें  जारीकर्ता  वे  पास  ही  रहेगा  और  उस  पर  बनने  बाला  भजन  भी
 इसमें  शामिल

 4.  भूमि  का  एफ०  ए०  आर०  250  से  अधिक  नहीं  होगा  ।

 5.  लाइसेंसधा  रक  एशियन  ग्रेम्स  19८2  शुरू  होने  से  पूर्व  लिर्माण  कार्य  पूरा  करेंगे  और
 तारा  श्रेणी  के  होटलों  के  लिए  निर्धारित  सम्पूर्ण  सुधिधाओं  युक्त  कम  से  कम  100:-..1$60

 *

 कमरे  तैयार

 6.  लाइसेंसघारक  उपयू कत  पॉचतारा  होटल  में  वसूल  किए  जामे  वाले  शूल्क  के  थारे  में  पर्यटन

 महानिदेशक  का  पूर्व  अनुमोदन  प्राप्त

 2.  लाइसेंसघारक  कौ  स्थल  पर  निरभित  सम्पत्ति  को  खरीदने  के  लिए  भूमि  काਂ  बाजार  म  ह््य
 घटाने  के  पश्चात्‌  पू्व-क्रय  अधिकार  होगा  ।

 66  ढ़  आवंटन  लाइसेंस  आधार  पर  किया  जाएगा  तथा  लाहसेंस-शुदा  निर्माण  किए  जानें
 वाले  भवन  लोंक  परिसर  अधिनियम  के  आशय  के  अन्तर्गत  एक  सावंजनिक  परिसर
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 10.

 14.

 कफ

 9.

 4.

 .  लाइसेंसधारक  एशियन  गेम्स  1982  शुरू  होने  से  पूर्व  निर्णय  कार्य  पूरा  करेंगे  और

 लाइसेंसधारक  पांचतारा  होटल  स्वयं  चलायेंगे  लाइसेंसधारक  कार

 साईकिल-स्कूटर  स्टेण्ड  और  शापिग  कार्यालय  आक्कंड  के  अन्दर )
 आदि  के  लिए  उप-लाहसेंसधा रकों  को  अनुमति  दे  सकता

 भवन  पूर्ण  हो  जाने  के  पश्चात  लाइसेंसघारक  लाइसेंस  जारीकर्ता  को  पूर्वानुमति  के  बिना

 कोई  परिवध॑न/परिवतंन  नहीं

 लाइसेंस  को  किसी  भी  शर्ते  ओर  निबन्धन  के  उल्लंघन  को  स्थिति  में  लाइसेंस  जा  रीकर्ता
 लाइसेंस  को  समाप्त  और  रह  कर  सकता  है  ।

 .  निर्धारित  न्यूनतम  वाधिक  केवल  गारंटी-शुदा  राशि  के  सम्बन्ध  में  लाइसेंस  फीस  में  प्रति
 33  वर्ष  के  पश्चात  वृद्धि  की  जाएगी  बशरतें  कि  बुद्धि  के  यथा-समय  से  शीह्म  पूर्व  की
 लाइसेंस  फोस  से  100%,  से  अधिक  वृद्धि  न  हुई  हो  ।

 .  लाइसेंस  फोस  तथा  देय  अन्य  भुगतानों  को  कुल  बकाया  राशि  की  वसूली  भूमि  राजस्व  की
 क्काया  राशि  की  वसूली  की  भांति  की  जायेगी  ।

 शर्तों  तथा  निबन्धनों  और  इनके  निवंचन  के  सम्बन्ध  में  किसी  प्रकार  के  बिवाद
 अथवा  मतभेद  होने  पर  मामला  दिल्‍लो  के  उपराज्यपाश्ष  के  अनस्थ  मश्यक्ष्य-निर्णय  के  लिये
 ज्लेजा  जायेगा  और  मध्यस्थ  द्वारा  दिया  गया  अवार्ड  लाइस्लेश्रश्नारक  और  लाइसेंस

 कर्ता  के  लिए  बाध्यकारी

 विवरण-ा

 नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  द्वारा  होटल  ला  स्ेतरेडियन  के  सतथ  किये  बदे

 लाइसेंस  करार  की  मुख्य  विशेशताएं

 .  साइसेंस  99  वर्ष  की  अवधि  के  सिये  2.68  करोड़  झुपये  रछाविक  लाइसेंस  फीस  अथवा

 वित्तीय  वर्ष  के  दोरान  लाइसेंसधारक  के  सकल  बिक्री  टर्ने  का  21,%
 इनमें  से  जो  भी  अधिक  पर  दिया  गया  है  ।

 लाहसेंसधारक  की  वाधिक  फोस  के  भुगतान  के  लिये  समय-प्रमय  पर  विलम्बनकाल

 की  अनुमति  दी  गई  संचित  लाइसेंस  फीस  किस्‍्तों  में  देय  लाइसेंस  फीस  का

 भगतान  न  करने  पर  लाइसेसघारक  को  15%  प्रतिवर्ष  की  दर  पर  ब्याज  सहित  लाइसेंस
 फीस  का  भूगतान  करना  होगा  ।

 «  लाइसेंसधारक  द्वारा  लाइसेंस  फीस  अथवा  उसकी  ओर  बकाया  किसी  अन्य  भुगताव  ही
 अदायगी  न  किये  जाने  पर  लाइसेंस  जारी  कर्ता  को  लाहसेंस  रहृ/निरस्त  करने  का  पृ
 अधिकार

 भूमि  का  पट्टा  लाइसेंस  जारीकर्ता  के  पास  ही  रहेगा  और  उस  पर  बतने  बाला  भवत  भो

 इसमें  शामिल  होगा  ।

 भूमि  का  एफ०  ए०  आर०  150  से  अधिक  नहों

 तारा  अ्णो  के  होटलों  के  लिए  निर्धारित  सम्पूर्ण  सुविधाओं  युक्त  कम  से  कम  100  --॥  5९0

 कमरे  तेयार
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 6,  लाइसेंसधारक  उपयुक्त  पांचतारा  होटल  में  वसूल  किए  जाने  वाले  शुल्क  के  बारे  में  पयंटन
 मद्यनिदेशक  का  पूर्व  अनुमोदन  प्राप्त

 7.  लाइसेंसधा?क  को  रिथित  पर  निरभित  सम्पति  को  खरीदने  के  लिये  भूमि  का  बाजार  मूल्य
 घटाने  के  पश्चात्‌  पूर्व-क्रय  अधिकार  होगा  ।

 8.  आबंटन  लाइसेंस  आधार  पर  लिया  जायेगा  तथा  लाइसेंस-शुदा  निर्माण  किये  जाने
 वाले  भवन  लोक  परिसर  अधिनियम  के  आशय  के  अन्तगंत  एक  सावंजनिक  परिसर

 9.  लाइसेंसधारक  पॉचतारा  होटल  स्वयं  चलायेंगे  लाइसेंसधारक  कार  पार

 साईकिल-स्कूटर  स्टैण्ड  और  शारपिंग  कार्यालय  आकढ़  के  अन्दर  )
 भादि  के  लिए  उप-लाइमेंस  घारकों  को  अनुमति  दे  सकता

 10.  भवन  पूर्ण  हो  जाने  के  पश्चात्‌  लाइसेंधारक  लाहससेंस  जारीकर्ता  की  पूर्वानुमति  के  बिना

 कोई  परिव्धन/परिवतंन  नहीं

 11.  लाइसेंस  की  किसे  भो  शर्त  और  निबन्धन  के  उल्लंघन  की  स्थिति  में  लाइसेंस  जारी  कतਂ

 लाइसेंस  को  समाप्त  ओर  रहू  कर  सकता

 निधारित  न्यूनतम  वांधिक  केवल  गारंटीशुदा  राशि  के  संबंध  में  लाइसेंस  फीस  में  प्रति

 33  वर्ष  के  पश्चात्‌  वृद्धि  की  जायेगी  बशरत्तें  कि  वृद्धि  के  यथा-समय  से  शीघ्र  पूर्व  की

 लाइसेंस  फीस  से  100%  से  अधिक  बृद्धि  न  हुई  हो  ।

 18.  लाइसेंस  फीस  तथा  देय  अन्य  भुगतानों  की  कुल  बकाया  राशि  की  वसूली  भूमि  राजस्व  की
 वकाया  राशि  की  वसूली  की  भांति  की

 14.  शर्तों  तथा  निबन्धनों  और  इनवे  निवंचन  के  संबंध  में  किसी  प्रकार  के  विवाद  अथवा
 मतभेद  होने  पर  मामला  दिल्‍ली  के  उपराज्यपाल  के  अनन्य  मध्यस्थ-निर्णय  के  लिए  भेजा

 जाएगा  और  मध्यस्थ  द्वारा  दिया  गया  अवार्ड  लाहरसेसघारक  और  लाइसेंस  जारीकर्ता  के

 लिए  बाध्यकारी  होगा  ।

 वन  सामनमक  «»+--

 12.00  भष्यान्ह

 भ्रष्यक्ष  सहोदय  :  हम  इस  बात  पर  विचार  करेंगे  कि  हरिजनों  पर  अत्याचार  और  हमलों  के

 बारे  में  कब  विचार  किया  जाए  ।  मैं  अभी  अपने  कक्ष  में  जा  रहा  विभिन्‍न  दलों  के  नेताओं  से

 मैं  वहां  इकटूठा  होने  का  अनुरोध  करता  हूं  ताकि  हम  समय  निश्कि  के  ।  मैं  उस  मुद्दे  को

 शरभ्ती  नहीं  उठा  मैं  अन्य  सदस्यों  को  अपनी  बात  कहने  को  अनुमति  दे  रहा  हूं  ।

 ]

 भरो  वेबेय  प्रताव  यादव  :  अध्यक्ष  मैंने  एक  नोटिस  दिया  मैं  लोक
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 सभा  की  प्रक्रिया  तथा  कार्यसंचालन  के  तहत  विशेषाधिकार  हनन्‌  का  प्रश्न  उठाने  की

 अनुमति  चाहता  हूं--दिनांक  1)  199)  के  समाचार  पत्र  के  पृष्ठ  4  पर

 कालम  2  में  अस्तित्व  की  लड़ाई  लड़  रहे  हैं  डी-पी०  शीषंब  के  तहत  मेरे  फोटो  की  प्रमुखता  से  जानबूझ
 कर  छापकर  उक्त  अखबार  के  रिपोर्टर  श्री  आलोक  यात्री  एवं  छायाकार  श्री  संदीप
 मिश्र  ने  न  केवल  करोड़ों  लोगों  ने  मेरे  सामाजिक  राजनेतिक  छवि  को  धूमिल  करने

 की  कोशिश  की  बल्कि  चलते  संसद  के  समयावधि  में  मानसिक  पीडा  पैदा  कर  संसदीय  काये  निवंह्त
 व  संसदीय  कार्य  में  विध्न  डालने  का  कायं  किया  इससे  मेरा  विशेषाधिकार  भंग  हुआ

 अध्यक्ष  आप  सदन  के  माननीय  सदस्यों  के  अधिकारों  के  संरक्षक  मैं  आपसे  निवेदन

 करना  चाहता  हूं  कि  इस  अखबार  को  तुरन्त  तथ्यों  के  लिए  नोटिस  दिया  जाए  और  इस  मामले  की

 अनुसंघान  व  प्रतिवेदन  के  लिए  विशेषाधिकार  समिति  को  सौंपा  इस  अखबार  में  यह

 फोटो  है  और  मामला  गाजियाबाद  के  डी०  पी०  यादव  का  छपा  हुआ  है।'**  )  ***जानबूक्

 कर  इस  प्रकार  मेरे  चरित्र  हनन  का  काम  किया  गया  है  )  ***

 श्री  रामविलास  पासवान  :  अध्यक्ष  यह  बहुत  ही  गम्भीर  मामला

 मामला  डी  ०पी०  यादव  का  जिनके  कि  खिलाफ  क्रिमिनल  केसेज  चल  रहे  हैं  ओर  फिर  डी०  पी०

 यादव  यानि  देवेन्द्र  प्रसाद  यादव  का  फोटो  छाप  देना  और  इसलिए  छाप  देना  कि  उस  अखबार  के  मालिक

 के  खिलाफ  मामले  इस  सदन  में  उठाते  रहे  एल०  एण्ड  टी०  का  मामला  |  यह  सारा  मामला  ऐसा  है

 जो  एक  दूसरे  को  जोड़ता  है  ।  यह  मजाक  की  चीज  नहीं  जिस  तरीके  से  ब्लेक-मेल  करने  की  साजिश

 होती  है  और  चरित्र  हनन  का  प्रयास  चलता  मैं  समझता  हूं  कि  यह  बहुत  ही  गम्भीर  मामला  है  ।

 इस  पर  अखबार  को  या  तो  खेद  प्रकट  करना  माफी  मांगनी  नहीं  तो  यह  मामला  सीधे

 प्रिवलेज  कमेटी  को  भेज  देना  चाहिए  ++  **

 थो  जाजं  फर्नान्डोज  :  अध्यक्ष  यह  स्पष्ट  है  कि यह  जानबूझकर  किया

 है  ताकि  डी  ०पी०  देवेन्द्र  प्रसाद  यादव  की  गिरफ्तारी  हो  ।  आप  जानते  होंगे  कि  पुलिस  डी०पी०

 यादव  की  खोज  कर  रद्दी  किसी  एक  अख़बार  ने  उनके  साथ  उनके  पत्रकार  की  हरियाणा  के  किसी

 एक  छोटे  से  गांव  में  लम्बी  खबर  छपी  है  कि  डी०पी०  यादव  पुलिस  से  भाग  चुका  पुलिस  उसकी

 खोज  में  दिल्‍ली  ओर  दिल्ली  के  आसपास  उनकी  खोज  हो  रही  है  और  इसी  महानगर  के  दो  पत्रकार

 कल  इसी  हरियाणा  के  गांव  में  जाकर  उनसे  मिले  उनकी  मुलाकात  छपी  मुझे  एक  बहुत  ही

 गरभीर  साजिश  नजर  आ  रही  है  ।  एक  तरफ  पुलिस  घोज  कर  रही  है  और  दूसरी  तरफ  इनकी  तस्‍्त्रीर

 छाप  कर  प्रसारित  की  जा  रही  है  ।  कोई  भो  पुलिस  इनको  गिरफ्तार  कर  सकती  भी  इसकी

 गिरफ्तारी  हो  सकती  के  एक  जिन्होंने  इस  अखबार  के  मालिक  के

 बारे  में  इस  सदन  के  भोतर  कई  जुमले  उठाये  जिसकी  चर्चा  इस  सदन  में  और  सदन  के  बाहर  भी  हुई

 है  कि  यह  जानबूझकर  हुआ  )  इसलिए  मेरी  प्राथंना  है  कि  आप  इस  मामले  को  जांच

 के  लिए  प्रीविलेज  कमेटी  को  भेजिए  ओर  अगर  सिद्ध  होता  हो  कि  यह  साजिश  नहीं  थी  तो  फिर  जो

 करना  हो

 [  प्रमुवाद  ]  े
 शो  बसुदेव  श्राचाय  :  मामला  अत्यंत  गभ्भीर  यह

 बूझ्ककर  किया  गलती  से  नहीं  हुआ  |  अखबारों  की  हजारों  प्रतियां  उनके  निर्वाचन  क्षेत्र  में

 उनकी  चरित्र  हनन  के  लिए  भेजी  गयी  |  हम  चाहते  हैं  कि
 इस  अखबार  के  मालिक  के  खिलाफ
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 महोदय, हमने इस सभा मे ंरपट प  भ/ण&ओऊण/एणएफः

 बह  कायवाही  को

 हमने  इस  सभा  में  यह  मुद्दा  तीन  बार  उठाया  है  और  सदन  के  नेता  ने  हमें  आश्यासन

 दिया  कि  एल०  टी०  पर  एक  वक्‍तव्य  विया

 भ्ष्यक्ष  महोवय  :  मैं  इस  मुद्दे  पर  विचार  करू

 )

 शो  बसुदेव  झाचाय  :  यह  भापस  में  जुड़ा  हुआ  )

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  अगर  आप  बोलते  रहेंगे  तो
 आपको  उचित  उत्तर  नहों  मिलेगा  ।  आप  उत्तर

 पाने  के  लिए  भी  रत्सुक  होंगे  ।

 झो  बसुवेव  धाचायय  :  सदन  के  नेता  श्री  अज्‌  न  सिंह  ने  आश्वासन  दिया  था  कि  वित्त

 मंत्री  इस  पर  एक  वक्तव्य  देंगे  ।  उन्‍होंने  यह  क्राश्वासन  दिया  ओर  वित्त

 मंत्री  ने  एल०  एण्ड  टी०  पर  चोरी-छिपे  कब्जा  करने  पर  कोई  वक्तव्य  नहीं  यह  एक  गम्भीर

 बात  इसके  यह  हुआ  है  ।  )

 ]

 झध्यक्ष  महोदय  :  जाप  बेठ  जाइए  ।  आपने  जो  कहा  है  उसका  जवाब  मैं  अवश्य

 )

 ]

 क्रो  बसुवेव  भ्राथायं  :  हम  सदन  को  विए  भये  उनके  आश्वासन  के  बारे  में  जानना  चाहते

 )

 ह्ष्यक्ष  महोंदय  :  श्री  आचार  कृपया  बेठ

 )

 अध्यक्ष  महोदव  :  यह  आवश्यक  नहीं  है  ।  मैं  विषय  को  दो  भागों  में  बॉटता  पहला  भाग
 उसकी  फोटो  ओर  अखबार  में  छपे  वक्तव्य  के  बारे  में  ओर  दूसरा  भाय'**

 )

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  मुझे  अब  न  टोक  ।  मैं  आपको  इसका  समाधान  बता  रहा  हूं  और  आप
 इसे  नहीं  चाहते  ।

 द्वितीय  भाग  विशेषाधिकारों  से  संबंधित  जहां  तक  प्रथम  भाग  का  संबंध  वह  स्पष्ट  है
 कि  खबर  किसी  ओर  से  संबंधित  है  और  फोटो  उस  व्यक्ति  की  नहीं  ह ैजिसकी  खबर  छपी  दोनों
 के  बीच  में  काफी  अन्तर  मेरे  विचार  से  समाचार  पश्र  को  इसे  सही  करना

 )

 थरो  बसुवेब  झ्ाचार्थ  ;  उन्होंने  इसे  जानबूझकर  छापा
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 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  श्री  कृपया  पहले  बेठ  जाएं  ।  इस  तरह  मैंने  अपनी  बात  पूरो
 महीं  की

 )

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  यह  बहुत  ही  गलत  बात  है  ।  आप  पहले  बठ  जाइए  ।  यह  बहुत  ही  गलत
 मैंने  अपनी  बात  पूरी  नहीं  की

 )

 हाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  इस  प्रकार  मत  मैंभे  अभी  अपनो  बात  पूरी  नहीं  की  है  ।
 आप  अभी  से  उछल  रहे  मैंने  बात  पूरी  नहीं  की  पहले  मुझे  अपना  वक्तव्य  पूरा  करने  दें  ताकि
 आप  जान  सकें  कि  कया  कहा  गया  है  ।

 जहां  तक  विशेषाधिकार  का  मुद्दा  मैं  इसे  बन्द  नहीं  कर  रहा  मैं  देखूंगा  कि  इस  मामले

 में  कया  किया  जा  सकता  सदस्यों  को  अपना  भाषण  देने  दें  मंत्रियों  को  अपना  वक्तव्य  दे  लेने  दें
 पीठासीन  अधिकारी  को  अपना  वक्‍तश्य  देने  दें  ।  ताकि  आप  समझ  सके  कि  कया  कहा  गया  है  और  कृपया

 ऐसा  नहीं

 अब  मुझे  इसको  जांच  करने  दें  कि  इस  मामले  में  क्या  किया  जा  सकता  किन्तु  जहां  तक

 तस्वीर  का  सम्बन्ध  है  मै ंआपको  अभी  कुछ  राहत  दे  रहा  पहले  सही  तस्वीर  छपने  दें  और  पहले

 इसमें  सुधार  होने  दें  ।

 )

 झो  के०  पो०  उन्‍मोकृष्णन  :  मैं  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  उठाना  चाहता

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  श्री  उन्‍नी  इस  समय  व्यवस्था  का  कोई  भ्रश्न  नहीं

 झो  के  ०  पो०  उननी  कृष्णन  :  व्यवस्था  का  प्रश्न  कसे  नहीं  हे  ?  यह  प्रश्नकाल  नहीं

 है  ।  किन्तु  व्यवस्था  के  प्रएनों  को  इस  प्रकार  संचालित  नहीं  किया  जाता  ।  आप  कहते  हैं  कि  इस  समय

 कोई  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं  सिर्फ  प्रश्तकाल  के  दोरान  ही  व्यवस्था  का  भ्रश्न  नहों

 )

 प्रष्यक्ष  सहोदय  :  किन्तु  इस  समय  वे  जो  भी  कर  रहे  हैं  वह  नियमानुसार  नहां

 क्लो  के०  पो०  उस्तोकृष्णन  :  प्रक्रिया  नियमों  में  शून्य  काल  का  कहीं  भी  उल्लेख  नहीं  है  ।

 )

 प्रष्यक्ष  महोदय  :  व्यवस्था  का  प्रशन  क्‍या  किस  बढ़िया  नियम  का  उल्लंघन

 हुणा  है  !

 को  के  ०  पो०  उत्नोकृष्णम  :  मैं  अपना  व्यवहथा  का  प्रश्न  बना  रहा  हूं  ।  कार्य  संचालन

 प्रक्रिया  तथा  नियमों  का  नियम  222  विशेषाधिकार  के  नोटिस  से  संबंधित  मैं  जानना  चाहता  हूं
 कि  अभी  हम  किस  स्थिति  में  एक  सदस्य  द्वारा  विशेषाधिकार  के  उल्लंघन  का  मामला  उठाया  गया

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  आप  मामले  से  प्रथम  वृष्टिपात  सस्तुष्ट  हैं  ओर  सदन  मामसे  के  बारे  में

 बब्भोर  केवल  तभो  हम  एक  चरण  से  दूसरे  चरण  में  जा  सकते  क्या  आप  सम्तुष्ट  हैं  कि  यह  एक
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 प्रथम  दृष्ट  या  मामला  बनता  है  ?  उस  स्थिति  में  या  तो  सदन  मामले  पर  विचार  करे  या  इसे

 घिकार  समिति  को  भेजा  )

 झ्ध्यक्ष  महोदय  :  आप  अपनी  बात  पूरी  करें  और  फिर  मैं  अपना  विनिर्णय  दू

 )

 श्रा  कें०  प।०  उन्नोक्षुष्णन  :  चर्चा  तभी  हो  सकती  है  यदि  सभा  को  मामले  की  जानकारी

 चर्चा  का  कोई  अथं  नहीं  आप  कह  सकते  फिर  आप  इस  पर  विचार  कर  रहे  ओर  तब

 इस  पर  बाद  में  चर्चा  होगी  ।  आपको  इसे  विशेषाधिकार  समिति  को  सौंपना  क्या  आप

 इसे  विशषाधिकार  समिति  को  सौंप  रहे  हैं  ?

 झ्ध्यक्ष  महोदय  :  कृपपा  भाषण  न  दें  ।

 श्री  के०  पी०  उन्‍नो  क्ृष्णन  :  मैं  भाषण  नहीं  दे  )

 श्री  श्रीफकान्त  जेना  :  आपका  क्या  विनिर्णय  है  ?

 भ्रध्यक्ष  महोदय  ;  मैं  अपना  विनिर्णय  दूंगा  ।  आप  जो  चाहते  थे  वह  जानकारी  मैंने  आपको  दे  दी
 आपको  इससे  अधिक  के  लिए  जोर  नहीं  देना  अब  आए  क्पया  अपना  स्थान  ग्रहण  जब

 भ्रध्यक्ष  बोल  रहे  हों  तब  आपको  पहले  उन्हें  सुनना

 घान  )

 |

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  बेठ  जाइये  ।  आप  उस  बुकलेट  पर  मत  उप्षमें  कुछ  ज्यादा  लिखा

 हुभा

 ]

 जैसा  कि  मैंने  कहा  मैंने  इस  मामले  को  दो  भागों  में  विभिजित  कर  दिया  ऊपर  से  देखने
 पर  वण्यं  विषय  तथा  फोटोग्राफ  का  कोई  सम्बन्ध  नहीं  इसीलिए  मैंने  कहा  था  कि  इसके  समान  यदि
 कोई  पेटेंट  सम्बन्धी  गलती  हुई  है  तब  उस  गलती  को  ठीक  किया  जाना  एक  बात  तो  यह
 जहां  तक  श्री  उन्नीक्ृष्णन  का  व्यवस्था  सम्बन्धी  प्रश्न  का  सवाल  में  नहीं।जानता  कि  कौन  से  प्रावधान
 का  उल्लंघन  किया  गया  परन्तु  उस  मामले  को  उठाने  के  लिए  अपनी  स्वीकृति  देने  से  पूर्व  इस  पर
 विस्तार  से  चर्चा  नहीं  की  जा  सकती  तथा  इसीलिए  मैंने  कहा  है  कि  मैं  यह  पता  लगाने  के  लिए  विचार

 ऋर  रहा  हूं  कि  क्या  इससे  कोई  विशेषाधिकार  का  मामला  बनता  है  अथवा  नहीं  ।  मैंने  इसे  समाप्त  नहों
 किया  यह  मेरे  विचाराधीन  यदि  आवश्यकता  हुई  तो  मैं  जानकारी  भी  मांगूगा  तथा  कोई  निर्णय

 इसी  लिए  उन्नो  कृष्णन  आपका  व्यवस्था  सम्बन्धी  प्रश्न  ठीक  नहीं  है  ।

 )

 श्रो  भोकाम्त  जैना  :  यह  कोई  गलती  नहीं  है  ।  उनकी  छवि  घुमिल  करने  के  लिए  ऐसा

 जानबूझकर  किया  गया  है  ।  जब  से  श्री  डी०  पी०  यादव  ने  लारसन  एंड  टुबरों  का  मामला  उठाया

 इस  समाजार  पत्र  ने  जानबूझकर  उनका  फोटोग्राफ  छापा  है  ।  )
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 प्रध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  इसे  बन्द  नहीं  किया  जंना  भाप  क्यों  नहीं  समझ्म  रहे

 {
 )

 भी  शकान्त  जेना  :  इस  समाचार  पत्र  के  मालिक  श्री  अम्बानी  हैं  ।  जब  से
 श्री  ढी०  पी०  यादव  ने  लारसन  एंढ  टुबरो  का  मामला  उठाया  है  उन्होंने  जानबुझकर  उनको  छवि

 घुमिल  करने  के  लिए  हो  उनके  फोटोग्राफ  को  छापा  है  तथा  इसकी  50,000  प्रतियों  को  उनके
 निवरचचिन-क्षेत्र  पटना  में  भेजा

 झ्रध्यक्ष  महोवय  :  उससे  क्‍या  होता  है  ?

 शो  भ्ोकान्त  जेना  :  आपको  हमारे  द्वितों  की  रक्षा  करनी  चाहिए॥

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  भी  यही  कर  रहा

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  समी  दलों  के  नेताओं  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वे  अपने  सदस्यों  को  बता  दें
 कि  ऐसा  नहीं  मैंने  कहा  है  कि  मैंमे  उस  मामले  को  समाप्त  नहीं  किया  मैंने  इसका  तुरन्त
 उपाय  भी  बताया  है  ।  इसको  बिना  समझे  हुए  ही  आप  मेरे  साथ  केवल  तक  कर  रहे  यह  ठीक

 नहीं  है  ।

 )

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्यों  को  विस्तार  पूव॑क  प्रक्रिया  को  समक्षना  चाहिए  ।

 क्रो  के०  पो०  उननोकृष्णन  :  जिस  बात  का  सदस्यों  के  अधिकार  से  सम्बन्ध  नेता  भौ  उस
 पर  रोक  नहीं  लगा  सकते  ।  )

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  श्री  राम  नाईक  बोलेंगे  ।

 |

 भरी  राम  नाईक  बिहार  में  छायबासा  जिले  में  चक्रधर  पुर  के
 नजदीक  एक  आदिवासी  लड़की  पर  रेप  करने  का  काम  हुआ  जिस  लड़की  पर  रेप  किया  गया

 वह  लड़की  कुली  का  काम  करती  उसने  अपने  गांव  में  बताया  कि  ऐसे-ऐसे  लोगों  न ेउस  पर  गलत
 काम  करने  की  कोशिश  की  गांव  के  लोग  जब  दूसरी  जगह  जहां  इस  प्रकार  का
 अत्याचार  हुआ  पूछने  के  लिए  गए  ।  वहां  बड़ी  मात्रा  में  लघुपति  समाज  के  लोग  बहुमति  में  रहते
 हैं  ।  लघुपति  समाज  के  लोगों  ने  बहुमति  में  होते  हुये  वहां  बड़ी  संघं  किया  ।  उस  संघषं  में  आदिवासी
 लोग  मारे  गए  ।

 भ०  १०  12.17

 छारद  दिधे  पीठासोन  हुए  |

 अध्यक्ष  संघर्ष  होने  के  आदिवासी  लोगों  पर  अत्याचार  होने  के  बाद  जब  पूछा  गया
 तो  पता  कि  उस  संधषं  में  पांच  लोग  मारे  गए  इस  प्रकार  का  वृत्त  आया  मैने  भी
 कारी  प्राप्त  को  अध्यक्ष  बिहार  के  मुख्य  मंत्री  वहां  गए  ऐसा  बताया  गया  लेकिन  बिद्वार
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 के  मुख्य  मंत्री  ने  वहां  जाने  के  बाद  कोई  कड़ी  कार्यवाही  नहीं  को  है  ।  इस  प्रकार की  जानकारी

 इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि  आदिवासी  लड़की  पर  इस  प्रकार  का  अत्याचार  हुआ  वहां जो  जातीय
 संघर्ष  हुआ  पांच  लोग  मारे  गए  गृह  मंधरी  महोदय  को  इसके  बारे  में  सभागृह  के  सामने  निवेदन
 करना  हस  प्रकार  को  मेरी  मांग  मैं  आाशा  करता  हूं  कि  मामला  गम्भीर  होने  के
 जिसमें  पांच  लोग  मारे  गए  गृह  मंत्री  इस  बारे  में  निवेदन  जवाब  ऐसी  मेरी  मांग

 [  प्रभुवाव  ]

 थी  पो०  सो०  थामस  :  एक  घटना  के  बारे  में  मुझे  जानकारी  एक  मारतीथ  के

 पत्र  द्वारा  मिली  है  जो  कि  ट्रान्स  वल्डं  एयरलाइन्स  द्वारा  न्यूपा्क  से  भारत  को  यात्रा  कर  रहा  था  ।  जब

 वह  लंदन  पहुंचा  तो  दूसरी  उड़ान  लगभग  बारह  घंटे  विलम्बसे  टी०  डब्ल्यू०  ए०  ने  यात्रियों  के

 लिये  रहने  को  व्यवस्था  की  परन्तु  जब  यह  भारतीय  पारपत्रधारक  टी०  ढब्ल्यू  ०  ए०  के  काउंटर

 पर  पहुंचा  तथा  उनसे  रहने  को  जगह  के  लिये  पूछा  तो  उसे  बताया  गया  कि  भारतीय  परिपत्र  धारक
 को  यह  सुविधा  नहीं  मिलेगी  ।  इसका  कोई  कारण  नहीं  बताया  उसने  पूछा  कि  ऐसा  किस  कारण

 से  हे  । तब  उसे  बताया  गया  कि  यह  सुविधा  केवल  यूरोपियन  तथा  अमरीकी  पारपन्न  धारकों  को  ही  दो

 भई  है  ।

 थह  एक  बहुत  ही  भेदभाव  का  मामला  है  तथा  चूंकि  इस  पर  कोई  अस्यन्त  कठोर
 कारंवाई  की  जानी  चाहिए  इसीलिए  मैं  इसे  सरकार  के  ध्यान  में  लाना  मुझे  यह  पत्र  केवल  कल

 ही  मिला  है  ।  मैंने  तुरन्त  ही  नागरिक  उहूयन  मंत्री  को  इस  बारे  में  लिखा  है  ।  मैं  एक  बार  फिर  इस  पर
 सद्स  का  रंवाई  करने  के  लिए  इसे  मंत्री  जी  के  ध्यान  में  ला  रहा  हूं  ।  ऐसा  सुनने  में  आया  है  कि  अनेक
 भारतीयों  के  छिलाफ  इसी  प्रकार  को  भेदभाव  पूर्ण  कारंबाई  अन्य  कुछ  विदेशी  एजेंसियों  द्वारा  भो  किया
 जा  रहा  है|

 श्री  सुकुल  बालकृुष्ण  वासलिक  :  सभापति  मैं  महाराष्ट्र  राज्य  में  शा
 चावल  तथा  मिट्टी  के  तेल  की  भारी  कमी  की  ओर  सरकार  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  ।

 यह  अत्यन्त  खेदजनक  है  कि  यद्यपि  अनेक  अवसरों  पर  राज्य  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  के

 पास  अपना  प्रस्ताव  भेजा  है  परन्तु  उस  पर  की  जाने  वाली  कारंवाई  को  अभी  भी  प्रतीक्षा
 जनिक  वितरण  प्रणाली  बिल्कुल  समाप्त  होने  को  है  बयोंकि  केन्द्र  से कोटा  ही  नहीं  भेजा  जा  रहा  है  ।
 विशेष  रूप  से  थाद्य  तेल  को  स्थिति  काफी  भयावह  है  ।  केन्द्र  ने  अप्रेल  तथा  मई  माह  के  लिए
 अपना  कोटा  नहीं  भेजा  ।  मैं  कह  रहा  हूं  कि  तीन  महीने  से  खाद्य  तेल  का  कोई  कोटा  महाराष्ट्र  को

 नहीं  भेजा  गया  तथा  जून  माह  के  लिए  केन्द्र  ने  केबल  6(0  मीट्रिक  टन  ही  दिया  है  जबकि  राज्य  को

 मांग  15,000  मीट्रिक  टन  है  ।  इस  समय  जो  चावल  मिल  रहा  है  बह  जानवरों  के  खाने  के  लायक
 भो  नहीं  है  तो  मनुष्यों  द्वारा  इस्तेमाल  करने  का  तो  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।  मिट्टी  के  तेल  की  भी  कम

 थापूर्ति  को  जा  रही  है  ।

 शहरी  तथा  ग्रामोण  सावंजनिक  बितरण  प्रणाली  को  दुकामें  जिन  पर  शहरी  तथा  प्रामीण
 व्यक्ति  निर्भर  करते  उन  दुकानों  के  खाली  पड़े  खानों  का  दुश्य  अत्यन्त  भयावह  है  ।

 सभापति  मैं  माप  के  माध्यम  से  माननं।य  प्रधान  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करता हूं  कि

 उन्हें  निजो  तोर  पर  इस  माभलले  में  हस्तक्षेप  करना  चाहिए  तथा  महाराष्ट्र  क ेगरीब  व्यक्तियों  को  राहुत
 देनी
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 भरी  रथि  राय  :  सभापति  मैं  एक  लोक  महत्व  का  सवाल  सदन  के  सामने
 रखना  चाहता  हूं  ।  प्रदेश  के  दूध  उत्पादकों  ने  हड़ताल  करने  का  नोटिस  दिया  है  ।  इंडस्ट्रीयल  पालिसी
 का  ऐलान  होने  के  बाद  राजस्थान  और  उत्तर  प्रदेश  के  जो  सारे  मिल्क
 टिव्ज  वे  बहुत  चिंतित  हैं  ।  उनमें  बेचेनी  है  कि  नयी  आर्थिक  नीति  का  होने  के  बाद
 लाईसेंसिग  किया  गया  सारे  कोऑपरेटिग्ज  को  शंका  है  कि  इसमें  बिग  हंइस्ट्रीयल  और  मल्टी
 तेशनहस  के  आने  की  शंका  है  इसलिए  इनके  मन  में  यह  शंका  जगी  हुई  है  कि  दिल्ली  शहर  में  दूध  उत्पादक
 पचास  प्रतिशत  सप्लाई  करते  यह  सब  बन्द  हो  जाने  की  शंका  मैं  इसलिए  उठाना  चाहता  हूं
 कि  यह  बुनियादी  सवाल  है  ।  दूध  कोऑपरेटिव  की  मांग  है  कि  लाईसेंसिग  पालिसी  के  बारे  में  जो
 साईसेंसिंग  पालिसी  का  ऐलान  हुआ  है  इसमें  तुरन्त  परिवर्तत  किया  मल्टी  नेशनल्स  और  बिग

 इंडस्ट्रीयल  को  इसमें  न  देने  के  लिए  सरकार  की  ओर  से  तुरन्त  ऐलान  हो  वरना  यह  हो  जायेगा  कि
 ऑपरेशन  फ्लड  के  तहत  25  मिलियन  टन  दूध  उत्पादन  होता  है  मेरी  यह  शंका  है  कि  डी-लाईसेसिय
 पालिसी  के  बारे  में  सरकार  नये  सिरे  से  नहीं  सोचेगी  तो  दूध  उत्पादन  के  जो  कोओऑपरेटिव्ज  हैं  वे

 सारी  सप्लाई  बन्द  कर  देंगे  और  दूध  का  दाम  बहुत  बढ़  जायेगा  ।  इसमें  एग्रीकल्चर  ओर  इंडस्ट्री
 सिनिस्ट्री  का  संबंध  मैं  आपके  जरिये  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  सरकार  मल्टी  नेशनल्स
 ओर  बिग  इंडस्ट्रीयल्स  को  दूध  इंडस्ट्री  में  न  आने  के  लिए  जो  डी-लाईसेंसिंग  पालिसी  उसमें  रिवर्सल
 करे  ।

 ]

 हो  राम  कापसे  :  महानगर  टेलीफोन  निगम  लिमिटेड  ने  तथा  मुम्बई
 दोनों  में  प्रत्येक  तीन  मिनट  पर  एक  स्थायी  कॉल  गिनने  का  निर्णय  लिया  है  ।  वास्तव  में  पचास
 झत  एक्सचेंज  इलेक्ट्रोनिकी  विधि  द्वारा  संचालित  नहीं  है  ।

 मैं  संचार  मंत्री  स ेअनुरोध  करता  हूं  कि  वह  स्थिति  स्पष्ट  करें  कि  क्‍या  यह  निर्णय  पहले  ही
 से  लिया  गया  है  अथवा  दिनांक  ]  सितम्बर  से  इसे  लागू  किया  जायेगा  क्योंकि  महाराष्ट्र  क ेतीन  संमठन
 तारीख  20  अगस्त  को  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  तथा  क्रासबार  में  भेदभाव  बरते  जाने  के  विरोध  में  एक
 मोर्चा  बना  रहे  हैं  ।

 मैं  संचार  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  कृपा  करके  स्थिति  स्पष्ट  करें  कि  क्‍या  वह
 प्रति  तीन  मिनट  के  काल  के  निर्णय  को  लागू  करने  जा  रहे  हैं  ।

 ]

 आप  आश्चा  देंगे  तो  मंत्री  जी  बोलने  के  लिए  तेयार  हैं  ।  )

 ]

 श्री  पाला  के०  एस०  संथ्य  :  मैं  सभा  के  समक्ष  एक  अत्यन्त  ही  महत्वपूर्ण
 तथा  गम्भीर  मामले  पर  विचार  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हमारा  देश  नक्सली  समस्या  के  सबसे

 बुरे  दोर  से  गुजर  रहा  है  लगभग  एक  दशक  पूर्व  इस  समस्या  को  शुरूआत  जब  हुई  देश  के  विभिन्‍न
 भायों  में  व्याप्त  नक्सली  आतंकवाद  की  समस्या  के  अभो  हाल  ही  में  व्यापक  रूप  से  उठ  फैलमे  से  देश
 को  गम्भीर  चुनौती  का  सामना  करना  पढ़  रहा  प्रति  दिन  समाचार  पत्रों  में  श्लोफताक  समाचार



 लिखित  उत्तर  12  1991

 आते  रहते हैं  परन्तु  हम  उन  बातों  पर  ध्यान  नहीं  देते  ।  पांच  राज्यों-आंध्र
 मध्य  प्रदेश  और  महाराष्ट्र  के  कई  क्षेत्र  पहले  से  ही  नक्सलवाद  क॑  शिकंजे  में  यह  स्थिति  अत्यधिक
 विस्फोटक  हो  गई  है  और  माननीय  गृह  मंत्री  प्रभावित  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  से  विचार  विमशं  करने
 को  बाध्य  हो  गए  हैं  ।  इन  घटनाओं  में  ही  हाल  में  हुई  वद्धि  प्रभावित  क्षेत्रों  में गम्भीर  खतरा  पैदा  किया  है
 साथ  ही  यह  राज्यों  ओर  देश  के  लिये  भी  खतरनाक  उन्हीं  पुरानी  बातों  को  बार-बार  दुहराने  से
 समस्या  का  निदान  नहीं  हो  सकता  है  ।  पीपुल्स  वार  ग्रप  के  लोगों  ने  आठ  पुलिस  कर्मियों  की  हृत्या  कर
 दी  है  ।  आमजनी  एवं  आतंकित  करना  और  अपहरण  करना  तो  आम  बातें  हो  गई

 वास्तब  में  यह  अभिशाप  हो  गया  है  तथा  इसके  अविलम्ब  निदान  की  आवश्यकता  है  |

 इस  संदर्भ  में  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  भमि  सुधार  के  लिये  तेजी  से  कार्य  करने  एवं  अन्य
 राजनेतिक  सामाजिक  ओर  आधिक  उपायों  पर  बल  दिए  जाने  के  महत्व  को  नकारा  नहीं

 जा  सकता  है  ।  यह  वह  वंचित  किसान  वर्ग  हैं  जो  नक्‍सलवाद  के  चक्कर  में  पड  गए  इसके  लिये
 कई  उपाय  किये  जाने  की  आवश्यकता  मैं  यह  सुझाव  देना  चाहता  हूं  कि  जितना  जल्दी  हो  सके

 भूमि  सुधार  को  संविधान  की  नोवीं  सूची  में  शामिल  किया  अन्य  उपाय  जेसे  कायं  योजना

 तैयार  सरकार  द्वारा  सुझाव  पर  नोडल  एजेंसी  का  पूरी  सुरक्षा  प्रदान  करना  और
 बाद  पर  रोक  सगाने  के  लिये  एक  समन्वित  नीति  बनाने  की  आवश्यकता  ये  कुछ  ऐसे  कदम  हैं  जिन्हें
 अविलम्ब  उठाया  जाना

 इसलिये  मैं  सरकार  से  आग्रह  करता  हूं  कि  इस  समस्या  के  निदान  के  लिये  अविलम्ब  उपाय
 किये  जाएं  ।

 झो  पो०  जो०  नारायणन  )  :  सभापति  तमिलनाडु  के  छात्र  दिल्ली
 में  आमरण  अनशन  पर  भाज  भी  वे  भूख  हडताल  पर  उनके  लगातार  भूख  हड़ताल  का  यह
 चौथा  दिन  है  और  तमिलनाड्‌  क॑  हित  में  अच्छे  का्यं  के  लिए  भूख  हड़ताल  पर  हैं--वह  कार्य  कावेरी
 ज़ल  ज्विद  को  अविलम्ब  सुलझाया  जाना  ।  चूंकि  आज  उनके  भूख  हड़ताल  का  चोथा  विन है  इस
 लिये  वे  कमजोर  हो  गये  हैं  भोर  उनकी  गम्भीर  स्थिति  इसलिये  इस  पर  गम्भी  रता  पूृवंक  विचार

 किया  जाना  मैं  सरकार  से  निवेदन  करता  हूं  कि  वह  हस  मामले  में  जल्द  से  जल्द

 हस्तक्षेप  करे  ओर  इस  सम्बन्ध  में  वह  उपयुक्त  कदम  उठाए  ।

 मेरा  यह  निवेदन  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  वही  एक  कंबिनेट  मंत्री  को  भेजा  जाये  ।

 ]

 थभ्रो  जाज॑  फर्नास्डोज  :  सभापति  हम  उसी  मुद्दे  को एक  बार  फिर  छेड़  रहे  हैं
 जिस  पर  वित्त  मंत्री  जी  ने  एक  निबेदन  किया  यह  मामला  दिन  प्रतिदिन  गम्भीर  होता  जा  रहा

 सारी  दुनिया  में  इसकी  चर्चा  ह ैओर  केवल  अपने  देश  में  ऐसा  मानकर  चल  रहे  हैं  कि  वित्त  मंत्री
 नेबी०  सी०  सी०  आई०  के  बारे  में  अपना  छोटा  सा  बयान  दे  दिया  और  बात  वहीं  पर  खत्म  हो  गई  ।

 वित्त  मंत्री  ने  देश  को  ही  बल्कि  सारे  विश्व  को  गुमराह  करने  का  काम  किया  जब  बेंक  में
 एक  दिन  रेड  पड़ी  तो  एक  दिन  के  हवाले  की  आमदनी  एक  लाख  बत्तीस  हजार  डालर  की  विदेशी

 मुद्रा  पकड़ी  जबकि  साल  भर  यह  सिलसिला  चलता  तिरपन  हुजार  फेक  पासपोर्ट

 ख्रूस  पासपोर्ट  के  आधार  पर  एफ०  टी०  एस०  के  जरिए  पांच  सो  डालर  प्रति  पासपोर्ट  जुटाया
 ।  कुल  मिलाकर  दो  करोड़  पच्चहत्तर  लाख  ढालर  लूटने  का  काम  किथा  ।  जबकि  उस
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 देश  के  आई०  एम०  एफ०  के  पास  जाकर  और  उसकी  सारी  शर्तों  को  मानकर  हम  अपने
 देश  को  गिरवी  रखने  का  काम  कर  रहे  वित्त  मंत्री  सदन  में  ऐसा  निवेदन  करते  हैं  जिसमें  असलियत
 को  छिपाने  का  काम  होता  उधर  सिडिकेट  बेंक  का  भी  म।मला  सामने  आया  है  और  20  मिलियन
 हालर  लगभग  500  करोड़  रुपया  इस  देश  का  डूबने  की  स्थिति  में  स्टेट  बैंक  आफ  इण्डिया  और

 इस  बी०  सी०  सी०  भाई०  का  जो  रिश्ता  है  उसकी  चर्चा  सारी  दुनिया  में  हो  रही  अमरीका  के
 सीनेट  में  हो  रही  लंदन  में  हो  रहो  भाडिट  रिपोर्ट  में  उनके  नाम  आ  रहे  हैं  ।  लेकिन  अपने
 वित्त  मंत्री  ने  उसको  भी  छिपाने  का  काम  किया  है  ।  सबसे  बड़ी  बात  यह  है  कि  जिस  कम्पनी  के  नाम
 को  लेकर  अभी  हमारे  साथी  देवेन्द्र  प्रसाद  यादव  ने  एक  विशेषाधिकार  प्रस्ताव  को  वह  कम्पनी
 और  उस  कम्पनी  के  मालिक  ने  इस  बंक  का  जो  इस्तेमाल  किया  50  मिलियन  डालर  1983  में
 इस  कम्पनी  भोौर  बी०  सी०  सी०  आई०  के  दोनों  के  बीच  सोदा  होकर  लन्‍्दन  से  उस  पंसे  को  आबु

 दुबई  और  अन्य  अरब  राष्ट्रों  क ेगलत  एकाउंट  में  बोगस  एकाउंट  में  डालकर  वहां  से
 फिर  अपनी  कम्पनी  को  कर्ज  के  तौर  पर  यहां  लेने  का  काम  हुआ  है  और  अनेक  प्रकार  की  हरकतें
 इसके  अन्दर  हो  गयी  अब  यहां  निवेदन  होता  है  ।  उसके  बाद  सारा  मामला  चुप  हो  जाता  है  जैसे
 विश  मंत्री  ने  तो  अपना  कतंव्य  पूरा  कर  दिया  जबकि  उन्होंने  इतना  ही  कतंव्य  कर  दिया  कि  देश  को

 गुमराह  करने  का  काम  किया  ।

 सभापति  मेरा  इतना  अनुरोध  है  कि  इस  मामले  पर  इस  सदन  में  पूरे  दिन  की  बहस
 होनी  इसमें  विलम्ब  नहीं  होना  चाहिये  !  चूंकि  ऐसी  स्थिति  भी  बन  रही  है  जो  मैं  अखबारों
 के  जरिये  से  देख  रहा  हूं  कि  वित्त  मंत्री  जी  ऐसे  फैसले  लेने  जा  रहे  हैं  या शायद  ले  चुक  हैं  कि  जिससे

 लारसन  एंड  टुबरो  को  ऐसे  व्यक्त  के  हाथ  में  देने  जा  रहे  हैंजो  विदेशी  कम्पती  कं साथ

 विदेशी  बैंकों  क ेसाथ  मिलकर  इस  देश  को  लूटने  के  काम  में  साक्षीदार  बना  इसलिये  मैं  बहुत
 भआप्रह  स ेफिर  इस  सदन  में  इस  मामले  को  उठा  रहा  हूं  कि  इस  पर  बहस  तत्काल  आप  तय

 )

 समापति  महोदय  :  श्री  मनक्‌  राम  सोडी***

 झो  समक्‌  रास  सोडो  :  अध्यक्ष  महोदय  )

 श्री  निर्मल  कारित  चटर्जी  :  यह  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  मामला  सभा  के  नेता  यहां
 नहीं  हैं  ।

 भो  रूप  चन्द  पाल  :  यह  सब  कहने  की  क्या  आवश्यकता  है  ?

 श्री  निर्मल  काम्ति  चटर्जी  :  सभा  में  यह  वादा  किया  गया  है  कि  फिर  से  वक्तव्य  दिया  जाएगा
 और  एल०  एंड  टी०  मुहे  पर  चर्चा  होगी  ।  )

 शो  रूप  चरद  पाल  :  इस  प्रश्न  का  उत्तर  दिये  बिना  सरकार  चुप्पी  साधे  है

 झो  बसुबेव  आचायं  वित्त  मंत्री  द्वारा  दिये  गये  वक्‍तव्य  से  हम  संतुष्ट  नहीं  हैं  चूंकि
 इससे  कुछ  भी  सामने  आने  वाला  नहीं

 थी  रूप  चश्द  पाल  :  वे  इस  बारे  में  योड़ा  भी  गम्भीर  नहीं  हैं  |  यह  वबतव्य

 बोती  है  ।
 )

 |  थे  १६  १३६  है|
 ही  मदन  लाल  खुराता  :  यह  भी  कहा  कि  भर्चा  होगी  बी०  सी०  सी०  आई०  के  बारे
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 श्री  जाअं  फर्नान्‍डीज  :  वित्त  राज्य  मंत्री  यहाँ  मौजूद  हैं  लेकिन  वित्त  मंत्री  यहां  मौजूद  नहीं  हैं  ।

 )

 झानुवाव  )

 को  निमंल  कान्ति  चंटर्जी  :  आज  हमें  यह  शात  हुआ  है  बड़े  व्यापारिक  घरानों  का  बी ०  सौ०
 सो०  आई०  के  साथ  नजदीकी  सम्बन्ध  at fade

 भो  निमंल  कान्ति  चटणों  :  दो  राज्य  मंत्री  एक  क्न्द्रीय  मंत्री  के  बराबर  हो  सकते

 )

 समापति  महोदय  :  आपको  कुछ  कहना  है  ?

 धान  )

 श्री  मदन  लाल  खुराता  :  यह  जो  बी०  सी०  सी०  आई०  यह  आजकल  बैंक  क्रिमिंनल्से

 एंड  कक्स  इन्टरनेशनल  बन  गया  है  ।  इसलिये  हस  पर  बहस  होनी  चाहिये  ।  )

 श्री  जाजज  फर्नाग्डोज  :  इसमें  हिन्दुस्तान  के  बहुत  सारें  मसले  जुड़े  हुये

 श्रो  मदन  लाल  ख्राना  :  सभापति  यह  क्रिमिनल्स  एण्ड  ऋ्स  का  बेक  है  जिसपर  बहस
 होनी  चाहिये  ।

 थ्रो  जाज  फर्तान्डोज  :  अध्यवा  यहां  दो  वित्त  राज्य  मंत्री  मौजूद

 श्री  मदन  लाल  झ््र।ना  :  इसके  बारे  में  बहस  होनी

 श्री  जाज  फर्नान्‍न्डीज  :  कब  बहस  यह  कम  से  कम  बताईये  ।  ऐसा  ऐलान  करेंगे  कि  कब
 तक  इस  मामले  पर  बहस  होगी  ।  लारसब  एंड  टूबरों  को  किसी  ओर  हाथ  में  देने  का  काम  नहीं  होगा
 कम  से  कम  आपको  सरकार  सावंजनिक  पैसे  को  एक  बड़ी  कम्पनी  किसी  ऐसे  लोगों  के  हाथों  में
 देने  का  काम  नहीं  करेगी  जिमका  राष्ट्रं-द्रोह्  का  पूरा  शबूत  भापके  सामने  आया  हुआ  हैं  ।

 |  भणुवाद  ]

 श्री  बसुदेव  प्राचाय  :  आप  चुप  क्‍यों  हैं  ?  यह  बहुत  ही  गम्भीर  मामला  आप  उत्तर  क्यों
 नहीं  दे  सकते  प्रत्येक  दिन  उद्दे लित  करने  वाला  समाचार  मिलता  रहता  है  ।  )

 समापति  महोदय  :  मैं  मंत्री  जी  को  शूग्य  काल  के  दौरान  अपनी  प्रतिक्रिया  व्यक्त  करने  के
 लिये  विवश  नहीं  कर  सकता  |  मैं  उन्हें  घिवश  नहीं  कर  सकता  ।

 श्री  बसुवेव  ह्ाथायं  :  यह  नियम  में  )

 श्री  निर्मल  कान्ति  चटर्जी  :  उन्होंने  संविधान  की  शपथ  ली  लेकिन  उनका  समपंण  संविधान
 के  प्रति  नहीं  बल्कि  अम्बानियों  के  प्रति  क्‍या  वे  यह  महसूस  करते  हैं  कि  वे  अग्बानियों  के  विरद्ध

 नहीं  बोल  सकते  ?

 संमरापति  महोदय  :  आप  अभ्य  संसदीय  तरीकों  का  सहारा  ले  सकते  मैं  शून्य  काल  के
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 होरान  मंत्री  जी  को  अपनी  प्रतिक्रिया  ध्यक्त  करने  के  लिये  बाध्य  नहीं  कर  सकता  ।
 रा

 ओर  जाजं  फर्नान्‍डोज  :  उन्हें  उत्तर  देने  स ेकौन  रोक  रहा  है  ?  वह  यह  कहें  कि  वे
 उत्तर  नहीं  देंगे  )

 थ्रो  बसुवेव  प्राचायं  :  राष्ट्र  को यह  पता  लगने  दें  कि  उन्होंने  हमारे  निवेदन  को  ठुकरा  दिया

 े  समापति  महोवय  :  आप  जानते  हैं  कि  अध्यक्ष  पीठ  से  किये  गए  निवेदन  का  भी  महत्व
 होता  है  ।

 )

 शो  तिमंल  कार्ति  चर्जों  :  वे  उत्तर  क्‍यों  नहीं  दे  रहे  हैं  ?

 ]

 समापति  महोदय  :  श्री  मनक्‌ू  राम  सोडी'*ਂ

 शो  मनक  राम  सोडो  :  सभापति  मध्य  प्रदेश  के  बस्तर  जिले  के  बीजापुर  तहसील  के  गांव

 उसूर  और  बासागुड़ा  तथा  उनके  आसपास के  क्षेत्र  में  पिछले  एक  सप्ताह  में
 खूनी

 पेबिश
 तथा  उल्टी-दस्त  से  200  लोगों  की  मृत्यु  हो  गयी  है  ।  कई  ग्रुना  अधिक  लोग  इन

 ध्याधियों
 से  त्रस्‍्त

 प्रभावित  क्षेत्र  बहुत  दूर  तथा  दुर्गंम  इससे  तहसील  मुख्यालय  तक  खबर  पहुंचने  में  देरी  होती
 है  ।  दुर-संचार  व्यवस्था  एकदम  खराब  है  ।  डाक्टरों  की  टोम  के  बहां  पहुंचने  के  पहले  ही  बीमारी

 इतनी  अधिक  फेल  जाती  है  कि  उसे  कंट्रोल  करना  बहुत  मुश्किल  हो  जाता  लोग
 लगातार

 शिकायत

 कर  रहे  हैं  कि  डाक्टरों  की  टीम  के  पास  दवाईयां  हो  नहीं  होती  ।  बिना
 दवाई

 हो
 उन्हें

 दोड़ाने  से

 कया  लाभ  ?  उसक्षेत्र  के  सभी  अस्पतालों  में  स्टाफ  व  तीनों  नहीं  हैं
 रे

 मध्य  प्रदेश

 शासन  कई  बार  घोषणा  करके  भी  कोई  व्यवस्था  नहीं  कर  पाया  भब  तक  बस्तर  जिले  में  ही  1500
 लोग  मर  चुके

 केन्द्र  शासन  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  बस्तर  जिले  में  वह  सीधे  ही  स्वास्थ्य  कार्य  क्रम
 लित  करे  ताकि  आदिवासियों  को  मरने  से  बचाया  जा  सके  ।

 श्री  जाज  फर्नान्डोज  :  यह  कितनी  बड़ी  बात  कम  से  कम  आप  इस  मसले  पर  तो  इतना
 कह  सकते  हैं  कि  इस  पर  बहस  होगी  ।

 शो  बसुवेव  ध्राचार्य  :  कम  से  कम  बोलिए  कब  बहस  हो  रही  है  ?

 श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  मंत्री  जी  बोलने  के  लिए  धंयार  हैं  ओर  आप  ह्वी  अनुमति  गहीं
 दे  )

 श्रो  निभेल  कान्ति  घटर्जो  :  श्री  अजु  न  सिंह  को  इसका  उत्तर  देना

 समापति  महोदय  :  अब  कृपया  अन्य  सदस्य  को  भी  बोलने

 )

 ]

 भरी  जाने  फर्नान्‍न्डोज  :  अध्यक्ष  कल  दुनिया  में  यह  बात  चलेगी  कि  भारत  सरकार  बात
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 aaa  छिपा रही है। जब  फ  ऊ#ऋ  छू  छू  रू  तो  छ  इ  कहेगी

 छिपा  रही  जब  दुनिया  में  इस  पर  बहस  होगी  तो  दुनिया  कहेगी  कि  भारत  सरकार  चोरों  को  छिपा

 रही  चोरों  को  बचा  रही  )

 ]

 रूपचन्द  पाल  :  राज्य  मंत्री  यहां  हैं  और  वे  प्रत्युत्तर  दे  सकते  है  |

 ferat

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बलबार  :  जहां  तक  बी०  सी०  सी०  भाई०  का

 सवाल  सदस्यों  ने  यहां  उठाया  हमारे  आनरेबल  फाइनेन्स  मिनिस्टर  ने  स्टेटमेंट  दिया  है  ।  उसमें  कुछ
 छिपाने  की  वात  नहों  )

 श्री  जाज  फर्नान्डोज  :  वह  स्टेटमेंट  ठीक  नहीं  उसमें  कुछ  नहीं  है  ।  )

 श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  आप  से  अब  निवेदन  है  कि  इस  मामले  पर  आप  ही  कुछ

 ]

 भ्री  बसदेव  भ्राचायं  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।

 समापति  महोदय  :  शून्य  काल  में  कोई  भी  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं  चलता  है  ।

 )

 |

 सानव  संसाधन  विकास  सम्त्रो  प्रजु  न  :  मैं  एक  निवेदन  करना  चाहता  मैं
 समझता  हूं  कि  जो  कुछ  भी  कहा  गया  है  वह  एल०  एण्ड  टी  ०  के  बारे  में  )

 कुछ  माननोय  सदस्य  :  यह  बी०  सी०  सी०  आई०  के  बारे  में

 श्री  श्रजुन  सिह  :  वित्त  मंत्री  पहले  ही  इसके  बारे  में  वक्‍तव्य  दे  चुके

 श्रो  बसुदेव  झ्ाचाये  :  परन्तु  उस  वक्तव्य  से  कुछ  भी  हासिल  नहीं  हुआ  हम  उस  वक्‍तअ्य
 से  विल्कुल  भो  संतुध्ट  नहीं  हम  इस  पर  एक  विस्तृत  विवरण  और  चर्चा  चाहते  हम  जानना  चाहते
 हैं  कि  इस  मुद्दे  पर  चर्चा  कब  मंत्री  महोदय  खड़े  थ ेऔर  वह  इस  पर  वक्‍तब्य  देने
 वाले  थे  ।

 सभापति  महोदय  :  परन्तु  आपने  उन्हें  अनुमति  नहीं  दी  ।

 श्री  बासुदेव  प्राचायं  :  हम  इसे  सुनना  चाहते  )

 थ्रो  प्रश्लुन  सिह  :  जब  मैंने  पूछा  कि  क्या  यहू  मामला  एल»  एण्ड  टी०  से  सम्बद्ध  है  तो  आपने

 कहा  था  नहीं  ।  जहां  तकबी०  सी०  सी०  आई०  की  बात  है  विकत्त  मंत्री  पहले  ही  एक  वक्‍तबश्य  दे

 चुके  हैं  ।

 श्री  राजनाथ  सोमकर  शास्क्वो  :  जो  फाइनेन्स  मिनिस्टर  ने  अपनी  स्टेटमेंट  यहां  दी  बह
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 नितांत  बोगस  आर  रही  स्टेटमेंट  है  ।  उसमें  तथ्यों  को  छिपाने  को  कोशिश  को  गई  है  और
 माननीय  मंत्री  जी  अभी  कुछ  कहना  भी  चाहते  भौर  वह  कुछ  बोल  भी  रहे  लेकिन
 आपने  उनको  आदेश  नहीं  दिया  ओर  वह  बठ  गए  ।  )

 भरी  दलबोर  सिंह  :  माननीय  अध्यक्ष  मैं  कुछ  कहना  नहीं  चाहता  मैं  इतना  ही  कहना
 चाहता  था  कि  हमारे  सीनियर  कुलीग  इस  बारे  में  वक्तव्य  दे  चुके  उसमें  कुछ  छिपाने  की  बात  नहीं

 )

 श्री  जाज  फर्नान्डीज  :  उसमें  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  तथ्यों  को  छिपाया  गया  अरबों  रुपया  देश

 का  इधर-उधर  किया  जा  रहा  है  और  माननीय  मंत्री  जी  को  उस  बारे  में  बताना  चाहिए  ।

 श्री  मदन  लाल  खुराना  :  उस  पिर  डिस्कशन  होना  चाहिए  अध्यक्ष  जी  ।

 समापति  महोदय  :  ये  सब  बातें  जीरो  अवर  में  नहीं  हो  सकतीं  ।

 श्री  जाजं  फर्नान्डोज  ;  आप  यह  इस  पर  बहस  कब  होगी  ?  )

 [  प्रनुवाद  |

 श्री  निमंल  कान्ति  चटर्जो  :  हम  जानना  चाहते  है  कि  शून्य  काल  में  कोन  से  मुहँ  उठाए

 जाएंगे  ।

 सभापति  महोदय  :  मुझे  बताया  गया  है  कि  यह  मामला  काय॑  मंत्रणा  समिति  के  पास  ह ैऔर  एक
 निर्णय  लिया  जा  रहा

 श्री  बसुदेव  श्राचाय  :  परन्तु  सभा  सर्वोच्च  है  ।

 समापति  महोदय  :  काय॑  मंत्रणा  समिति  फंसला  करेगी  ।

 करो  बसुदेब  श्राचायं  :  उस  रोज  हमने  इस  चर्चा  की  मांग  की

 सभापति  महोदय  :  अब  कृपया  बंठ  जाएं  |  सभी  को  काय  मं्रणा  समिति  में  प्रतिनिधित्व  प्राप्त

 है  और  बे  अपनी  ओर  से  निर्णय

 वघान  )

 थो  धुनोलदत्त  :  सभापति  मैं  भारत  का  विदेश  सहायता  या

 अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  या  विश्व  बंक  ऋणों  के  बारे  में  चर्चा  करने  के  लिए  नहीं  खड़ा  हुआ  है  ।  मैं  एक
 भिन्‍न  ऐड्स  पर  बात  करना  चाहता  हूं  जो  कि  एक  घातक  महामारी  है  ।  अजित  प्रतिरक्षण  न्यूनता
 संलक्षण  को  ही  एंडस्‌  कहते  है  ।  मानव  भ्रतिरक्षण  न्यूनता  बायरस  को  एच०भाई०वी०  कहते  हैं  जिसके
 संक्रमण  से  ऐड्स  हो  जाती

 विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  की  रिपोर्ट  के  मुताबिक  लगभग  3  से  4  लाख  भारतीय  एच०  भ्राई०्वी०
 से  संक्रमित  इससे  ऐड्स  की  महामारी  फंलती  है  ।

 अमेरिका  के  कांग्रेस  सदस्य  श्री  जिममेकडमोंट  जिन्होंने  अन्तर्राष्ट्रीय  ऐड्स  कार्यत्ल  की
 उपाध्यक्षता  जिन्होंने  6  1991  को  एशिया  में  ऐड्स  की  महामारी  के  बारे  में  ह[ऊस  आफ
 रिप्रेजेन्टेटिब्स  के  स्पीकर  को  एक  रिपोर्ट  पेश  यह  रिपोर्ट  बहुत  हो  चोंका  देनेवाली  है  ।  वह  कहते  हैं

 801
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 कि  1955  तक  भारत  में  एच०आई०वी  ०  ओर  ऐडस  के  मामले  विश्व  के  किसी  भी  अन्य  देश  से  अधिक्क

 हो  उनके  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  से  चर्चा  पर  आधारित  और  अपने  विश्लेषण  के  आधार  पर

 सुलभ  आंकड़  से  अनुमान  है  कि  भारत  में  वर्तमान  में  एच  ८आई.०वी०  से  संकलित  भारतीयों  की  संध्या
 लगभग  एक  मिलियन  है  ।  वह  आगे  कहते  हैं  कि  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  के  मुताबिक  वर्ष  2000  में  विश्व
 भर  में  40  मिलियन  महिलाओं  ओर  बच्चों  को एच  ०आई०  वी ०  का  संक्रमण  लग  जाएगा  तथा
 10  मिलियन  के  आसपास  बगस्‍्कों  को  ऐडस  हो  जाएगा  ।  विकासशील  विश्व  में  अगली  सदी  तक  लगभग
 90  प्रतिशत  एच०गाई०वी ०  संक्रमण  और  ऐड्स  के  मामले  होंगे  ।

 यह  बहुत  ही  भयावह  स्थिति  है  मेरा  अनुरोध  है  कि  इस  सभा  में  एक  चर्चा  होनी  चाहिए  ताकि

 हम  इस  रोग  से  लड़  सके  जो  कि  हारे  देश  पर  जंगल  की  आग  को  तरह  हमला  करने  वाला

 समापति  महोदय  :  भब  मैं  अगला  विषय  लूंगा  ।  सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र  ।

 )
 झो  निमंल  कार्ति  चटर्जी  :  मैने  एक  नोटिस  दिया

 समावति  महोदय  :  लेकिन  सूखी  काफो  लम्बी

 थ्रो  निर्मंलकान्ति  चरणों  :  आप  इस  बात  से  सहमत  होंगे  कि  हरियाणा  भारत  का  एक
 हिस्सा  हु  ओर  हरियाणा  से  एक  संसद  सदस्य  देश  के  दूसरे  हस्सों  की  तरह  वहां  भी  संसद  सदस्यों  के
 टेनीफोन  टेप  किए  जा  रहे  हैं  ।  लेकिन  अन्तर  यह  है  कि  यह  वह  स्थान  हैँ  जहां  से  संसद  में  पारित
 बदल  विरोधो  अधिनियम  की  उत्पत्ति  हुई  थी  |  हरियाणा  से  ही  हमें  दल  बदल  का  अथं  समझ्न  में  आया
 ओर  तदुपरांत  हमें  इस  सभा  में  दल  बदल  विरोधी  अधिनियम  पारित  करना

 यहां  इस  पूरे  मसले  के  तहत  यह  खूबी  हैं  कि  टेलीफोन  जो  यहां  टेप  किए  जाते  इसलिए  कि

 यहां  विधान  सभा  सदस्यों  में  दल  बदल  कराया  यह  यहां  समाप्त  नहीं  होता  इसकी  सबसे
 आश्चयंजनक  बात  यह  है  कि  हम  आतंकवादी  और  विध्वंसकारी  निवारण  अधिनियम  )
 विधेयक  चर्चा  कर  रहे  हों  तो  इस  टाडा  के  उपबंध  अर्थात  आतंकव।दो  भौंर  विध्वंसका री  गतिविधियां
 अधिनियम  के  उपबंध  राज्य  विधान  मंडल  के  चुने  सदस्य  पर  लागू  किए  जा  रहे  कहानी  यह  है  कि

 चूंकि  एक  विधानसभा  सदस्य  ने  वहां  सत्तारूढ़  दल  में  शामिल  होने  से  इनकार  किया  तो  उसके  विरुद्ध
 टाडा  के  उपबन्ध  लगा  मैं  उनका  नाम  दे  सकता  हूं  ।  वह  *  जिनके  विरुद्ध  टाड़ा  के  उपबन्ध

 सागू  किए  )
 सभापति  महोदय  :  कोई  भी  नाम  कायंवाही  बृतान्त  मे  सम्मिलित  नहीं  किया

 )

 थी  निमंलकाम्ति  चटजों  :  वह  राज  से  पीड़ित  वह  हरियाणा  विधान  सभा  के  चुने हुए
 सदस्य  उन्होंने  यद्  अपराध  किया  कि  उन्होंने  सत्तारूढ़  दल  की  तरह  घलने  से  इनकार  किया

 )

 समापति  महोदय  :  यह  एक  राज्य  विषय

 $
 कार्यवाही  वृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 समापत्ति  महोदय  :  राज्य  विषय  यहां  नहीं  लाये  जा  सकते  हैं  ।

 )

 समापति  महोदय  :  श्री  मैंने  आपको  अनुमति  नहीं  दी  है  ।  मैंने  भी  खुराना  को
 मति  दो

 )
 ]

 श्री  सदनलाल  सभापति  60  वर्ष  के  अरब  देश  के  एक  बूढ़े  ने  ।0  साल  की
 मायालिक  लड़की  के  साथ  हैदराबाद  में  जिस  तरह  से  जबरदस्ती  ड्रामा  उसको

 इंथिरा  गांधी  हवाई  अडडें  पर  लाया  गया  और  वहां  उसको  गिरफ्तार  किया  गया  ।  उसके  बयान  से  यह
 हकक्‍थ्ट  है  और  मेरा  भी  इसके  बारे  में  यही  कहना  है  कि  इस  बारे  में  देश  में  एश्व  बहुत  बड़ा  रैकेट

 इससे  पहले  भी  काफी  वर्षों  से  इस  प्रकार  की  खबरें  आती  रही  हैं  और  बार-बार  नावालिग  और
 बालिंग  लडकियों  को  विशेषकर  अरब  देशों  में  बेचा  जाता  वहां  लड़कियां  गुलामों  की
 जिदमी  ब्यतीत  करती  इसलिए  मेरी  सरकार  से  मांग  है  कि  इस  रंकेट  की  जांच  हाई  पावर  कमीशन
 से  करवाई

 सभापति  खबरों  के  अनुसार  ये  शेख  साहब  28  जुलाई  को  बम्बई  पहुंचे  ।  28  जुलाई  से

 7  अगस्त  तक  कहां  किसके  पास  हैदराबाद  कैसे  केसे  लड़की  को  खरीदा  उसके

 लिए  कितने  रुपये  दिये  गये  ।  इस  सव  की  जांच  हो  और  पता  लगाया

 सभापति  शेख  साहब  हैदराबाद  से  बम्बई  नहीं  बल्कि  दिल्‍ली  आए  ।  इससे  साफ  है  कि

 वे  दिल्‍ली  इसलिए  आये  कि  यहां  पर  जाली  पासपोर्ट  बनवाकर  विदेशों  में  भेजा  जाता  है ओर  इसका

 मतलब  यह  भो  है  कि  इनके  सम्बन्ध  ओर  कनेक्शन  इस  इन्टरनेशनल  रेकेट  से  हैं  जो  इस  तरह  से

 हिन्दुस्तान  की  मासूम  बच्चियों  को  बाहर  ले  जाकर  वेचता  है  ।  मेरा  कहना  यह  भी  है  कि  हथाई
 अडड़े  के  जो  लोग  हैं  वे  यह  कह  रहे  हैं  कि  यह  व्यक्ति  पहले  भी  कई  बार  यहां  पर  देखा  गधा  है  इस  तरह
 से  लड़कियों  को  लाते  हुए  और  त्ने  जाते  हुए  ।  लड़की  का  जो  बयान  है  बह  भी  काफी  सनसनी  थेज

 इसलिए  मैं  चाहूंगा  कि  होममिनिस्टर  इस  बारे  में  पूरी  जांच  करके  एक  बयान  यहां  पर  दें  और  इस
 प्रकरण  को  आगे  जांच  के  लिए  सीपे  |  )

 धोमती  गोता  सुखर्जो  माननीय  सदस्य  श्री  ख्राना  द्वारा  उठाया  गया

 भुंद्दा  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  है  क्योंकि  यह  पहला  मौका  नहीं  है  जब  ऐसी  घटनाएं  घटी  सभी  जानते  हैं
 मैं  आशा  करती  हूं  कि  हम  सभी  लोग  जानते  हैं--कि  औरतों  की

 खरीद
 विक्री  उस  क्षेत्र  में  हमेशा  होती

 रहसी  इसलिए  ऐसी  घटनाओं  को  रोका  जाना  चाहिए  और  कुछ  ऐसा  उपाय  किए  जाएं  कि

 बिक  अपराधी  को  पकड़ा  जा  सके  ।  )

 भ्रो  मनोरंजन  मफत  निकोवार  द्वीप  :  सभापति  यह  समाचार  बहुत  हो

 दुखद  मैं  सरकार  का  ओर  संसद  का  इस  ओर  ध्यात  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  कि  हमारे  देश  के

 नॉबालिग  बच्चों  को  खरीदकर  अरब  में  ल ेजाकर  उनका  गलत  इस्तेमाल  किया  जाता  यह

 घटना  केवल  हैदराबाद  की  ही  नहीं  देश  के  एक-एक  प्राम्त  से  काफी  समाचार  आते  रहे  आश्चयं  की
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 बात  यह  है  कि  सरकार  सरकार  बदली  लेकिन  किसी  भी  सरकार  ने  हमदर्दी  श  साथ  देश  की

 इक्जत  को  बचाने  के  देश  के  नावालिग  बच्चों  को  बचाने  के  लिए  कोई  कदम  नहीं  इसलिए
 मैं  इस  संसद  और  सरकार  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  कि  १रन्‍्त  इसगर  बयान  जारी  किया

 देश  के  हर  प्रान्त  में  छानबीन  वी  जाए  और  इस  प्रकार  का  कदम  और  रेक्रेट  जहां  हो  उसको

 रोककर  सही  ढंग  से  सजा  देने  का  काम  करें  और  आगे  इस  प्रकार  का  गलत  काम  हमारे  बच्चों  के  साथ

 न  हो  इसकी  व्यवस्था  की

 श्रोमती  मालिनो  मट्टाचाय  :  अत्यन्त  दुःख  की  बात  तो  यह  है  कि  ऐसी

 घटनाएं  एकाध  नहीं  यह  तो  केवल  एक  उदाहरण  मात्र  यह  उस  विशाल  अन्तर्राष्ट्रीय  गिरोह  का

 अंश  मात्र  है  जो एक  शक्तिशाली  संगठन  है  और  यह  नेवल  हमारे  देश  में  ही  नहीं  वल्कि  तृतीय  विश्व  के

 अन्य  देशों  में  भी  सक्रिय  यह  इतना  महत्वपूर्ण  नहीं  है  कि  किस  देश  में  वे  ले जाई  जाती  उन्हें  कई
 देशों  में  ल ेजाया  जाता  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  युवतियों  को  गुलाम  बनने  पर  मजबूर  किया  जाता

 है  और  हर  तरह  के  अनेतिक  कार्यो  क ेलिए  उनका  उपयोग  होता  इससे  इस  बात  का  पर्दाफाश  होता
 है  कि  घोर  आधिक  संकट  माता-पिता  को  अपने  बच्चे  को  बेचने  के  लिए  मजबूर  करती

 हस  संदर्भ  में  मैं  एक  और  बात  कहना  चाहती  हूं  जो  यह  है  कि  राज्यों  में  समाज  कल्याण  बोर्ड  को
 अपनी  भूमिका  निभानी  चाहिए  ।  राज्य  समाज  कल्याण  बोर्ड  आन्ध्र  प्रदेश  में  तब  क्या  कर  रही  थी  जब

 ऐसी  घटनाएं  घट  रही  थी  ।  समाज  कल्याण  बोड्ड  को  सक्रिय  बनाना  होगा  क्‍योंकि  अब  प्रहत्वपूर्ण  बात  यह
 है  कि  अब  उस  लड़की  के  साथ  कया  होने  वाला  अब  वह  नारी  निकेतन  में  है  लेकिन  इसके  बाद
 उसका  क्या  होगा  ?  )  यदि  वह  अपने  माता-पिता  के  पास  चली  जाती  है  तो  उसके  फिर
 से  बेचे  जाने  का खतरा  बना  रहता  इसलिए  ऐसे  मामलों  में  जब  तक  केन्द्र  तथा  राज्य  सरकारें  तथा
 स्वेच्छिक  संगठन  पहल  नहीं  करती  तब  तक  कुछ  भी  नहीं  किया  जा  सकता  है  ।  विशेषकर  इस  मामले  में

 एच०भआई०डी०डब्ल्य०ए०  और  डेमोक्रेटिक  वीमन्‍स  आरगेनाइजेशन  ने  रूचि  दिखाई  वे  इस  लड़की  के
 मामले  को  देख  रहे  हैं  ।  लेकिन  मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार  से  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  वह  इन
 महिला  संगठनों  से  सम्पक  करें  और  यह  सुनिश्चित  करे  कि  उस  लड़की  के  पुनर्वास  के  मामले  में  क्या

 कुछ  किया  जा  सकता  )

 आौमती  वासवा  राजेण्वरी  :  समाचार  पत्रों  में  जो  कुछ  प्रकाशित  हुआ  है
 वह  ठीक  यह  कल  और  आज  भी  समाचार  पत्रों  में  आया  है  ।  लम्वे  समय  से  ये  घटनाएं  घट  रही
 भारत  में  ऐसी  गतिविधियों  के  पीछे  बड़  लोगों  का  हाथ  हैं  ।

 हमें  यह  ज्ञात  हुआ  है  कि  इसके  पीछे  कोई  बड़ा  गिरोह  सक्तिय  हे  ।  वे  इन  लड़कियों  को  मध्यपूर्व  के
 देशों  में  भेजकर  उन्हे  अनेतिक  कार्यों  मे ंलगाते  इसलिए  समाज  कल्याण  बोर्ड  एक  ऐसी  संस्था  है  जो
 इन  घटनाओं  को  रोक  सकती  है  ।  इसलिगे  ऐसे  गिरोहों  का  तत्काल  पता  लगाया  जाना  चाहिए  और  उन्हें
 सजा  दी  जानी  चाहे  वह  व्यक्षित  कितना  ही  प्रभावशाली  क्‍यों  न  चाहे  वड़  राजनतिक  रूप
 से  कितना  ही  महत्वपूण  व्यक्ति  क्‍यों  न  हो  ?  यदि  वह  इस  काय॑  में  लिप्त  हो  तो  उसे  कठोर  दंड  दिया
 जाना  ऐसी  घटनाएं  हमारे  देश  में  घट  रही  हैं  ऐसी  घटनाओं  के  विरुद्ध  ऐसी
 विधि  को  नियंत्रित  किया  जाना  चाहिये  ।  हवतंत्रता  के  40  वर्षों  बाद  भी  जब  देश  में  ऐसी  घटनाएं  घटती
 हैं  तो  घह  सुनकर  हमें  शर्म  आती  )

 समापति  महोदय  :  अब  इस  पर  आगे  चर्चा  नहीं  भब  हम  दूसरे  विषय  पर
 चर्चा
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 12,54  प्र०प०

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 प्राचीन  संस्मारक  तथा  पुरातस्वीय  स्थल  भ्रोर  अवशेष  नियम  1991,
 भारतोय  ऐतिहासिक  भ्रनुसंधान  नई  बिल्‍लो  का  1989-90  का

 वाधिक  प्रतिवेवम  धोर  कार्यकरण  को  समोक्षा  भ्रादि

 विश्ष  मम्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  दलबीर  :  मैं  श्री  अजन  सिंह  की  ओर  से
 निम्नलिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  -

 (1)  प्राचीन  संस्मारक  तथा  पुरातत्वीय  स्थल  और  अवशेष  1958  की  घारा  38
 की  (4)  के  अंतगंत  प्राचीन  संस्मारक  तथा  पुरातत्वीय  स्थल  और  अवशेष

 [  संशोधन  )  1991,  जो  9  १99)  के  भारत  के  रा  जपतन्र  में  अधिसूचना
 संख्या  सा०  का०  नि०  90  में  प्रकाशित  हुए  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 ।

 प्रन्थालय  में  रखा  बेखिए  संख्या  एल०  |]

 (2)  भारतोय  ऐतिहासिक  अनुसंघान  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1989-90  के
 वाधिक  प्रतिवेदन  की  एक्र  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्क  रण  )  तथा
 परीक्षित  लेख  ।

 भारतीय  ऐतिहासिक  अनुसंधान  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1989-90  के
 का्यंकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  को  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 ।

 में  रखा  गया  ।  बेलिये  संश्या  एल०  टी  ०--353/91

 (3)  केन्द्रीय  उचच  तिब्यती  अध्ययन  सारनाथ  के  वर्ष  1989-90  के  वाधषिक  लेखाओं
 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 (4)  उपयुक्त  (3)  प्रें  उल्लिखित  पत्रों  को समता  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )

 [  प्रन्चालय  में  रक्ता  गया  ।  दे  लिए  संख्या  एल०  ]

 (5)  अलीगढ़  मुस्लिम  अलीगढ़  के  वर्ष  1989-90  के  वाषिक  लेखाओं  की  एक
 ते  तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 (6)  उपयुक्त  (5)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्क रण  )  ।

 प्रंघालय  में  रक्षा  बे लिए  संख्या  एल  ०  ]

 राष्ट्रीय  प्रनुसृचित  जातियां  तथा  भ्रमुसूचित  जनजातियाँ  वित्त  एवं  विकास
 नई  विल्‍लो  का  बथ  1989-90  का  बाधिक  प्रतिवेवन  स्‍्रोर

 कार्यक्रण  को  समोक्षा  आदि

 वित्त  मन्ल्नालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  वलबीर  :  श्री  सीताराम  केसरी  को  ओर  से
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 दलबोर  सिह ]

 लिखित  पन्नों  को  सभा  प८ल  पर  रखता

 (1)  कम्पनी  1956  की  धारा  की  उपधारा  (1)  के  अंतर्गत  निम्नलिखित
 पन्नों  की  एक-एक  प्रति  तथा  भंग्रेजी

 राष्ट्रीय  अनुसूचित  जातियां  तथा  अनुसूचित  जनजातियां  वित्त  एवं  विकास

 नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1989-90  के  कार्यक  रण  की  सरकार  द्वारा

 राष्ट्रीय  अनुसूचित  जांतियां  तथा  अनुसूचित  जनजातियां  वित्त  एवं  विकास
 नई  दिल्‍ली  का  वर्ष  1189-90  का  वाधिक  लेखापरीक्षित

 लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 (2)  उपय्‌ क्‍त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  ।

 में  रखा  वेखिए  संख्या  एल०  |

 पस्पताल  सेवायें  परामर्शों  निधम  लिमिटेड  झोर  भारतोय  चिकित्सा

 परिषद  धश्ादि  के  वर्ष  1989-90  के  वाधषिक  प्रतिवेदन  तया  उनके
 करण  को  ससोक्षा  भ्रादि

 स्वास्थ्य  शौर  परिवार  कल्वाण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डो०  के०  ताराबेबो
 घिद्धाथं  )  :  मैं  निम्नलिखित  पत्रों  को सभा  पटल  पर  रखती  हूं  ।

 (1)  कम्पनी  1956  की  धारा  की  उपधारा  (1)  के  अंतगंत  निम्नलिखित
 पत्रों  की एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्क  :  --

 अस्पताल  सेवायें  परामर्शी  निगम  लिमिटेड  के  वर्ष  1989-90  के
 कायंकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 अस्पताल  सेवायें  परामर्शी  निगम  लिमिटेड  का  व  1989-90  का
 वाषिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-पहालेखाप  रीक्षक
 की  टिप्पणियां  ।

 (2)  उपयू कक्‍त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  ।

 में  रखा  गया  ।  वेश्लिए  संख्या  एल०  ठी  ०--357/91  ]

 (3)  भारतीय  चिकित्सा  परिषद  के  वर्ष  1988-89  के  वाधिक  प्रतिवेदन  की  एक
 प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षिद  लेखे  ।

 भारतीय  चिकित्सा  परिषद  के  वर्ष  1988-89  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा
 समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 (4)  उपयुक्त  (3)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
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 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजो  संस्करण  )  ।

 प्रश्थालय  में  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  ]

 ($)  राष्ट्रीय  परीक्षा  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1988-89  के  वाधिक  प्रतिवेदन  को
 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्क  तथा  लेखापरोक्षित  लेखे  ।

 राष्ट्रीय  परीक्षा  नई  दिल्‍लो  के  वर्ष  198  5-89  के  कार्यंकरण  की  सरकार
 द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 (०)  उपयुक्त  (  )  में  उल्लिखित  पन्नों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखा  देखिये  संख्या  एल०  टी  ०--359/91  ]

 (7)  भारतीय  दंत  चिकित्सा  नई  दिल्‍लो  के  बर्ष  1989-90  के  वाधिक

 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित
 लेखें  ।

 भारतोय  दंत  चिकित्सा  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1989-90,%  व।यंक  रण
 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 उपयुक्त  (7?)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण (68
 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 जिन

 में  रखा  वेक्षिए  संक्या  एल०

 केन्द्रीय  हो  म्योपंथी  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  के  वाधिक  प्रतिवेदन
 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 (9  न

 केन्द्रीय  होम्योपैथी  नई  दिल्‍लो  वर्ष  रखने में हुए  का्यंकरण  की
 सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )  ।

 उपयुक्त  (9)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  बिलम्ब  के  कारण
 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  ।

 में  गया  ।  बेक्षिये  संस्या  एल०  ।  ]

 राष्ट्रीय  चितरंजन  केसर  कलकत्ता  के  वर्ष  1989-90  के  वाधिक
 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  ।

 राष्ट्रीय  चितरंजन  कंसर  कलकता  के  वर्ष  उन  के  वाधिक
 लेखाओं  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर
 परीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 राष्ट्रीय  चितरंजन  कसर  कलकत्ता  के  वर्ष  में हुए  के  का्यंकरण
 को  सरका र  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )  ।

 उपयुक्त  में  उल्लिखित  पत्रों  को सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
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 [  झीमती  डो०  के०  तारावेबो  सिद्धार्थ

 दर्शाने  वाला  एक  विधरण  तथा  अंग्रेजी  संस्क रण  )  ।

 [  प्रन्यालय  मे  रखा  गया  ।  देखिये  संह्या  एल०  |

 श्री  राप  नाईफ  :  महोदय  मैं  व्यवस्था  का  प्रश्न  उठाना  चाहता

 समापति  महोदय  :  व्यवस्था  के  सम्बन्ध  मे  आपका  प्रश्न  क्‍या  है  ?

 क्री  रापत  नाईक  :  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  सम्बन्धित  मंत्री  जी  ने  अपनी

 अनुपस्थिति  के  बारे  में  आपको  पूर्व  सूचना  दो  उन्हें  अवश्य  सूचित  करना  चाहिये  ।  उन्हें  आपके  प्रति

 इतनी  शिष्टता  तो  दिखानी  हो  चाहिए  )

 सभापति  महोदय  :  सरकार  का  कोई  भी  मंत्री  सभा  पटल  पर  पत्रों  को  रख  सकता  है  और

 सम्बन्धित  मंत्री  की  ओर  से  श्री  दलबीर  सिंह  ने  पत्रो  को  सभा  पटल  पर  रखा  यह  केवल

 चारिकता

 अब  हम  नियम  377  के  अधीन  मामलों  को  लेते  हैं  ।

 12.58  म०  प०

 नियम  377  के  अधीन  मामले

 इदुकक्‍्कों  ग्रौर  पथयानसथिट्टा  बूरदशंन  केन्द्रों  में  उच्च  शक्ति  वाले  ट्रांसपोटर
 स्थापित  किए  जाने  की  प्रावइपकता

 ]

 भरी  पाला  के  ०  एम  सरेथ्यू  :  मैं  लोक  महत्व  के  अविलम्बनीय  महत्वपूर्ण
 मामलों  को  आपवे  सामने  रखना  चाहता  हूं  ।  केरल  के  इदुकबको  और  पथ्णनमधिट्टा  स्थित  टी ०वी०  टावरों

 की  प्रसारण  क्षमता  कम  और  अपर्याप्त  यहां  तक  कि  जो  लोग  पांच  से  आठ  किलोमीटर के  क्षेत्र  में

 टी»  वी०  देखते  उन्हें  स्पष्ट  नहीं  दिखाई  देता  और  बहुत  घुंघला  सा  चित्र  दिखाई  पड़ता  इस  पहाड़ी
 क्षेत्र  में  एक  अत्यधिक  शर्वितिशाली  ट्रांसमीटर  की  बहुत  आवश्यकता  मन्‍नार  टी  ०वी०  टावर  को  भी

 चालू  किया  जाना  चाहिये  औौर  इसे  तुरन्त  प्रभावी  बनाया  जाना

 मैं  सरवार  से  निवेदन  करता  हूं  कि  इस  पर  तुरन्त  कारंवाई  शुरू  करे  ओर  उस  क्षेत्र  के  लोगों  के
 साथ  न्याय  करे  ।

 महाराष्ट्र  के  क्षेत्रों  ँ्रादि  के  लिए  विकास  जोडों  का  भठन

 किए  जाने  को  श्लावश्यकता

 थरो  उत्ततराव  देवराव  पाटील  :  मैं  आपके  समक्ष  अविलम्बनोय  लोक

 महत्व  का  महत्वपूर्ण  मामला  रख  रहा  हूं  ।

 संविधान  के  अनुच्छंद  372(2)  के  अनुसार  विदर्भ  मराठवाड़ा  तथा  महाराष्ट्र  के  शेष  अन्य
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 2  1953  )  नियम  37:  के  अधीन  मामले

 क्षेत्रों  के  लिए  अलग  से  विकास  बोडों  की  स्थापना  करने  का  प्रावधान  है  ।  महाराष्ट्र  विधान  सभा  ने  भी
 एकमत  से  एक  संकल्प  पारित  किया  है  राष्ट्रपति  तथा  भारत  सरकार  से  इन  बोर्डों की  शीघ्र  से
 शीघ्र  स्थापना  करने  का  अनरोध  किया  गया  परन्त  इस  सम्बन्ध  में  भारत  सरकार  ने  अभी  तक  कोई

 निर्णय  नहीं  लिया  है  ।  इस  समय  यह  एक  भावकतापर्ण  मामला  बन  गया  है  जिसके  लिए इस  क्षेत्र  को
 जनता  आन्दोलन  कर  रही  है

 मैं  सरकार  से  अन  रोघ  करूंगा  कि  वह  इस  सन्वन्ध  में  आवश्यक  कदम  उठाये  ।

 )  कन्याकुमारो  जिले  में  मारो  वर्धा  से  प्रभावित  जनता  के  लिए  पर्याप्त  सहायता
 की  व्यवस्था  किए  जाने  को  भझ्रावश्यक्ता

 श्रो  एन०  ड  नस  :  सभापति  निम्नलिखित  मामला  भरा  बलम्बनीय  लोक

 महत्व  का  है  ।

 जिले  में  भारी  वर्षा  के  कारण  बहुत  गम्भीर  स्थिति  उत्पन्न  हो  गई  है  ।  लोगों  तथा

 उनकी  को  भारी  नुकसान  हुआ  है  कृषि  फसलों  जे  7  ला  तथा  पान  के  बांगानों  का  काफो

 क्षेत्र  नष्ट  हो  गया  है  ।  अ  नेक  पेड  जड  से  उखड  गये  रब  तथा  लौंग  ज॑सी  नकदी  फसलें  भी  बड़ी  बुरी
 तरह  नष्ट  हो  गई  अनेक  सिंचाई  नहरों  तथा  टेंकों  में  दरारें  पड़  गई  कई  सड़कों को  भी  बुरी

 तरह  नुकसान  हुआ  खराब  तेज  लहरो  तथा  हवा  के  कारण  मछुआार  मछली  पकड़ने
 के

 नहीं  जा  सके  ।  मैं  सरकार  से  आग्रह  करता  हूं  कि  इस  क्षेत्र  की  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिए  तुरन्त
 छएपचारात्मक  उपाय  किये  जायें  ।

 कनटिक  के  मंगलोर-मेस्‌  र-बंगलोर  राज्य  मार्ग  को  राष्ट्रीय  राजमार्ग  घोषित ँ
 किये  जाने  को  भ्रावश्वकता

 श्रीयी  मेहरिशा  से  होकर  वाला  मंगलोर-मंसर-बंगलौर
 राज्य  मार्ग  कर्नाटक  को  महत्वपूर्ण  सड़कों  में  से  एक  है  जिसको  यातायात  क्षमता  काफी  अधिक है  ।
 राजधानी  राज्य  का  दूसरा  सबसे  बड़ा  शहर  अर्थात्‌  मेसूर  तथा  मेहरिया  के  विकासशील  शहर
 को  इस  सड़क  के  माध्यम  से  मंगलोर  पत्तन  शहर  से  जोड़ा  जायेगा  तथा  इसी  लिये  इस  राज्य  मार्ग  को  भी
 तत्काल  राष्ट्रीय  राजमार्ग  के  रूप  मं  घोषित  किये  जाने  की  आवश्यकता  है  ।

 सासमो  श्रततरोलो  शोर  सिकन्दरा।राऊ  प्रदेश  )  में  डिप्रो  कालेजों
 को  स्थापना  के  लिए  विश्वविद्यालय  प्रमुदान  झ्ायोग  को  निवेश

 जाने  को  प्रावश्यकता

 |

 डा०  लाल  बहादुर  राजल  :  सभापति  आपके  माध्यम  से  केर  सरकार  का
 ध्यान  अपने  संसदीय  क्षेत्र  हाथ रस  की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  ।  हाथरस  पूरी  तरह  से

 पिछड़ा  है  और  यहां  रोजगार  के  साधन  नहीं  हैं  जिसके  कारण  इस  क्षेत्र  के  लोग  अधिकतर  निर्घन

 एवं  अशिक्षित  पांच  विधानसभा  ई  क्षेत्र  वाले  इस  क्षेत्र  में  एक  ही  विधानसभाई  क्षेत्र  हाथरस में  तीन
 डिग्री  कालेज  लोग  निधंन  हाने  के  कारण  हाथरस  डिग्री  क!लेज  में  अपने  बच्चों  को  भेजने  में  असमर्थ

 आाने  जाने  का  किराया  बहुत  अधिक है  जो  वह  खजं  नहीं  कर  सकते  ओर  ग्रामीण  क्षेत्रों  से
 हाथरस  आने  में  ७  धण्टे  व  उससे  अधिक  समय  लगता  है  जिसके  कारण  विद्यार्थी  उच्च  शिक्षा  प्रहण
 नहीं  कर  पाते  ।
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 नियम  377  के  अधीन  मामले  12  199;

 लाल  बहाडुर  रावल  ]

 —_——

 सरकार  को  हाथरस  संसदीय  क्षेत्र  में  अशिक्षा  दूर  करने  झके  लिए  आवश्यक  कदम  उठाने  चाहिए
 जिससे  यहां  ज्य(दा  से  ज्यादा  लोग  शिक्षित  हो  सकें  ।  सरकार  को  चाहिए  कि  विश्वविद्यालय  अनुदान
 आयोग  को  हाथरस  के  अन्य  चार  विधानसभाई  क्षेत्र  अतरौलो;ओऔर  सिकन्दराराऊ  में

 एक-एक  डिग्री  कालेजों  की  स्थापना  करने  भें  सहयोग  दे  तथा  इस  विषय  में  आवश्यक  का  रंवाई  करके

 यहां  के  निवासियों  को  सुविधा  प्रदान

 मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  संसदीय  क्षेत्र  हाथरस  के  चारों  विधान  सभाई
 क्षेत्रों  अतरोली  और  में  एक-एक  डिग्री  कालेज  खुलवाने  के  लिए
 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  को  आदेश  जारी

 विल्लो  सहारनपुर  मार्ग  बरासता  बड़ोत-शामलो  को  राष्ट्रोय  राजमार्ग  घोषित
 किये  जाने  को  श्रावश्यकता

 श्री  हर॒पाल  पंवार  :  सभापति  मैं  आपका  ध्यान  दिल्‍ली  सहारनपुर  वाया  बड़ौत
 शामली  सडक  मागं  की  ओर  आक्रुष्ट  करना  चाहता  यह  सड़क  राजमाग्ग  के  अन्दर  आती  है  तथा

 बहुत  ही  महत्वपूर्ण  सड़क  है  किन्तु  इसको  चोड़ाई  अत्यन्त  कम  होने  के  कारण  प्रतिदिन  कोई  न  कोई

 दुर्घटना  होती  है  ।  इस  पर  चलने  वाले  बसों  तथा  ट्रंक्टरों  आदि  की  तादाद  बहुत
 ज्यादा  इसलिए  चालक  पूरा  ध्यान  रखने  के  बावजूद  अपना  सन्‍्तुलन  ख्रो  बेठता  है  ओर  दुघंटना  हो
 जाती

 इसलिए  मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  इस  मार्ग  को  राष्ट्रीय  राजमार्ग  की  अनुमति  तुरन्त
 दिलाई  जाय  अन्यथा  हस  क्षेत्र  का विकास  रुक

 वर्ष  1989-90  के  वोरान  तूफान  से  प्रभावित  मल्लेश्वरम  के  वूरवराज  क्षेत्रों
 में  सड़क  सब्पक  स्थापित  करने  के  लिए  भ्रांध्न  प्रदेश  को  विशोय

 सहायता  प्रदान  किए  जाने  को  प्रावश्यकता

 ]

 घो  के०  पो०  रेडडय्था  वादव  :  वर्ष  1989-90  के  विनाशकारी  चक्रवात  के

 पश्चात्‌  आंध्र  प्रदेश  के  मलेश्वरम  तथा  मछलीपटनम  निर्वाचन  क्षेत्रों  के  सुदूर  स्थित  गांवों  में  पेयजल

 सुविधायें  तथा  सड़क  संचार  व्यवस्था  दोनों  ही  नहीं  हैं  ।

 मैं  ग्रामोण  विकास  मंत्री  जी  से  आग्रह  करता  हूं  कि  वह  मसूला  तथा  मलेश्वरम  निर्वाचन  क्षेत्रों
 के  आंतरिक  गांवों  में  सड़क  संचार  व्यवस्था  पुनः  बहाल  करने  के  लिए  विशेष  धन  प्रदान  करें  ।



 :  :  1913  आतंकवादी  ओर  विध्वंसकारी  क्रियाकलाप  )  संशोधन
 अध्यादेश  का  निरनुमोदन  करने  वाला  सांविधिक  संकल्प  और
 आतंकवादी  और  विध्वंसकारी  क्रियाकलाप  संसोधन

 राज्य  सभा  द्वारा

 1.04  म०  प०

 आतंकवादी  और  विध्वंसकारों  क्रियाफलाप  )  संशोधन

 अध्यादेश  का  निरनुमोदन  करने  वाला  सांविधिक  संकल्प

 और

 आतंकवादी  और  विध्वंसकारी  क्रियाकलाप  संशोधन

 विधेयक्र--राज्य  सभा  द्वारा  यथापारित

 समापति  सहोदय  :  अब  सभा  मद  सं०  6  तथा  7  पर  साथ-साथ  विचार  करेगी  ।

 श्री  मणि  शंकर  अय्यर

 श्री  मणि  शंकर  प्रग्यर  सभापति  मुझे  आशंका  है  कि  मेरे  मित्र

 श्री  सेयद  शहाबुद्वीन  द्वारा  प्ररत्त  सांविधिक  संकल्प  एक  ऐसा  अनूठा  उदाहरण  है  जिसमें  अन्य  सभी

 बातों  को  मिला  दिया  गया  है  तथा  इस  प्रकार  उसका  वास्तविक  उद्देश्य  ही  समाप्त  हो  गया  है  ।

 इसमें  कोई  संदेह  नहीं  है  कि  सुरक्षा  बलों  की  कुछ  खामियां  रही  है  ।

 असाधारण  परिस्थितियों  क ेलिए  बनाए  गए  असाधारण  अधिनियमों  का  समय-समय  पर

 योग  किया  जाता  परन्तु  हमारे  लिए  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  हम  उसे  मारने  कि  हम  जम्मू  कश्मीर
 में  एक  असाधारण  स्थिति  का  सामना  कर  रहे  हैं  तथा  वहां  की  असाधारण  परिस्थितियों  को  देखते  हुए
 सरकार  की  ओर  से  असाधारण  कारंवाई  किये  जाने  की  है  ।

 श्री  सेयद  शाहाबुद्दीन  ने  एक  प्रश्न  पूछा  है  कि  हमें  कितनी  बार  इस  प्रकार  के  अधिनियम  को
 बार-बार  बढ़ानी  मैं  केवल  यही  उत्तर  दे  सकता  हूं  कि  ऐसे  संवेदनशील  सीमावर्ती  राज्य  में  जब
 तक  आतंकवाद  हमें  बार-बार  इसकी  अवधि  बढ़ानी  पड़ेगी  ।

 कएमोर  में  आतंकवाद  की  समस्या  एक  ऐसी  समस्या  है  जिसकी  शुरुआत  आतंकवादियों  की
 गतिविधियों  से  ही  हुई  है  ।  यह  एक  ऐसा  राज्य  भी  है  जहां  आतंकवादी  गतिविधियों  का  हमारी  विरोधी
 विदेशी  ताकतों  द्वारा  समर्थन  किया  जाता  हमारे  लिए  यह  समझना  जखूरी  है  कि  भारत  संघ
 की  हमारे  देश  की  हमारी  धमंनिरपेक्ष  कानून  तथा  व्यवस्था  की  स्थिति
 तथा  हमारे  देश  की  शान्ति  को  एक  चुनौती  का  सामना  करना  पड़  रहा  जब  तक  ये  असाधारण
 परिस्थितियां  वहां  पर  विद्यमान  हमारे  लिए  इन  दुभाग्यपूर्णं  गतिविधियों  पर  रोक  लगाने  के  लिए
 हमें  अपनी  असाधारण  शक्षितयों  का  हस्तेमाल  करना  आवश्यक  होगा  ।

 जब  पहलो  बार  जम्मू-कश्मीर  में  इस  अधिनियम  को  लागू  किया  गया  था  तो  इस  समय  की
 स्थिति  से  यदि  हम  उसकी  तुलना  करें  तो  हम  पार्येगे  कि  उस  समय  राज्य  में  काफी  शान्ति  कायम
 जब  से  वहां  पर  राजनीतिक  प्रक्रिया  बहाल  करने  के  प्रयत्न  निष्फल  हुए  थे  तभी  से  ही  राज्य  में  कानून
 तथा  व्यवस्था  की  स्थिति  उस  सीमा  तक  बिगड़नी  शूरू  हो  गई  थी  कि  पूरे  के  पूरे  एक  समुदाय  के  अधिक  -

 तर  व्यक्तियों  ने  राज्य  को  छोड़कर  जाना  शुरू  कर  दिया  तथा  वहां  पर  कानून  के  शासन  से  भी  बढ़कर



 आतंकवादी  और  विध्यंसकारी  क्रियाकलाप  संशोधन  12  1991
 अध्यादेश  का  निरनमोदन  करने  वाला  सांविधिक  संकल्प  और

 आतंकयादी  और  विध्वंसकारी  क्रियाकाप  संशोधन

 विधेयक--राज्य  सभा  द्वारा  यथापारित

 मणि  शंकर  भ्रय्यर  ]

 बन्दूक  का  शासन  चलता  सामान्य  राजनीतिक  गतिविधियां  पुनः  आरम्भ  करने  के  लिए  वहाँ  पर
 राजनीतिक  तत्वों  को  फिर  से  प्रेरित  करना  जरूरी  सामान्य  राजनीतिक  सक्रियता  का  अभाव  जो
 कि  वहां  पर  असाधारण  परिस्थितियों  ऐ  इतने  लम्बे  समय  तक  चलते  रहने  के  लिए  जिम्मेवार
 तथा  जिसके  कारण  वहां  पर  काम्नन  तथा  व्यवस्था  की  स्थिति  बन्दुक  की  बन्धक  बन  गई  आवश्यक
 कदम  यह  है  कि  सरकार  को  इस  पर  विचार  करना  चाहिए  कि  पिछले  कई  माह  से  जो  ये  पुलिस  वाले  उस
 राज्य  को  चला  रहे  हैं  उनके  स्थान  पर  किस  प्रकार  के  राजनीतिक  तत्वों  को  रखा  जा  सकता

 फारुख  अबदुल्ला  जैसे  राजनीतिक  ब्यक्ति  हमारे  पास  हैं  जो  जनता  के  पास  जाना  चाहते  सरकार
 को  कश्मीर  घाटी  में  जनता  समितियां  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  मिला  है  जिसके  माध्यम  से  और
 व्यक्तियों  क ेसाथ  सम्पर्क  स्थापित  किया  जा  सकें  ।

 वर्ष  1947  से  1989  के  बीच  जब  स्थिति  वास्तव  में  गम्भीर  रूप  से  बिगड़  गई  तब  घाटी
 में  रहने  वाले  व्यक्तियों  ने  बार-बार  प्रदर्शन  किये  कि  वे  भी  भारतीय  कि  वे  भारत  से  आशा  रखते  हैं
 कि  उनकी  भावनात्मक  अखंडता  भारत  की  जनता  के  साथ  है  तथा  वे  चाहते  हैं  कि  उन्हें  इस  देश  की

 लोकृतान्त्रिक  मुख्यधारा  का  ही  एक  अंग  समझा  जब  कश्मीर  घाटी  में  यह  समस्या  उत्पन्न  हुई
 इस  पर  उसी  प्रकार  के  अधि  नियम  द्वाराही  नियंत्रण  किया  जा  सकता  था  जिस  पर  इस  समय  सभा

 में  विचार  विमश  चल  रहा  उस  समय  एक  समस्या  मैं  इससे  इन्कार  करने  वाला  आखिरी  व्यक्ति

 होऊंगा  परन्तु  यह  कहने  वाला  भी  मैं  प्रथम  व्यक्ति  होऊंगा  कि  जब  तक  विधान  सभा  को  काय॑े  करने
 ढिया  गया  जब  तक  जनता  के  निर्वाचित  प्रतिनिधियों  को  जनता  की  शिकायतें  व्यक्त  करने  दी

 गई  जाता  तथा  जब  तक  स्थानीय  प्रशासन  तथा  जनता  में  परस्पर  सम्पकं  स्थापित  करने  के  लिए
 लोकतांत्रिक  प्रक्रिया  विद्यमान  थी  तब  तक  यह  समस्या  नियंत्रण  में  थी  ।

 इस  समय  हम  जिस  समस्या  का  सामना  कर  रहे  हैं  वह  यह  है  कि  श्री  संगद  शाहाबुद्दीन  जो

 उस  समय  उस  दल  से  सम्ब्नान्धत  नहीं  थे  परन्तु  अब  चूंकि  एक  दूसरे  राजनीतिक  दल  जो  इस  समय
 की  सभा  में  सबसे  बड़ा  विपक्षी  दल  है  उसके  आदेश  पर  वे  उसी  दल  में  शामिल  हो  गए  उन्होंने  कश्मीर

 में  एक  राज्यपाल  को  भेजा  था  जिसने  तुरन्त  ही  वहां  पर  राजनीतिक  प्रक्रिया  को  विफल  कर  दिया  था

 तथा  किसी  भी  राजनीतिक  व्यक्ति  को  राष्ट्रवादी  व्यक्ति  को  घाटी  की  जनता  के  साथ  स्थापित

 करने  की  अनुमति  नहीं  दी  थी  ताकि  आतंकवाद  ताकतों  को  नियंत्रण  में  रखा  जा  सके  ओर  ताकि

 चित  पर  उचित  की  विजय  हो  सके  ।

 प्रशासन  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  के  फलस्वरूप  ही  घाटी से  एक  पूरा  का  पूरा  समुदाय  ही  देश  के

 दूसरे  भागों  में  जा  रहा  है  जिसे  मैं  कश्मीर  के  तथा  उप्की  सभ्यता  को  मद्देनजर  रखते

 पूर्ण  रूप  से  अप्राकृतिक-सा  निष्कासन  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  से  पूवें  कई  वर्षों  तथा  शताब्दियों

 से  तथा  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के पश्चात्‌  कई  दशक  से  और  भारत  संघ  में  कश्मीर  के  विलय  होने  के  बाद  से

 लेकर  अब  तक  वहां  पर  रहने  वाला  अल्पसंड्यक  समुदाय  अर्थात्‌  हिन्दू  समुदाय  वहां  के  बहुसंब्यक

 समृवाय  अर्थात्‌  मुस्लिम  समुदाय  के  साथ  पूर्ण  सोहाद् ता  तथा  सद्भाव  से  रहता  आया

 अब  अचानक  ही  चालीस  वर्ष  की  अबधि  अथवा  बयालीस  वर्षों  क ेबाद  आप  एक  ऐसी  स्थिति

 को  देख  रहे  हैं  जबकि  घाटी  में  काफी  बड़ी  संक्ष्या  में  अल्पसंर्यक  समुदाय  के  व्यक्ति  अपने  आप  को  भसु
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 यह  तत्काल  कार्यवाही  थी  तत्कालीन  प्रशासन  का  एक  समदाय  की  कीमत  पर  अन्य  समुदाय  के

 खिलाफ  पक्षपात  पूर्ण  रवेया  ।  उस  समय  प्रशासन  का  यह  पक्षपातपूर्ण  रवेया  था  जिसने  सत्ता  का  अवेध

 प्रयोग  घाटी  में  जनता  के  निर्वाचित  प्रतिनिधियों  की  भूमिका  को  समाप्त  करने  में  किया  जिसमें  यह
 सोचा  गया  कि  गोली  का  गोली  से  जवाब  देने  आंख  के  बदले  आंख  ओर  दांत  के  बदले  दाँत  की  नीति

 अपनाने  से  ही  उस  सुन्दर  घाटी  में  कानून  और  ध्यवस्था  स्थापित  की  जा  सकती  है  जो  भारत  की

 धर्मनिरपेक्षता  का  प्रतीक  है  ।

 दुर्भाग्य  उस  समय  जो  शक्षितयां  थीं  उन्होंने  प्रशासन  को  इन  सभी  अमानवीय  हृत्यों  से  हटाने
 का  प्रयास  नहीं  किया  और  स्थिति  इस  हद  तक  बिगड़  गई  कि  हमारे  लिए  यह  कहना  भी  शायद

 अध्यवहारिक  होगा  कि  उस  घाटी  में  शीघ्र  ही  सामान्य  राजनेतिक  प्रक्रिया  बहाल  की  जाए  ।

 किन्तु  मैं  सोचता  हूं  कि  कुछ  समय  में  ओर  वह  समय  इतना  अधिक  भी  नहीं  होगा  ५ब  कि  यह
 करना  संभव  यदि  हम  अभी  राजनीतिक  प्रक्रिया  को  तेज  राजनीतिक  प्रक्रिया  को  तोब्र
 करने  का  प्रारंभिक  कदक  यह  है  कि  राजनीतिक  अनुभव  प्राप्त  किसी  शथ्यक्ति  को  राज्य  के  प्रशासन  के

 उच्चतम  पद  पर  नियुक्त  करें  ।

 संक्षेप  उस  राज्य  के  राज्यपाल  के  रूप  में  हमें  एक  राजनीतिक  व्यक्ति  को  लाना  होगा  ।
 उस  राजनीतिक  व्यक्ति  कश्मीर  घाटी  के  राष्ट्रीयवादी  राजनीतिक  तत्वों  से  सम्पर्क  करने  का  पूरा
 अवसर  दिया  जाना  ऐसे  व्यक्षितयों  का  प्रतिनिधित्व  मुख्य  रूप  सेनेशनल  कांफ्रेंस  और  कांग्रेस

 दल  करते  हैं  क्योंकि  अन्य  राजनीतिक  दल  घाटी  में  रूप  से  पर्याप्त  सक्रिय  नहीं  हैं  जिससे
 कि  इस  घाटी  के  मामलों  के  बारे  में  देश  की  अन्‍य  राष्ट्रीयवादी  राजनीतिक  दलों  को  अधिक  सक्रिय
 किया  जा  सके  और  बल  का  प्रयोग  कम  किया  जाए  जो  कि  राजनेतिक  राजनेतिक  विचार  और

 जनता  के  साथ  राजनेतिक  सम्पर्क  के  साथ  अवश्यंभावी  इसका  मूलतः  यह  भी  अर्थ  है  कि  वहां  के

 लोगों  को  सुरक्षा  बलों  को  ज्यादतियों  के  खिलाफ  जो  शिकायतें  है  उन्हें  भी  सुना  जाना

 )  --

 समापति  महोवय  :  बाधा  न  बाधा  डालना  बुरी  आदत  है  ।

 को  मणि  शंकर  प्म्यर  :  मैं  मानता  हूं  कि  जम्मू  और  कएमीर  राज्य  के  प्रशासन  में  कुछ  व्यक्ति

 हैं  जिन्होंने  पिछले  17  या  ।8  महीनों  के  दोरान  प्रशासन  द्वारा  किए  गए  कुछ  भत्याचारों  को  स्वयं  देखा
 अगर  घाटी  की  जनता  को  विश्वास  दिलाया  जाए  कि  अब  एक  नया  प्रशासन  उस  राज्य  रा  सं

 झ्वन  कांग्रेस  प्रशासन  कर  रहा  कांग्रेस  दल  जिसमें  उनका  एक  लम्बे  समय  से  कई  दशकों  से  विश्वास

 ऐसा  कांग्रेस  प्रशासन  जो  बन्दूकों  को  हटा  कर  लोगों  तक  पहुंचाता  है  जिसमें  लोगों  की  बात  सुनने  का
 धेबं  है  जो  विकास  और  प्रशासन  की  समस्याओं  को  सुलझाता  है  ओर  जो  सिफं  सुरक्षा  बलों  और  बल
 प्रयोग  पर  ही  बिश्वास  नहीं  अगर  ऐसा  होता  है  तो  मैं  यह  कल्पना  कर  सकता  हूं  कि  हमें  बहुत
 समय  बाद  कश्मीर  धाटो  में  सामान्य  स्थिति  बहाल  होने  की  कुछ  झलक  मिले  और  कश्मीर  में  विदेशी
 प्रश्नाव  विशेषकार  पाकिस्तान  के  खिलाफ  एक  परकोर्ट  का  निर्माण  करे  और  घाटी  में  रहने  वाले  लोगों
 के  तनाव  को  दूर  करें  ।  चार  दशकों  से  हम  पाकिस्थान  के  नापाक  इरादों  को  नाकामयाब  करने  में  सफल

 हुए  यह  घाटी  की  जनता  को  भारतीय  संघ  के  वृहत  उद्देश्य  में  सहयोजित  करने  से  संभव
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 अध्यादेश  का  निरनुमोदन  करने  वाला  सांविधिक  संकल्प  और
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 भ्णि  शंकर  प्रय्यर ]

 हुआ  यह  वह  भावनात्मक  संबंध  है  जो  89  से  बंदुक  के  अनियंत्रित
 कै

 कारण

 टूट  गया

 मैं  कहुंगा  कि  जबकि  हमारे  लिए  यह  मानना  कि  घाटी  में  आतंकवादी  स्थिति  ध्याप्त

 है  हमारे  लिए  यह  बिल्कुल  गैरजिम्मेदाराना  होगा  हमें  बिल्कुल  अलग  ढंग  के  जेसे  कि  यह
 अध्यादेश  जिसे  अब  इस  सदन  में  कानून  में  बदला  जा  रहा  है  की  आवश्यकता  हमें  यह  सब  उन

 कट्टर  भातंकवादी  और  घातक  तत्वों  को  रोकने  के लिए  करना  चाहिए  जो  कि  उस  घाटी

 में  विद्यमान  इसके  साथ  ही  हमें  यह  भी  मानना  होगा  कि  सुरक्षा  बलों  का  मुख्य  उहेश्य  राजनीतिक

 स्थापित्व  के  लिए  एक  आधार  तैयार  करना  है  जो  धाटी  में  सामान्य  स्थिति  बहाल  जो  उन  लोगों
 के  लिए  जो  घाटी  छोड़  कर  गए  उन्हें  घाटी  में  वापस  लौटने  की  स्थितियों  को  पुनः  बहाल  करेंगे  और
 कश्मीर  को  हमारी  धमंनिरपेक्षता  का  प्रतीक  बनाए  रखेंगे  उसे  एक  ऐसा  घर  जहाँ  सभी  समुदायों  के
 लोग  साथ-साथ  रहते  और  जो  प्रेम  और  ह्नेह  से भश्पूर  एक  आदर्श  घाटी

 इस  अध्यादेश  को  इस  सभा  में  कानून  में  बदलने  की  भारत  सरकार  की  प्रार्थना  का
 समर्थन  करते  हुए  मैं  गृह  मन्त्री  से  जो  हमारे  साथ  निवेदन  करूंगा  कि  वे  एक  महत्वपूर्ण  राजनंतिक
 व्यक्ति  को  जम्मू  और  कश्मीर  के  राज्यपाल  के  पद  पर  लाने  के  लिए  तुरन्त  कार्यवाही  करें  ताकि  कश्मीर
 घाटी  में  नेशनल  कांफ्रेंस  और  कांग्रेस  दल  के  नेताओं  को  पुनः  सक्रिय  किया  जा  सके  और  कश्मीर  घाटी
 में  रह  रहे  लोगों  को  आश्वासन  दिया  जा  सके  कि  उनके  हितों  की  रक्षा  होगी  और  सुरक्षा  बलों  द्वारा

 उम्हें  परेशान  नहीं  किया  जाएगा  ।

 |

 डा०  लक्ष्मोनाशायण  पाण्डेय  :  सभापति  सरकार  द्वारा  आतंकवाद  और
 सके  क्रियाकलाप  अध्यादेश  को  निरस्त  करने  उसके  स्थान  पर  विधेयक  प्रस्तुत  किया  गया  है  ।  और
 जो  संसोधन  विधेयक  मूल  विधान  में  संसोधन  की  बात  कही  गई  इससे  2  वर्ष  की  अवधि  फिर  से
 आतंकवाद  और  विध्वंसक  क्रियाकलाप  अधिनियम  की  इस  अधिनियम  में  पहले  भी  एक  बार  इस
 प्रकार  अवधि  बढ़ाई  जा  चुकी  पहले  एक  बार  1989  में  भवधि  बढ़ाई  जा  चुकी  है  ओर  अब  यह
 दूसरा  मोका  है  जब  फिर  से  अवधि  बढ़ाने  की  मांग  की  गई  मुझे  खेद  है  कि  बार-बार  अवधि  बढ़ाकर
 सरकार  आखिर  क्‍या  करने  जा  रही  जब  सामान्य  कानूनों  से  स्थिति  पर  नियंत्रण  नहीं  होता  है  तो
 विशेष  प्रकार  के  कानून  बनाये  जाते  लेकिन  विशेष  कानूनों  से  भी  यह्‌  स्थिति  हो  गई  है  कि  एक  बार

 दो-दो  बार  उनकी  अवधि  बढ़ाने  की  आवश्यकता  पड़  रही  है  ऐसा  किस  कारण  सन्‌  1987  से
 लेकर  अब  तक  जिन  परिस्थितियों  और  कारणों  को  लेकर  इसके  बारे  में  बात  कही  गई  वे
 तियां  आभाज  तक  वेसो  की  वंसी  हैं  ।  चाहे  जम्मू-कश्मीर  की  स्थिति  चाहे  पंजाब  की  चाहे
 असम  की  स्थिति  हो  या  देश  के  अन्य  क्षेत्रों  की  स्थिति  यह  कहा  जाता  है  कि  इस  कानून  के  जरिए
 विशेष  अधिकारों  ओर  प्रावधानों  की  सहायता  से  हम  जल्दी  से  जल्दी  आतंकवादी  गतिविधियों  पर
 ब्रण  पा  लेकिन  इन  सब  अधिकारों  के  बाबजुद  ऐसी  गतिशिधियों  पर  नियंत्रण  पाना  आज  असंभव  हो
 गया  है  ।
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 2।  1913  आतंकवादी  और  क्रियाकलाप  संशोधन
 अध्यादेश  का  निरनुमोदन  करने  वाला  सांविधिक  संकल्प  और
 भातंकवादी  और  विध्वंसकारी  क्रियाकलाप  संशोधन

 राज्य  सभा  द्वारा  यथापारित

 सभापति  अलग-अलग  क्षेत्रों  की बात  न  करते  हुए  केवल  2-3
 पंजाब  और  असम के  संबंध  में  यदि  चर्चा  करें  तो  स्पष्ट  हो  जायेगा  कि  किस  प्रकार  से  इस  प्रकार  के

 कानून  होते  हुए  भी  वहां  पर  हालात  बिगड़े  ।

 आज  कश्मीर  में  स्थिति  किस  प्रकार  की  वहां  से  एक  प्रकार  से  2  लाख  हिन्दू  परिवार
 निकाले  गए  या  जबरन  दुसरे  स्थानों  पर  भेजे  जो  अपने  हो  देश  में  निर्वासत  जीवन  व्यतीत  कर

 रहे  हैं  |

 अध्यक्ष  आज  वहां  सारे  के  सारे  बाजार  सूने  पड़े  हुए  दुकानें  बन्द  जम्मू
 जो  सेलानियों  का  स्वर्ग  कहा  जाता  वहां  भूले  भटके  भी  कोई  जाने  की  इच्छा  नहीं  इतना
 आतंकवाद  बढ़  गया  कि  स्थिति  नियंत्रण  के  बाहर  है  मैं  उन  बातों  के  अधिक  में  नहीं  जाना
 किस  प्रकार  से  हमारे  भूतपूर्व  गृह  मंत्री  श्री  मुफ्ती  मोहम्मद  सईद  की  लड़की  का  अपहरण  किया
 किन  परिस्थितियों  में  उनको  छोड़ा  किस  प्रकार  छोढ़ा  अभो  कुछ  महीना  पहले  एच०
 एम०  टी०  के  जनरल  मैनेजर  का  प्रकरण  हुआ  ।  किस  प्रकार  वहां  के  सारे  लोग  फंक्टरियां  बन्द  करके

 यहां  आकर  बसे  हुए  कारोबार  सारा  ठप्प  पड़ा  हुआ  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  तक  के  मंत्रालय  बन्द
 एक  प्रकार  से  चल  नहीं  रहे  इस  प्रकार  को  गतिविधियां  आज  प्रति  दिन  बढ़ती  जा  रहो

 इतना  हा  नहीं  दुरंस्वामी  के  बारे  में  कुछ  पता  नहीं  है  ।  बार-बार  यहां  पर  आश्वासन  दिया  गया  कि
 कल  दो  दिन  बाद  चर्चा  चल  रही  है  ।  आश्विर  किस  प्रकार  को  चर्चा  चल  रहो  है  ?
 ज्ञात  हुआ  है  कि  उनका  हाथ  तोड़  दिया  सारी  मशीनरी  एजेंसियां  वे  उनको  ढूंढने  की
 बजाए  या  उनका  पता  लगाने  को  कि  वे  किस  स्थिति  में  उनका  हाथ  ढूंढने  का  प्रयत्न  कर

 रहे  उनका  टूटा  हुमा  हाथ  किसी  ्षील  में  तो  नहीं  हैं  किसी  दूसरी  जगह  पर  तो  नही  वे  हाथ
 ढूंढने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ।

 सभापति  मैं  कहना  इसकी  आप  अवधि  को  कारगर  कायवाही  करें
 हम  अवधि  बढ़ाने  में  असहमति  व्यक्त  नहीं  क्योंकि  आवश्यकता  लेकिन  ठोक  स  जो  कानून
 है  उसका  उपयोग  तो  हो  ।  ठीक  से  आप  इसका  प्रयोग  करके  कायंवाही  तो  करें  ।  हालत  इतनी  खराब
 हो  गयी  है  कि  आतंकवादी  और  चाहे  आप  उनको  कोई  भी  संज्ञा  जम्मू  काश्मीर
 में  खुले  आम  सड़कों  पर  शस्त्रों  का  प्रदर्शन  करते  एक  प्रकार  से  वहां  पर  सरकार  नाम  को  कोई
 चीज  नहीं  रह  गयी  है  ।  शायद  वहां  पर  भातंकवादी  या  विध्वंसकारी  अपनी  सरकार  चला  रहे  हैं  ।  अपने
 देश  में  इस  प्रकार  की  स्थिति  चल  रही  मैं  चाहता  हूं  कि  इस  पर  सरकार  शीघ्र  नियंत्रण
 इसकी  अवधि  बढ़ाने  में  असहमति  हो  सकती  सहमति  हो  सकतो  है  लेकिन  जो  हालात  वे
 ठीक  नहीं  वहां  पर  स्थिति  और  ज्यादा  खराब  हो  गयी  आए  दिन  लोग  सरे-आम  शास्त्रों  का
 सड़कों  पर  प्रदर्शन  कर  रहे  सड़कों  पर  नंगे  शस्त्र  लेकर  घूम  रहे  कोई  भी  वहां  जाना
 उसका  जाना  सम्भव  नहीं  हे  ।  भाज  ऐसे  आतंकवाद  का  वातावरण  वहां  चारों  तरफ  विद्यमान  यह्‌
 स्थिति  चारों  तरफ  काश्मीर  घाटी  में  बनी  हुई  इसका  कुछ  न  कुछ  असर  अब  जम्मू  पर  भी  होने
 लगा  है  ।

 पंजाब  में  क्या  हिथति  हो  रही  है  ?  वहां  पर  आज  किसी  प्रकार  से  नियंत्रण  कर  पाने  में  समर्थ
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 आतंकवादी  विध्वंसकारी  क्रियाकलाव  1?  1991

 अध्याटेश  का  निरनुमोदन  करने  वाला  सविधिक  संकल्प  और

 मातंकवादी  और  विध्वंसकारी  क्रियाकलाप  संशोधन

 विधेयक  राज्य  सभा  द्वारा  यथापारित

 लक्ष्मी  नारायण  पाण्डेय  |

 नहीं  हो  Gi  रहे  2  ।  वहां  पर  सीमाओं  से  लोग  आकर  पंजाब  की  सोमा  पर  आ  रहे  खुले  भाम

 भा  रहे  इतना  ही  नहीं  जम्मू  काश्मीर  में  ओर  पंजाब  में  पाकिस्तान  से  प्रशिक्षण  प्राप्त  करके
 लोग  आ  रहे  प्रशिक्षण  प्राप्त  कर  के  जो  लोग  आभाते  हैं  उनके  साथ  सादे  वेश  में  कुछ  पाकिस्तान  भा

 रहे  हैं  जो  आम्ड  फोस  के  आदमी  इतना  सब  कुछ  हो  रहा  इस  बात  की  जानकारी  सरकार
 को  होगी  ।  लेकिन  सरकार  न  सीमा  को  प्तील  करने  के  न  सीमा  पर  कठोर  नियंत्रण  पाने  के

 कोई  ठोस  वदम  उठा  रही  है  वहां  पर  हम  किसी  प्रकार  की  गतिविधि  उग्रवादीं  या  आतंकवांदी

 नहीं  होने  देंगे  बा  इन  गतिविधियों  को  हम  सख्ती  से  कोई  कदम  नहीं  रही  है  ।

 पिछले  दिनों  आसाम  में  क्या  हुमा  |  असंतोष  के  क्या  कारण  हैं  ?  पिछले  दिनों  दाजंलिग  में
 गोरखा  नेशनल  फ्रन्ट  ने  क्या  किया  ।  वे  अलग  अपने  लिए  किसी  बात  की  मांग  आसाम  में  किसी
 भीर  तरह  की  मांग  दाजिलिग  में  जी०  एल०  एफ०  स०  अलग  माग  पंजाब  में  किस्सो  और  तरह
 की  मांग  जम्मू  काश्मीर  में  कुछ  ओर  बात  आखिर  देश  में  जो  कुछ  चल  रहा  ये
 विधियां  इतनी  आगे  बह  गयी  7,  कि  देश  भर  में  चिता  व्यक्त  है  गौर  निराशा  सरकार  के  इस  रव॑ये
 के  सरकार  भी  अपनी  कायबाहियों  में  ढील  बरतती  जो  नियंत्रण  जिस  प्रकांर
 का  एक्सन  वह  एक्शन  वहां  पर  नहों  हो  रहा  इसी  के  कारण  आज  परिस्थितिबां  दित

 ब्रति  दिन  बिगड़ती  चली  जा  रही  हैं  और  आतंकवाद  सिर  पर  सवार  कर  बोलने  लगा  इन
 गतिविधियों  पर  कब  नियंत्रण  कर  यहू  कहना  मुश्किल  हो  गया  है  ।

 कुछ  लोग  इसका  क।रण  हमारी  विषमता  ओर  क्षेत्रीय  असंतुलन  बताते  हैं  ।  वे  कहते
 हैं  कि  इसके  कारण  से  इस  प्रकार  की  गतिविधियां  बढ़  रही  केवल  आधिक  विषमता या  क्षेत्रीय

 असंतुलन  ही  नहीं  सीधा-सीधा  जो  सरकार  का  नियंत्रण  है  या  सरकार  की  कायंबाही  उसमें
 ढिलाई  अनदेखापन  हम  भातंकवादियों  से  बातचीत  उग्रवादियों  से  बातचीत

 खाड़कुओं  से  बातचीत  उनको  इस  प्रकार  से  और  लोगों  को  प्रोत्साहन  दे  रहे
 नये  क्षेत्र  खोल  रहे

 पिछले  दिनों  मध्य  प्रदेश  में  जो  कुछ  जिस  प्रकार  से  आतंकवादी  वहां  ॥र  सारे
 बस्तर  के  क्षेत्र  के  अन्दर  उन्होंने  अपनी  गतिविधियां  प्रारम्भ  कर  पुलिस  के  कमंचारी  मारे  गए  ।
 नंये-नये  क्षेत्र  प्रारम्भ  हो  रहे  है  ।  जहां  पर  इस  प्रकार  की  गतिविधि  नहीं,थी  अब  ये  गतिविधियां  उन
 क्षेत्रों  में  भी  शुरू  हो  रहो

 माननीय  सभापति  मैं  आपसे  निवेदन  करना  आपके  जरिए  माननोय  मंत्री  जी
 से  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  आप  दो  वर्ष  की  अवधि  बढ़ाने  जा  रहे  जिसके  जरिए  आप  उन  सब
 पर  नियंत्रण  पाना  चाहते  हैं  ।

 मैंने  कहा  है  कि  चाहे  आसाम  क्रौर  पंजाब  की  स्थिति  हो  या  मध्य  प्रदेश  में  थो
 घंटना  हुई  है  तो  ऐसी  स्थितियों  को  आप  नियंत्रण  करने  में  असमर्थ  रहे  ।  जो  कठोर  उपाय  हो  सकते
 उनको  करने  की  आवश्यकता  हम  चाहते  हैं  कि सरकार  कठोर  नियंत्रण  करे  और  ठीक  से  कदम
 उठाए  ।  सरकार  हस  बारे  में  जानकारों  दे  कि  सभी  कमंचारियों  व  सरकारो  सकरमंच  रियों  का  भविष्य
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 21  1913  आतंकवादी  भोर  विध्वंसकारों  क्रियाकलाप  संज्योधन
 अध्यादेश  का  निरनुमोदन  करने  वाला  सांविधिक  संकल्प  और
 आतंकबादी  और  विध्वंसकारी  क्रियाकलाप  संशोधन
 विधेयक--राज्य  सभा  द्वारा  यथापारिल

 — ~~  +--:

 क्या  है  व  दुरईस्वामी  का  भविष्य  क्या  जिनको  अपहत  कर  लिया  उनका  भविष्य  क्या  है  और
 भागे  किसी  को  अपहृत  नहीं  किया  उसके  बारे  में  सरकार  कोन-कोन  से  कड़े  कदम  उठा  रही
 है  Hag  मैं  यह  चाहूंगा  कि  मानतीय  मंत्री  जी  अपने  उत्तर  में  इन  बातों  का  जवाब  देने  की
 कृपा  करें  ।

 |

 श्री  चित्त  बसु  :  महोदय  मैं  इस  विधेयक  का  विरोध  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं
 क्योंकि  यह  विधेयक  सिर्फ  आपातकाल  के  समय  के  आंतरिक  सुरक्षा  अधिनियम  का  एक  नया  संस्करण

 है।यह  सिफ  सीमा  की  एक  प्रति३ति  है  जो  इसके  कुप्रयोग  आतंक  फैलाने  ओर  देश  के

 जनतंग  का  विनाश  करने  के  लिए  प्रसिद्ध  क्योंकि  यह  उसी  मीसा  का  शुरूआत  है  इसलिए  इसका

 दुढ़ता  से  विराध  करना  मैं  अपना  उत्तरदायित्व  समझता  हू  ताकि  हमारे  देश  के  नागरिकों  को  स्वतंत्रता

 की  रक्षा  हो  सभे  ।

 ण्ह  अत्यन्त  सख्त  यह  कार्यंपालिका  को  असाधारण  शक्तियां  देता  यह  सही  है
 कि  कष्मीर  पंजाब  और  कई  अन्य  राज्यों  में  भी  आतंकवादी  गतिविधियों  के  कारण  स्थिति
 अत्यन्त  गम्भीर  देश  के  बाम  पथी  दलों  के  विचारों  पर  गृहमंत्री  कृपया  ध्यान  हम  आतंकवादी
 शक्तियों  से  समझोता  करने  के  पक्ष  में  नहीं  हम  आतंकवाद  को  खत्म  करना  चाहते  हम  यहाँ
 देश  की  एकता  व  अखइता  की  रक्षा  करने  के  लिए  है  ।  इस  तथ्य  के  बारे  में  कोई  शक  नहीं
 हम  यह  भी  अनुभव  करते  है  कि  आतंकवाद  का  एक  बाह्य  कारक  भो  कुछ  पूंजीवादी  देश  कुछ
 पश्चिमी  देश  हैं  जो  इस  देश  को  अस्थिर  करने  में  जूटे  हुए  इसलिए  हम  तब  तक  आतकवाद  से

 नहीं  लड़  सकते  जन्न  तक  कि  यह  किसी  वैचारिक  धरातल  पर  आधारित  न  हो  ।  भातंकव।द  का  सामना
 करने  के  लिए  हम  वंचारिक  धरातल  पर  अधिक  विश्वास  करते  हम  भी  अनुभव  करते  हैं  कि  कई
 बार  इन  गतिविधियों  को  कानूनी  उपायों  सख्त  उपायों  द्वारा  रोकने  की  आवश्यकता  होती
 किन्तु  आतंकवाद  सिर्फ  सेना  या  अन्य  दमनकारी  उपायों  से  समाप्त  नहीं  किया  जा  सकता  ।

 मातनीय  गृहमंत्री  क ेविचार  जानकर  मुझे  प्रसन्‍नता  हुई  जब  उन्होंने  उन  राज्यों
 के  मुख्य  मंत्रियों  की  बेठक  को  संबोधित  जो  अभी  हाल  ही  में  नक्सल  वादी  गतिविधिथों  से

 प्रभावित  विचार  यह  है  कि  हम  एक  हो  स्थिति  में  2  ।  मेरा  यह  मानना  है  ।  अगर  आप  उसी
 स्थिति  में  नहीं  हैं  तो आप  यह  कहने  के  लिए  स्वतंत्र  है  कि  आपका  विचार  अलग

 गृह  मंत्री  एसਂ  बी०  :  आप  बिल्कुल  सही  कह  रहे

 अं  चित  बसु  :  उनका  भी  यही  विघार  है  कि  सिर्फ  दमनकारी  नीतियों  से

 वाद  समाप्त  नहीं  क्रिया  जा सकता  |  इसके  लिए  एक  वेचारिक  लड़ाई  की  आवश्यकता  है  ।  1987  में
 जब  सभा  के  सामने  आतंकवादी  और  विध्वंसकारी  क्रियाकलाप  अधिनियम  लाया  कया
 यातो  पूर्व  गृह  मंत्री  श्री  बूटा  सिंह  ने  कहा  था  कि  उनके  लिए  वर्षों  के  अन्दर  आतंकवाद  को  समाप्त
 करना  सम्भव  )

 भो  बसुदेव  झ्राजायं  :  दो  वर्षो  में  ।
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 अध्यादेश  का  निरनुमोदन  करने  वाला  सांविधिक  संकल्प  और

 आतंकवादी  और  विध्व॑ंसकारी  क्रियाकलाप  संशोधन

 राज्य  सभा  द्वारा  यधापारित

 श्री  चित्त  बसु  :  ठीक  दो  वर्षो  में  ।  पूर्व  श्री  बूटा  सिंह  ने  कहा  था  कि  दो  अूथों  में

 आतंकवाद  को  समाप्स  करना  सम्भव  फिर  इसे  1989  में  और  बढ़ा  दिया  गया  ।  अब  आप  दो

 वर्षों  के  लिए  इसे  ओर  बढ़ाना  चाहते  हैं  मैं  नहीं  जानता  कि  क्या  आप  इस  स्थिति  में  हें  कि सदन  को

 यह  आश्वासन  दे  कि  इन  दो  ब्षों  के  जितने  समय  के  लिए  भाप  इसे  बढ़ाना  भाहते
 उसमें  क्या  आप  के  लिए  आतंकवाद  को  हटाना  या  समाप्त  करना  सम्भव  होगा  ।

 1.31  म०  १०

 एस०  सल्लिकारकुनय्या  पोठासोन  हुए  ]

 इस  विधेथक  के  दोथों  को  चर्चा  करने  से  पूर्व  मैं  आपका  ध्यान  अभी  कल  हो  पाकिस्तान  में

 अमेरिका  के  राजदूत  द्वारा  कही  गई  कुछ  बातो  की  ओर  भाक्ृष्ट  करना  चाहता  यह  कश्मीर
 स्थिति  से  सम्बन्धित  मैं  भी  जानता  हूं  कि  स्थिति  अत्यन्त  ग्रम्भोर  है  किन्तु  हमे  कारणों  को  भी
 जानना  कश्मीर  समस्या  के  बाह्य  कारक  पर  बल  देने  के  लिए  और  आतंकवाद  की  समस्या  पर
 बल  देने  के  लिये  मैं  पाकिस्तान  में  अमरीका  के  राजदूत  श्री  राबर्ट  ओकले  ने  कल  ज्गे  कहा  था  उस  पर
 मैं  आपका  ध्यान  आक्ृष्ट  करना  चाहता  उन्होंने  चेतावनी  दी  क्रि  कश्मीर  मुह  को  लेकर  भारत
 पाकिस्तान  से  युद्ध  कर  सकता  है  |  मैं  नहीं  जानता  कि  राजदूत  को  यह  सूचना  कहां  से  मिली  कि
 कश्मीर  के  मुहे  पर  भारत  ओर  पाकिस्तान  के  बीच  युद्ध  हो  सकता  है  ।  उन्होंने  आगे  कहा--यहू  कश्मीर
 के  मामले  से  अभरीका  के  रुख  के  बारे  में  है  --  औजौर  12  अगस्त  के  टेलीग्राफਂ  से  मैं  उद्धत  कर

 रहा

 तक  अमरोका  का  सम्बन्ध  यह  एक  उलझा  हुआ  मुहा  है  जिस  पर  भारत
 ओर  पाकिस्तान  सरकार  और  कश्मोर  का  जनता  के  बीच  वार्ता  होनो

 पाकिस्तान  ने  कश्मीर  पर  भारत  के  दावे  को  नामंजूर  कर  दिया  है  और  43  बषं  पुराने
 संयवत  राष्ट्र  संघ  के  प्रस्ताव  के  अनुसार  कश्मीरी  जनता  के  जनमत  संग्रह  की  मांग  भो

 यह  कश्मीर  के  सम्बन्ध  में  भारत  द्वारा  अपनाए  गए  रुख  के  बिल्कुल  उलट  है  ।  कश्मीर  भारत

 का  एक  अंग  हे  और  हमने  जनमत  संग्रह  को  स्वीकार  नहीं  किया  जनमत  संग्रह  को  बात  एक  विशेष

 स्थिति  के  तहत  स्वीकार  को  गई  थी  ।  पाकिस्तान  को  उस  शर्त  को  पूरा  करना  था  ।  उन्होंने  उस  समय

 सुझाई  गई  स्थिति  को  लागू  नहीं  किया  ।  जम्मू  और  कश्मीर  में  जनमत  संग्रह  करवाने  का

 कोई  प्रश्न  नहीं  इसमें  कोई  शक  नही  है  कि  जम्मू  ओर  कश्म।र  भारत  का  अंग  किन्तु  अमरोका
 ने  जो  दृष्टिकोण  अपनाया  है  वह  भारत  को  स्थांत  के  लिए  दुश्मती  वाला  एक  वे

 चाहते  है  कि  भारत  ओर  पाकिस्तान  में  युद्ध  होना  दूसरी  भोर  वे  कहते  है  कि  भारत  को  जनमत

 संप्रह  का  सुझाव  मान  लेना  चाहिए  जंसा  कि  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  ने  मान  लिया  मैं  चाहता  हूं  कि

 सरकार  को  इस  बहस  का  लाभ  उठाते  हुए  अपनी  स्थिति  स्पष्ट  करनी  चाहिए  ।

 ब्रिटिश  लेबर  पार्टी  के  एक  संसद  सदस्य  श्री  काफमेना  जो  इंग्लेंड  के  विदेश

 सचिव  उन्होंने  कल  श्रीनगर  में  यह  कहते  हुए  वक्‍तव्य  दिया  कि  कश्मीर  एक  अन्‍्तरंष्ट्रीय  मुद्दा
 बास्तव  यह  कोई  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्दा  नहीं  यह  भारत  ओर  पाकिस्तान  का  द्विपक्षीय  मुद्दा  ह ैऔर
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 विधेयक  सभा  द्वारा  यथापारित

 इसे  शिमला  समझौते  के  अन्तगंत  ही  हल  किया  जाना  मेरे  विचार  में  श्री  कोफमेन  हमारे
 देश  के  मेहमान  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  ब्रिटिश  लेबर  पार्टी  के[साथ  इस
 विषय  पर  बातचोत  करेगी  ।

 इस  विधेयक  के  अवग्गरुणों  की  चर्चा  करते  हुए--इस  विधेयक  में  कोई  गुण  नहीं  है--तीन  आधारों
 पर  मैं  इस  विधेयक  की  अवधि  के  विस्तार  को  दृढ़ता  से  विरोध  करता  हूं  |  जहां  तक

 अपह  इत्यादि  का  मामला  ऐसे  बहुत  से  सामान्य  कानून  हैं  जो  इस  स्थिति  से  निबटने  में  समर्थ
 मैं  वकील  नहीं  अनेक  वकील  है  जो  ऐसा  कह  सकते  है  कि  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  ऐसी  गतिविधियों

 को  रोकने  और  दण्डित  करने  के  लिए  वहुत  अधिकार  देती  जब  देश  के  सामान्य  नियमों  के

 अधीन  पर्याप्त  कानून  उपलब्ध  हो  तो  इस  प्रकार  के  असामान्य  कानूनों  की  बिलकुल  आवश्यकता

 नहीं

 इस  आतंकवादी  और  विष्वंसकारी  को  कमंचारी  संषों  लोकतांत्रिक

 गतिविधियों  क॑  विरुद्ध  प्रयोग  किया  गया  था  ।

 क्रो  बसवेव  ध्राचाय॑  :  हरियाणा  में  ।

 श्री  चित्त  बसु  :  आंध्र  गुजरात  और  राजस्थान  में  इसका  आाद्धान
 पहले  ही  किया  जा  चुका  है  ओर  कमंचारी  संघ  की  गतिविधियों  को  दबाने  का  भी  प्रयत्न  किया  गया

 है  |  मेरे  पास  एक  उदाहरण  है  ।  पंजाब  पंचायत  सचिव  संघ  के  अध्यक्ष  ,  श्री  निमंल  सिंह  की
 बादी  और  विध्वंसकारी  अधिनियम  के  अधोन  बिरफ्तार  किया  गया  वे  केवल  एक
 कमंचारी  संध  के  कार्यकर्त्ता  वे  अध्यक्ष  वे  खण्ड  विकास  अफसर  के  विरुद्ध  लिख  रहे  खब्ह
 विकास  अफसर  ने  उन्हें  आतंकवादी  और  विध्वंसका री  अधिनियम  के  अन्तगंत  गिरफ्वार
 करवा  दिया  क्योंकि  उन्होंने  उसके  काले  कारनामों  का  पर्दाफाश  कर  दिया  हसका  गलत

 दुरुप्रयोग  किया  गया  है  और  इसके  दुरुपयोग  किये  जाने[की  सम्भावना  यवि  इसे  लागू  किया  जायेगा
 तो  इसका  और  अधिक  गलत  प्रयोग  होगा  क्योंकि  आम  सरकार  की  आधथिक  नीतियों  के  विरोध
 में  सहक  पर  आ  गई  है  कैयोंकि  ये  नीतियां  देश  के  लिए  विपत्तिजनक  सम्पूर्ण  श्रमिक  सम्पूर्ण
 कृषक  सम्पूर्ण  मध्यम  आय  वर्ग  को  सरकार  की  इस  खतरनाक  व  विपत्तिजनक  ल्लाथिक
 जो  लागू  होने  वाली  क  विरोध  में  संघ  ओर  विरोध  का  रास्ता  अपनाना  होगा  ।

 मैं  समझ्षता  हुं  कि जब  इन  श्रमिकों  की  किसानों  की  गतिविधियां  और
 नागरिक  स्वतन्त्रता  के  पुनः  लागू  करने  के  सम्बन्ध  में  गतिविधियां  हैं  तो आतंकवादी  और  विध्यंसकारो

 अधिनियम  को  अधिकांश  के  विरुद्ध  लागू  किया  जा  सकता  है  ।  मैं  स्वंय  को  नहीं
 समझा  पा  रहा  हूं  ।  अपने  अपनी  गतिविधियों  को  दबाने  के  लिए  और  देश  की  नागरिक
 स्वतन्त्रता  को  दबाने  के  लिए  मैं  आपको  कानूना  बनाने  की  अनुमति  नहीं  दे  सकता  हूं  ।

 इस  विधेयक  के  विरोध  का  मेरा  दूसरा  महत्वपूर्ण  मुद्दा  है  कि  इससे  स्वयं  को  निर्दोष  साबित
 करने  की  जिम्मेबारो  गिरफ्तार  व्यक्तियों  पर  हमारे  देश  में  हमारी  स्यथ-पालिका

 यह  कार्य  अभियोग  लगाने  वाले  व्यक्ति  का  है  कि  अभियुक्त  गिरफ्तार  किया  हुआ  व्यक्ति
 दोबी  हे  अथवा  दोष  साबित  करने  की  जिम्बेवारी  अभियोय  लगाने  वाले  पर  होती  भापते
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 अष्मादेश  का  निरनुमोदत  करने  वाला  सांविधिक  संकल्प  और

 ग्रातंकवादी  और  विध्वंसकारोी  क्रियाकलाप  संशोधन

 विधेयक--राज्य  सभा  द्वारा  यथापारित

 चित  बसु  |

 यह  अधिकार  छीन  लिया  है  ।  आग  चाहते  हैं  कि  प्रमाण  की  जिम्मेवारी  पकड़े  गये  व्यक्ति  पर

 दी  जाये  ।  यह  न्यायपालिका  के  सामान्य  सिद्धान्त  का  उल्लंघन  आप  मुझे  गिरफ्तार  करते  हैं  और

 मझे  यह  साबित  करने  को  कहते  हैं  कि  निर्दोष  जबकि  थह  साबित  करना  आपका  काय॑  होना
 चाहिए  कि  मैं  दोषी  हूं  । यह  साबित  करना  मेरी  जिम्मेवारी  नहीं  है  कि  मैं  दोषी  नहीं  इस
 नियम  के  द्वारा  भाप  देश  में  स्वीकृत  न्याय  पालिका  के  मल  व  सामान्य  सिद्धान्त  को  बदलना  चाहते  हैं  ।
 अतः  यह  बहुत  आपत्तिजनक  स्थिति  है  और  हम  इस  सिद्धान्त  को  किसी  भी  प्रकार  से  स्वीकार  नहीं
 कर  सकते  ।

 के  नियमों  के  अधीन  पुलिस  के  सामने  अपराध  स्वीकार  करने  को  साक्ष्य  माना
 जा  सकता  मेरे  विचार  में  वे  विधेयक  के  सख्त  प्रावधानों  से  न  केवल  संतुष्ट  हैं  बल्कि  उन्होंने  नियमों
 के  प्रावधानों  में  कुछ  संगोधन  भी  किए  हैं  जो  यह  आवश्यक  बनाते  यह  स्पष्ट  करते  हैं  कि  दबाव  में

 कबूल  किए  गए  अपराध  अथवा  पुलिस  के  समक्ष  कबूल  किए  गए  अपराध  को  अभियुक्त  के  विरुद्ध
 साक्ष्य  का  एक  हिस्सा  माना  जा  सकता

 कम  से  कम  ये  तीन  पछिद्धान्त  ऐसे  हैं  जो  मापदण्डों  के  अधीन  मूल  सिद्धान्तों  जिन्हें  हम  बड़॒त
 कंत्रा  मानते  हैं  को  बदल  देते  हैं  ।  मेरे  पास  कोई  विकल्प  नहीं  है  ।  मैं  इस  से  भली  भांति
 परिवित  हूं  कि  उग्रवाद  का  खतरा  बढ़  रहा  इससे  हमें  लड़ना  है।हम  देश  की  एकता  और
 अवण्यता  के  पक्ष  में  किन्तु  ऐसा  नाभरिक  स्घतन्त्रता  की  कीमत  पर  नहीं  किया  जा  सकता

 वृल्लरी  मझे  प्रसम्नता  है  कि  वे  मेरे  साथ  इस  बात  पर  सहमत  हैं  कि  उग्रवाद  से  लड़ने  लिए
 सक्ष्से  अधिक  सक्तिश्नाली  हृथियार  शस्त्र  नहीं  अपितु  विचार  रूपी  शस्त्र  मुझे  उम्मोद  कि  इस
 बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  इस  विधेयक  को  वापस  लेने  के  लिए  सहमत  होगी  तथा  कोई  अन्य
 उम्राय  करना  इन्हीं  शब्दों  के  मैं  विधेयक  का  विरोध  करता  हूं  ।

 थो  विजय  कृष्ण  हाग्डिक  :  सभापति  आतंकवादी  और  विध्वंसकारी
 संशोधन  का  समर्थन  करते  मैं  देश  में  व्याप्त  उग्रवाद  की  समस्या  के

 बेक्ष्य  में  मैं  बोलना  चाहता  हूं  ।  आतंकवादियों  से  निबटने  के  लिए  कानून  अवश्य  होना  चाटिए  और  इसे
 लागू  भी  किया  जाना  चाहिए  ।  किस्तु  मैं  उन  माननीय  सदस्यों  से  सहमत  नहीं  हूं  जिन्‍्होंत  यह  सुझाव
 बिया  था  इस  कानून  को  समाप्त  कर  दिय्रा  जाना  चाहिए  क्‍योंकि  यह  उम्रवाद  को  रोक  पाने  में
 असफल  रहा  है  ।  यह  एक  प्रकार  से  इस  बात  का  सुझाव  देना  है  कि  आपराधिक  कानूनों  को  समाप्त
 कर  दिया  जाना  चाहिए  क्योंकि  आतंकवाद  को  समाप्त  करने  में  बह  असफल  रहा

 विश्व  में  कोई  भी  सरकार  यह  आश्वासन  नहीं  दें  सकती  कि  एक  निर्धारित
 भर्थात्‌  तीन  या  चार  में  आतंकवाद  पर  काबू  पाया  जा  सकता  यह  एक  लम्बा  प्रक्रिया  है  ।
 हिलति  बहुत  मम्भोर  है  कि  आतंकवाद  सहानुभूत  करने  वालो  क  मन  को  एक  स्थिति  हु  ।  फिर  भी  मैं
 महसूस  करता  हूं  कक  समय  भा  बथा  है  जब  हम  उप्रबाद  की  समस्या  पर  ध्यान  देना  है  ।  मैं  अवश्य
 सम्रप्दवा  हूं  कि  काई  भो  भरकार  नहीं  चाहती  कि  ऐसी  स्थिति  जारी  रहे  ।  फिर  भी  यह  विश्वास
 करझा  त्राहता  हूं  कि

 कश्ो-कक्मो  आतंकवाद  को  हि्वति  का  हमारा  मृल्यकेन  गलत  भी  हो  सकता
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 हमारा  मूल्यांकन  गलत  हो  जाता  है  क्योंकि  हमारी  ऐसी  प्रकृति  है  कि  हम  आतंकवाद  समस्या  को  साथ
 जोड़कर  उसका  सामान्योकरण  कर  देते  हैं  ।  हमें  इस  वात  को  ध्यान  में  रखना  है  कि  प्रत्येक

 चाहे  वह  पंजाब  में  कश्मीर  या  असम  या  आऋनन्‍ध्न  प्रदेश  में  की  अपनी  अलग  उत्पत्ति  और
 प्रकृति  है  और  इसकी  अपनी  पृष्ठभूमि  और  इतिहास  है  जिन  हिथितियों  का  सामना  करने  के  लिए
 विभिन्‍त  व्यूह्‌  रचना  की  आवश्यकता  है  ।  हर  स्थिति  के  अनुरूप  विभिन्‍न  व्यूह  रचना
 मैंने  ऐसा  इसलिए  कहा  है  कि  उत्तर-पूर्वी  चाहे  वह  असम  या  नागालेंड  या  मणिपुर  में  अभी
 तक  विदेशी  शक्ति  संगठित  रूप  से  शामिल  नहों  मैं  इन  शब्दों  को  दोहराता  हूं  शबित
 का  संगठित  रूप  से  शामिल  होना  ।”  मैं  इस  बात  को  स्पष्ट  करना  चाहता  हूं  ताकि  मेरी  बात  को  गलत
 न  समझा  जाये  ।  मेरा  अथं  यह  ऐसा  हो  सकता  है  कि  कोई  विदेशी  शक्ति  उग्रवादियों  को  भड़का
 रही  हो  अथवा  उनके  साथ  सहानुभूति  कर  रही  हो  किन्तु  अभी  तक  कोई  भी  विदेशी  शक्ति  सीधे  तौर

 संगठित  रूप  से  शामिल  होकर  सामान  शौर  विशेषतया  जेसा  कि  पंजाब
 और  कश्मीर  के  बारे  में  हो  रहा  उपलब्ध  नहीं  करा  रही  है  ।  उन्हें  जो  भी  सहायता  अथवा  मदद
 मिल  रहो  है  वह  उन्हें  भारत-बर्मा  सीमा  के  बर्मा  के  उस  दंगाग्रस्त  क्षेत्र  से  मिल  रही  है  जो  वास्तव  में
 विदेशी  हैं  ।

 हस  क्षेत्र  में  उग्रवाद  में  धर्म  की  कोई  भूमिका  नहीं  ह ैऔर  जो  आन्ध्र  की  स्थिति  है
 बह  पूर्ण  रूप  से  कट्ट  रबादियों  के  प्रभाव  से  मुक्त  इस  प्रकार  का  विश्लेषण  हस  रूप  में  आवश्यक  है  कि
 इस  बात  का  मूल्यांकन  किया  जाये  कि  किसी  आतंकवाद  की  स्थिति  को  सुधारा  जा  सकता  क्योंकि
 कोई  भी  स्थिति  ऐसी  नहीं  होती  जिस  पर  नियन्त्रणन  किया  जा  सकारात्मक  रूप  से  कहा
 जाये  प्रत्येक  स्थिति  पर  नियन्त्रण  पाया  जा  सकता  है  अथवा  उसे  सुधारा  जा  सकता
 स्थिति  का  पुनः  नियन्त्रण  उसकी  गम्भीरता  पर  निभंर  करता  है  ॥  कुछ  स्थितियों  पर  अधिक  पुनः
 नियन्त्रण  पाया  जा सकता  और  कुछ  पर  कम  पुनः  नियन्त्रण  पाया  जा  सकता  है  ।  मैं  विशेष  रूप  से
 असम  के  मामले  का  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  क्योंकि  वहां  पर  एक  नए  तरीके  से  स्थिति  पर  काब  पाने
 की  कोशिश  की  जा  रही  है  ।  यह  बिलकुल  ठीक  बात  है  कि  असम  के  लोगों  ने  हाल  ही  के  चुनावों  में
 शान्ति  ओर  स्थिरता  के  पक्ष  में  मत  दिया  इस  मतादेश  को  गलत  नहीं  समझा  जाना  यह्‌
 आतंकवादियों  के  विरुद्ध  एक  स्पष्ट  मतादेश  नहीं  है  जेसाकि  हमारे  कुछ  अति-पउत्साही  राजनैतिक
 कार्यकर्ता  इसका  अनुवाद  करने  के  पक्ष  में  यह  एक  सकारात्मक  मतादेश  यह  शान्ति  के  लिए  एक
 सकारात्मक  मतादेश  है  और  इसी  के  लोगों  ने  हमारे  चुनाव  घोषणा  पत्र  में  उग्रवादियों  को  हिंसा
 छोड़ने  के  लिए  और  आमने  सामने  बैठकर  वार्त्ता  के  लिए  उन्हें  दिए  गए  अ।भन्त्रण  का  समर्थन  किया
 अतः  यह  जनादेश  आतंकवादियों  के  साथ  समस्या  सुलझाने  के  लिए  हमारे  प्रयासों  के  लिए  भी

 जबकि  हमार  दल  ने  चुनाव  में  जीत  हासिल  तो  हम  अपनी  वचनबद्धता  से  पीछे  नहीं
 हट  सकते  ।  फिर  यह  एक  वेध  प्रश्न  है  कि  क्‍या  वे  हमारे  नियन्त्रण  के  प्रति  कोई  प्रतिक्रिया  करेंगे  ।
 अब  निणंय  लेने  की  उनकी  बारी  हम  इस  नियन्त्रण  को  असम  के  टाडा  के  दयों  के  सम्बन्ध  में

 जनिक  क्षमा  की  वृष्टि  से  देखते  यद्यपि  कुछ  माननीय  सदस्य  हैं  जो  हिचकिचा  रहे  हैं  ओर  सदन  में

 कई  बार  इस  पर  उत्तेजित  रहे  हैं  ।  सावंजनिक  क्षमा  के  नियन्त्रण  के  लिए  जो  शर्तें  मैं  उसका

 उद्धरण  करना  भाहता  हूं  :
 रे

 हे (i)  उस्फा  कोदियों  जिस्हें  बिना  किसी  गम्भीर  अपराध  के  पकड़ा  गया  उन्हें  जल्दी
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 विजय  कछुष्ण  हान्डिक  ]

 रिहा  किया  जायेगा  यह  कांग्रेस  के  चुनाव  घोषणा  पत्र  में  है  ।

 (ii)  यदि  उल्फा  सरकार  की  हथियार  त्यागने  की  और  आपसी  वार्ता  के  नियन्त्रण  को
 स्वीकार  करने  की  अपील  के  पक्ष  में  प्रतिक्रिया  व्यक्त  करती  है  तो  सरकार  अन्य  सभी
 कंदियों  को  रिहा  कर  देगी  जिनमें  वे  कंदी  भी  सम्मिलित  हैं  जो  अमानवीय  अपराधों
 में  शामिल  रहे  हैं  और  उन्हें  सावेजनिक  क्षमा  प्रदान  और

 (iii)  यदि  यह  उठफा  के  साथ  आवश्यक  वार्ता  करने  के  हित  में  जरूरी  समझा  गया  तो
 केन्द्र  सरकार  से  संगठन  पर  से  रोक  हटाने  का  निवेदन

 हमने  वास्तव  में  आतंवादियों  को  यही  पेशकश  की  मैंने  पहले  ही  कहा  है  कि  अब  निर्णय
 लेने  की  बारी  उनकी  मैं  उन  लोगों  से  सहमत  नहीं  हूं  जो  यह  प्रश्न  उठाते  हैं  कि  सरकार  किस
 आधार  उनके  साथ  बार्ता  कर  सकती  है  क्योंकि  उनकी  मांग  अलगाववाद  की  है  ।  हम  बात  चीत
 करेंगे  और  यह  पता  लगायेंगे  कि  ऐसा  कया  है  जो  उन्हें  हमसे  दूर  करता  यही  मूल  प्रश्न  वे

 एक  बार  स्पष्ट  दें  तो हम  विचार  करेंगे  कि  देश  की  एकता  और  जो  अविभाज्य  के
 प्रश्न  के  साथ  समझौता  किए  बिना  हम  किस  हद  तक  उनकी  मांगों  को  मान  सकते

 पिछले  वर्ष  देश  के  उप  प्रधान  मंत्री  जी  के  नेतृश्व  में  मन्त्रिमण्डल  का  एक  जिसमें
 विपक्ष  के  सदस्य  भी  शामिल  ने  श्रीनगर  का  दौरा  किया  था  जो  कई  दिनों  तक  उस  उचित  व्यक्षत
 की  खोज  करते  रहे  जो  कश्मीर  के  आतंकवादियों  को  वार्ता  के  लिए  तेयार  कर  पंजाब
 वादियों  के  सम्बन्ध  अलगाववाद  के  लिए  उनकी  मांग  के  उन्हें  हिसा  ध्यागने  की  ओर  वार्ता
 के  लिए  निमन्त्रण  दिया  गया  था  उसका  अभी  तक  कोई  हल  नहीं  निकला  अगर  सरकार

 बादियों  के  साथ  इस  आधार  पर  कि  जब  तक  वे  अलगाव  ढछो  मांग  नहीं  बातचीत  करने  से

 इन्कार  कर  देती  है  तो  असम  के  लोग  इसका  क्या  आशय  लगायेंगे  ?  अगर  कोई  मजाकिया  तौर  पर

 यह  प्रश्न  करे  कि यदि  आज  इसमें  असफल  रहते  हैं  तो  आप  क्या  करेंगे  ?  हां  ठीक  यदि  हम  उसमें
 असफल  भी  रहते  हैं  फिर  भी  हम  कम  से  कम  लोगों  को  अपनी  कत्तंव्य-निष्ठा  के  प्रति  आश्वस्त  तो  कर
 सकते  हैं  ।  हर  प्रकार  से  गेंद  उनके  पाले  में  हमें  लोगों  के  प्रति  अपनी  अन्तिम  अपील  के  साथ
 उमग्रवादियों  की  लोगों  के  प्रति  अपील  को  भी  याद  रखना  चाहिए  ।  निर्णय  जनता  को  करने  दीजिये  ।

 मैं  यह  नहीं  कह  रहा  हूं  कि सरकार  उनको  राजी  करने  के  तरीके  में  विश्वास  नहीं  वे
 इसमें  विश्वास  करते  तथापि  मुझे  आंशका  इस  बात  की  है  कि  कभी-कभी  सही  वक्‍त  पर  सही  नीति

 नहीं  अपनाई  जाती  |  एक  बार  यदि  स्थिति  पर  नजर  नहों  रखो  जाती  है  तो  फिर  कोई  भी  तरीका

 उन्हें  मनाने  का या  बल-प्रयोग  करने  का  काम  नहीं  करेगा  ।  अठः  हमें  इस  बात  का  ध्यान  रखना
 चाहिए  कि  सख्तो  का  प्रयोग  हानिकारक  भी  हो  सकता  इससे  कुछ  सोमित  उद्देश्यों  की  प्राप्ति हो
 सकती  है  परन्तु  कुल  परिणाम  इकतरफा  होगा  ।  जहां  भी  हमने  सख्ती  को  अपनाया  है  यही  वास्तबिक
 स्थिति  सामने  मैं  यह  नहीं  कहता  कि  कठोर  कार्यवाही  अथवा  सख्ती  जो  आतंकवादी
 विध्वंसक  गतिविधि  अधिनियम  का  आधार  स्वरूप  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  मैं

 यह  स्वीकार  करता  हूं  कि असाधारण  हिथति  से  निपटने  के  लिए  सरकार  को  असाधारण  कानूनों  और
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 21  191:  )  आतंकवादी  और  विध्वंसकारी  क्रियाकलाप  संशोधन
 अध्यादेश  का  निरनुमोदन  करने  वाला  सांविधिक  संकल्प  और
 आतंकवादी  ओर  विध्वंसकारी  क्रियकलाप  संशोधन

 राज्य  सभा  द्वारा  यथापारित

 असाधारण  शक्तियों  से  लेस  होना  चाहिए  लेकिन  जिस  बात  पर  मैं  जोर  देना  चाहता  हूं  वह  यह  है  कि

 ऐसे  कानूनों  के  प्रयोग  का  ओचित्य  कया

 मैं  शब्द  का  प्रयोग  नहीं  कर  रहा  हूं  चूंकि  यह  सुनने  में  बहुत  अच्छा  लग  सकता  है
 परन्तु  कुछ  लोगों  को  इसके  निर्वाह  करने  में  कठिनाई  हो  सकती  लेकिन  कठोर  कार्यवाही  का
 विकल्प  अपनाने  से  पहले  सरकार  को  यह  सुनिश्चित  करना  होगा  कि  सभी  विकल्प  व्यथं  हो  चुके  है
 ओर  इसे  अपनाने  के  अलावा  अब  कोई  चारा  नहीं  केवल  तभी  यह  भातंकवादी-विध्वंसक  गतिविधि

 )  अधिनियम  के  अंतगंत  बल-प्रयोग  कायंवाही  की  ओर  कदम  बढ़ा  सकती  इस  पहलू  को
 ध्यान  में  रखता

 श्रो  शोमनाद्रीश्वर  राब  वाहू  :  सभापति  मैं  आतंकबादी-विध्यंसक
 गतिविधि  संशोधन  1991  भर  संशोधन  जो  माननीय  मंत्री  द्वारा
 लाया  गया  का  निरन  मोदन  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  ।

 मूल-विधेयक  को  पेश  करते  समय  सरकार  ने  कहा  था  कि  मात्र  दो  वर्ष  में  वे  उग्रवादियों  की

 गतिविधियों  को  रोकने  में  समर्थ  हो  फिर  इसे  दो  वर्ष  के  लिए  बढ़ाया  गया  था  और  अब

 फिर  वह्ठी  सरकार  और  दो  वर्ष  की  समथावधि  बढ़ाने  का  अनुरोध  लेकर  आई

 वास्तब  ऐसे  कानूनों  का  दुरुपयोग  करने  की  अधिक  सम्भावना  रहती  अभी-अभी  श्री
 चित्त  बसु  किसी  निर्मल  सिंह  के  मामले  का  उदाहरण  दे  रहे  थे  जिसे  आतंकवादी-विध्वंसक  गतिविधि

 अधिनियम  के  अन्तगंत  बंदी  बनाया  गया  क्योंकि  वह  उस  क्षेत्र  में  फैले  भ्रष्टाचार  के  विद

 लड़  रहा  वह  सामाजिक  न्याय  के  लिए  ओर  प्रशासन  में  लोगों  के  कुछ  बुरे  कार्यो  के  विरुद्ध  लड़  रहा
 इससे  चिढ़कर  उसे  बंदी  बना  लिया  कुछ  अन्य  राज्यों  में  भी  कुछ  अन्य  उदाहरण  हो  सकते

 मुझ्ते  बताया  गया  है  कि  राजस्थान  के  कोटा  क्षेत्र  में  भी एक  विशेष  समुदाय  के  लोगों  को  काफी  संड्या
 में  गिरफ्तार  किया  गया  '

 मैं  माननीय  मंध्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहूंगा  कि  प्रशासनिक  ढांचे  मे  किसो  व्यक्ति  द्वारा
 अथवा  राजनितिक  क्षेत्र  में  अपराधीकरण  अथवा  भपने  प्रतिपक्षियों  को  गतिविधियों  को  रोकने  हेतु
 भातंकवादी  एवं  विध्यंसक  गतिविधि  अधिनियम  का  दुरुपयोग  किए  जाने  का  पता  लगाने  के

 लिए  क्‍या  कोई  अध्ययन  किया  गया  है  ।  सरकार  को  ऐसी  बातों  का  ध्याद  रखना  हमें  पहले

 बहुत  कटु  अनुभव  हो  चुका  है  ।  मात्र  उच्च  न्यायालय  के  एक  विशेष  निर्णय  को  नकारने  हेतु  इतना  कठोर
 आंतरिक  सुरक्षा  बनाने  रखने  सम्बंधी  कानून  पास  किया  गया  ।  वे  लोग  जो  इस  देश  की

 तंत्रता  के  लिए  जो  का-गार  में  अनेक  वर्षों  तक  परेशानी  झेलते  ज॑ंसे  श्री  मोरारजी
 श्री  श्री  अटल  बिहारी  श्री  जाज॑  फर्नाडीज  भोर  ऐसे  ही  कुछ  अन्य  व्यक्ति

 जिन्होंने  इस  देश  के  लिए  खून-पसीना  कारागार  में  डाल  दिए  उन  सभी  को  जेल  में
 रखा  गया  ।  हमें  ऐसे  कटु  अनुभव  हुए  हैं  ।  अनेक  मजदूर  संगठनों  के  किसान  नेताओं  और

 बहुत  से  लोगों  सिफं  इसलिए  कि  किसी  विशेष  व्यक्ति  की  सत्ता  को  कोई  परेशानी  न  हो  आसुका
 के  अन्तगंत  नजरबंद  बनाया  गया

 अब  यह  आतंकवादी  एवं  विध्वंसक  गतिविधि  अधिनियम  लाया  गया  मैं  यह
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 भातं+वादी  और  विध्वंसकारी  क्रियाकलाप  संशोधन  12  1991
 अध्यादेश  का  निरनुमोदन  करने  वाला  सांविधिक  संकल्प  और
 आतंकवादी  और  विध्वंसकारी  क्रियाकलाप  संशोधन
 विधेयक--राज्य  सभਂ  द्वारा  यथापारित

 |  भी  शोमनाद्रोश्वर  र।व  वाड़ड  ]

 जानना  चाहूंगा  कि  लगभग  चार  व  पहले  यह  अधिनियम  लाने  के  पश्चात  आप  कहां  तक  सफल  हुए
 हैं  और  पंजाब  जम्मू-कश्मीर  में  अथवा  अन्यत्र  कहीं  भी  क्या  इन  राष्ट्र-विरोधी  तत्वों  और
 बादियों  की  गतिविधियों  में  कोई  कमी  आई

 मुझे  ४स  बात  का  बहुत  दुख  हे  क्योंकि  जेंसे-जंसे  वक्त  बीत  रहा  है  ऐसा  लगता  है  कि
 वादियों  को  गतिविधियां  बढ़  रही  हैं  ओर  वे  बहुत  अत्याधुनिक  हथियार  प्राप्त  कर  रहे  वे  न  केवल

 दूर-दर।ज  के  क्षेत्रों  मे ंबल्कि  जम्मू  और  कश्मीर  को  राजधानी  श्रीनगर  शहर  में  अथवा  पंजाब  के
 अनेक  भागो  में  भा  राकेट  ओर  अद्यतन  इलेक्ट्रानिक  उपकरण  नये  तरीकों  से  प्रयुक्त  करने  में  सम  हो
 रहे  हैं  ।

 मेरा  अनुरोध  यह  है  कि  केवल  सेना  अथवा  हथियारों  का  प्रयोग  इन  उमग्रवादियों  को  समाप्त

 नहीं  कर  आपको  उमग्रवादियों  को  शक्षितहीन  करना  होगा  ।  आपको  उस  राज्य  में  उन
 नीतिक  ताकतो  को  मजबूत  करना  जो  इन  आतंकवादियों  के  विचारों  से  सहमत  नहीं  हैं  ।

 आठवीं  लोक  सभा  के  सदस्यों  के  यह  बहुत  कटु  अनुभव  रहा  माननोय  राष्ट्रपति
 जब  उन्होंने  कन्द्रीय  कक्ष  में  संसद  क  दोनों  सदनों  के  सम्मुख  भाषण  बरनाला  जी  की  प्रशंसा  की

 ओर  उन्हें  महान  व्यक्ति  कहा  ।  कुछ  ही  महीनों  के  पश्चात  उन्होंने  उस  सरकार  को  भंग  कर  दिया  ।  श्री
 जो  इन  उम्रवादियों  के  विरुद्ध  लड़  रहे  थे  उन्हें  इस  प्रकार  बख्स्तगी  से  पुरस्कृत  किया  गया

 मात्र  इसलिए  कि  उस  समय  आप  हरियाणा  में  चुनाव  करवाने  जा  रह्दे  थे  और  आप  राजनीतिक  लाभ
 उठाना  चाहते  थे  लक्िन  आप  हरियाणा  के  मतदाताओं  का  बहकाने  भ  असफल  रहे  ।  आपकी  इन

 कीधों  का  उन्हें  बहुत  कटु  अनुभव  हुआ  था  ।  उनके  प्रजातांत्रक  अधिकारों  को  दल  बदल  द्वारा  बहुत

 हानि  पहुंचाई  गई  ।  उसमें  दक्ष  वह  जनमत  का  हमेंशा  नकारते  रहे  एक  आश्विरी

 हथियार  अकाली  दल  की  बरनाला  सरकार  को  बर्खास्त  करके  आपने  सोचा  कि  हरियाणा  के  लोग

 आपको  वोट  लेकिन  हरियाणा  के  लोग  काफी  समझ्षदार  है  भोर  उन्होंने  आपको  भपना  मत

 नहीं  दिया  ।

 मेरा  अनुरोध  आपके  सेनिक  कार्यवाही  अथवा  पुलिस  तथा  अन्य  संगठन  की  कार्यवाहियों  से
 अलग  है  ।  श्रापको  पंजाब  अथवा  जम्मू  और  कश्मीर  अथवा  असम  अथवा  किसी  अन्य  राज्य  में  किसी

 दूसरे  तरीके  के  माध्यम  से  परिवतंन  लाने  का  प्रयत्न  करना

 सभापति  महोदय  :  आपने  किसी  व्यक्षित  का  नाम  लिया  और  कहा  कि  उन्होंने  न ेदल-बदल
 को  प्रोत्साहित  किया  ।  उस  नाम  को  कार्यवाही-वृत्तांत  मे शामिल  नहीं  किया  जायेगा  ।

 थो  शोमनाबीश्वर  राव  वाइड  :  मैं  यह  भाप  पर  छोड़ता

 मुझ्  उम्मीद  है  कि  हमारे  माननीय  गृह  मन्‍्त्री  श्री  चब्हाण  जी  इस  प्रकार  का  बदलाव  लाने  के

 लिए  गंभी  रता  से  कोशिश  करेंगे  ।  पिछले  दिन  वह  कह  रहे  थे  कि  वह  कश्मीर  और  ऐसे  ही  गड़बड़ी

 #  कार्यवाही-वृत्तान्त  में  शामिल  नहीं  किया
 खि७?७७ीिीय।फख8त्तघ++ततण  >--_...
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 2  1913  आतंकवादी  और  विध्वंसकारी  क्रियाकलाप  संशोधन
 अध्यादेश  का  निरनुमोदन  करने  वाला  सांविधिक  संकल्प  और
 आतंकवादी  और  विध्वंसकारी  ज्ियाकलाप  संशोधन
 विधेयक--राज्य  सभा  द्वारा  यथापारित

 a

 वाले  क्षेत्रों  का  दौरा  करेंगे  और  परिवतंन  लाने  के  लिए  लोगों  से  बातचीत

 मैं  यह  चाहूंगा  कि  आंध्र  प्रदेश  को  स्थिति  इतनी  अच्छी  नहीं  माननीय  गृह  मन्त्री  को

 इसकी  जानकारी  अवश्य  होगी  ।

 वहां  भी  इन  उप्रवादियों  के  नक्सलपंथियों  के  साथ  बहुत  अधिक  सम्पक  बने  हुए  हैं  ।

 1.00  म०  प०

 वे  अति  आधुनिक  हथियार  प्राप्त  कर  रहे  मैं  यह  कहना  चाहुंगा  कि  चुंकि  तत्कालीन  तेलुगू  देशम
 पार्टी  की  एन०  टी०  रामाराव  की  सरकार के  प्रति  उनके  4a,  ओर  नफरत  के  दुभग्य
 से  हम  यह  विश्वास  करते  है  कि  नक्सलपंथियों  के  साथ  कांग्रेस  पार्टी  के  नेताओं  के  बीच  आपसी
 समझ  रहो  जहां  उन्हें  इस  बात  का  अनुमान  था  कि  कांग्रेस  (६)  चुनाव  जीतेगी  और  सरकार
 बनायेगी  और  उसके  बदले  वर्ष  1989  के  चुनावों  में  उसने  कांग्रेस  पार्टी  की  सहायता  की  ।

 स्थिति  क्‍या  है  यह  आप  जानते  आंध्र-प्रदेश  के  तत्कालीन  मुख्य  मन्त्री  का  नक्सलपंथियों  के
 साथ  बहुत  नम  व्यवहार  रहा  था  भौर  इन्हीं  नक्सलपंथियों  के  राष्ट्र-बिरोधी  तत्वों  के साथ
 संपक  उन्होंने  ए०  के  ०-47  राइफल  सहित  बहुत  बड़ी  मात्रा  नें  हथियाਂ  प्राप्त  किये  वे
 साथियों  उद्योगपतियों  को  धमकी  देते  हैं  और  कहते  हैं--''हमें  एक  ए०  के  ०-47  हमें  दो
 ए०  राइफल  दो  ।”/

 इस  सम्बन्ध  मैं  कहना  चाहता  हुं  कि  उस  दिन  भी  आंध्र  प्रदेश  में  वे  बहुत  बड़ी  संख्या  में

 पुलिस  कमियां  को  मारने  में  सफल  हो  गए  ओर  इसी  कारण  से  पुलिस  का  मनोबल  गिर  रहा  मैं
 सरकार  के  घ्यान  मे  जो  लाना  चाहता  हूं  वह  बात  यह  है  कि  विधेयक  इतना  महत्वपूर्ण  नहीं  है  जितना  कि
 आपका  आपकी  वचनवद्धता  महत्वपूर्ण  है  ।

 हैदराबाद  शहर  में  भारी  गड़बड़ी  हुई  पुलिस  की  उपस्थिति  में  अनेफ  घटनाएं
 घटी  ।  लेकिन  कोई  कायंवाही  नहीं  की  गई  |  केवल  मुख्य  मन्त्रो  बदलने  से  ही  सेकड़ों  लोग  मारे  गए  ।  ऐसे
 लोगों  के  विरुद्ध  कया  कायंवाही  की  गई  ?  जब  केन्द्र  ओर  राज्य  में  ऐसे  लोग  सत्ता  में  होगे  और  उनके
 विरुद्ध  कार्यवाही  नहीं  की  जाएगी  तब  क्‍या  इन  घटनाभों  से  इन  आतंकवादी  ओर  राष्ट्र  विरोधी  तस्‍्वों
 को  अपना  खेल  खेलने  के  लिए  बढ़ावा  नहीं  ऐसी  घटनाएं  केवल  मुख्य  मन्त्री  बदलने  से  हुई  ।
 आप  अपने  आला  कमान  का  प्रतिनिधित्व  कर  सकते  है  ओर  मुख्य  मन्त्री  को  बदलने  को  मांग  कर  सकते

 है  ।  निर्दोष  लोगों  को  मारना  और  उच्च  स्तर  पर  हिंसा  भड़काना  ठोक  बात  नहीं  इन  बातों
 का  बहुत  प्रभाव  होता  इसलिए  मैं  सरकार  से  अनुराध  करता  हूं  कि  वह  इस  बात  वा  ध्यान  रखे  कि
 उच्च  स्तर  पर  ऐसी  घटनाएं  दुबारा  न  मैं  आशा  करता  हूं  कि यह  सरकार  ओर  विशेष  रूप  से
 हमारे  गृह  मन्त्री  श्री  चन्हाण  इन  आतंकवादियों  की  गतिविधियों  को  रोकने  में  सफल

 मैं  आशा  करता  हूं  कि  इस  सरकार  को  आतंकवादी  और  बिध्वंसकारी  गतिविधियां
 की  अवधि  बढ़ाने  की  आवयकता  नहीं  रहेगी  ।

 भरी  रामकृष्ण  कोंताला  :  )  :  श्री  शोभनाद्रीश्वर  राव  ने  अभी-अभी  कहा
 है  कि  आंध्र  प्रदेश  के  तत्कालीन  मुख्य  मन्त्री  राष्ट्र  विरोधी  तत्वों  से  मिले  हुए  हैं  ।  उनके  अपने  दल  के
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 रामकृष्ण  कोंताला  )

 लोगों  का  भी  तो  नक्सलवादियों  से  सम्पर्क  है  ओर  उन्हें  पिछले  चुनावों  में  एक  ही  मंच  से  चुनाव
 यान  चलाया  )

 समापति  महोदय  :  हमें  इस  प्रकार  के  वाद-विवाद  में  नहीं  पढ़ना  चाहिए  क्योंकि  हमारे  समक्ष
 समय  को  समस्या  है|

 )

 श्री  रामकृष्ण  कोंताला  :  वह  ही  आंध्र  प्रदेश  म ेनक्सलवादी  आन्दोलन  के  लिए  उत्तरदायी

 थ्रो  बो०  शोमनाद्रोश्वर  राव  बाडडे  :  ऐसा  नहीं  यह  शञातव्य  तथ्य

 शो  पी०  सो०  खाकको  :  जंसा  कि  आपने  कहा  कि  आपने  एक  मंच  से  चुताव  अभियान
 आपको  इस  बात  का  उत्तर  देना  )

 समापति  महोदय  :  आप  किसी  ओर  समय  इस  बात  को  उठा  सकते  समय  बहुत  कम  है  ।

 )

 श्री  बी०  शोमनाड्रोश्वर  राव  वाडइडे  :  कुछ  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त
 करता  हूं  ।  मेरे  सहयोगी  ने  कुछ  कहा  आप  स्वयं  अच्छो  तरह  से  जानते  हैं  कि  आपकी  कांग्रेस  सरकार
 नक्सलवादियों  के  प्रति  बहुत  उदार  रहो  है  जिसके  परिणामस्वरूप  ऐसी  स्थिति  आ  गई  है  जंसी  कि
 आँध्र  प्रदेश  के  इतिहार  में  पहले  कभी  नहीं  आई  )

 अब  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 इन्हीं  शब्दों  क ेसाथ  मैं  आशा  करता  हूं  कि  माननीय  मन्त्री  महोदय  आतंकबादी  ओर
 विध्वंसका री  गतिविधियां  संशोधन  विधेयक  को  पारित  करने  पर  बल  नही

 थ्रो  जाज  फर्नान्‍न्डोज  :  सभापति  मैं  इस  कानून  का  विरोध  करने  के  लिए
 खड़ा  हुआ  हूं  ।

 दो  साल  के  लिए  पहले  इसको  लाया  फिर  दो  साल  की  बात  हो  गई  और  भब  इस  आइडिनेंस
 के  हारा  इसको  फिर  दो  साल  के  लिए  जीवित  रखने  का  सरकार  का  प्रयास  हमें  देखना  है  कि  जितने
 भो  इस  प्रकार  के  कानून  इस  देश  में  लादे  गये  हैं  और  मैं  जाना  चाहूंगा  उस  पहले  प्रिवेष्टिव  डिटेंशन  एक्ट
 की  वह  कानून  ।952  में  पास  हुआ  1952  में  पारित  हुआ  इस  सदन  उस  वक्त
 श्री  कैलाश  ताथ  काटजू  गृह  मन्त्रो  थे ओर  जब  उस  कानून  का  विरोध  इस  सदन  में  विपक्ष  ने

 कांग्रेस  पक्ष  हमेशा  तानाशाहो  की  एकाधिकार  की  व्यक्तित्ववाद  की  ओर  अपनी
 नजर  रखकर  काम  करने  वाला  पक्ष  लेकिन  इस  सदन  में  विपक्ष  ने  जब  उस  कानून  का  विरोध

 तब  गृह  मन्त्री  श्री  काटजू  की  ओर  से  यह  कहा  गया  था  कि  थह  कानून  कुछ  ही  समय  के  लिए  हमें

 *
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 राज्य  सभा  द्वारा  धथापारित

 इस्तेमाल  में  लाना

 मैं  उस  महापुरुष  का  नाम  आज  यहां  पर  लेना  जिनके  राजनंतिक  विचारों  को  लेकर
 भनेक  लोगों  में  सदन  में  मतभेद  हों  और  जिनके  कुल  दर्शन  से  हमारा  भी  कोई  विशेष  वास्‍्ता  नहीं
 श्यामा  प्रसाद  श्यामा  प्रसाद  मुकर्जी  सदन  के  सदस्य  थे  और  उन्होंने  उस  कानून  का  यहां  पर

 वहुत  सस्ती  क ेसाथ  विरोध  मैं  सदन  के  विशेष  कर  उन  लोगों  जो  इस  कानून  के  समथ्ंक  हैं
 और  अपने  वाक्‍च।तुयं  का  यहां  पर  इस्तेमाल  करते  इसके  समर्थन  में  उनसे  विशेष  तौर  पर  कहूंगा  कि

 वह  श्य।मा  प्रसाद  मृकर्जी  के  उस  भाषण  को  उस  भाषण  के  दोरान  उन्होंने  चुंकि  वह  कानून  पेश
 करते  अभी  जिनका  जिक्र  यहां  पर  एक  माननीय  सदस्य  ने  नक्सलबादी  तो  उन  दिनों

 में  कम्यूनिष्ट  पार्टियों  या  कम्पुनिष्ट  पार्टी  तो  एक  हो  लेकिन  कम्युनिष्ट  विदा  रध्षारा
 पूंजीक्ाही  का  समर्थन  करने  वाली  कांग्रेस  पार्टी  को  मंजूर  नहीं  थी  ।  जबाहूर  लाल  नेहरू  समाजवादी
 बोलो  बोलते  थे  लेकिन  पूंजीवाद  का  काम  करते  थे  ।  तो  चूंकि  उस  कानून  को  यहां  पेश  करते  समय  काटजू
 जी  ने  इस  बात  को  छेड़ा  कि  देश  में  कम्यूनिष्ट  पार्टी  के  लोग  कंसे  मुख्धालफत  कर  रहे  अभियान  चला

 रहे  संघ  कर  रहे  हैं  तो  श्याम  प्रसाद  मुकर्जी  का  उस  वक्‍त  कहा  हुभा  यह  वाक्य

 |

 मैं  साम्यवाद  का  समर्थक  नहीं  हमारी  विचारधाराएं  अलग-अलग  लेकिन  जहां  तक
 निवारण  नजरबंदी  कानून  का  संबंध  है  मैं  इसे  अवेध  और  कानून  के  नियम  की  संकलन  के  विरुद्ध
 मानता  हूं  ।

 होम  मिनिस्टर  ने  तब  कहा  कि  कुछ  ही  समय  के  लिए  है  तो  उनका  जवाब  है  उसके
 अपने  भाषण  के

 |

 गृह  मन्त्री  न ेकहा  कि  यह  केवल  अस्थायी  उपाय

 चवम्हाण  आप  इसको  गौर  **  )  सुनें  ही  सोचें

 इस  पर  ।

 |  प्रभुवाद

 गृह  मन्‍्त्री  ने कहा  कि  यह  केवल  अस्थायी  उपाय  है  ओर  वे  इसे  कुछ  समय  के  लिए  ही  लागू

 |

 और  इसमें  उनका  अपना  जवाब  रहा  ।

 को
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 जाजे

 [  प्रनुवाद  ]

 नहीं

 |

 चार  शब्दों  में  उन्होंने  कह  दिया  कि  यह  गलत  है  आपका  और  भगर  यह  शब्द  इस्तेमाल
 यह  बिल्कुल  ही  झूठ  है  आपका  ओर  उनके  भाषण  का  उद्धरण  देते  हुए  आज  जो  सदन  में  विपक्ष  के  नेता

 लालक्ृष्ण  उन्होंने  यह  कहा  था---“अलौकिक  दूरदशिता  से  ।”

 [  प्रनुवा  द  |

 डा०  श्यामा  प्रसाद  मुखर्जी  ने  हमें  अनेक  उदाहण  देता  है  जबकि  कार्यपालिका
 को  एक  बार  अधिक  और  निरंकुश  शब्ितयाँ  मिलने  पर  वह  उसे  छोड़ने  को  तैयार  नहीं  होती  !
 पालिका  ऐसी  शक्तियों  को  बनाए  रखने  के  लिए  तके  देती  बिना  कोई  मुकदमा  चलाए  किसी  को

 नजरबन्द  रमख्ने  का  सिद्धान्त  यह  दर्शाता  है  कि  या  तो  देश  की  सरकार  में  कुछ  कमी  है  अथवा  लोगों  में

 कुछ  करी

 ;
 सभापति  मैं  इस  कानून  का  विरोध  इसलिए  कर  रहा  हूं  कि  इस  प्रकार  के  जो  बहाने  लेकर

 सरकारें  इस  सदन  के  सामने  आई  1(52  से  कि  कुछ  ही  दिनों  के  हमें  यह  कानून  चलाने  के
 लिए  मोका  दे  दो और  कहा  कि  सब  ठीक  हो  स्थिति  बिगड़ती  बिगड़तो  गई  और  आज
 एक  ऐसी  स्थिति  मे  आकर  पहुंचे  जहां  इस  राष्ट्र  क ेभविष्य  के  लिए  हम  सब  लोग  न  केवल  चिन्तित

 बल्कि  एक  प्रकार  से  काफी  परेशान  है  ।

 गृह  मंत्री  एस०  बोी०  :  जिम्मेदारी  ।

 भ्री  जाअं  कर्नान्डोज  :  जिम्मेदारी  पर  बहस  करने  की  आपमें  काबलियत  नहीं  है  ।  जिसमें
 काबलियत  नहीं  है  उसमें  आप  मुंह  मत  खोलिएगा  क्‍योंकि  यह  बहस  आप  कभी  जीत  नहीं  इस
 बहस  से  अपने  नेतृत्व  को  बदनाम  करोगे  चुंकि  हम  लोग  आपको  मुक्त  नहीं  छोड़ें

 आज  इस  सदन  में  यह  कानून  लाया  गया  इस  कानून  के  बारे  में  हम  लोग  जरा  सोचें  और
 बोलें  ।  आप  इस  कानूत  को  किन  परिस्थितियों  में  लाए  हैं  ?  इस  पर  चव्हाण  साहब  के  दस्तखत  हैं  ।

 ]

 देश  के  अनेक  भागों  में  व्याप्त  आतंकवादी  हिसा  द्वारा  उत्पन्न  असाधारण  स्थिति  से  निपटने  के
 लिए  आतंकवादी  और  विध्वंसकारी  गतिविधियां  1987  (1987  का  28)
 24  1987  से  लागू  किया  गया  था  जिसने  आतंकवादी  और  विध्वंसकारी  गतिविधियां

 1987  (1987  का  अध्यादेश  2)  का  स्थान  लिया  ।
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 ]

 अभी  एक  सम्माननीय  जो  सवन  में  पहली  बार  आए  हैं  ने  यहां  पर  कहा  कि  केसे
 काश्मीर  में  स्थिति  बहुत  बिगड़  यह  कानून  1987  का  काश्मीर  की  स्थिति  19८0  में  नहीं
 बिगड़ी  ।  1987  में  एक  बार  इसको  लाए  और  1989  में  यह  कह  कर  इसको  फिर  बढ़ा  दिया  कि  अब
 स्थिति  और  बिगड़ी  इसलिए  दो  साल  की  और  मोहलत  दे  दो  और  यहां  यह  कह  कर  कुछ  भी  कहें  ।
 कांग्रेस  का  गुण-गान  करने  के  लिए  अखबार  जो  आप  को  फोकट  में  छापते  हैं  ।  काम्यूनिस्ट
 भान  के  लिए  हिन्दुस्तान  में  अनेक  मंदान  हैं  ।  लेकिन  हस  सदन  में  ये  बातें  क्यों  ?  यह  कहा  जाए  कि

 देश  में  कोई  ऐसी  स्थिति  बन  गई  जिसको  लेकर  यह  कानून  लाया  जा  रहा  है  ।  1970  में  यह  स्थिति

 चग्हाण  साहब  के  दस्तखत  पर  आपका  यह  कहना  कम  से  कम  अपने  नेता  की  बदनामी  तो
 मत  मंत्रियों  को  इस  तरह  से  बदनाम  मत  उनको  झूठ  मत  साबित  करो  इस  सदन
 वे  बोस  रहे

 |

 देश  के  भनेक  भागों  में  व्याप्त  आतंकवादी  हिंसा  से  उप्पन्न  असधारण  स्थिति  से  निपदने
 के  लिए  ।

 ]

 एक  बात  तो  यह  कि  यह  सिद्ध  हो  गया  है  कि  आपके  ऐसे  कानून  से  किसी  प्रकार  के  हिसाचार
 को  किसी  प्रकार  के  आतंकवाद  को  मिटा  नहीं  सकते  यह  सबक  सीखना  बहुत  जरूरी  यह
 सवाल  पूछना  छि  नक्सलवादी  को  कोन  कितना  प्रोत्साहन  दिया  तो  नक्सलवादियों  के  साथ  अगर  किसी
 को  जमाना  होता  हैतो  जमा  लेते  हैं  भौर  जब  किसी  को  टोकना  होता  है  तो  उसका  इस्तेमाल  भी  करा
 लेते  हैं ओर  उनको  बदनाम  भी  करा  लेते  विधारधाराओं  से  लड़ाई  हो  सकती  जो  हिंसा  और
 राजनीति  में  नहीं  होनी  चाहिए  लेकिन  राजनीति  में  जितनी  हिंसा  नहीं  होनी  चाहिए  उतनी  ही  या
 उससे  अधिक  सरकारी  हिंसा  नहीं  होनी  इस  देश  को  सरकारी  हिंसा  से  चलाने  का  काम
 आप  लोगों  ने  1947  से  किया  देश  को  इस  स्थिति  में  लाए  चाहे  पंजाब  हो  फाश्मीर  असम

 हो  दक्षिण  हो  या  उत्तर  हो--सरकारी  हिंसा  ने  देश  को  यहां  लाने  का  काम  किया  है  और  सरकारें
 सबक  नहीं  सीख  रही  हैं  ।  मुश्न  इस  बात  से  बहुत  चिन्ता  है  ।  क्‍यों  नहीं  हम  देश  के  पिछले  44  सालों
 के  इतिहास  को  देखते  हैं  ?  क्‍यों  नहीं  चारों  तरफ  ईमानदारी  वह  कबूल  करने  की  कि  हिंसा  से

 कोई  भी  मसला  हल  नहीं  कर  पाए  ओर  अब  कोई  ओर  रास्ता  हम  लोग  पक  आप  मारते  जाओगे
 तो  मुखालिफत  करने  वाला  और  मारने  का  काम  सारी  दुनिया  को  यह  अनुभव  हुआ  है  और
 44  सालों  के  बाद  सारे  आपके  प्रिवेशन-डिटेशन  कानूनों  के  बाद  ऐसी  स्थिति  में  आकर  पहुंचे  हों  तो
 सभापति  हम  यह  कह  रहे  हैं  कि  यह  कानून  निर्थंक  हस  कानून  से  कुछ  नहीं  होना  इस
 कानून  का  इस्तेमाल  आतंकवाद  को  मिटाने  के  लिए  नहीं  इस  देश  में  प्रजातन्त्र  को  दो  थप्पड़  मारने
 था  मिटाने  के  लिए  नहीं  आप  इसका  इस्तेमाल  कर  रहे  इससे  कुछ  होने  वाला  नहीं  दस  कानून
 पर  अभी  संयुक्त  राष्ट्र  में  चर्चा  हो  इसको  पता  नहीं  मंत्री  जी  को  इसकी  जानकारी  है  या

 जरूर  होनी  चाहिए  और  अगर  न  हो  तो  उनका  मंत्रालय  से  विशेष  कर  कानून  मंत्रालय  से  इसके
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 जा  कर्नान्‍्डोज  ]

 बारे  में  आप  जानकारी  मंगा  लें  ।  यूनाइटेड  नेशन्स  की  हा  राइट्स  कमेटी  पर  बहस  हो  गई  ओर  यह
 बहस  27  से  शुरू  इसी  यानी  4  महीने  उस  बहस  में  आपके  एटार्नी  जनरल

 बहुत  नामी  आदमी  क्योंकि  उनका  नाम  लेना  आप  कबूल  नहीं  करेंगे  इसलिए  मैं  उनका  नाम  नहीं
 एटार्नी  जनरल  ने  वहां  पर  यह  भाषण

 ]

 रूप  से  नजरबन्दी  करने  और  नजरबन्द  व्यक्तियों  की  शिकायतें  सुनने  की

 प्रक्रिया  के  विदद्ध  जो  प्रावधान  है  उनमें  से एक  भी  आतंकवादी  और  विध्वंसकारी  गतिविधियां

 )  अधिनियम  में  नहीं

 ]

 एटार्नी  जनरल  संयृक्त  राष्ट्र  संघ  के  ह्म,मन  राइट्स  कमेटी  में  कबूल  करता  है  कि  इस  कानून  के

 श्रंतंगंत  जिसकी  गिरफ्तारों  होती  है  ।

 ]

 उसको  इस  कानून  में  ऐसा  कोई  प्रावधान  नहीं  है  जो  निरंकुश  नजरबन्दी  के  विरुद्ध  अपना  नजरबन्द

 व्यक्ति  की  शिकायतें  सुनने  की  प्रक्रिया  के  बारे  में  हो  ।

 ]

 आपका  कानून  तो  दुनिया  में  आज  बदनाम  हो  चुका  कोई  कारगर  कानून  तो  है  लेकिन

 इस  देश  को  दुनिया  के  सामने  मानवीय  अधिकारों  का  हर  स्तर  पर  हनन  करने  वाला  ये  देश  यह
 दिखाने  के  लिए  यह  कानून  मदद  कर  रहा  है  और  आपके  एटार्नी  जनरल  जाकर  दुनिया  के  मंच  पर  इस
 बात  को  कह  रहे  इतना  ही  नहीं  कह  रहे  हैं  और  भी  कुछ  बातें  इस  कानून  के  बारे  में  कह  रहे
 तो  मैं  चाहूंगा  कि  मंत्री  जी  विशेष  तौर  पर  ध्यान  में  रख  कर  इस  पर  कुछ  कार्यवाही  वे  आगे

 फहते  हैं  उसी  वयान  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  कमेटी  में  --

 [  प्रशुवाव  ]
 और  विध्वंसकारी  गतिविधियां  अधिनियम  के  वल  प्रक्रियात्मक

 अधिनियमन  यह  ऐसा  कामून  नहीं  है  जो  निवारण  नजरबन्दी  के  मुद्दे  से  निपट  सके  अथवा
 नये  अपराध  से  निपट  सके  ।  अधिनियम  के  अनुच्छेद  3  में  ऐसी  विशिष्ट  विध्वंसकारी
 विधियों  का  उल्लेख  किया  गया  है  जिनके  लिए  दंड  का  प्रावधान  भातंकवादी  मामलों  का
 निपटारा  करने  के  लिए  एक  साधारण  आपराधिक  न्यायालय  पर्याप्त  नहीं  क्योंकि  इसमें  साक्षियों
 की  सूचना  जेसी  समस्याएं  भी  शामिल  की  संविधानिक  जिसने  कॉवनेंट  के

 अनुच्छेद  9  का  उल्लंधन  किया  के  अनुसार  आतंकवादी  और  विध्वंसकारी  गतिविधियां
 अधिनियम  में  ऐसा  कोई  प्रावधान  नहीं  था  बशर्ते  कि  न्यायालय  प्रक्रिया  ऊन  बारे  में

 ठीक  प्रकार  से  बताया  जाता  और  जमानत  सम्बन्धी  शर्तें  उचित  होती  ।”  का  अर्थ
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 नागरिक  ओर  राजनीतिक  अधिकारों  का  अंतर्राष्ट्रीय  कॉवर्नेट  अनुच्छेद  9  व्यक्ति  को
 स्वतंत्रता  और  सुरक्षा  तथा  भ्यायालय  तक  पंहुच  जेसे  दो  मुद्दों  से  संबंधित  है  ।”'  उन्होंने  स्वयं
 इसमें  कहा  है  कि  इस  कानून  में  ऐसा  कुछ  नहीं  है  जो  किसी  व्यक्ति  को  जबरदस्ती  नजरबन्दोी
 अथवा  नजरबन्दी  के  खिलाफ  शिकायतों  की  सुनवाई  से  सुरक्षा  सुनिश्चित  कर  सके  ।

 तो  अंतविरोध  स्पष्ट  इस  कानून  का  बचाव  हिन्दुस्तान  के  एटार्नी  जनरल  दुनिया  के  किसी
 भी  मंच  पर  नहीं  कर  मगर  बचाव  के  नाम  पर  उन्होंने  क्या  अध्यक्ष  आप  इसको

 सुनकर  ताज्जूब  हो  नहीं  हैरान  भी  हो  एटार्नी  जनरल  कहते  हैं  संयुक्त  राष्ट्र  संघ

 ]

 विशेष  रूप  से  गठित  किए  गए  न्यायालय  और  विध्बंसकारी  गतिविधियां
 अधिनियम  के  अन्तगंत  गठित  न्यायालय  शायद  भारत  के  सबसे  अधिक  निष्पक्ष  न्यायालय

 है  क्योंकि  नियुक्त  किए  गए  न्यायाधीश  ऐसे  अधिकारी  थे  जिन्हें  विशेष  अनुभव  था  ओर  वह  स्वतन्त्र
 ओर  निभोक  ये  ।”  यह  भारत  के  महास्यायवादी  के  शब्द  हैं  ।

 इसका  अथं  यह  है  कि  हिन्दुस्तान  की  जो  बाको  अदालतों  की  व्यवस्था  वे  ईमानदार  नहीं
 वहां  जिन  लोगों  की  नियुक्तियां  होती  है  वह  ईमानदारी  से  नहीं  होती  वहां  के  जो  जज  हैं  वे

 डरपोक  हैं  ओर  अन्य  अदालतों  के  जज  भी  डरपोक  वे  ईमानदार  नहीं  उनके  नियुक्ति  करने  के
 तरीके  ठीक  नहीं  हैं  ।  कुछ  अदालतें  हैं  जहां  पर  हमने  अच्छे  और  निडर  लोगों  को  बिठाने  का
 काम  किया  है  ।

 अध्यक्ष  अगर  सारे  विश्व  के  सामने  जाकर  भी  इस  कानून  को  लाकर  हमारा  मुल्क
 बदनाम  होता  ओर  अगर  एटार्नी  जनरल  के  पास  भी  इस  कानून  के  बचाव  को  दुष्टि  से  कोई  बात  नहीं
 बचती  तो  हम  समझ  सकते  हैं  इस  कानून  को  क्या  हालत  है  ओर  क्‍यों  इस  कानून  को  आगे  ले
 जाने  के  लिए  हमको  रोकना  है  ।  एक-दो  मुद्दों  को  रख  कर  मैं  अपनी  बात  को  समाप्त  कहूंगा  क्‍योंकि  मैं
 जानता  हूं  कि  इसमें  एक  अभाव  है  ।

 एक  माननीय  सदस्य  ने  यहां  पर  कश्मीर  पर  बहुत  लंबा  भाषण  कश्मीर  का  नया

 इतिहास  भी  हम  लोगों  को  सुनाया  ।  सभापति  कश्मीर  के  इतिहास  को  यदि  जानना  है  तो  आजादी
 से  पहले  जाना  उसके  लिए  कुछ  लोगों  को  बहुत  पढ़ाई  करनो  मोजूदा  स्थिति
 जो  देश  में  मोजूदा  स्थिति  का  उद्गम  कहां  यह  1984  में  है  जब  वहां  चुनाव  हुए  ओर  एक
 सरकार  बनी  ।  कश्मीर  में  दो बार  ईमानदारी  से  चुनाव  यह  कश्मी री  लोग  जिनको  कश्मीर
 के  बारे  में  मालूम  है  ।  कश्मीरी  लोग  मानते  कि  केवल  दो  बार  वहां  पर  ईमानदारी  से  चुनाव
 टेक्सी  वाले  से लकर  होटल  वाले  लड़के  तक  यह  कहते  बढ़ें  लोगों  की  बात  छोड़  वे  कांग्रेस
 वाले  हो  सकते  1977  में  जब  श्री  मोरारजी  देसाई  प्रधानमंत्री  थे  भोर  दूसरे  चुनाव  वे  जो  1983

 में  इस  तरह  से  दो  बार  वहां  पर  ईमानदारी  से  चुनाव  शेश्व  साहब  पहली  बार  जीत  कर  आए
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 जाजें  फर्नान्डीज  |

 और  फारुख  अब्दुल्ला  दूसरी  बार  जीत  कर  आए  ओर  वहां  पर  सरकार  बनी  ।

 सभापति  आज  यहां  पर  बहुत  लंबा  भाषण  दिया  गया  क्योंकि  एक  राजनीतिक

 आदमी  को  वहां  पर  रखना  चाहिए  ।  नाम  लेने  में  कांग्रेस  वालों  को  शर्मं  आती  जिस  राजनीतिक

 आदमी  को  बैठाना  उसका  नाम  लेने  में  शमं  आती  लेकिन  फारुख  अब्बुल्ला  ने  कितना  बढ़िया

 वहां  पर  काम  इसकी  यहां  पर  चर्चा  हो  1984  में  फारुख  अब्दुल्ला  सरकार  को  उस

 समय  प्रधानमंत्री  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  इस  ढंग  से  गिरा  दिया  गया  और  सारी  दुनिया  के  बाजार

 में  खड़ें  होकर  कहा  गया  कि  यह  दलाल  पाकिस्तान  का  दलाल  देश  को  वेच  रहा  है  |  कोई  ऐसा
 राजनीत्कि  अपशब्द  नहीं  हो सकता  जिसका  इस्तेमाल  फारुख  वाब्दुल्ला  के  लिए  उस  समय  न  किया

 गया  इस  सदन  में  4  दिन  पहले  मेरे  दाहिने  हाथ  की  तरफ  बेठे  हुए  सदस्यों  ने सदन  का  बहिष्कार

 एक  शब्द  को  लेकर  लेकिन  फारुख  अब्दुल्ला  के  बारे  में  कांग्रेस  पार्टी  न ेसारी  दुनिया  के  बाजारों

 में  और  चौराहों  पर  इस  शब्द  को  कहा  फारुख  अब्दुल्ला  में  दम  नहीं  था  मुकाबला  करने  6

 महीने  में  बंठ  गया  और  यही  ये  लोग  चाहते  थे  ।  6  महीने  में  जब  वह  बेठ  गया  तो  फिर  उसको  दबा  कर

 समझौता  करा  दिया  कि  कांग्रेसियों  को  भी  सरकार  में  इस  तरह  से  कांग्रेस  के  मंत्री  भी  उस

 सरकार  में  जुड़  उस  दिन  फारुख  अब्दुल्ला  देशभक्त  बन  गया  ।  उस  दिन  फाहख  अन्‍्दुल्ला
 भक्ति  से  भरा  हुआ  आदमी  बन  देशभक्त  बन  बहुत  काबिल  आदमी  बन  स्वगुण
 संपन्‍न  आदमी  बन  गया  ।  कांग्रेस  का  पल्‍लू

 श्री  देवराय  नायक  जिस  तरह  सेवी०  पी०  सिंह  कांग्रेस  में  थे  तो  अच्छे  आदमी

 नहीं  कांग्रेस  छोड़  दी  तो  अच्छे  आदमी  बन

 प्रो  जाल  फर्नान्डोज  :  सारी  दुनिया  में  कांग्रेस  का  ही  पल्‍लू  पकड़ना  अश्ो  तो  पल्‍्लू  नहीं
 बस  लाना  बाकी  उसको  ले  फिर  पल्‍लू  पकड़ने  से  सब  ठीक  हो  हम  जानते

 इतनी  बड़ी  कांग्रेस  पार्टी  लेकिन  पल्‍लू  के  बिना  काम  महीं  चलता  क्या  बोल

 रहे  हैं  आप  ।

 [  प्रनुवाद  |

 श्री  सो०  चाकको  :  कश्मीर  में  आपके  लिये  कुछ  नहीं  इसलिए  भाप  इसकी  बात

 क्यों  कर  रहे  है  ।

 श्री  जाज  फर्नान्डोज  :  कश्मीर  में  मेरे  लिये  कुछ  नहीं  कश्मीर  मेरे  जीवन  का  उतना  ही  एक
 भाग  है  जितना  आपके  जीवन  का  ।

 श्री  पी०  सो०  चावबको  :  आपका  दल  ।

 थरी  जाज  फर्नान्डीज  :  मेरा  दल  ?  आपके  दल  के  लिए  कश्मीर  में  कुछ  इससे  क्या

 पड़ता  है  ?  हमें  देश  की  चिता  देन  कि  राजनीतिक  दलो  की  ।  हम  देश  के  बारे  में  चर्चा  कर  रहे  हैं  ।

 मुझे  खेद  है  महोदय  कि  माननोय  मंत्री  जी  यह  समझने  में  असमर्थ  हैं  कि  हम  यहां  पर  किस  बात  पर

 चर्चा  कर  रहे  वह  सोचते  हैं  कि  हम  यहां  उनके  दल  के  बारे  में  चर्चा  कर  रहे  हम  यहां  किसी
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 21  1913  आतंकवादी  और  विध्वंसकारी  क्रियाकलाप  संशोधन
 अध्यादेश  का  निरनुमोदन  करने  वाला  सांविधिक  संकल्प  ओर
 आतंकवादी  और  विध्वंसकारी  क्रियाकलाप  संजोधन
 विधेयक---राज्य  सभा  द्वारा  यथापारित

 राजनीतिक  दल  के  बारे  में  चर्चा  नहीं  कर  रहे

 एक  साननीय  सदस्य  :  कृपया  विधेयक  पर  ही  )

 थी  जाजं  फर्नान्डीज  :  मैं  बिधेषक  पर  ही  बोल  रहा  )

 एक  साननीय  सदस्य  :  क्या  यह  आपकी  राजनीति  है  ?

 +0  जाजे  फर्नास्डज  :  मैं  राजनीति  पर  नहीं  बोल  रहा  हूं  |  मैंने  किसी  राजनीतिक  दल  का  नाम

 ,  नहीं  लिया  है  आपके  दल  ने  ही  ऐसी  बात  शुरू  क्षापने  कुछ  मुद्दे  उठाए  और  मुझे  उनका  छत्तर  देगा
 उहै  )

 ह
 समापति  महोदय  :  हम  विषय  से  हटकर  चर्चा  न

 )

 |

 श्री  जाजं  फर्नान्डीज  :  इस  पर  फिर  कभी  बहस  रखिए  ।

 सभापति  कश्मी र  के  बारे  में  यहां  पर  सवाल  उठाया  जाता  आतंकवाद  1987  के

 चुनाव  के  बाद  कश्मीर  में  शूरू  हुआ  और  इसलिए  शुरू  हुआ  कि  1987  में  जो  चुनाव  1984  में

 अब्दुल्ला  को  बिठाने  के  कांग्रेस  पार्टी  क॑  साथ  वहां  जाकर  गठजोड़  वाली  सरकार
 को  बनाने  के  बाद  जो  बेईगानी  जो  गलत  काम  हुआ  और  अन्त  मे  1987  में  कोई  जरूरत  नहीं
 थी  नेशनल  कांफ्रेंस  और  कांग्रेस  दोनों  का  गठ-बन्धन  चल  भी  जाता  तो  इनकी  कोई  जहूर॑ंत  नहीं  थी

 वहां  पर  चुनावी  बेईमानी  करने  चुनावी  बेईमानी  उसका  नतीजा  हुआ  कि  वहां  पर
 आतंकवाद  को  आपने  दावत  देक  र  कहा  कि  और  कोई  तरीका  नहीं  है  हम  लोगों  को  हटाने  आतंक
 के  मार्ग  से  हमें  हटाना  शुरू  करो  ।

 इसलिए  आतंकवाद  की  चर्चा  बन्दूक  के  साथ  कवल  मात्र  जुड़ी  ।  बन्दूकों  ने  आतंकवाद  को

 दुनियां  कई  लोग  बोलेंगे  कि  अंग्रेजों  न  मलेशिया  में  आतंकवाद  को  समाप्त  किया  खेकिन
 अंग्रेज  मलेशिया  क॑  लोगों  का  अंग्रेज  नहीं  मानते  अंग्रेज  गोली  चला  सकते  मलेशिया  में  हजारों
 को  तादाद  लाखों  की  तादाद  में  लोगों  को  जान  से  मार  सकते  लेकिन  हम  एक  तरफ  यह  मारने
 कि  काश्मीर  के  लड़के  हमारे  बच्चे  हम  यह  मानें  कि  पंजाब  के  लड़के  हमारे  बच्चे  हम  माने  कि
 आसाम  के  लड़के  हमारे  बच्चे  हैं  और  फिर  कहें  कि हम  लोग  बन्दूक  लेकर  अपने  बच्चों  को  मारने
 का  काम  करेंगे  ओर  उसके  लिए  हवाला  हम  अंग्रेजों  का  दें  कि  अंग्रेजों  ने  कंसे  बन्दूक  केअरिए  लोगों
 को  मार  कर  साफ  कर  दिया  ।

 अष्पक्ष  बड़ी  विनम्रता  के  साथ  मुझे  कहना  है  कि  यह  तरीका  नहीं  चलेगा  अगर  इस  देश
 को  बनाए  रखने  का  और  आतंकवाद  को  इस  देश  से  मिटाने  का  काभ  ५रना  हो  |  इसलिए  कानून  को

 हम  किसी  भी  हालत  में  यहां  पर  कबूल  करने  को  तंयार  नहीं  समाप्त  करने  से  पहले  एक  और

 अनुभव  को  सदन  के  सामने  रख  जो  शायद  हुमारी  तरफ  के  कुछ  साथियों  को  पसंद  नहीं
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 अध्यादेश  का  निरनुमोदन  करने  वाला  सांविधिक  संकल्प  और

 आतंकवादी  ओर  विध्वंसका री  क्रियाकलाप  )  संशोधन

 विधेयक---राज्य  सभा  द्वारा  यथापारित

 जाजं  फर्नानडोज  ]

 मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 जो  ऐसे  कानून  होते  य ेकानून  एक  बार  बनने  के  बाद  उसका  कौन  इस्तेमाल  करेगा  और
 किन-किन  कामों  में  इस्तेमाल  में  लाए  इसका  कोई  ठिकामा  नहीं  है  ।  टैरोरिह्ट

 जिसके  लिए  आप  दो  साल  ओर  मांग  रहे  राजस्थान  में  287  लड़के  आज  जेलखाने  में  बम्द

 वे  ।0  साल  से  18  साल  को  उम्र  के  लड़के  हैं  ।  दो  साल  पहले  उनको  गिरफ्तार  दंगा  हुआ
 फसाद  हुआ  था  कोटा  में  ।  राजस्थान  के  गृह  मंत्री  कबूल  करते  हैं  कि  187  उनभें  से  निर्दोष

 निरपराध  लेकिन  फिर  यह  कहते  हैं  कि  हमारे  हाथ  में  कुछ  नहीं  यह  कानून  तो  केन्द्र  सरकार  के
 अमल  में  लाए  जाने  का  काम  होता  डेजिग्नेटिड  कोटंस  वर्गरह  हमारे  बस  का  नहीं  है  ।  कंसे

 इस्तेमाल  होता  है  कानून  यह  एक  उदाहरण  है  ।

 मैंने  इस  कानून  को  यहां  पर  उस  दिन  पेश  करते  हुए  जब  विरोध  किया  था  तब  गुजरात  के

 उदाहरण  दिए  थे  ।  मैंने  उदाहरण  विया  था  एक  कारखाने  रिलायंस  टेक्‍सटाइल  जहां  पर

 मजदूरों  को  हड़ताल  को  खत्म  करने  के  उस  कम्पनी  का  जो  सबसे  बड़ा  मालिक  जिसका  नाम
 इस  सदन  में  लेना  मैं  ठीक  नहीं  मानता  इस  सदन  को  गिराना  होता  है  उसका  नाम  मैं

 मानता  उस  व्यक्षित  ने  मुख्य  मंत्री  के  साथ  मुलाकात  अखबारों  में  तस्वीरें  छुपवा  कर  लायीं
 और  उसी  रात  को  मजदूरों  को  गिरफ्तार  किया  इसी  कानून  के  ट॑  रोरिस्ट  कानून  के  अन्तगंत  ।
 क्योंकि  वे  अपने  हकों  के  लिए  हडताल  कर  रहे  थे  ।  न  कोई  हिंसा  न  कोई  आतंकवाद  ओर  न  कोई
 ओर  चीज  अगर  हिसा  थो  तो  हिसा  के  लिए  यह  कानून  नहीं  आपने  वहां  18  या  ।9  लोगों
 को  गिरफ्तार  कर  लिया  ओर  उनको  छूड़वाने  के  लिए  हमारे  संगठन  को  सुप्रीम  कोर्ट  तक  आ  कर

 हुजा  रों  रुपया  खं  कर  के  कई  महीनों  के  बाद  जेल  से  हम  लोग  उनको  बाहर  निकाल  सके  ।

 सभापति  गुजरात  में  दो  हजार  के लगभग  इस  कानून  के  अन्तगंत  लोग  गिरफ्तार  हो
 चुके  कितने  जल  में  हम  माननोय  मंत्री  जी  से  जवाब  देते  वक्‍त  सुनना  चाहते  इस  कानून  के
 अन्तगंत  आज  हरियाणा  में  क्या  हो  रहा  है  ?  हरियाणा  ऐसे  वक्‍त  के  जो  भारत  के  रक्षा  मंत्री
 कांग्रेस  सरकार  में  ओर  वह  भी  एमरजसी  के  दिनों  जब  सबसे  मजबूत  रक्षा  मंत्री  की  जरूरत

 वह  व्यक्ति  जो  हरियाणा  के  मुख्य  मंत्री  अभी  एक  साल  दो  तीन  साल  पहले  आज
 उनको  तरफ  ये  बयान  श्री  बन्सी  लाल  की  तरफ  वे  कहते  हैं  :--

 |

 उत्तर  पश्चिम  मध्य  प्रदेश  और  कर्नाटक  के  प्रमुख
 उद्योगपति  श्री  ओ०पी  ०  जिदल्ष  के  विदद्ध  आतंकवादी  ओर  विध्व॑ंसकारी  गतिविधियां  अधिनियम
 के  भंतगंत  मामला  दर्ज  किया  गया  |  श्री  जिदल  हरियाणा  विधान  सभा  के  सदस्य  भी  बह
 हरियाणा  विकास  पार्टी  के  टिकट  पर  चुने  गए  थे  ।  हरियाणा  के  मु्यमंत्री  अतंकवादी  और
 विध्यंसकारी  गतिविधियां  अधिनियम  का  दुरुपयोग  करके  उनके  व्यापार  को  रोककर  और
 असामाजिकतत्वों  द्वारा  श्री  ओ०पी  ०  जिदल  पर  आक्रमण  करवाकर  उनपर  दबाब  डाल  रहे
 माननीय  मुख्यमंत्री  चाहते  हैं  कि  श्री  शो०»पी०  विधान  सभा  कांग्रेस  भें
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 अध्यादेश  का  निरनुमोदन  करने  बाला  साविधिक  संकल्प  और
 आतंकथादी  और  विध्वंसकारी  क्रियाकलाप  संशोधन

 राज्य  सभा  द्वारा  धथापारित

 भा  जाएं  ।  इसी  प्रकार  उन्होंने  हरियाणा  विकास  पार्टी  क ेबिघान  सभा  सदस्य  श्री  लहरी  सिंह  के
 घर  पर  छापा  डलवाया  और  उनके  घर  के  बिजली  के  कनेक्शन  कटवा  दिए  ।”'

 2.20  म०  प०

 मालिनी  भठटाचाय  पोठासोग  हुए  ]

 )

 बहां  पर  कंसे  उस  कानून  का  इस्तेमाल  हो  रहा  उस  कानून  को  और  दो  साल  बढ़ाने  के  लिए
 बाप  भागे  उस  निवेदन  में  बंसीसाल  जी  कहते  हैं  :  )

 ]

 थ्रो  ए०  चाह्स  :  सभापति  क्‍या  वह  ये  सभी  कागजात  सभा  पटल  पर
 रखेंगे

 ?

 थो  जाजें  फर्नानडोज  :  मैं  उन्हें  सभा  पटल  पर  रख  दू

 ~~ भी  उसी  दिन  आतंकवादी  और  विध्वंसकारी  गतिविधियां  अधिनियम  के  अंतर्गत  झूठे  आरोपों
 गिरफ्तार  किया  गया  ।

 ]

 कोन  से  कानून  के  लिए  भाप  आए  कोन  सा  कानून  सरकार  बनाना  चाहती  रिसाल  सिंह
 को  चार  रोज  पहले  टाडा  के  अन्तगंत  गिरफ्तार  जिन्दल  को  गिरफ्तार  करने  के  लिए  तैयारी  चल
 रही  वह  कानून  गुजरात  के  दो  हजार  मजदूरक्षत्र  जन  आंदोलन  के  क्ष वर  में  कार्य  करने  थाले
 कार्यकर्ताओं  को  गिरफ्तार  किया  हुआ  वह  कानून  278  गोजवानों  को  दस  साल  से  अट्ठारह  साल

 उधर  राजस्थान  में  पिछले  दो  साल  से  निरपराध  निर्दोष  लोगों  को  करके  रश्ा  हुआ  बह
 कानून  कोन  सा  कानून  आप  बनाना  चाहते  हैं।जो  बात  कांग्रेस  के  लिए  कहना  चाहता  वही  बात
 छत्तर  प्रदेश  तथा  मध्य  प्रदेश  सरकार  के  लिए  कहना  चाहता  हूं  ।  मुझे  बहुत  परेशानी  यहां  पड़ोस  के
 बाजियाबाद  की  बात  कहना  चाहता  यहां  पर  एक  विशेष  अधिकार  के  प्रश्न  को  लेकर  चर्चा  हो
 बई  ।  वह  बात  डो०  पी०  यादव  के  बारे  में  वह  कोन  सी  चीज  उनका  अतोत  और
 पान  क्‍या  हम  उसकी  चर्चा  नहीं  कर  रहे  उनके  बचाव  के  लिए  एक  बकील  खड़ा  होता  है  ओर  उस
 बकोल  को  राष्ट्रीय  सुरक्षा  कानून  के  अंतगंत  गिरफ्तार  करके  जेल  में  रखते  यह  हम  नहीं  समक्ष  पा  रहे

 कंसे  उसको  गिरफ्तार  कर  सकते  हैं  उस  वकील  को  जो  डो०पी  ०  यादव  के  बचाव  के  लिए  बहां  पर
 थड़ा  )

 **  नाम  कुछ  भी  हो  वह  यादव  अगर  वह  कुर्सी  मारेषा  तो
 क्या  जेल  में  बंद  करना  है।'*ਂ  अधिकारों  का  जहां  सवाल  है  तो  अपनी  पार्टी
 था  किसी  से  सोदा  नहीं  करना  है  ।  हम  बिहार  में  देश  में  या  दुनिया  में  मानव  अधिकारों  के  बारे  में
 था  भारतोय  जनता  पार्टी  के  लिए  भूमिका  हो  ओर  फिर  अबर  भूमिका  होगी  तो  हम  इसपर  अक्षम  से

 रिसाल  सिंह  जो  श्री  ओ०पी  ०  जिदल  के  सुरक्षा  अधिकारी  को
 में
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 जाहे  फर्नान्डोीज

 बहस  कड़ेंमे  और  सदन  में  बहस  करेंगे  ।  लेकिन  वकील  ने  कुर्सी  उठाई  और  वह  जज  को  मारने  के  लिए
 भाई  तो  नेशनल  सेक्यूरिटी  एक्ट  के  अभ्दर  गिरफ्तार  करेंगे  तो  इंडियन  पीनल  कोड  किसलिए  हैं

 *  आप  सुनिए  ।  अगर  डिस्ट्रीक्ट  मजिस्ट्रेट  डी  ०एस०पी०  या  एस  पी  ०  जंसे  सब  लोग  कुर्सी
 या  लाढ़ो  उठा  लेंगे  तेी  नेशनल  सिक्योरिटी  एक्ट  के  अन्दर  बंद  करेंगे  तो  जितने  वकील  हैं  वे  सब्र  बेकार

 होंगे  )  ***हमारा  सारा  समय  इन  लोगों  ने  टोक-टोककर  खराब  नहर  सिह
 वकील  का  नाम  है  ।  हम  जानना  चाहेंगे  कि  किस  आधार  पर  नेशनल  सिक्‍यूरिटी  एक्ट  के  अन्दर

 आप  उनको  जेल  में  रखेंगे  ।  उसी  तरह  से  मध्य  प्रदेश  सरकार  से  मेरी  आपत्ति  शंकर  गुहानी  योगी

 मजदूर  आन्दोलन  में  काम  करने  वाला  छत्तीसगढ़  का  एक  कार्यकर्ता  बीस  साल  से  वहां  लड़  रहा  है  ।
 ह

 उनका  मजदूर  आंदोलन  केवल  तन्ख्वाह  बढ़ाने  वाला  आंदोलन  नहीं  है  ।  वह  मजदूरों  को  गवंध

 से  दूर  रखने  वाला  है  जेसे  बीडी-सिगरेट  पीना  बंद  कर

 बपने  प॑से  का  सदुपयोग  करो  और  पढ़ाई  लिखाई  अपने  बाल-बच्चों  को  अधिक  दे  दो  ।  ये  सारीਂ

 चीजें  अपने  मजदूर  आंदोलन  के  साथ  जोड़कर  काम  करने  बाला  एक  शानदार  क्रान्तिकारी  लड़का  शंकर

 बुहानी  योगी  डिस्ट्रीक  मजिस्ट्रेट  के  सामने  बुलाया  गया  और  महीनों  तक  पहले  उसको  जेल  में

 उस्तको  बहां  से  एक्सटन  करने  के  लिए  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  प्रक्रिया  शुरू  को  है  और  मुझे  लग  रहा  है
 कि  हस  हफ्ते  में  छत्तीसगढ़  के  पांच-छः  जिलों  में  एक्सटनं  करने  का  काम  हो  रहा  है  ।

 बंकि  गरीबों  के  लिए  वह  वहां  पर  काम  कर  रहा  है  ।  मतभेद  राजन  तिक  हो  सकते  हर  क्षेत्र
 में  मतभेद्र  दलों  में  भी  भीतरी  मतभेद  होते  मगर  हम  यह  भपेक्षा  जरूर  करेंगे  कि  इस  सदन  के
 सभी  हिस्सों  के  लोगों  से  कि  जहां  ऐसे  कान ूनों  की  बात  आती  है  तो  जेसा  डा०  श्यामा  प्रसाद  मुखर्जी  ने
 इसी  सदन  में  1952  में  व्यक्त  किया  था  कि  ऐसे  कानूनों  का समथंत  कभी  मत  करिए  ।  वेचारिक  मतभेद

 कथ्यनिस्टों  के  साथ  लेकिन  इस  कानूत  को  उनके  नाम  से  पास  न  इनकी  बातों  को  न

 मामिएमा  एक्जीक्यूटिव  की  वात  को  न  मानियेगा  जो  आपसे  ओर  हमसे  कहते  हैं  कि  कुछ  दिनों  के  लिए
 हमें  मौर  मौका  दें  ।  पहले  मी  हमने  आम्डं  फोर्सेस  स्पेशल  पावर्स  एक्ट  को  6  महीने  का  मौका  दिया  था  ।

 इसस  दक्ष  में  इस  देश  के  गृह  बहुत  बड़े  गृहमन्त्री  पण्डित  गोविन्द  बललभ  पन्‍्त  ने  6  महीने  के  लिए
 इसका  मोका  मांगा  था और  कहा  था  कि  हग  आतंकवाद  से  निपट  लेंगे  ।  1958  से  लेकर  आज  1991
 हो  गया  इन  32-33  सालों  में  आम्हें  फोर्सेस  स्पेशल  पावर  एक्ट  जो  केवल  नागालैंड  के  लिए  अमल
 में  आया  ब्रा  आाज  सारे  देश  में  छाया  हुआ  इसलिए  मेरी  सदन  से  प्रार्थना  है  कि  हसका  समर्थन  न

 इसका  विरोध  करें  |  कांग्रेस  क ेसदस्य  भी  अन्तर्रात्मा  कहेगी  उसके  मुताबिक  काम  करें  और
 इसका  घिरोध  चूंकि  बहुत  दिनों  तक  यह  सरकार  ऐसी  उम्मीद  न  अगर  कोई  गलत
 सरकार  भा  गई  तो  आपको  भी  जेल  में  डाल  देगी  ।

 इसलिए  मेरी  प्रार्थना  है  कि  इसको  गहमन्त्री  वापस  लें  ओर  कहें  कि  गलती  हो  अब  नया
 रास्ता  पकड़े  सबसे  बढ़िया  वही  होगा  ।  अगर  यह  न  हो  सके  तो  अपने  दल  के  सदस्यों  को  अपने  मक्‍त
 दिलों  मे  वोट  देने  का  अधिकार  दें  और  इस  बिल  पर  वे  इसका  विरोध  करके  इसको  हरा  देने  का  काम
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 ]

 झो  ए०  चाल्से  :  मुझे  इस  बात  से  हैरानी  है  कि  कया  माननीय  सदस्य  जानते  हैं  कि  निवारण

 नजरबंदी  अधिनियम  की  अवधि  उस  समय  बढ़ाई  गई  थी  जब  उनके  नेता  श्री  मोरारजी  देसाई  इस  देश

 के  प्रधान  मंत्री

 झी  जाजं  कर्तान्‍न्डोज  :  वह  प्रभा  को  गुमराह  कर  रहे  महोदय  )

 श्री  लोकनाथ  चोधरी  :  मैंने  निवारण  नजरबंदी  कानून  के  तहत  चार  वर्ष  जेल
 में  काटे  हैं  ।

 ]

 क्रो  राम  नाईक  सभापति  जाज  फर्मान्डीज  साहब  ने  इस  विधेयक  का

 विरोध  किया  है  और  इस  विधेयक  का  करते  हुए  उन्होंने  उत्तर  प्रदेश  ओर  मध्य  प्रदेश  की  दो

 बातें  कही  मैं  प्रारम्भ  मे  कहना  चाहता  हूं  कि  यदि  उस्होंने  जो  ये  बातें  कही  है  बह  सब  होंगी  तो  ऐसे
 काम  के  लिए  टाडा  का  उपयोग  करना  ठीक  नहीं  लेकिन  मुझे  संदेह  है  कि  जो  उन्होंने  जानकारी  ली

 कम  से  कम  मध्य  प्रदेश  के  बारे  में  जो  उन्होंने  कहा  कि  एक्सटनंमेंट  प्रोसीजर  चल  रहा  एक्सटनंमेंट
 प्रोसीजर  चलाना  और  उसमें  टाडा  का  उल्लेख

 श्री  जाओ  फर्नानडंज  :  नेशनल  सिक्योरिटी  एक्ट  कहा

 थी  रास  नाईक  :  आपने  जो  उल्लेख  किया  वह  एक्सटनंमेंट  प्रोसीजर  का  सभापति
 एक  बात  सीधी  ओर  सरल  है  जो  डा०  श्यामा  प्रसाद  मुखर्जी  ने  उस समय  बताया  और  भाज

 देश  में  जिस  प्रकार  आतंकवादी  देश  में  गड़बड़ी  पेदा  करने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  तब  की  राजन  तिक
 स्थिति  और  अब  को  राजनेंतिक  स्थिति  में  बड़ा  अन्तर  हो  गया  मानवाधिकार  आयोग  की  बात  भी
 आपने  कही  ।  लेकिन  उसने  पंजाब  में  या  कश्मीर  में  बसेज  में  जाने  वाले  लोग  हैं  उनको  बाहर
 कर  उनका  कोई  दोष  वे  निरपराध  थे  ऐसे  लोगों  को  मारा  गया  तो  इनमें  से  एक  भी
 घिकार  आयोग  ने  आगे  आकर  नहीं  कहा  कि  हनको  क्ष्यों  मारा  गया  ।  सारे  भाषण  में  आपने  इसका  भी
 उल्लेख  नहीं  किया  |  कश्मीर  से  जो  दो  लाख  हिन्दू  बाहर  आए  हैं  तो  क्या  उन्होंने  अपने  घरों  को  आराम
 से  छोड़  दिया  जब  ऐसी  स्थिति  वहां  पंदा  हुई  कि  आदमी  वहां  रह  नहीं  तब  वे  वहां  से

 यह  दुर्भाग्यपूर्ण  है  कि  वहां  ऐसी  स्थिति  जब  कि  यह  नहीं  वननी  चाहिए  ।  लेकिन  आज  ऐसी
 स्थिति  बनी  है  और  इसके  लिए  देश  को  आगे  आना  चाहिए  और  इस  बात  का  हमेशा  ख्याल  रखना
 चाहिए  कि  यह  जो  संधर्ष  है  वह  देश  की  सुरक्षा  के  साथ  जो  खिलवाड़  कर  रहे

 आम  आदमी  के  साथ  जो  खिलवाड़  कर  रहे  उसके  विरोध  में  है  और  इसलिए  इस  विधेयक
 का  सैद्धान्तिक  आधार  पर  समर्थन  करना  चाहता  साथ-साथ  में  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि जब
 यह  विधेयक  उस  समय  कश्मीर  और  पंजाब  में  आतंकवादी  थे  लेकिन  बाद  में  तमिलनाड़
 ओर  होते-होते  हमारे  गृह  मस्त्री  के  घर  तक  आतंकवादी  गये  |  अब  कोई  15-20  दिन  पहले  उनकी
 लड़की  के  घर  पर  जाकर  हमला  भी  किया  गया  |  इसलिए  आतंकवादियों  का  जो  खतरा  वह  खतरा
 कोई  मन  राईट्स  को  बात  करके  समाप्त  नहीं  होता  इसलिए  मैं  मानता  हूं  मौर  इसके  बारे  में
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 आतंकवादी  और  विध्वंसकारी  क्रियाकलाप  संशोधन

 राज्य  सभा  द्वारा  यथापारित

 रास  नाईक  ])

 बड़ी  सतकंता  के  साथ  काम  करता  हूं  तथा  केवल  हसी  कारण  देश  की  सुरक्षा  को  खतरा  इस  बात  को
 लेकर  इस  विधेयक  का  मैं  समर्थन  करना  चाहता  हूं  ।

 सभापति  यह  भी  बात  है  कि  जब  चुनाव  चल  रहे  ऐसे  समय  पर  अध्यादेश  निका
 या  कोई  भी  आड्डिमेंस  निकला  तो  उसका  बिरोध  करते  हैं  लेकिन  यह  थी  कि  उस  समय  लोक
 सभा  नहीं  थी  ओर  यह  आशिनेंस  निकला  ।  वह  अभी  सामने  आया  है  लेकिन  इसके  बारे  में  सोचना

 चाहिए  ।  मुझे  ऐसा  मालूम  है  कि  1987  में  यह  कानून  विशेष  कोट  तो  पहले  मैं  यह
 जानना  चाहता  हूं  कि  सचमुच  आपने  कितने  कोट्स  बनाए  यहां  पर  हिसान  दिया  है  कि  एक  कोर्ट
 के  पीछे  सात  लाख  रुपया  खच  आता  है  लेकिन  जंसा  कोर्ट  चलना  बनना  वेसा
 बनाये  ।  मुझे  ऐसा  लगता  है  कि  सालों-सलाल  कई  ऐसे  लोग  जेल  में  पड़  हुए  हैं  जिनपर
 केसेज  णा  मुकद्दमें  चलने  वे  नहीं  चल  रहे  इसलिये  कितने  कोट्सं  आपने  आज  तक  बनाये  हैं
 ओर  सचमुच  में  आज  तक  चार  सालों  में  इन  कोटों  के  जरिये  कितने  लोगों  को  सजा  हुई  फाईनल

 इम्प्री  जनमेंट  हुई  यह  भी  हम  जानना  आश्विर  कोट्स  काम  करते  है  या  नहीं  करते  हैं  ?

 लिए  मेरा  कहना  है  कि  यह  एक  महत्वपूर्ण  विषय  अब  यह  बात  दूसरी  है  कि  कानून  का  असर

 श्रातंकवादियों  पर  कोई  होता  है  या  इसको  असैस  करना  चाहिये  |  कानून  आपके  हाथ  में  उसके
 कारण  आप  आतंकवादियों  पर  रोक  लगाने  में  सफल  हुए  हैं  या  नहीं  ?  मुझे  ऐसा  लगता  है  कि  नहों  हुए
 हैं  क्योंकि  श्रातंकवादी  दुरई  स्वामी  को  भगाकर  ले  जाएं  और  समय-समय  पर  अल्टीमेटम  सरकार  को

 दें  कि  उनके  हाथ  काट  कभी  कहें  उनके  पैर  कार्टेगे  और  गवनंमेंट  आफ  इण्डिया  उनको  अल्टीमेटम
 क्यों  नहीं  इशू  करती  ?  जिसने  उसको  बात  को  धक्का  लग  गया  तो  सरकार  यह  सहन
 नहीं  करेगी  ?  क्‍या  इस  प्रकार  के  अल्टीमेटम  देने  की  शक्ति  देश  की  ओर  से  गृह  मंत्रीं  में  है  या  यह
 भी  हम  जानना  चाहते

 [  प्रनुवाद  !

 समापति  महोदय  :  कृपया  जल्दी  अपनी  बात  समाप्त  कीजिए  क्योंकि  हमें  अन्य  तीन  विधेयक
 भी  पारित  करने

 को  राम  नाईक  :  मैं  केवल  पांच  मिनट  इसके  साथ-साथ  एक  पब्लिक  कंम्पेन  लानी

 उसपर  भी  गृह  मन्त्री  को  विचार  करना  चाहिए  ।  अभी  सभागृह  में  श्री  सनी  लद्षत्त  नहीं  हैं

 लेकिन  उन्होंने  खालिस्तान  का  समर्थन  डेढ़  साल  पहले  जब  राज्य  सभा  में  किसी  ने  इस  बात

 का  समर्थन  किया  तो  सारा  सदन  उनके  विरोध  में  खड़ा  हो  गया  था  और  बहां  पर  आपकी  पार्टी  के  माने

 हुए  सांसद  इस  प्रकार  खालिस्तान  का  प्रचार  करते  समर्थन  करते  हैं  ।  मेरा  कहना  है  कि

 वब्लिक  कैम्पेन  को  हाथ  में  लेने  की  आवश्यकता  है  कि  क्‍या  ऐसा  करने  से  आतंकवादियों  पर  आप  काबू
 ला  सकते  हैं  ?  मुझे  ऐसा  लगता  है  कि  यदि  आप  ऐसा  कर  सकते  तो  सबसे  पहले  इस  बात  की

 कता  है  कि
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 2।  1913  आतंकवादी  और  विध्वंसकारों  क्रियाकलाप  संशोधन

 ॥॒  अष्यादेश  का  निरनुमोदन  फरने  वाला  सांब्रिधिक  संकल्प  और

 आतंकवादी  और  विध्वंसकारी  क्रियाकलाप  संशोधन

 विधेयक--राज्य  सभा  द्वारा  यथापारित

 एक  माननोय  सदस्य  :  उन्होंने  खालिस्तान  का  समन  नहीं  किया

 क्रो  रास  माईक  :  यह  उस  समय  की  बात  है  जब  आप  सभागृह  में  नहों  थे  ।

 |  श्रनुवाद  ]

 एक  माननीय  सदस्य  :  इन्होंने  खालिस्तान  का  समथंन  नहीं  किया  उन्होंने  केवल  यह  कहां

 था  कि  पंजाब  का  नाम  बदलकर  खालिस्तान  कर  दिया  जाए  ।  मैं  वहीं  बेठा

 ]

 क्रो  राम  नाईक  :  उन्होंने  कहा  था  कि  पंजाब  को  खालिस्तान  का  नाम  देना  चाहिए  ।  आपको

 क्या  लगता  है  कि  पंजाब  को  खालिस्तान  का  नाम  देने  से  वहां  पर  समस्या  समाप्त  हो  सकती  है  लेकिन

 आतंकवादियों  की  समस्या  कितनी  गम्भीर  यह  उनको  पता  नहीं  इसलिए  सभी  को  जानकारी

 देने  की आवश्यकता  है  ।  लेकिन  लोगों  को  जानकारी  देने  की  आवश्यकता  है  और  इस  दृष्टि  से  मैंने  यह
 बात  कही  है  ।  लेकिन  सचम्‌च  में  आतंकवादियों  पर  कोई  काबू  होगा  तो  सबसे  बड़ी  बात  जो

 जो  बाए-बार  सरकार  की  ओर  से  पहुचती  है  कि  इनको  पाकिस्तान  से  समर्थन  मिलता  मदद  मिलती

 तो  मेरी  इस  समय  पर  यह  मांध  है

 |

 आपका  पहला  प्रयास  यह  होना  चाहिए  कि  आप  इस  बात  की  ओर  ४यान  ढें  कि  आतंकवा  दियों
 को  पाकिस्तान  से  कोई  सहायता  न

 ]

 ओर  वह  यदि  करना  है  तो  आपको  पाकिस्तान  के  बार  पर  एक  पांच  किलोमीटर  का  इस
 प्रकार  से  सेपरेट  सिक्योरिटी  जोन  करना  चाहिए  कि  जिसमें  से  कोई  भी  दूसरा  आ  नहीं  सकता  जा

 नहों  सकता  यदि  आप  ऐसा  कर  पाएंगे  तो  आप  पाकिस्तान  को  जो  सहायता  आतो  है  वह  सहायता
 आप  बाजू  में  कर  सकते  हैं  ओर  यह  करने  के  बाद  ही  उनको  जो  मदद  मिलती  है  विदेशों  वह  समाप्त

 हो  सकती  है  ।

 दो  बातों  की  जिसका  जिक्र  जाज॑  फनास्डीज  साहब  ने  किया  कि  यह  जो  कानून  उसका
 उपयोग  टंररिस्ट  के  विरोध  में  करना  आपने  सारे  प्रदेशों  से  केसेज  अभी  मेरे  पास
 एक  केस  महाराष्ट्र  में  में  लगभग  156  लोगों  को  गिरफ्तार  किया  हुआ  मेरे  क्षेत्र  में
 दिसम्बर-जनवरोी  में  हिन्दू-मुसलमानों  का  बड़ा  दंगा  हुआ  ।  उस  रास्ते  की  एक  लाईन  पर  सुनीलदस
 साहब  की  कॉस्टीटूएंसी  है  ।  दूसरी  ओर  मेरी  कांस्टीट्यूएंसी  उसमें  से  6  महीने  के  लिए  पकड़े  हुए
 लोगों  को  टाडा  लगा  दिया

 |

 यह  दंड  प्रक्रिया  प्ंहिता  पूर्णतः  सक्षम  है  ।
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 आतंकवादी  और  विध्यंसकारी  क्रियाकलाप  संशोधन  12  1991

 अध्यादेश  का  निरनुमोदन  करने  वाला  सांविधिक  संकल्प  और

 भातंकवादी  और  विध्वंसकारी  क्रियाकाप  संशोधन

 विधेयक--राज्य  सभा  रा  यथापारित

 राम  नाईक  |

 |

 लेकिन  सरकार  के  पुलिस  अधिकारियों  को  लगता  है  कि  लगाओ  ।  लेकिन  उसमें  कोई
 बात  नहीं  आती  कोर्ट  में  नहीं  जाना  पड़ता  लोगों  द्वारा  कुछ  किया  नहीं  जा  सकता  है  और  इसलिये
 मेरी  मांग  है  कि  सारी  प्रादेशिक  सरकारों  स ेआप  यह  जानकारी  मांगिए  कि  उन्होंने  किस-किसको
 लगाया  है  भौर  जहां  टेरारेस्ट  की  इस  प्रकार  की  कोई  बात  नहीं  होगी  और  ऐसे  लोगों  को  यदि
 में  पकड़ा  है  तो  उनको  क्रिमिनल  प्रोसीजर  में  कोड  के  अन्दर  जो  बातें  करनी  हैं  वह  आप  जरूर
 और  ऐसा  नहीं  होगा  तो  का  दुरुपयोग  माना  जाएगा  और  का  दुरुपयोग  करते  हैं  तो  जंसे

 जाजं  फर्नान्‍्डीज  साहब  कहते  हैं  कि  देने  पर  मुश्किल  होती  है  ।  इसलिए  मेरी  यह  मांग  है  कि
 का  इस  प्रकार  का  दुरुपयोग  जो  होता  वह  आगे  बिलकुल  नहीं  होना  चाहिए  !

 स्मगलसं  के  विरोध  में  भी  कुछ  कानून  स्मगरलसे  को  पकड़ना  पकड़िए  ।  लेकिन  कौम  सा

 कानून  किसको  लगाना  है  ?

 [  भ्रणुवाद  ]

 यदि  इसे  आप  चुनिद्रा  आतंकवादियों  पर  लागू  करते  हैं  तो  तब  इस  अधिनियम  को  प्रभावी  तौर

 पर  लागू  किया  जा  सकता  है  !

 ]

 तो  कुछ  सरकार  कुछ  देश  को  राहत  मिल  सकती  नहों  तो  कोई  चोरी  करता
 उधर  की  छोटी-मोटी  बात  करता  है  और  उसको  लगाना  धोग्य  नहीं  वह  गलत  बात  होगी
 और  इस  बात  को  देखते  हुए  मेरा  इतना  ही  कहना  है  कि  जहां-जहां  का  दुरुपयोग  हुआ  है  वह  सारे
 कैसेज  अपने  प्रादेशिक  सरकारों  से  मंगाने  चाहिए  ओर  केवल  टंररिस्ट  को  यह  कानून  लगाना
 घदि  आप  ऐसा  करते  हैं  तब  मुझे  ऐसा  लगता  है  कि  जो  हम  समथंन  आपको  दे  रहे  हैं  उस  समर्थन  का
 उपयोग  हो  सकता  है  और  यही  बात  आ५  इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  पूरी  करता  हूं  ।
 घन्यवाद  |

 सभाषति  भहोदय  :  दो  अथवा  तीन  और  सदस्य  हैं  जो  बोलना  चाहते  अतएवं  मैं  उनसे

 अनू रोध  करूंगा  कि  वे  केवल  बो  अथवा  तीन  मिनट  का  समय  ही  इसे  समाप्त  करना  संभव

 नहीं  होगा  ।  अब  लोकनाथ  चोधरी  जी  बोलेंगे  ।

 श्री  लोकनाथ  चोघरोी  :  मुझे  इस  पर  आपत्ति  मैंने  अपना  नाम  बोलने  के
 के  लिए  दिया  हम  एक  दल  से  सम्बन्ध  रखते  मेरा  नाम  नहीं  लिया  गया

 समापति  महोदय  :  अब  आपका  नाम  लिया  जा  रहा  है  ।

 क्रो  लोकनाथ  चोधरी  :  मैं  इस  विधेयक  का  विरोध  करता  मैं  इसका  विरोध  करता  हूं  क्योंकि
 इससे  समस्या  का  समाधान  नहों  होगा  ।  पिछले  कई  वर्षों  के  दौरान  इससे  किसी  समस्या  का  समाधान
 नहीं  हुआ  है  बल्कि  इससे  समस्या  और  बढ़ी  ही  है  ।
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 21  1913  )  आतंकवादी  और  विध्वंसकारी  क्रियाकलाप  ब्ंशोधन
 मध्यादेश  का  निरनुमोदन  करने  वाला  सांविधिक  संकल्प  और
 भातंकव[दोी  और  विध्वंस्कारी  क्रियाकलाप  संशोधन
 विधेयक --  राज्य  सभा  द्वारा  यथापारित

 मेरा  विचार  यह  £  कि  यह  आबंटन  दो  वर्षों  के  लिए  किया  गया  था  ।  इस  समय  चार  वर्ष  बीत

 चुके  हम  इसे  अगले  वर्षों  के  लिए  बढ़ान  ना  रहे  श्री  जाज॑  फर्नाडीज  ने  कहा  है  कि  इसका
 आरम्भ  भारतीय  राज्यों  की  स्थापना  के  समय  से  ही  हुआ  हम  उन  अभागे  लोगों  में  से  हैं  जिन्हें  कई
 वर्षों  तक  जेल  में  रका  गया  था|  मैंने  निवारक  नजरबदोी  अधिनियम  के  अंतर्गत  चार  वर्ष  बेल  में  रहा
 यहां  तक  कि  जब  मुझे  उच्च  न्यायालय  के  आदेश  से  छोड़  दिया  गया  था  मुझे  जेल  के  फाटक  पर  ही
 गिरफ्तार  कर  लिया  गया  ।  मैं  नि:सन्देह  इसका  विरोध  कर  रहा  इस  अधिनियम  के  पारित  होने  से
 आतंकवाद  कम  नही  हुआ  बल्कि  यह  और  बढ़ः  ही  है  ।  हमें  यहु  बात  समझनी  आतंकवाद
 एक  विकट  समस्या  है  जो  अब  हमारी  राष्ट्रीय  एकता  को  दो  तरह  से  चुनौती  दे  रही  है  ।

 पहली  बात  यह  है  कि  बदलते  हुए  अन्ार्राष्ट्रीय  परिदृश्य  में  कुछ  ऐसे  देश  हैं  जिन्होंने  हमें
 विस्था(ब्रत  करने  का  प्रयत्न  किया  है  वे  तो  आतंकवाद  को  भी  बढ़ावा  देते  हैं  तथा  मैं  समक्षता  हूं  जहां
 विश्व  शान्ति  की  ओर  अग्नसर  हां  रहा  वहीं  दूसरी  ओर  अन्‍्तर्राष्ट्रोय  अस्त्र-शस्त्रों  की  बिक्री  करने
 वाले  भी  आतंकव।द  को  बढ़ावा  दे  रहे  हें  विशेष  रूप  से  तीसरे  विश्व  के  देशों  में  ।  तीसरी  दुनिया  के
 देश  आतंकवाद  कंसे  रोक  सकते  हैं  ?  हमारे  सामने  थही  एक  मुख्य  प्रश्न  कानून  बनाकर
 पारम्परिक  तरीके  से  इसे  रोका  नहीं  जा  इसके  लिए  हमें  यह  देखने  की  आवश्यकता  है  कि  हम
 कहां  असफल  हुए

 अभी  कुछ  मिनट  पहले  ही  श्री  जाज॑  फर्नांडीज  हुईं  कश्मीर  के  बारे  में  बता  रहे  थे  तथा  कई  दूसरे
 सदस्यों  ने  भी  कश्मीर  के  बारे  में  बोला  हम  सभी  जानते  हैं  कि  कश्मीरी  मुसलमानों  ने  भारत  में  रहने
 का  निणंय  किया  था  तथा  इसी  लिए  कश्मीर  भारतीय  धर्मनिरपेक्षता  का  एक  प्रतीक  है  ।  आज  क्रश्मीर  में

 ऐसी  स्थिति  क्‍यों  हा  गई  है  ?  अपने  आप  विचार  किये  जो  बड़ा  राजनीतिक  दल  है  जो  भेरे  विचार
 से  इस  देश  को  चलान  में  सक्षम  है  वहो  दल  इस  अधिनियम  का  ला  रहा  है  ।  उन्हें  अब  इस  बारे  में  विचार
 करना  चाहिए  कि  किन  से  कारणोंयश  वहां  की  स्थिति  ऐसी  हो  रही  है  तथा  बिना  वसा  किए  हुए  कई
 उदाहरण  दिए  गए  है  ।

 मुझे  विश्वास  है  कि  इस  कानून  का  इस्तेमाल  इस  सरकार  की  जनता  विरोधी  नीतियों  को

 प्रोत्साहित  करने  के  लिए  आन्दालन  करने  वाले  व्यक्तियों  के  खिलाफ  किया  जनता  पर  सारा
 बोझ  डालकर  यह  सरकार  एक  अलग  रास्ते  ५र  चल  रही  निश्चित  रूप  से  जनता  इस  अष्विनिवभ
 का  विरोध  करेंगी  ।  कमंचारी  वर्ग  भी  इसका  विरोध  करेगा  क्योंकि  इसका  उपयोग  आतंकवाद  के
 खिलाफ  नहीं  किया  इस  बात  पर  विचार  नहीं  किया  जायेगा  कि  कर्मचारी  वर्ग  की  मांगें  पूरी
 की  उनकी  मांगें  और  अधिक  आगे  न  इसके  लिए  इस  अधिनियम  का  प्रयोग  किया

 अतएव  इस  सरकार  को  यह  शक्ति  देना  खतरनाक  क्योंकि  जब  तक  यह  सरकार  अपना
 रबेया  नहीं  जब  तक  यह  सरकार  जनता  को  इसमें  शामिल  करने  के  अपने  रवेये  को  नहीं

 तथा  पिछले  पेंतालीस  वर्षों  में  की  गई  गलतियों  को  नहीं  यह  सरकार  इस  ब्रूधिनियम
 का  गलत  उपयोग  ही  करेगी  ।

 जेसा  कि  भन्‍्य  सदस्य  पहले  ही  कह  चुके  इस  सम्बन्ध  में  पहले  ही  बहुत  सारे
 कानून  हैं  तथा  कानून  स्वयं  अपनी  रक्षा  करते  हैं  अथवा  अन्य  अपराधों  से  निपट  कर  सकते  इस
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 आतंकवादी  और  विध्वंसकारी  क्रियाकलाप  संशोधन
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 लोकताथ  चोघरी  ]

 अधिनियम  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  इस  अधिनियम  के  अन्तगंत  गिरफ्तार  हुए  व्यक्ति  को  अपनी  बेगुनाही
 साबित  करनी  पड़ती  है  ।  किसी  भी  विदेशी  कानून  में  ऐसा  नहीं  किया  जा  रहा  ।

 इन  परिस्थितियों  में  बिना  बहुत  अधिक  समय  लिए  मैं  यहीं  कहूंगा  कि  यह  अच्छो

 बात  है  कि  यह  सरकार  प्रशासकीय  सुधार  तथा  आर्थिक  सुधार  लाने  के  बारे  में  विचार  कर  रही  है  तथा

 यदि  वह  इन्हें  नहीं  ला  तब  सरकार  इस  अधिनियम  का  इस्तेमाल  करेगी  जो  कि  अप्रयुक्त  तथा

 जन-विरोधी  अधिनियम  है  !

 अतएव  इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  यही  कहूंगा  कि  इस  देश  में  गणतंत्र  की  स्थापना  होने  के  समय  से

 ही  यह  कानून  बना  हुआ  है  जिसने  आतंकवाद  को  रोकने  के  स्थान  पर  आतंकवाद  को  एक  राष्ट्रीय
 समस्या  बना  दिया  ऐसे  कानून  को  पिछले  पंतालीस  वर्षों  के अनुभव  को  ध्यान  में  रखते  हुए  समाप्त

 कर  दिया  जाना  चाहिए  तथा  उसे  बापस  ले  लिया  जाना  निः:सन्देह  इसके  जरिये  अन्तर्राष्ट्रीय
 स्‍तर  पर  तस्करी  भो  हो  रही  है  ।  भातंकवाद  को  बढ़ावा  देने  में  उसका  भी  काफी  हाथ  है  ।  उसके  लिए
 विभिन्‍न  अधिनियम  है  ।  निवारक  निरोध  अधिनियम  तथा  अन्य  दूसरे  अधिनियम  भी  वे  आतंकवाद
 रोकने  में  सहायता  नहीं  करते  बल्कि  देश  के  तथा  जनता  के  हितों  के  लिए  हानिकारक  है  ।

 अतएव  मैं  मानतोय  गृह  मंत्री  जो  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इस  अधिनियम  को  वापस  ले  सें

 तथा  उन्हें  इसको  अवधि  ओर  अधिक  बढ़ाने  के  लिए  नहीं  कहना  चाहिए  चूंकि  इससे  देश  में  आतंकवाद
 को  बढ़ावा  मिल  रही  है  ।

 श्रो  ई०  अ्रहमद  :  सभापति  मैं  इस  समय  इस  माननीय  सभा  का  अधिक
 समय  लेना  नहीं  चाहता  ।  मैं  तो  केवल  कुछेक  बातों  की  ओर  ध्यान  दिलाना  चाहूंगा  जो  इस  संविधि  के
 कार्यात्वयन  के  मार्ग  में  आतो  हैं  जिसकी  असाधारण  परिस्थितियों  में  लागू  करने  की  आवश्यकता  हो
 सकती  थी  ।  परन्तु  मेरा  यह  बिचार  है  किये  ही  वे  कानून  हैं  जिन्हें  हम  यथासम्भव  और  नहां

 इस  आतंकवादी  एवं  विधघटनकारी  गतिविधियां  निवारक  अधिनियम  के  प्रावधानों  का  कई  बार

 दुरुपयोग  हुआ  टाडा  के  अविवेकयूर्ण  इस्तेमाल  ने  कई  निर्दोष  व्यक्तियों  को  जेल  पहुंचाया
 जब  राजस्थान  में  साम्प्रदायिक  दंगा  भड़का  था  तब  मेरे  दल  के  हो  150  से  भी  अधिक  व्यक्तियों  को

 निरफ्तार  किया  गया  तथा  ये  सभी  निर्दोष  थे  और  उन्हें  कोई  राहत  प्रदान  नहीं  की  गई
 के  अन्तगंत  जमानत  भो  नहीं  दी  जा  सकती  ।  तथा  ये  सभी  व्यक्त  न्याय  पाने  के  लिए  उच्चतम  न्यायालय
 लक  जाने  में  समय  नहीं  थे  ।  में  कहूंगा  कि  नागरिकों  के  विरुद्ध  के  प्रावधानों  को  लागू  करने
 में  बहुत  सावधानी  से  कदम  उठाना  प्रशासन  का  अनिवायं  कत्तंव्य  हो  जाता

 मैं  जानता  हूं  कि  गृह  मंत्री  तथा  सरकार  भो  हमारे  देश  का  इतिहास  जानते  हमारा  एक
 ऐसा  इतिहास  रहा  है  जिम्होंने  एक्टਂ  का  विरोध  किया  था  तथा  हमारा  ब्रिटिश  लोगों  के  काले
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 विधेयक  सभा  द्वारा  यथापारित

 कानूनों  का  विरोध  का  भी  दृतिहास  रहा  लेकिन  दुर्भाग्य  से हूम  इस  स्थिति  में  हैं  कि  हम  आतंकवादी
 एवं  विध्यंसकारी  क्रियाकलाप  नियारण  अधिनियम  ज॑से  निरंकुश  कानूनों  के  साये  में  प्रशासनिक  राहत
 लेना  चाहते  हैं  ।  इसलिए  मैं  गृह  मंत्री  जी  स ेनिवेदन  करता  कि  वह  उन  लोगों  को  निदेश  दे  जो  इस  कानून
 को  लागू  करने  के  लिए  जिम्मेदार  हे  वह  इसके  प्रावधानों  का  प्रयोग  पूरी  सावधानी  के  साथ  करें  तथा

 बह  सुनिश्चित  रुरें  कि  देश  का  कोई  भी  नागरिक  आतंकवादी  एवं  विध्वंसकारी  क्रियाकलाप  निवारण
 अधिनियम  के  प्रावधानों  के  दुरुपयोग  के  शिकार  न  हों  ।

 इस  संदर्भ  में  सभापति  मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  आतंकवादी  एवं  विध्वंसकारी
 क्रियाकलाप  निवारण  अधिनियम  की  धारा  9,  10  और  11  में  यह  उल्लिखित  है  कि  नामित  न्यायालय
 की  नियुक्ति  का  आदेशात्मक  प्रावधान  मैं  गृह  मंत्री  से  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  अधिनियम
 की  धारा  9  के  तहत  ऐसे  कितने  ऐसे  न्यायालयों  की  नियुक्ति  की

 मैं  गह  मंत्री  जी  से  यह  भी  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  वे  ऐसे  निर्दोष  लोग  जिन्हें  इस  कानून  के
 भन्तगंत  जेल  भेज  दिया  गया  है  और  जिनकी  यथोचित  सुनवाई  नहीं  हुई  है  तथा  अधिनियम  में  जमानत
 का  प्रावधान  न  होने  के  कारण  उन्हें  जमानत  पर  नहीं  छोढा  गया  है  और  इस  कारण  वे  जेलों  में  दो  वर्षों
 में  अधिक  समथ  से  पड़े  ऐसे  मामलों  का  पुनरीक्षा

 कश्मीर  जेसे  स्थानों  पर  आतंकवादी  एवं  विध्वंसकारी  क्रियाकलाप  निवारण  अधिनियम  के
 प्रयोग  में  लाने  के  सम्बन्ध  में  मैं  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।  कल  मैंने  सभा  में  इसका  उल्लेश  भी  किया
 इस  परिस्थिति  का  सामना  करने  के  लिये  हमारे  पास  अनेक  कानून  हो  सकते  जो  परिस्थितियां

 हमारे  समक्ष  हैं  उनमें  यह  अत्यन्त  आवश्यक  हो  सकता  लेकिन  केवल  यही  कानून  शांति  स्थापित

 नहीं  कर  सकता  है  या  अपेक्षित  परिणाम  नहीं  दे  सकता

 एक  बार  फिर  मैं  भारत  सरकार  से  निवेदन  करता  हूं  कि  वह  कश्मीर  की  जनता  में
 विश्वास  पेदा  करने  का  हर  सम्भव  प्रयास  घाटी  में  सुरक्षा  बल  तथा  जनता  के  बीच  टकराबवों  को

 दूर  करने  का  हर  सम्भव  प्रयास  करें  साथ  कश्मीर  की  जनता  को  शान्ति  और  सद्भाव  का  सन्देश

 इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता

 3.00  भ०  प०

 थ्री  पीो०  सो०  चावको  :  मैं  इस  विधेयक  का  समन  करता  हूं  ।  मुझे  पूरा  विश्वास  है
 कि  इस  निरंकुश  कानून  या  इसे  जो  भी  का  समर्थन  करने  के  कारण  वे  हमारे  बारे  में  अन्यथा

 सभा  के  समक्ष  है  प्रस्तुत  विधेयक  केवल  संकल्प  का  स्थान  लेने  के  लिये  इस  संकल्प  को  लाने
 के  जो  कारण  उस  विधेयक  में  दिये  गये  वक्‍तव्य  में  उल्लिखित  उद्देश्य  भोर  कारणों  में  बताया  गया
 मैं  एक  अंश  अद्भुत  करना  चाहता  हूं  जिसे  इस  महान  सभा  में  इस  संदर्भ  में  में  कहा  गया  था  :

 परिस्थितियों  में  असाधारण  कानूनों  को  लागू  करने  की  आवश्यकता
 होती  है  ।”'

 मैं  चाहता  हूं  कि  श्री  आाजं  फर्नान्‍न्डीज  जी  को  याद  होगा  कि  इस  सभा  में  यह  बक्‍तव्य  किसने
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 विधेयक  --  राज्य  सभा  द्वारा  यथापारित

 पी०  सो  जाक्‍्को |

 दिया  था|  यह  वक्तव्य  और  किसी  ने  नहीं  बल्कि  मोरारजी  देसाई  सरकार  में  तत्कालीन  विधि  मंत्री श्री  शांतिभूषण  ने  दिया  था  ।

 आंतरिक  सुरक्षा  कानून  को  न्याय  संगत  ठहराते  हुए  और  जब  संकल्प  सभा  के  समक्ष  प्रस्तुत किया  गया  तो  श्री  शांति  भूषण  ने  कहा  था  कि  असामान्य  परिस्थितियों  में  असाधारण  कानूनों  की
 आवश्यकता  होती  है  ।  हम  किसी  भी  निरंकृुश  कानून  का  समर्थन  नहीं  कर  रहे  उसके  लिये  किसी
 भी  ऐसे  कानून  को  लागू  करने  में  हमें  प्रसन्‍नता  नहीं  हो  रही  लेकिन  क्या  कोई  भी  सदस्य  श्री  जाजे
 फर्नान्‍न्डीज  सहित  इस  बात  से  इंकार  कर  सकते  हैं  कि  देश  असामान्य  परिस्थितियां  का  सामना  कर
 रहा  है  ?  राजनेतिक  क्षेत्र  में  सर्वाधिक  महान  और  देश  के  प्रिय  नेता  श्री  राजीव  गांधी  हत्यारों  के  बम
 के  शिकार  हो  आज  सत्ता  ओर  विपक्ष  दोनों  ही  पक्षों  के  नेता  को  आतंकवादियों  की  धमकियों  का
 सामना  करना  पड़  रहा  दुर्भाग्य  से  ऐसी  परिस्थितियां  देश  मे  पंदा  हो  गई  हैं  ।

 माननीय  सदस्य  श्री  जाजं॑  फर्नान्डीज  कश्मीर  के  प्रभारी  मत्री  थे  ।  जनता की  यादाश्त  इतनी
 कम  होती  है  कि  वे  बहुत  कुछ  भूल  जाते  कश्मीर  विश्वविद्यालय  के  उप-कुलपति  और  एच०एमन्टी०
 के  महाप्रबन्धक  हत्यारों  के गोली  के  शिकार  हो  उस  समय  देश  की  सरकार  का  नेतृत्व  श्री  वी०पी  ०

 सिह  कर  रहे  मतकों  के  पार्थिव  शरीर  को  प्राप्त  करने  के  लिये  श्री  जाजं  फर्नान्डीज  हवाई  जहाज  से
 चंडीगढ़  गए  ।  मंत्री  महोदय  के  पहुंचने  तक  उन  दो  मृतकों  के  पाथिव  शरीरों  के  साथ  हवाई  जहाज
 आकाश  में  उड़ानें  भरता  मतकों  के  क्रद्ध  सगे  सम्बन्धियों  ने  मन्‍्त्री  जी  को  पार्थिव  शरीर  भी  नहीं
 देखने  यह  कैसे  हुआ  ?  मैं  किसी  भी  व्यक्ति  पर  दोषारोपण  नहीं  कर  रहा  हूं  ।  आतंकवाद  समाज
 का  हिस्‍सा  हो  गया  है  और  हम  सभी  को  इसका  सामना  करना

 आतंकवादी  एवं  विध्वंसकारी  क्रियाकलाप  निवारण  अधिनियम  इस  समस्या  को  सुलझाने  के
 के  लिएं  वे  सभी  आपराधिक  कानून  जैसे  भारतीय  दंड  और  दंड  प्रक्रिया  संहिता  जो  लागू

 मैं  यंह  नहीं  कहता  कि  वे  अक्षम  हो  गए  कुछ  उन  आपात  स्थितियों  से  निपटने  के  लिए  अपर्थाप्त
 जिनका  सामना  देश  कर  रहा  है  ।  जब  श्री  मणि  शंकर  अय्यर  भाषण  दे  रहे  थे  तो  उन  बातों  को  समझे

 बिना  ही  श्री  जाज॑  फर्नाडीज  अधीर  हो  गए  |  सभी  को  एक  मत  हो  कर  आतंकवाद
 की  समस्‍या  का  हल

 ढूंढ़नो  होगः  जो  तप्तिल  टाइग्स  के  रूप  में  तमिलनाडु  और  नक्सलवादी  के  आंध्र  प्रदेश  में  लेकिन  ऐसे
 भी  संदस्य  हैं  जो  चुनाव  के  समय  समर्थ॑त  प्राप्त  करने  के  लिए  नकक्‍्सलवादियों  से  बातचीत  करने  भी  गए
 थे  |  देश  में  आतंकवाद  इतना  बढ़  गया  है  कि  वह  सभी  राजनैतिक  दलों  के  नियंत्रण  से  बाहर  हो  गया

 किसी  न  किसी  सीमा  तक  सभी  इसके  लिए  उत्तरदायी  जब  श्री  वी०  पो०  सिह  सरकारका

 नेतृत्व  कर  रहे  थे  ओऔर  श्री  जार  फर्नांडीज  मन्त्री  थे  तव  भी  यह  कानून  था
 और  इसका  प्रयोग  उन  दिनों

 भी  हो  रहा  मैं  इसके  सेकड़ों  उदाहरण  दे  सकता  हूं  ।  लेकिन  इससे  वे  राजनेतिक  ला  प्राप्त  करना

 चाह  रहे  देश  कोई  भी  बुद्धिजीवी  या  सामान्य  सूझ-बलझ  का  व्यक्ति  इस
 कर

 के  क्षेत्राधिकार

 बढ़ाने  पर  आपत्ति  नहीं  कर  सकता  है  ।  अध्यादेश  को  कानूनी  दर्जा  प्रदान  करने  के  लिए  इस  विधेयक
 को  प्रस्तुत  किया  गया  इस  विधेयक  का  समर्थन  करने  के  बजाए  कुछ  सदस्य  जिनके  इस  सम्बन्ध  अपने

 बृष्टिकोण  होंगे  वे इसका  विरोध  कर  रहे  हैं  और  राजनंतिक  भाषणों  से  इस  सरकार  पर  प्रहार  कर  रहे
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 2.  1913  आतंकवादी  और  विध्बंसकारी  क्रियाकलाप  संशोधन
 अध्यादेश  का  निरनुमोदन  करने  वाला  सांविधिक  संकल्प  और
 आतंकवादी  प्रौर  विध्वंसकारी  क्रियाकलाप  संशोधन

 राज्य  सभा  द्वारा  यथापारित

 इस  देश  में  सरकार  आती  हैं  ओर  जाती  कांग्रेस  हमेशा  सत्ता  में  नहीं  रह  सकती  लेकिन

 किसी  को  भी  कांग्रेस  पार्टी  पर  कीचड़  उछालने  के  लिए  इस  अवसर  का  उपयोग  नहीं  करना  चाहिये  ।

 मैं  चाहता  हूं  कि हर  सभी  इस  विधेयक  का  समर्थन  यही  मेरा  सुझाव  श्री  चित्त  बसु  और  कुछ
 अन्य  माननीय  सदस्यों  न ेकहा  है  कि  इस  कानून  का  किसी  भी  प्रकार  से  दुरुपयोग  नहीं  होना  चाहिए  ।

 मैं  इससे  पूर्णतः  सहमत  मैं  माननीय  गृह  मंत्री  श्री  चव्हाण  जी  से  यह  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह

 सुनिश्चित  करें  कि  देश  के  किसी  भी  भाग  में  इस  कानून  का  दुरुपयोग  न  हो  ।  इस  कानून  का  दुरुपयोग  न

 केवल  उन  राज्यों  में  हुआ  है  जहां  कांग्रेस  दल  सत्तारढ़  है  बल्कि  पश्चिम  तमिलनाड  तथा  अन्य

 स्थानों  पर  भी  हुआ  मेरा  अनु रोध  है  कि  किसी  भी  व्यक्त  द्वारा  किसी  भी  स्थान  पर  इसका  दुरुपयोग
 नहीं  होना  चाहिए  |  हमें  आतंकवाद  और  विध्वंसकारी  गतिविधियों  के  संकट  से  निपटने  के  लिए  विशेष

 विधान  बनाना  है  अन्यथा  प्रत्येक  राजनीतिक  दल  तथा  यहां  तक  कि  पूरी  प्रणाली  ही

 खतरे  में  है  ।

 मैं  इस  विधान  का  पूरी  तरह  से  समर्थन  करता  हूं  और  माननीय  गृह  मन्‍्त्री  से  अनुरोध
 करता  हूं  कि  वह  देखें  कि जितना  अधिकतम  सम्भव  हो  सके  इस  समय-सीमा  के  भीतर  किया  और

 ऐसे  कार्य  न  किया  जाए  जैसे  कि  पूर्व  वर्ती  सरकारों  द्वारा  कुछ  कदम  उठाये  गये  इसके  लिए  प्रत्येक

 व्यक्ति  और  राजनीतिक  दलों  का  सहयोग  आवश्यक  इस  वाद-विवाद  के  दौरान  सभा  में  वह  सहयोग

 नहीं  यह  दुर्भाग्यपूर्ण  मैं  अनु  रोध  करता  हूं  कि  इस  विधेयक  को  सभी  दल  समथथंन  दें  ।

 हैं  नहीं  कहता  कि  दो  बधं  की  समय  सोमा  में  सब  कुछ  ठीक  हो  मैं  नहीं  कहता  कि  दो  वर्ष
 के  समय  में  आतंकवाद  को  रोका  जा  सकता  लेकिन  हमें  अधिकतम  सीमा  तक  इस  समय  के  भीतर
 आतंकवाद  को  रोकने  के  लिए  उचित  कदम  उठाने  हैं  ।  इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  दुबारा  इस  विधेयक  का
 समथ्ंन  करता  हूं  और  सभापति  महोदया  का  धन्यवाद  करता  हूं  ।

 |

 थी  रामाश्रय  प्रसाद  सह  :  आपने  मुझे  बोलने  का  जो  समय
 उसके  लिए  मैं  धन्यवाद  देता  यह  जो  आतंकवादी  ओर  विध्वंसकारी  क्रियाक्र॒लाप  संशोधन  विधेयक
 पर  बहस  चल  रहो  उसमें  मुझे  एक  ही  बात  कहनी  है  जो  कि  हमारे  मन्त्री  जी  ने  कही  है  कि  यह  लाना

 इसलिए  जरूरी  हो  गया  था  कि  आतंकवाद  पर  काबू  पाया  जा  लेकिन  मैं  उन्हें  बताना  चाहता  हूं
 कि  1952  में  भी  एक  कानून  बना  था  जिसके  तहत  बिना  मुकदमा  चलाये  दोषी  को  जेल  में  बन्द  रखा
 जा  सकता  उस  समय  गरीबों  की  तरफ  से  लड़ने  वाली  सिर्फ  एक  ही  पार्टी  सी०  पी०  आई०  थी  ।
 उसके  कार्यकर्साओं  को  इस  कानून  के  तहत  बन्द  करने  के  लिए  वह  कानून  बनाया  गया  मन्त्री  जी
 को  तो  मालूम  ही  है  कि  उस  वक्‍त  आतंकवाद  नाम  की  कोई  चीज  नहीं  आप  ऐसा  कानून  बना  कर  भी
 गरीबों  के  हक  के  लिए  लड़ने  वालो  पार्टी  को  दबा  नहीं  सके  आज  हथियार  बन्द  लोग  चारों  तरफ

 इकदूठे  हो  रहे  मैं  मन्‍्त्री  जी  से  जानता  चाहता  हूं  कि आप  उनको  हस  कानून  के  द्वारा  कैसे  रोक
 पायेंगे  ।  कानून  बनाने  से इसको  रोका  नहीं  जा  सकता  है  और  न  ही  अभी  तक  यह  रुका  छोटे-छोटे
 बच्चों  स ेकाम  न  लेने  के  बारे  में  आपने  कानून  बना  रखा  है  ओर  समय-समय  पर  उसमें  संशोधन  भी
 किया  उसमें  कठोर  दण्ड  का  भी  आपने  प्रावधान  किया  है  लेकिन  इसके  बावजूद  भी  आप  छोटे-छोटे
 बच्चों  को  काम  करते  से  रोक  नहों  पाये  हैं  और  काम  लेने  वालों  को  भी  आज  तक  पकड़  नहीं  सके  हैं  ।
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 आतंकवादी  और  विध्वंक्षकारी  क्रियाकलाप  संशोधन  12  199]
 अध्यादेश  का  निरनुमोदन  करने  बाला  सांविधिक  संकल्प  गौर
 आतंकवादी  और  विध्वंसकारी  क्रियाकलाप  संशोधन
 विधेयक  सभा  द्वारा  थथापारित

 रामाथय  प्रसाद  सह  ]

 आज  देश  के  सामने  मुख्य  समस्या  आतंकवाद  की  है|  पहले  आतंकवाद  के  मूल  कारणों  को  देखना
 होगा  ।  जब  तक  रोग  को  डाक्टर  नहीं  पकड़ेगा  तो  चाहे  कितना  ही  दवा  का  भण्डार  रोगी  को  दे  थिया

 वह  रोग  ठीक  नहीं  हो  सकता  आप  भी  आतंकवाद  की  जड़  में  आतंकवाद  के
 फैलने  से  देश  तबाह  हो  रहा  है  ।  कौन  इस  बीमारी  को  यह  समझें  ।  कुछ  राजनीतिक  लोग  अपनी
 कुर्सी  को  बरकरार  रखने  के  लिए  ये  सारे  कुकर्म  करते  उसके  कारण  पूरे  देश  का  गरीब  और  मध्यम
 तबका  मारा  जा  रहा  इसको  भी  आप  देखें  ।

 सुरक्षा  के  नाम  पर  बहुत  सी  व्यवस्थायें  की  गई  हैं--जेसे  ब्लेक-कैट  कमांडो  आपने  अपनी

 हिफाजत  के  लिए  रखा  हुआ  यह  सारी  चीजें  उनको  रोकने  के  लिए  बनाई  गई  आज  जो  चल  रही
 हैं  लेकिन  इसके  बावजूद  हत्यायें  हो  रही  हैं  ।

 में  अभी  एक  बात  कहना  चाहता  हूं  कि  अभी  जो  इन्होंने  असम  में  एक  रास्ता  अपनाया  मैं
 उसको  पसन्द  करता  क्या  अपनाया  वहां  के  मुख्यमंत्री  ने कहा  है  कि  हम  पहले  इन  आतंकवादियों
 से  बात  करेंगे  ओर  उनको  छोड़  सबसे  जरूरी  है  कि  पोलिटिकल  सिचुएशन  वहां  कायम  हर
 पार्टी  का  यह  फर्ज  है  कि  वहां  एक  राजनेतिक  माहौल  पेंदा  करें  जिससे  यह  कक  सकता  बिना
 नैतिक  माहौल  पेदा  किये  हुए  यह  नहीं  रुक  सकता  है  ।  यह  राजनैतिक  माहोल  कंसे  पैदा  इसके
 लिए  यह  देखना  होगा  कि  इसमें  कौन  आदमी  गया  इसमें  किसके  बेटे  ने  हथियार  उठाया  इसमें
 उन्हीं  के  बेटे  ने हथियार  उठाया  जिसको  अभो  तक  आपने  विकास  से  अलग  रखा  यह  शम  की
 बात  है  कि  जिस  गांव  में  आप  विकास  के  नाम  प्र  काम  करते  आप  जरा  सर्वे  तो  आप  के
 ही  एम०  एल०  ए०  लोग  उसो  गांव  के  ऊंची  जाति  के  लोगों  के  मोहल्ले  में  नाली-गली  बनवाते  हैं  और
 जो  गरीब  तबका  हरिजन  और  पिछड़ी  जाति  मजदूरी  करने  वालों  का  मोहल्ला  उसके  मोहल्ले
 में  गांव  के  अन्दर  नाली  नहीं  बनी  तो  कया  वह  आतंकवाद  में  जायेगा  कि  क्या  उसको

 गुस्सा  होगा  कि  क्या  वहू  हथियार  उठायेगा  या  नहीं  ?  तो  यह  देखने  की  जो  चीज  है  उसको  आप
 वेश्वते  नहीं  है  तो  कानून  आप  बना  कानून  बनाने  से  कुछ  होने  वाला  नहीं  मेरा  यह  कहना  है
 कि  इतने  दिन  की  राजनीति  में  मेरा  यह  तजुर्बा  है  कि  जब  तक  आप  विकास  का  काम  उन  गरीबों  तक

 नहीं  जो  गरीब  अभी  तक  इस  विकास  से  अछता  जिसको  अभी  तक  उसको  कहीं  विकास
 की  रोशनी  नहीं  मिली  आज  भी  वह  जानवर  की  तरह  की  जिन्दगी  जीता  है  ।

 आज  भी  ऐसे  बहुत  से  गांव  है जिनकी  आबादी  500  से  1000  की  हमारे  क्षेत्र  में  जहां
 बच्चों  की  प्राथमिक  शिक्षा  के  लिए  प्राथमिक  विद्यासय  भी  खोला  नहों  जितने  प्रधान  मंत्री  हुए

 जब  से  मैं  आया  सवको  मैंने  लिखकर  दिया  है  लेकिन  किसी  के  कान  पर  जू  नहीं  रेंगी  है  ।

 कानून  आप  बना  सकते  कानून  बनाकर  दमन  भी  आप  कर  सकते  आप  यह  भी  कानूम
 बनाइये  और  जिसपर  दमन  करना  चलेगा  विरोधी  पक्ष  पर  लेकिन  जब  विरोधी  पक्ष  विरोधी
 पक्ष  कुछ  आन्दोलन  करना  शुरू  करेगा  तो  आप  उसी  पर  यह  लगायेंगे  ।  जो  आपका  वरोगा  पॉकेटमार
 के  मामले  में  तो  यही  कानून  लड़ाकर  मामला  रफा-बफा  हो  जाता  वह  भूल  जाता  है  कचहरी  को
 तो  क्या  जरूरी  है  उसको  वहां  रखने  हम  यही  कहते  हैं  कि  आप  कानून  बनाकर  निश्चिब्त  हो
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 21  19!  3  )  आतंकवादी  और  विध्वंसकारी  क्रियाकलाप  संशोधन
 अध्यादेश  का  निरनुमोदन  करने  वाला  सांविधिक  संकल्प  और

 भातंकवादी  और  विध्वंसकारी  क्रियाकलाप  संशोधन
 विधेयक--राज्य  सभा  द्वारा  यथापारित

 में  आपसे  कहना  चाहता  हूं  कि  मैं  कानून  का  विरोध  इसलिए  करता  हूं  कि आप  मानवाधिकारों
 का  इसके  जरिये  हनन  करने  जा  रहे  हैं  ओर  इससे  आप  आतंकवाद  को  नहों  रोक  सकेंगे  ।  आतंकवाद  को
 आप  द्वारा  फेलाया  गया  षाहे  पंजाब  चाहे  कश्मीर  चाहे  असम  हो  या  चाहे  आंध्र  हो  ।  आपने

 वहां  तमाम  चुनी  हुई  सरकारों  को  गिराया  आपकी  क्षद्र  राजनीति  के  जिस  आदमी  को  आप
 कहते  थे  कि  राष्ट्रद्रोही  उस  मुख्य  मंत्री  के  उस  आदमी  के  साथ  आपने  काम  किया
 कम  आदमी  को  शर्म  होनी  चाहिए  कि  जिसको  हमने  कह  दिया  कि  यह  राष्ट्रद्रोही  ह ैऔर  फिर  4  घण्टे  के
 बाद  वह  राष्ट्रभकत  हो  गया  तो  क्या  आपकी  नीति

 मैं  इसका  विरोध  करता  हूं  और  डटकर  बिरोध  करता  हूं  और  कहता  हूं  कि  इस  कानून  को  आप
 नहीं  आप  राजनेतिक  माहोल  को  पेदा  करके  आतंकवाद  को  खत्म  आप  आतंकवाद  को  खत्म
 नहीं  करेंगे  तो  देश  में  अमन-चेन  नहीं  रहेगा  |  यही  कहकर  मैं  भपनी  बात  समाप्त

 ]

 समापति  महोवप  :  अब  मंत्री  जी  उत्तर  **

 ’  )

 थयो  गिरघारी  लाल  मार्गज  माननीय  सभापति  हमारी  जनमत  जानने  हेतु
 प्रस्ताव  दिया  है  ।

 समापति  महोदय  :  आप  बेठिये  ।  आप  अभी  बैठ  जाइये  ।

 क्रो  गिरध।रो  लाल  साग्गंव  :  यह  हमारा  अपना  राइट  मिनिस्टर  का  रिप्लाई  हो  जाने  के
 बाद  मौका  थोड़े  ही  मिलेगा  ।

 |

 समापति  सहोदय  :  पुराना  विधेयक  समाप्त  हो  गया  है  और  इसके  साथ-साथ  सभी  संशोधन
 भी  समाप्त  हो  गए  हैं:**

 )

 भो  गिरधारो  लाल  मां  जो  आडडिनेंस  था  उसको  निरस्त  करने  का  मैंने  प्रस्ताव  दिया  था
 लेकिन  हम  सदन  में  नहीं  उस  इसलिए  वह  खत्म  हो  गया  लेकिन  मैंने  इसको  जनमत  जानने  के
 के  लिए  प्रस्ताव  दे  रखा  है  **-

 ]

 एक  साननोय  वहू  उस  समय  उपस्थित  नहीं  थे  ।

 347



 आतंकवादी  और  विध्वंसकारी  क्रियाकलाप  संशोधन  12  1991

 अध्यादेश  का  निरनुमोंदन  करने  वाला  सांविधिक  संकल्प  और

 आतंकवादी  और  विध्वंसकारी  क्रियाकलाप  )  संशोधन

 विधेयक---राज्य  सभा  द्वारा  यधापारित

 समापति  महोदय  :  यह  विधेयक  राज्य  सभा  ने  पारित  कर  दिया  है  श्री

 )

 ]

 ४)  दाऊ  दाल  जोशी  :  दोनों  ने  दे  रखा  है  ।

 श्री  गिरधारी  लाल  भागंव  :  मैं  उस  दिन  नहीं  आ्डिनिंस  को  निरस्त  करने  वाले  प्रस्ताव  के

 दिन  मैं  सदन  में  नहीं  हम  लोग  सदन  में  नहीं  यह  बात  सही  है  लेकिन  चूंकि  हमने  इसको  जनमस

 जानने  हेतु  प्रसारित  करने  के  लिए  दिया  था  इसलिए  हमको  मोका  दे  )

 [  प्रनुवाद

 थी  राम  नाईक  :  मैं  इस  बात  को  स्पष्ट  करूंगा  ताकि  कोई  गलतफहमी  न  रहे
 ।

 हिथाते  यट  है  कि  विधेयक  के  परिचालन  के  लिए  लेकिन  शायद  उन्हें  यह  पता  नहीं  है  कि  बाद  में  लोक

 सभा  में  इस  विधेयक  को  वापिस  ले  लिया  गया  ओर  उन्होंने  उस  विशेष  विधेयक  में  संशोधन  करने  का
 प्रस्ताव  किया  था  जो  पहले  लोक  सभा  में  प्रस्तुत  किया  गया  था  ।  चुंकि  यह  वापिस  ले  लिया  गया  है
 इसलिए  उनका  संशोधन  भी  ही  समाप्त  हो  गया  ।

 समापात  महोदय  :  उन्हें  यह  बात  स्पष्ट  कर  दी  गई  है  ।  धन्यवाद  ।

 गृह  मत्री  एस०  :  मैंने  कुछ  माननीय  सदस्यों  द्वारा  व्यक्त  किए  गए  विचारों

 और  दिए  गए  उदाहरणों  का  ध्यान  से  सुना  मैंने  उन्हें  यह  जानने  के  लिए  भी  सुना  है  कि  इस
 विवाद  का  उत्तर  देने  में  मैं  कहां  तक  उनका  उपयोग  कर  सकता  हूं  ।  मैं  इस  बात  में  विश्वास  करता  हूं
 कि  आतंकवाद  अथवा  उम्रवाद  का  मुद्दा  केवल  गोलियों  से  नही  सुलझ्ष  सकता  मैंने  सावंजनिक  तोर

 पर  इस  बारे  म  कहा  मुझे  इसे  यहां  दोहराने  में  कोई  हिचकिचाहट  भी  नहीं  है  कि  पहले  हमें
 नेतिक  स्तर  पर  बातचीत  करनी  और  तब  लोगों  की  शिकायतों  को  समझना  होगा  ।  मुझे  उन
 लोगों  से  मिलने  में  कोई  अ।पत्ति  नहीं  ह ैजिनकी  कुछ  शिकायतें  हैं  भोर  उनकी  समस्याओं  को  समझना

 तथा  जहां  भी  आवश्यकता  हो  उनका  निवारण  करने  में  भी  कोई  आपत्ति  नहीं  है  ।  दूसरे  मामलों  में  मैंने
 देखा  है  कि  सीमा  पार  की  ताकतें  उन  लोगों  को  उकसा  रही  फिर  भी  मैं  उनसे  बातचीत  करने  के

 लिए  तेयार  हूं  ताकि  उन्हें  यह  महसूस  न  हो  कि  हम  कुछ  करने  के  लिए  तैयार  नहीं

 मैं  कल  दो  दिन  के  लिए  जम्मू  और  कश्मीर  जा  रहा  वहां  मैं  स्वयं  स्थिति  देखने  के  लिए
 उत्सुक  लेकिन  अब  यह  निर्णय  लिया  गया  है  कि  हरिजनों  पर  अत्याचार  के  मामले  पर  कल  चर्चा

 होगी  और  इसलिए  मुझे  जम्मू  ओर  काएमीर  की  अपनी  यात्रा  रह  करनी  पड़  रही  है  ।  मैं  कभी  न  कभी

 वहां  जरूर  जाऊंगा  जबकि  मैं  जानता  हूं  कि  इन  क्षेत्रों  में  काफी  संख्या  में  धुसपेठिए  आए  हुए  हैं  और

 उन्हें  पाकिस्तान  से  सभी  प्रकार  का  प्रोत्साहन  भी  मिल  रहा  वह  उन्हें  प्रशिक्षण  दे  रहा  बित्तीय

 सहायता  दे  रहा  है  ओर  उन्हें  आधुनिकतम  हथियार  मिल  रहे  इस  बारे  में  कोई  संदेह  नहीं
 लेकिन  साथ  ही  साथ  मेरा  यह  दयित्व  हे  कि  मैं  वहां  जाऊ  ओर  जानने  का  प्रयास  करूं  कि  उनकी

 कया  शिकायतें  हैं  ।
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 2  1813  )  भ।तंकवादी  ओर  विध्व॑ध्षकारी  क्रियाकलाप  ,  श्ंशोधन
 अध्यादेश  का  निरनुमोदन  करने  वाला  सांविधिक  संकल्प  और
 आतंकवादी  ओर  विध्वंसकारी  क्रियाकलाप  )  संशोधन
 विधेयक--राज्य  सभा  द्वारा  यथापारित

 मुझे  वह  समय  याद  है  जब  मैं  योजना  आयोग  का  उपाध्यक्ष  राज्य  सरकारों  को  केन्द्रीय

 सहायता  देने  के  लिए  योजना  आयोग  ही  प्रभारी  लेकिन  जम्मू  और  कश्मीर  ही  एक  ऐसा  राज्य
 था  जिसे  न  केवल  योजना  के  अन्तगगंत  बल्कि  के  अन्त्गंत  भी  सहायता  दी  गई  जम्मू
 ओर  कश्मीर  को  १  10%,  योजना  सहायता  दी  गई  ।  मुझे  पूरी  बात  याद  मैं  पुराने  समय  की  बात

 नहीं  कर  रहा  हूं  ।  मैं  1982--- 1986  की  बात  कर  रहा  उस  समय  ऐसा  हुआ  मेरा  उस
 समय  जम्मू  और  कष्टफीर  के  तत्कालीन  मूख्य  मंत्री  श्री  फारुख  अब्दुल्ला  से  थोड़ा  क्षमा  भक्  हो  गया
 था  ।  मैंने  कहा  कि  गेर-याजना  सहायता  के  लिए  योजना  आयोग  सक्षम  प्राधिकरण  नहीं  हे  ओर  बह
 वित्त  मंत्रालय  रे  सपक  करें  तो  बेहतर  मैने  आगे  कहा  कि  योजना  आयोग  के  उपाध्यक्ष  के
 रुप  में  मेरा  दायित्व  यह  देखना  है  कि  बिना  किसी  भेदभाव  के  सभी  राज्यों  के  साथ  समान  व्यवहार
 हो  ओर  मैं  जानता  हूं  कि  राज्य  किस  श्रेणी  में  आता  है  ओर  यदि  किसो  विशेष  रियायत  की  आवश्यकता

 है  तब  दी  जा  सकती

 पाँच  5७  पहले  जो  घन  दिया  गया  हो  सकता  है  कि  उसका  उस  उद्देश्य  के  लिए
 उपयोग  न  किया  गया  हो  जिसके  लिए  वह  दिया  गया  यदि  ऐसी  स्थिति  है  तब  हमें  सुनिश्चित
 करना  चाहिए  कि  कया  वहां  सड़कों  का  निर्माण  हुआ  सिचाई  परियोजनाएं  पन-बिजली  फरिबरोजनाए
 बनी  हैं  ।  हमारे  देश  में  पन-बिजली  और  तापीय  बिजली  केन्द्र  में  अन्तर  हमें  पन-बिजली
 योजना  को  प्रोत्साहित  करना  है  ताकि  उस  क्षेत्र  की  क्षमताओों  का  उपयोग  किया  जा  सके  |  इसीलिए
 हमने  यह  देखने  के  लिए  विशेष  प्रथास  किए  कि  दो  जा  रही  सहायता  जम्मू  और  कश्मीर  की  दो  मुख्य
 परियोजनाओ  में  उपयाग  की  जाए  ताकि  न  कंवल  सभावित  क्षमताओं  का  उपयोग  कया  जा  सके
 बल्कि  लोगों  को  रोजगार  भी  दिया  जा  सक॑  |  इसीलिए  एच०  एम०  दी०  फंक्ट्री  को  भी  विशेष  रूप  से

 वहां  स्थापित  किया  गया  वर्यो कि  हमने  अन्य  स्थानों  की  अपेक्षा  इस  स्थान  को  फंक्ट्री  स्थाकिश  करने
 के  लिए  बेहतर  पाया  |  अतः  इन  सबके  बावजूद  भी  रोजगार  की  समस्या  कं  बारे  में  मैं  यह  दावा  नहीं
 कर  सकता  हूं  कि  यह  समस्या  समाप्त  हो  गई  बहुत  से  नवयुवक  अभी  भी  रोजगार  की  मांग  कर
 रहे  हैं  और  हमे  देखना  है  कि  उन्हें  किसी  प्रकार  का  रोजगार  दिया  जाए  ताकि  वे  सीमा  पार  के
 प्रलोभनो  से  प्रभावत  न  इस  संदर्भ  कुछ  एक  बातों  जो  कि  उठाई  गई  मै  छास  तौर
 पर  उत्तर  दना  आवश्यक  समझता  हूं

 सबसे  पहले  मैं  इस  बात  का  उदाहरण  देना  चाहूंगा  जिसके  बारें  में  माननीय  तदस्य  इस  तथ्य
 परआर्पात  दर्शा  रहे  थे  कि  आतंकवादी  एवम्‌  विध्वंसकारी  क्रियाकलाप  निवारण  अधिनियम  के
 मधीन  लोगों  की  गिरफ्तारियां  की गई  और  हसका  दुरुपयोग  किया  गया  यह  एक  आम  शिकायत
 है  जो  मेरे  सुनने  में  आई  है  ।  मैं  नहीं  जानता  और  मैं  किन्हीं  व्यक्तिगत  मामलों  में  यह  नहीं
 कह  सकता  कि  आतंकवादी  एवम्‌  विध्वंसकारी  क्रियाकलाप  निवारण  अधिनियम  के  अप्लीन  लोगों
 को  पकड़ने  में  वे  कहाँ  तक  सही  वास्तव  में  ऐसे  आम  अधिनियमों  का  इस्तेमाल  करमत  चाहिये

 जा  कि  उन  पर  लागू  होते  हैं  ।  आतंकवादी  एवम  विध्वंसकारी  क्रियाकलाप  निवारण  ऋधिनियम
 का  इस  प्रयोजन  के  लिये  क्यों  इस्तेमाल  किया  मय्मा  यह  ऐसा  मामला  है  जिसका  मुझे  पता  लगाना

 परन्तु  जब  तक  कि  माननीय  सदस्यों  से  इस  बारे  में  नजान  लिया  इसका  उत्तर  देना  बहुत
 कठिन  है  ।  दो  या  तीन  मामलों  की  बात  की  गई  थी--एक  अहमदाबाद  मामला  दूसरा  कोई  अन्य
 सांमला  होगा  जो  कि  मुझे  याद  नहीं  आ  रहा  किन्तु  यह  कहना  कि  आतंकवादी  एवम  विध्यंसकारी

 3248.
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 आतंकवादी  और  विध्यंसकारी  क्रियाकलाप  संशोधन

 राज्य  सभा  द्वारा  यथापारित

 एस०  बो०  चन्हाण  ]

 क्रियाकलाप  निवारण  मधिनियम  राज्य  सरकारों  को  अनियंत्रित  सत्ता  साँपता  उचित  नहीं  है  |

 निःसंदेह  एक  कन्द्रीय  अधिनियम  भी  है  किन्तु  सत्ता  सभी  राज्य  सरकारों  को  प्रदत  हैं  ।  इश्ष

 विधेयक  को  अध्यादेश  का  रूप  देने  से  पहले  सभी  राज्य  सरकारों  से  इस  मामले  में  परामश  किया  गया
 था  कि  क्‍या  उनके  लिए  इस  बिल  को  समय  अवधि  बढ़ाए  जाने  की  जरूरत  है  अथवा  ओर  मैं
 सदन  को  यह  सूचित  करना  चाहूंगा  कि  लगभग  16,17  ।7  राज्य  खासतोर  पर  माननोय  सदस्यों
 को  चाहे  वे  किसी  भी  क्षेत्र  से आये  हैं  भी  सूचित  करना  चाहूंगा  और  बिना  किसी  विरोध  के  भव  से

 यह  कह  सकता  हूं  कि  वे  राज्य  सरकारें  उन  शक्तियों  को और  2  बषं  तक  बढाए  जाने  के  लिये  सहमत

 हुई  हैं  जिनका  प्रयोग  वे  आतंकवादी  एवम्‌  विध्वंसकारी  क्रियाकलाप  निवारण  अधिनियम  के  अम्त्ंत
 करती  रही  परन्तु  इसका  अथ्थं  यह  नहीं  है  कि  राज्य  सरकारों  के  पास  अनियंत्रिक  शक्ति  उन्होंने
 इस  बारे  में  क्षेत्रों  को अधिसूचित  किया  वे  स्थिति  का  स्वयं  अवलोकन  कर  सकती  हैं  ओर  यदि  कोई

 डुरुपयोग  हो  तो  इसे  देख  सकती  मुझसे  पूछा  गया  था  कि  क्या  पूव॑निदिष्ट  न्यायालयों  का  गठन
 कर  दिया  गया  है  जेसा  कि  अधिनियम  के  अन्तर्गत  वदा  किया  गया  जो  सूचना  मुझे  देनी  बह
 इस  प्रकार  से  न्यायालय  अब  तक  ऐसे  187  न्यायालय  गठित  किये  गये  भोर  ऐसे  न्यायालय

 द्वारा  दण्डित  किये  गये  व्यक्तियों  की  संख्या  318  यदि  मैं  आंकड़ों  की  बात  करू  तो  मानतीय  सदस्यों

 को  यह  देखकर  आश्चयं  होगा  कि  इस  अधिनियम  में  जमानत  का  कोई  प्रावधान  नहीं  परन्तु  मैं

 यह  नहीं  कह  सकता  कि  न्यायालयों  के  पास  कोई  अन्तनिहित  शक्तियां  नहीं  न्यायालयों  के  पास

 भन्तनिहित  शक्तियां  हैं  ओर  व  उनका  उचित  ढंग  से  प्रयोग  करती  रही  मैं  आपको  गिरफ्तार  किये
 भये  व्यक्तियों  को  संध्या  बता  सकता  हूं।पूरे  देश  में  गिरफ्तार  किय  गये  व्यक्तियों  को  संश्या  35,
 538

 भ्रो  इसद्रज्जोत  गुप्त  :  अवधि  क्या  थी  ?

 झी  एस०  बो०  चब्हाण  :  यह  सं&्या  1985  से  3।  मार्च  1991  तक  की  अवधि  की  कुछ
 संख्या  538;  जमानत  पर  छोड़े  गये  व्यक्तियों  क्तियों  की  संख्या  है  26,  5331  ।  इसका  यह  अश्र॑ं  हुमा
 कि  लगभग  तीन  चोथाई  लोगों  को  न्यायालयों  द्वारा  जमानत  दो  318  व्यक्ष्तिथों  को  दण्डित  किया
 गधा  ।  ये  आंकड़े  बिल्कुल  स्पष्ट

 अब  मैं  माननीय  सदस्य  श्री  जाज॑  फर्नान्डीज  के  भाषण  जिसमें  उन्होंने  महाधिवक्‍ता  के  भाषण
 का  उल्लेख  किया  है  के  संदर्भ  में  कहना  चाहूंगा  ।  उन्होंने  स्वयं  यह  कहा  है  कि  मानव  अधिकार  आयोग

 महाधिवक्‍ता  महोदय  ने  यह  कहते  हुए  हषे  व्यक्त  किया  कि  अधिनियम  के  अन्तगंत  किसी  प्रकार
 की  प्रक्रिया  का  प्रावधान  नहीं  उन्होंने  इसके  केवल  एक  हिस्से  की  बात  की  ओर  बाद  में  उन्होंने
 स्वयं  कहा  कि  187  नामित  न्यायालय  इन  न्यायलयों  के  अन्तगंत  इस  बात  का  विशेष  ध्यान  रखा
 जाता  है  कि  तीन  न्यायिक  अधिकारी  नियुक्त  किए  जाएं  श्लोर  सभी  मामलों  में  राक्य  सरकार  द्वारा
 गिरफ्तारियां  की  जाएं  ओर  उन्हें  नामित  न्यायालयों  के  पास  भेजा  जाए  इन  नामित  न्यायालयों

 उन्हें  प्रत्येक  बात  को  छानबीन  कर  इस  नि८्कर्ष  पर  पहुंचना  होता  है  कि  शक्तियों  का  उचित  प्रयोग
 किया  गया  है  अथवा  इसका  यह  अभिप्राय  नहीं  कि  उनके  पास  अनियंत्रित  शक्तियाँ  न  हों
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 विधेयक--राज्य  सभा  द्वारा  यथापारित

 जैसा  कि  माननीय  सदस्यों  ने  विशेषकर  श्री  जाज  फर्नान्‍न्डीज  ने  इस  सदन  को  यकीन  दिलाने  का  प्रयास
 किया  है  वे  इसे  अच्छी  तरह  से  जानते  हैं  क्योंकि  उन्होंने  भी  हन  कदमों  का  समर्थन  किया  था  ।  जब  वे

 जब्मू  तथा  काश्मीर  गये  तो  उन्होंने  अपने  लिए  ऐसा  देखा  और  इसी  लिए  मैं  उनके  ध्यान  में  लाना

 चाहूंगा  कि  जहाँ  आतंकवादी  एवम्‌  विध्वंसकारी  क्रियाकलाप  निवारण  अधिनियम  के  अन्हग्ंत  लोगों
 की  गिरफ्तारियां  होती  तो  नामित  न्यायालबों  द्वारा  ही  ऐसे  मामलों  की  छानबीन  को  जाती  मैं
 इस  बात  का  कोई  दावा  नहीं  कर  सकता  कि  तब  तक  सम्बन्धित  राज्यों  से  इस  बारे  में  कुछ
 पता  नहीं  चलता  मैं  यह  स्पष्ट  वक्‍तब्य  नहीं  दे  सकता  कि  इसका  दुरुपयोग  कतई  नहीं  कई  मामलों
 में  इसका  दुरंपयोग  भी  हुआ  हमने  इस  बारे  में  बिल्कुल  स्पष्ट  हिंदायतें  दी  हैं  कि आप  इसका

 दुर्प योग  नहीं  कर  यदि  किन्ही  अति  असाधारण  परिस्थितियों  में  आम  लोगों  के
 खिलाफ  दो  गई  शक्तियों  का  दुरुपयोग  करना  भी  चाहते  हैं  तो  आप  देश  में  प्रचलित  साधारण  कानून
 नियमों  का  ही  प्रयोग

 श्री  जाजं  फर्तान्डोज  :  क्‍या  माननीय  मंत्री  जी  एक  मिनट  के  लिए  ज्ञान्त  रहेंगे  ?

 थो  एस०  बो०  चब्हाण  :  क्‍या  आप  मुझे  बात  पूरी  करने  यदि  आपने  कोई  प्रएन  करना  है
 तो  बाद  में  उसका  उत्तर  देने  के  जिए  तैयार  हूं  ।

 महोदया,इन्होंने  केवल  एक  हिस्से  की  बात  की  है  ओर  दूसरे  भाग  में  इन्होंने  यह  कह  कर  अपनी  ही
 बात  का  खण्डन  किया  है  कि  इसके  लिए  नामित  न्यायालय  हैं  ।  लेकिन  इस  हिस्से  का  उन्होंने  के  बल  यह
 कह  कर  प्रयोग  करना  चाहा  है  कि  जैसे  कि  ये  न्यायालय  इतने  इतने  इतने

 बस्तुप रक  नहीं  हैं  जितने  कि  नामित  न्याय।लय  हैं  मैं  यह  नहीं  समझता  कि  कोई  इस  बात  का  दावा  कर
 सकता  है  ।  किन्तु  इस  तथ्य  से  इन्कार  नहीं  किया  जा  सकता  कि  लोग  इन  नामित  न्यायालयों  के  पास
 माने  के  लिये  तेयार  नहीं  उन्हें  विशेष  संरक्षण  दिया  जाना  जब  तक  आप  इन  लोगों  जो
 इन  न्यायालयों  में  पेश  होते  सुरक्षा  प्रदान  नहीं  उन्हें  न्याय  दिया  जाना  भी  असम्भव  सा
 लबता  है  ।  यह  भो  एक  तथ्य  है  जोकि  हम  इस  सदन  से  छिपा  नहीं  सकते  ।  इस  प्रकार  ऐसी
 स्थितियां  हैं  जिनमें  यह  नामित  न्यायालय  काय॑  करते  हैं  और  यही  कारण  है  कि  सदस्य  इस
 भक्विनियम  के  अन्तगंत  किये  गये  कार्य  का  मूल्यांकन  कर  सकते  यदि  कहीं  कोई  सुधारात्मक  उपाय
 आवश्यक  होती  तो  हम  निश्चित  रूप  से  वे  कदम

 मैं  पाकिस्तान  में  नियुक्त  अमेरिका  के  राजदुत  का  उल्लेख  करना  चाहूंगा  ।  ऐसा  लगता  है
 कि  इन्होंने  यह  वक्‍तव्य  दिया  है  कि  जम्मू  और  काश्मीर  के  मुहे  पर  भारत  और  पाकिस्तान  में  युद्ध
 हों  सकता  है  |  दूसरा  वक्तव्य  श्री  कौफ  मेनद्वारा  दिया  गया  जोकि  हाल हो  में  वहां  गये  बे  मेरे
 पास  आये  थे  और  मैंने  सारी  स्थिति  स्पष्ट  कर  वे  वहां  गये  उन्होंने  स्वयं  कई  बातें  देखी  भौर
 तश्फ्ण्चात्‌  उन्होंने  यह  वक्‍तथ्य  दिया  कि  यह  द्विपक्षीय  मुद्दा  नहीं  इसके  अन्तर्राष्ट्रीय  प्रभाव  होंगे  ।
 इन  दो  वक्‍तवयों  से  बिल्कुल  साफ  पता  चलता  है  कि  वह  कौन  सी  नीति  है  जिसका  ये  दोनों  सरकारें
 पालन  कर  रही

 जहां  तक  ब्रिटेन  सरकार  का  सम्बन्ध  है  दूसरे  ही  दिन  मैंने  ब्रिटेन  सरकार  द्वारा  जारी  किये  बये
 वक्तव्य  का  उल्लेश  किया  था  जिसमें  यह  कहा  गया  था  कि--कश्मीर  में  जनमत-संग्रह  का  प्रश्न  ही
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 विधेषबकै  सभा  द्वारा  यथापारित

 एले०  वी०

 नहीं  उठता  ।  स्थिति  बिल्कुल  स्पष्ट  कर  दी  गई  इंग्लैंड  में  रहने  वाले  उन  आतंकवादियों  तथा
 उमग्रवादियों  को  बताया  गया  है  कि  इसके  बाद  अब  आप  इंग्लैंड  में  किसी  प्रकार  की  शरण  प्राप्ति  की
 आशा  नहीं  कर  यह  अत्यन्त  दुर्भाग्यपूर्ण  है  कि जबकि  कश्गीर  के  मामने  में  हम  जो
 कदम  उठा  रहे  हैं  एक  तरफ  जहां  रुढ़िवादी  उनका  समथन  करते  हुए  प्रतीत  होते  वास्तव  में  यह  लेबर
 पार्टी  है  मेरे  अपने  संदेह  हैं  कि  श्री  कॉवफूर्मेन

 ---  मैं  उन्हें  कहूंगा  ।  उनका
 जो  भी  नाम  मैंउनके  नाम  के  बारे  में  अधिक  चिन्तित  नहीं  हूं  ।  बल्कि  जो  उन्होंने  वक्‍तच्य  दिया

 मैं  र॑सके  बारे  में  चिन्तित  हूं  ।

 श्री  जाजें  फर्नान्‍न्डीज  :  वह  इंग्लैंड  के  शेडो  विदेश  मंत्री  आपको  उनका  नाम  जानना  चाहिए  ।

 वह  आप  ते  मिले  थे  ।  आप  केवल  यह  कहकर  नहीं  बच  सकते  कि  आप  नहीं  जानते  )
 आप  इसका  उपहास  मत  बनाइए  ।

 श्री  एत०  बो०  चव्हाण  :  इसको  राजनेतिक  रंग  देने  के  लिए  आप  हर  पहलू  का  इस्तेमाल
 करना  मैं  जानता  हुं  कि आपका  किसी  अन्य  बात  से  कोई  अभिप्राय  नहीं  )  आपने
 इस  मामले  में  अपने  पूरे  विचार  व्यक्त  किए  थे  आप  इसे  राजनेतिक  रंगदे  रहे  हैं  ।  मैं  आरोप  लगा

 रहा  हूं  ।  आप  पूरे  मुहे  को  ही  राजनैतिक  रूप  दे  रहे  हैं  तथा  आप  इसका  राजनंतिक  लाभ  उठाने  का
 प्रयत्न  कर  रहे  इसमें  कोई  संदेह  नहीं  है  ।  ऐसा  कहने  में  मुझे  कोई  ध_्षंकोच  नहीं  है  ।

 कृपया  आप  बड़े  मामलों  को  समझने  का  प्रयास  कीजिए  |  बड़ा  मामला  यह  है  कि  ब्रिटेन  की
 सरकार  ते  एक  नीति  वक्‍तव्य  दिया  है  कि  वे  किन्हीं  भी  आतंकवादी  गतिविधियों  का  समथंन  नहीं

 विश्व  स्तर  पर  ही  उन्होंने  वक्‍तव्य  दिया  जहां  तक  जम्मू-कश्मीर  का  सम्बन्ध  उन्होंने
 मपनी  स्थिति  बिल्कुल  स्पष्ट  कर  दी  है  कि  जनमत-संग्रह  का  प्रश्न  ही  नहीं  यह  उनका
 वक्‍तभ्य  है  ।

 परन्तु  श्री  कॉयफूमेन  जी  लेबर  पार्टी  से  सम्बन्धित  हैं  वहां  पर  वक्तव्य  देते  मैं  यह  जानता

 हूं  कि  उनके  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  में  ही अनेक  जम्मू  तथा  कएमीर  के  ऐसे  निव्रासी  हैं  जो  उनके  निर्वाचन

 क्षेत्र  के  मतदाता  यद्द  बात  बिल्कुल  समझने  योग्य  केवल  इसी  कारण  से  ही  नहीं  बल्कि  और

 भी  कई  कारणों  से  उन्हें  स्थिति  का  जायजा  स्वयं  लेने  के  लिए  यहां  पर  आना  चाहिए  था  ।  उनका

 कहना  है  कि  समझोते  के  अन्तगंत  हमने  भारत  और  पाकिस्तान  के  मध्य  द्विपक्षीय  मुद्दे  के

 रूप  में  इसे  समझना  उन्हें  बातचीत  करनी  उन्हें  एक  साथ  बंठकर  इस  समस्या  का  बातचीत
 के  माध्यम  से  हल  निकालने  का  प्रयास  करना  इसके  स्थान  पर  वह  अब  यह  तक  कह  रहे
 हैं  कि  *  मैं  विदेश  मंत्री  हूं  तथः  संभवत  एक  वर्ष  के  पश्चात्‌  मैं  ब्रिटेन  का  विदेश  मन्त्री  बन

 वह  कहते  हैं  कि  मैं  नहीं  समझता  कि  यह  केवल  एक  द्विपक्षीय  मामला  इस  मुद्दे  को  हमें

 अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  ले  जाना  ही  इस  प्रकार  का  वक्‍तव्य  जो  उन्होंने  दिया  है  यदि  वह
 चार-पत्र  में  प्रकाशित  हुआ  है  तो  क्या  वह  सही  यदि  उन्होंने  ऐसा  कहा  है  तो  यह  विदेश  नीति  के
 विरुद्ध  यह  स्वयं  ब्रिटेन  सरकार  द्वारा  की  गई  घोषणा  के  विरुद्ध  कम  से  कम  उस  मे  पर  मुझे
 कोई  सन्देह  नहीं  है  कि  वहां  की  सरकार  की  एक  भिन्न  स्थिति  है  श्री  कॉयफूर्मन  जो  यहां  पर  आये  थे
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 राज्य  सभा  द्वारा  यथापारित

 उन्होंने  एक  अलग  वक्तव्य  दिया  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  इसका  जिक्र  किया  था  इसीलिए  मृक्षे
 इस  प्रश्न  का  उत्तर  देता  पड़ा

 दूसरा  जो  कि  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  उठाया  था  कि  पाकिस्तान  में  नियुक्त  अमरीकी

 राजदूत  कह  रहे  हैं  कि  कश्मीर  के  मुहे  पर  भारत  तथा  पाकिस्तान  के  बीच  यूद्ध  होने  जा  रहा  मैं

 नहीं  जानता  कि  वास्तव  में  उनका  क्‍या  अभिप्राय  है  ।  क्या  यह  उनकी  जानकारी  है  ?  वह  यह
 विकता  भी  जानते  हैं  कि  हमारे  पास  न  केवल  पर्याप्त  जानकारी  तथा  इस  बात  के  सबूत  हैं  कि
 पाकिस्तानी  सरकार  जम्मू-कश्मीर  तथा  पंजाब  के  आतंकवादियों  को  न  केवल  मदद  दे  रही  है  बल्कि

 उन्हें  प्रशिक्षण  भी  दे  रही  है  तथा  उन्हें  पैसा  भी  दे  रही  है  ।

 वह  उन्हें  हर  प्रकार  के  हथियार  दे  रही  है  तथा  हमारे  पास  सबूत  उपलब्ध  हैं  जिन्हें  हम  दिखा
 सकते  हैं  ।  इसके  बावजूद  भी  यदि  यह  समझते  हैं  कि  इस  मुह्े  पर  यदि  किसी  प्रकार  का  कोई  विवाद
 अथवा  यूद्ध  होने  जा  रहा  मुझे  बहुत  आश्चयं  होता  है  कि  उन्होंने  ऐसा  क्‍यों  कहा  था  ।

 मैं  उनके  वक्तव्य  को  स्वयं  नहीं  पढ़  सका  यह  तो  समाचार  पत्रों  में  प्रकाशित  वक्‍तव्य  है  तथा

 इसीलिए  इस  बारे  में  मैं  अपने  विचारों  को  अपने  तक  ही  रखना  मैं  इस  पर  तरन्त  अपनी
 प्रतिक्रिया  व्यक्त  नहीं  करता  चाहता  क्योंकि  मैं  यह  समझता  हूं  कि  वास्तव  में  इस  वक्‍तव्य  के  माध्यम
 से  वह  क्‍या  कहना  चाहते  हैं  तथा  उसके  बाद  फिर  मैं  निश्चित  रूप  से  अपनी  प्रतिक्रिया  व्यक्त  करूंगा
 क्योंकि  यह  कोई  साधारण  वक्तव्य  नहीं  आखिरकार  वह  अमरीकी  सरकार  के  प्रतिनिधि  हैं  तथा
 इसीलिए  हमारे  लिए  यह  अत्यन्त  आवश्यक

 भी  सेफहोन  चोधरोी  उसहोंने  यह  भी  कहा  है  कि  कश्मीर  सारत  का  असधिन्‍न  अगर

 नहीं  है  ।

 झो  एध०  बो०  चव्हाण  :  उन्होंने  ऐसा  ही  कहा  मैंने  स्वयं  उनके  वक्तव्य  को  नहीं  पढ़ा
 सबसे  पहले  मैं  स्वयं  वक्तव्य  को  पढ़ना  चाहुंगा  तथा  उसके  पश्चात्‌  फिर  मैं  उस  पर  अपनी

 क्रिया  व्यक्त

 श्री  हरि  किशोर  सिह  :  यह  अत्यन्त  ही  आश्चयेजनक  बात  है  कि  आपने  वक्तव्य
 नहीं  पढ़ा  है  ।

 श्रो  एस०  बो०  चव्हाण  :  मैंने  वास्तविकता  बताई  मैंने  इस  नहीं  पढ़ा  है  ।  मैंने  कहा  है  कि
 मैंने  इसे  नहीं  पढ़ा  आपको  इस  पर  आश्चयं  करने  की  जरूरत  नहीं  मैं  नि।श्चत  रूप  से  स्वयं  ही
 इसे  देखूंगा  ।

 ही  हरि  किशोर  सिंह  :  आप  गृह  मन्‍्त्री  तथा  गृह  मन्‍्त्री  से  यह  अपेक्षित  है  कि  यह  स्वयं
 इसे  पढ़े  ।

 भ्री  एस०  बो०  चब्हाण  :  मैं  जानता  हूं  कि  जम्मू  तथा  कश्मोर  के  बारे  में  दूसरे  देशों  ने  जो  कहा
 है  ।  उसे  जानना  मेरा  दायित्व  निश्चित  रूप  से  मेरा  यह  दाथित्व  में  उससे  इन्कार  नहीं
 परन्तु  इसो  के  साथ-साथ  आपको  मुझे  थोड़ा  सा  समय  भी  देता  चाहिए  क्योंकि  आड्िरकार  मैं  भी  एक
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 विधेयक  सभा  द्वारा  यथापारित
 नमन नमन नी  खथख+++

 एस०  बी०  चव्हाण ]

 इन्सान  मैं  भी  किसी  सीमा  तक  ही  कार्य  कर  सकता  हूं  ।  किसी  कारण  वश  में  इस  वक्‍तथ्य  को  नहीं

 पढ़  सका  हूं  तथा  इसीलिए  वास्तव  में  इस  महत्वपूर्ण  मुद्दे  पर  कुछ  कहने  से  पहले  मैं  उस  वक्तव्य  को

 ह्वयं  देखना  चाहूंगा  ।

 श्री  इन्द्रजोत  :  सरकार  अपनी  प्रतिक्रिया  व्यक्त  करे  इससे  पहले  आपको  इस

 वक्तव्य  की  एक  प्रामाणिक  प्रतिलिपि  प्राप्त  कर  लेनी  चाहिए  ।

 श्री  इन्द्र  जीत  गुप्त  :  आपको  समा  में  इस  प्रकार  का  वक्‍तव्य  नहीं  देना  चाहिए  कि  झ्ापने

 वक्‍तव्य  नहीं  पढ़ा  यह  बिल्कुल  अनावश्यक  आप  यहां  पर  यह  क्‍यों  स्वीकार  रहे  हैं  कि  आपने

 वक्तव्य  नहीं  पढ़ा

 श्री  एस०  थो०  चव्हाण  :  यह  एक  सच्चाई  इसी  कारण  मैंने  इस  पर  अपनी  प्रतिक्रिया
 ब्यक्त  नहीं  की  समाचार  पत्र  पढ़ने  के  लिए  मुझे  समय  नहीं  मिला  ।

 श्री  बसुवेव  झाचाय  :  यह  वक्तव्य  कल  दिया  गया

 श्री  एस०  बो०  च०हाण  :  आप  हरिजन  सम्बन्धी  मुददे  पर  आज  चर्चा  की  आशा  कर  रहे
 मझे  उसके  लिए  भी  स्वयं  को  तेथार  करना  आप  बड़े  उदार  आप  मेरी  सहायता
 करने  का  प्रयत्न  कर  रहे  मेरे  साथ  कई  कागजात  मैं  चाहूंगा  कि  में  उन  काग्रजातों  को  देखुं  ,
 स्थयं  उन्हें  पढ़  तथा  उसके  बाद  फिर  मैं  अपनी  प्रतिक्रिया  व्यक्त  करूं  कि  वास्तव  में  इस  पर  प्रतिक्रिया

 हुई  है  ।

 श्री  इस  जोत  :  हमें  गह  मम्त्री  जी  की  स्पष्टवादिता  की  प्रशंसा  करनी  चाहिए  ।

 श्री  एस०  बी०  चब्हाण  :  दो  अथवा  तीन  मूहों  के  बारे  में  मैं  जिक्र  करना  चाहूंगा  क्योंकि  यह
 केवल  एक  हस्तक्षेप  सम्बन्धी  मुद्दा  मैं  चर्चा  का  उत्तर  नहीं  दे  रहा  हूं  ।  श्री  राम  लाल  राही  द्वारा
 उत्तर  दिया

 श्री  दुरैस्वामी  के  बारे  में  भी  एक  प्रश्न  उठायागया  मैं  नहीं  जानता  कि  लोगों  को
 श्री  दुरेस्वामी  में  इतनी  रुचि  क्‍यों  है  ?  वास्तव  में  श्री  दुरेस्वामी  के  बन्दी  कर्त्ताओं  द्वारा  इसका  इस्तेमाल
 किया  जा  रहा  वे  यह  कह  कर  इसका  उपयोग  कर  रहे  हैं  कि  यहां  पर  एक  ऐसी  सरकार  है  जिस  पर
 लोक  सभा  अथवा  राज्य  सभा  के  अनेक  सांसदों  द्वारा  दबाव  डाला  जा  सकता  इन  सभी  मद्दों  को
 उठाया  जा  रहा  है  तथा  इसी  लिए  उन्हें  एक  तरह  का  प्रोत्साहन  मिलता  है  ।

 हु

 इस  मामले  के  सम्बन्ध  में  जिन  सूत्रों  के  साथ  हम  सम्पक्क  कर  रहे  उन  सूत्रों  तथा  जामकारी
 के  अनुसार  मैं  आपको  बता  सकता  हूं  कि  श्री  दुरेस्थामी  बिल्कुल  स्वस्थ  एवं  सकुशल  हैं  ।  उनके  हाथ  नहीं
 तोड़े  गए  कुछ  माननीय  सदस्य  कह  रहे  हैं  कि  व्यक्ति  की  रिहाई  करवाने  के  स्थान  पर  आप  यह  पता
 लगाने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  कि हाथ  तोड़कर  कहां  फेंका  गया  वास्तव  में  कुछ  माननीय  सदस्यों  द्वारा

 बतायो
 गई  बातों  में  कुछ  भी  सच्चाई  नहीं  इसीलिए  मैं  आपसे  अनुरोध  करुगा  कि  आप  कुछ  समय

 प्रती  क्षाक करें
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 राज्य  सभा  द्वारा  थथापारित

 श्री  बसदेव  प्राचाय  :  हमें  कितने  समय  तक  प्रतीक्षा  करनी  पड़ेगी  ?

 श्लो  एस०  बो०  चब्हाण  :  उनकी  रिहाई  होने  तक  आपको  प्रतीक्षा  करनो  मैं  कोई  दूसर
 उत्तर  नहीं  दे

 थरो  बसुदेव  भ्राचायं  :  आपके  पास  कोई  उत्तर  नहीं  है  ।

 श्री  एस०  बो०  चन्हाण  :  मेरे  पाप्त  कोई  उत्तर  नहीं  यदि  आप  कोई  उत्तर  दे  सके  तथा  सभा
 को  बता  सके  कि  इस  तरीके  से  उनको  रिहाई  संभव  हो  सकती  निश्चित  रूप  से  मैं  उस  तरीके  का
 माल  करना  हम  अपनी  तरफ  से  उनको  यथाशीघ्र  रिहाई  करवाने  के  लिए  सभी  प्रकार  के
 तरोकों  का  इस्तेमाल  कर  रहे

 ये  हो  मुख्य  प्रश्न  थे  जिन्हें  उठाया  गया  मैं  नहीं  समझता  कि  मुश्ने  इस  बारे  में  और  विस्तार

 पूवंक  बताना  मैं  सभा  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इस  मामले  में  सरकार  के  साथ  सहयोग
 करे  ।  हमारे  देश  में  पंजाब  तथा  जम्मू-कश्मीर  का  मुद्रा  यहां  पर  नक्सली  असम  तथा  लिट्टे
 सम्बस्धी  मुह  देश  में  इस  समय  ऐसे  कई  मुद्दे  हैं  जो  वास्तव  में  देश  को  एकता  को  चुनौती  दे  रहे  हैं  ।
 इसो  लिए  इस  बात  की  मनदेखी  किये  बिना  कि  कौन  से  दल  की  सरकार  केन्द्र  में  सत्तारूढ़  यदि  देश  के
 भविष्य  के  हित  में  हम  सहयोग  नहीं  तव  निश्चित  रूप  से  हमें  एक  अवृभुत  स्थिति  का  सामना
 करना  पड़ेगा  जिसके  बारे  में  मैं  आप  से  अनुरोध  कर ूगा  कि  आप  इसे  ध्यान  से  सुन  आप  अपने  सभो
 राजनतिक  मतभेदों  को  भुला  दें  तथा  एक  साथ  बेठकर  इस  पर  विचार  करें  कि  अपने  देश  की  प्रतिष्ठा
 को  हम  किस  प्रकार  बचा  सकते  हैं  ।  हम  सभी  के  समक्ष  यही  उद्देश्य  इसी  को  ही  ध्यान  में
 रखकर  मैंने  ऐसा  किया  है  ।

 श्री  राम  नाईक  :  सीमा  पर  सुरक्षा-पट्टी  तेनात  करने  के  बारे  में  आपने  क्‍या  सोचा  है  ?

 श्री  एस०  बो०  चव्हाण  :  सुरक्षा  पट्टी  के  बारे  मैं  यही  कहूंगा  कि  वास्तव  में  यह  काफो  बड़ा
 क्षेत्र  मझे  उस  बारे  में  जानकारी  मिल  गई  है  तथा  मैं  आपको  भी  उससे  अवगत  करा  कुल
 सीमा  क्षेत्र--यह  पंजाब  राज्य  में  पाक  सीमा  लगभग  556  कि०  मी०  अब  तक  जो  बाड़
 लगाई  गई  है  वह  लगभग  356  कि०  भी०  382  कि०  मी  क्षेत्र  में  फ्लड-लाइटिंग  की  व्यवस्था  को
 गई  कुछ  निगरानी  चौकियां  बनाई  गई  हैं  ओर  हम  समझते  हैं  कि  शेष  क्षेत्र  को  यह  सुनिश्चित
 करने  के  लिए  पर्याप्त  धन  दिया  जायेगा  ताकि  यह्‌  क्षेत्र  पूर्ण  हो  जाये  ।

 समापति  महोदय  :  श्री  राम  लाल  क्‍या  आप  इस  वक्तव्य  में  कुछ  और  जोड़ना  चाहते  हैं  ?

 यह  संत्रालय  में  उप  मंत्री  राम  लाल  :  सभापति  इस  विधेयक  के
 सम्बन्ध  में  सम्मानित  मंत्री  जी  ने  ब्योरे  जो  मुद्दें  उठाये  गये  सम्मानित  सदस्यों  जो  शंकायें
 जाहिर  की  गईं  ओर  जो  सुझाव  दिये  गये  उन  सब  पर  विस्तार  से  जवाब  दिया  मैं  समझता  हूं  इसमें
 बहुत  कुछ  आगे  कहने  की  कोईं  आवश्यकता  नहीं  रह  जाती  मैं  समझता  हूं  कि  जिस  वक्‍त  मेंन  यह
 विधेयक  पेश  किया  मैंने  इशारा  कर  दिया  था  कि  किन  कारणों  से  यह  विधेयक  पुनः  समय  बढ़।ने  के
 लिए  पेश  किया  जा  है  |  यह  पूरा  सदन  जानता  है  कि  देश  में  अभी  कई  ऐसे  क्षेत्र  कई  ऐसे  प्रਂ
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 अध्यादेश  का  निरनुमोदन  करने  वाला  सांविधिक  संकल्प  और
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 विधेयक  सभा  द्वारा  यथापारित

 राम  लाल  राहो  |

 हैं  और  कई  ऐसे  €यान  है  जहां  पर  भय  और  आतंक  का  वातावरण  है  और  देश  के  लोग  भय  और  आतंक

 के  वातावरण  मे  जी  रहे  वे  ताकतें  जो  भय  और  आतंक  का  वातावरण  पंदा  कर  रहे  अलगाव
 वादी  स्थिति  बना  रहो  हैं  उन  पर  नियंत्रण  पाने  के  लिए  मैंने  कहा  था  कि  जो  सामान्य  कानून  है  बह
 काफी  नहीं  है  इसी जिए  इस  विधेयक  की  आश्यकता  पड़ी  थी  ।

 कुछ  शंकायें  जाहिर  की  गई  हैं  कि  इसका  दुरुपयोग  किया  जा  रहा  दुरुपयोग  न  किया  जाये

 इस  सम्बन्ध  में  केन्द्र  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  को  सलाह  दी  थी  कि  जब  इसका  प्रयोग  किया  जाये  तो

 इसकी  बाकायदा  छानबीन  की  जानी  राजनंतिक  लोग  या  जो  श्रमिक  संगठन  हैं  उन  पर  इसका
 कतई  इस्तेमाल  नहीं  होना  चाहिए  ।

 श्री  हरि  किशोर  सिह  :  नहीं  होता  चाहिए  या  नहीं  होगा  ।

 श्री  जाजं  फर्नान्‍नडोज  :  जिदल  को  गिरफ्तार  किया  जायेगा  ।

 क्रो  राए  साल  राही  :  जो  निर्दोष  लोग  हैं  उनका  कतई  परेशान  या  पीड़ित  नहीं  किया  जाना

 सभापति  राज्य  सरकारों  को  यह  भी  सलाह  दी  गयी  थी  कि  जब  इस  तरोके  की  कोई

 सूचना  मिले  तो  उच्च  स्तर  अधिकारी  उनकी  छानबीन  करें  और  उसके  बाद  ही  कोई

 बाई  मैं  नही  समझता  कि  कहीं  इसका  दुरुपयोग  होता  होगा  लेकिन  अगर  सुझ्षाव  या  इस  तरह  की
 शिकायत  हो  तो  उनत्री  देखा  जायेगा  ओर  राज्य  सरकारों  से  कहा  कि  ऐसी  स्थिति  न  आमे

 दें  कि  लाग  शिकायत  करें  या  इस  कानून  का  दुरुपयोग  हो  ।  हम  चाहेंगे  कि  देश  भ  ऐसा  वातावरण

 जहाँ  भय  और  आतंक  से  मुक्त  होकर  इस  देश  में  लोग  रह  सके  और  इसका  प्रयोग  आगे  न  बढ़ाना
 इस  पर  सके  सहथोग  की  आवश्यकता  मुझे  आशा  है  इस  देश  की  राजनेतिक  दल  के
 नेता  और  इस  सम्माननीय  सदन  के  सदस्य  इस  तरह  का  वातावरण  बनाने  में  सहयोग  करेंगे  ताकि  भाने
 वाले  समय  में  हमारा  देश  भय  और  आतंक  के  वातावरण  से  मुक्त  हो  ओर  सब  लोग  सुख-शांति  के  मार्ग
 पर  चल+३र  देश  के  विकास  में  भाग  दार  बन  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हू
 और  प्रस्ताव  करता  हूं  |क  यह  विधेयक  पारित  किया  जाये  ।

 सभापति  महोदय  :  शाहाबुद्ान  क्या  आप  कृपया  अपना  वक्तव्य  देना  चाहते  हैं  ?

 श्रो  सेपद  शाहाब॒ुद्वीन  :  :  मैं  अपना  प्रस्ताव  वापस  नहीं  लेना  चाहता
 मैं  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।

 सभापति  जो  भी  माननीय  मन्त्रियों  अथवा  सरकारी  अधिकारियों  के  प्रवक्‍ता  से
 सुना  हैं  वह  इस

 काले  विधेयक  को  समयावधि  बढ़ाने  का  कोई  भोचित्य  नहीं  मुझे  माननीय  मन्त्री  से
 सहानुभूति  मेरे  विचार  मुझे  देश  से  सहानुभूति  करनी  मेरे  विचार  से  हमारा  एक  ऐसा
 यृह  मन्‍त्री  होना  चाहिए  जिसे  हर  बात  की  सूचना  हो  ।

 इ

 इस  चर्चा  के  पश्चात्‌  मैंने  यह  निध्क्ष  निकाला  है  कि  जम्मू  और  कश्मीर  पर  इतना  बल  दिया
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 राज्य  सभा  द्वारा  यथापारित

 लागू  किया  गया  है  ।  मेरे  माननीय  साथी  श्री  जाज॑  फर्नान्‍्डीज  ने  सदन  के  समक्ष  कहा  है  कि  यह  तथ्य

 नहीं  वास्तव  यदि  आज  वहां  पर  जम्मू  और  कश्मीर  पर  बल  दिया  गया  है  मन्त्री  जी

 के  कथन  को  ध्यान  में  हुए  मेरे  विचार  जम्मू  और  कश्मीर  के  लिए  एक  अलग  मन्त्रालय  बनाना
 उचित  है  !

 कानून  का  इतिहास  विगत  चार  वर्षों  का  इतिहास  हमें  महान  उद्दूं  कवि  मीर  के  इस  दोहे  की
 याद  दिलाता

 दश्क  पर  रहमत  खुदा
 मर्ज  बढ़ता  गया  ज्यो-ज्यों  दवा

 [
 उग्रवाद  और  विध्वेंसकारी  गतिविधियों  को  रोकने  के  लिए  यह  विधेयक  जब  से  लागू  हुआ

 प्रति  हमने  पा  है  कि  उम्रवाद  का  प्रभाव  वास्तव  में  धीरे-धीरे  वृद्धि  हुई  है  जिसे  स्वयं  सरकार
 कभी  सदन  में  ओर  कभी  सदन  के  बाहर  प्रमाणित  किया  कि  इस  अधिनियम  के  अन्तर्ग  पकड़े  गए
 व्यक्तियों  की  संख्या  बहुत  तेजी  से  बढ़ी  है  ।

 टाडा  बहुत  कठोर  कानून  जैसा  मैंने  कहा  यह्‌  मोलिक  अधिकारों  का  अनादर
 यह  मानव  अधिकारों  का  +ल्‍लंघन  यह  इस  तथ्य  से  स्पष्ट  हा  जाता  है  कि  सरकार  इसे  केबल

 कुछ  समय  के  लिए  लागू  करना  चाहती  कंवल  दा  वर्षों  के  लिए  और  तब  फिर  हसे  दो  बच्चों  के  लिये
 बढ़ा  क्योकि  वे  स्वयं  इस  तथ्य  से  परिचित  है  कि  यह  ऐसा  काला  कानून  है  कि  सांविश्विक  पुस्तक
 में  इसके  लिए  काई  स्थान  नहोीं  है  ।

 मेर  कई  साथी  भित्रों  ने  सदन  में  बताया  है  कि  किस  प्रकार  यह  विधेधक  कानून  की  भावना  के  विरुद्ध
 है  ।  इसका  उत्तरदायित्व  प्रतिवादी  पर  कंदी  पर  जाता  इंस  विषय  को  उच्च  न्यायालय  के  सामान्य
 न्याय  क्षत  से  बाहर  रखा  गया  वहां  पर  लगभग  जमानत  का  बिल्कुल  हो  प्रावधान  नहीं
 कारियों  को  यहां  तक  कि  एक  वर्ष  तक  आरोप-पत्र  दाखिल  करने  की  भी  बाध्यता  नहीं  है  ।

 यांद  एक  कंदी  स्वतन्त्रता  चाहता  है  और  अपने  को  निर्दोष  सिद्ध  करना  चाहता  तो  उसे
 दिल्ली  तक  उच्चतम  न्यायालय  आन  के  लिये  कहा  जाता  है|  हममें  से  कितन  लाग  ऐसा  कर  सकते  हैं
 यही  वे  कारण  जिससे  इस  विधेयक  का  प्राधिकारियों  द्वारा  दुरुपयोग  कया  गया  हे  ।  मेरे  पास  यहां  पर
 जो  आंकड़े  उनक  अनुसार  माननीय  मन्त्री  ने कहा  ८  कि  15  राज्यों  ने  इसक  विस्तार  के  लिए  कहा

 मुझे  इस  वात  पर  हैराना  नही  हुई  है  ।  एक  बार  कार्यपरालका  क॑  हाथ  में  शक्ति  भा  तो
 हास  के  अनुप्तार  उसका  यहा  ew  रहती  है  कि  यह  इसके  हाथ  स  न  जाये  मैं  मन्त्रो  महोदय  से  यह्‌
 बताने  का  निवेदन

 करता  हू  वे  राज्य  कोन  से  है  जिन्होंने  इसकी  अवधि  बढ़ाए  जाने  के  लिए  कहा
 3]  मार्च  तक  इस  काले  कानूत  के  अन्तगंत  पकड़े  गए  कुल  की  संड्या  के  बारे  में  में  चाहता  हूं
 कि  साननीय  मन्त्री  महोदय  सदन  को  राज्य-वार  आंकड़ों  क  बारे  में  उन्होंने  हमें  एक  एकूढे
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 अध्यादेश  का  निरनुमोदन  करने  वाला  सांविधिक  संकल्प  और
 आतंकवादी  और  विध्वंसकारी  क्रियाकलाप  संशोधन

 राज्य  सभा  द्वारा  बथापारित
 हे  अननन-कीयन-मनन  गननीनाननीन  नरक  ५  ००५९  ee ह

 संयव  शाहाबुद्दोन  ]

 आँकड़े  जंसे  लगभग  37,000  के  लगभग  बताया  मैंने  इस  सदन  में  ओर  अन्य  सदन  में  इस

 कानून  के  लागू  किये  जाने  के  एक  वर्ष  पश्च।त्‌  तथा  फिर  1५89  में  या  में  इन  आंकड़ों  की
 जांच  की  थी  ओर  मैंने  पाया  कि  आरम्भ  में  केवल  पाँच  राज्य  ऐसे  थे  जिन्होंने  तीन  की  संदया  को  लांचा

 अर्थात्‌  आन्प्र  जम्मू  और  कश्मीर  में  केवल  141,
 एक  छाटे  राज्य  में  279  और  पंजाब  सबसे  ऊपर  3,563  आंकड़े  एक  वर्ष  पांच  और
 राज्य  तीन  संख्या  के  विशिष्ट  वर्ग  में  शामिल  आन्ध्र  प्रदेश  मां  1989  तक  2,145;
 4491  तक  पहुंच  गुजरात  प्राधिकारियों  की  इतनी  आलोचना  और  निन्दा  होने  के  बावजूद  अगले
 बषं  तक  वे  कंदियों  को  संख्या  को  तिगुना  करने  से  नहीं  हिचके  ।  सभापति  हम  इसी  प्रकार  के
 गलत  उपयोग  की  बात  कर  रहे  इसके  लागू  किए  जाने  के  केवल  दो  वर्षों  में  गुजरात  के  अकिड़े  वढ़कर
 4491  हो  जम्मू  ओर  कश्मीर  के  भांकड़ें  बहुत  कम  रहे  अर्थात्‌  141  से  669;
 654,  ओर  7,969,

 किन्तु  पांच  और  राज्य  इस  वर्ग  में  आ  गये  हैं  हरियाण --  275,
 जो  बहुत  ही  सभ्य  राज्य  है  जिससे  माननीय  मन्त्री  सम्बन्ध  रखते  हैं  वहां  379  भोर  उत्तर
 130***  (  व्यवधान  )

 क्रो  निमंल  कान्ति  चटर्जी  :  टाडा  के  अन्तगंत  अन्तगंत  पकड़  गए  व्यक्तियों  में  एक  विधान
 सभा  का  सदस्य  भी  शामिल  है  ।

 थ्रो  संयद  शाहाबद्दीन
 '

 मैं  केवल  1989  तक  के  आंकड़ों  के  बारे  में  बात  कर  रहा

 दुर्भाग्य  यहाँ  तक  की  पश्चिम-बंगाल  मे  पकड़े  गये  कंदियों  की  संख्या  540  देश  में  कुल
 संख्या  बढ़कर  37,200  हो  गई  है  और  स्वयं  माननीय  मन्त्री  न  कहा  है  कि  उसमें  से तोन  चौथाई  का

 पुनरीक्षा  के  लिये  छोड़ा  गया  कया  उनकी  स्वयं  को  आलोचना  नहीं  हो  रही  है  ?

 सभापति  उन्होंने  ऐसे  ही  अचानक  37,000  व्यक्तियों  गिरफ्तार  कर

 उन्होंने  अपनी  इच्छा  से  किसी  को  भी  गिरफ्तार  कर  लिया  जिसमें  से  उन्हें  तीन  चोथाई  लोगों  को

 मजबूरन  रिहा  करना  पड़ा  ।  इसी  से  पता  चलता  है  कि  इस  देश  म  कानून  बहुत  गलत  उपयोग  हो

 रहा  अतः  मैं  चाहता  हूं  कि  माननीय  मन्‍्त्री  हमे  कुल  पकड़े  गये  व्यक्तियों  #  राज्य-वार

 समोक्षा  के  पश्चात्‌  छोड़े  व्यक्तियों  की  कुल  कुल  अभियुतकों  को  ओर  अन्त  में  दोषी  पाबे

 गये  कुल  व्यक्तियों  की  संख्या  के  बारे  मे  मै  कहूंगा  कि  पकड़  गये  कुल  व्यक्तियों  में  से  बहुत  ही
 कम  लोग  अन्त  में  न्यायालय  द्वारा  अपराधी  ठहराए  गए  हूँ  ओर  उनको  दोषसिद्धी  को  उच्चतम

 स्यायालय  ने  भी  सदहोठ  दराया  है  ।  जिस  प्रकार  राज्य  सरकारा  और  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  कानून  को

 लागू  किया  है  क्या  वह  अपने  आप  में  इसकी  निन्‍्दनोय  नहीं  हें  ?

 मेरे  पास  एक  बहुत  द्वी  रोचक  मुद्दा  पूरी  चर्चा  कश्मीर  पर  केन्द्रित  रही  ऐसा  दर्शाया

 जा  रहा  है,कि  कप्मं।र  म  उग्रवाद  से  लड़ने  के  हम  जो  भी  कर  रहे  भोर  हमे  कश्मोर  मे  उग्रवाद

 से  अवश्य  लड़ना  है  ओर  माननोय  गृहमंत्री  जी  इस  पर  पूरा  देश  आपके  साथ  है---वह  केवल  इस

 नियम  के  कारण  जो  कुछ  किया  जा  रहा  है  और  यदि  इस  अधिनियम  का  सांविधिक  पुस्तक  में  स ेनिकाल
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 21  1913  )  थातंकवादी  ओर  विध्वंसकारी  क्रियाकलाप  संशोधन
 अध्यादेश  का  निरनूमोदन  करने  वाला  सांविधिक  संकल्प  और
 आतंकवादी  ओर  विध्वंसकारी  क्रियाकलाप  संशोधन

 विधेयक  -..  राज्य  सभा  द्वारा  यथापारित

 दिया  जाए तो  सरकार  पूर्णतया  शक्तिहीन  हो  जायेगी  ।  यह  सही  तस्वीर  नहीं  कश्मीर  स्थानीय
 जनता  सुरक्षा  अधिनियम  उपद्रव  अधिनियम  सशस्त्र  सेना  बिशेष  शक्तियां  अधिनियम  और  इन
 सबके  अलावा  हमारे  पास  आतंकवाद  और  विध्वंसकारी  क्रियाकलाप  गधिनियम  है।जो
 आंकड़  हमें  सरकार  ने  दिये  हैं  वे  क्या  हैं  ।  स्वयं  सरकार  ने  1-1-91  को  अपने  जबाब  में  कहा  है  कि
 कएमीर  में  पकड़  गए  व्यतितथों  की  कुल  संख्या  4,593  थी  जिसमें  से  2,044  व्यक्ति  टाडा  के  अंतगंत
 पकड़  गए  इसका  अथं  है  कि  लगभग  53  प्रतिशत  अन्य  कानूनों  के  अन्तगंत  पकड़ा  गया  इनमें  से
 जो  अधिक  रोचक  तथ्य  वह  यह  दर्शाने  वाला  तथ्य  है  कि  जब  सरकार  से  पूछा  गया  कि  कश्मीर  में
 पकड़े  गए  उग्रवादियों  की  संख्या  कितनी  है  तो  उन्होंने  इसके  जवाब  में  स्वीकार  किया  है  कि  यह  संख्या
 124  इसका  अर्थ  यह  है  कि  कश्मीर  में  प्राधिकारियों  द्वारा  पकड़  गये  4593  व्यक्तियों  में  से  टाडा

 के  अन्तगंत  पकड़  गए  2041  व्यक्तियों  में  से  सरकार  ने  स्वयं  स्वीकार  किया  है  कि  केवल  124
 उग्रवादी  थे  ।  शेष  व्यक्तित  क्‍या  क्‍या  वे  निर्दोष  व्यक्ति  थे  ?  क्‍या  वे  दोषी  व्यक्ति  थे  ?  क्‍या  वे
 अलग्राववादी  थे  ”  वे  किस  प्रकार  कानून  के  विरुद्ध  काये  कर  रहे  थे  ?  इस  प्रक।र  दर्शाना--कि
 सम्पूर्ण  देश  का  कश्मीर  का  पूर्ण  भाग्य  सांविधिक  पुस्तक  में  कानून  की  उपस्थिति  पर  ही
 निर्भर  प्रजातन्त्र  की  भावना  के  प्रति  अपमान  कानून  के  शासन  के  विरुद्ध  ह ैऔर  जो  भी  माननीय
 मन्त्री  ने कहा  है  उसके  पूर्णतया  विपरीत

 राज्य  सभा  तारांकित  प्रश्न  संख्या  388  जो  श्री  आडवाणी  ने  जो  उस  समय  दूसरे  सदन  में
 27-3-88  को  पूछा  उसके  जवाब  में  सरकार  ने  यह  स्ठीकार  किया  था  कि  हां  कुछ  दुरुपयोग  हुआ

 सरकार  ने  कहा  था  किन्तु  हमने  उन्हें  आगे  निर्देश  भेज  दिये  हमें  इन  मार्ग  निददशों  के  बारे  में
 विश्वास  में  नहीं  लिया  गया  ।

 सभापति  आपके  द्वारा  मैं  माननीन  मन्त्री  से  चाहूंगा  कि  अथ्रर  वे  चाहते  हैं  कि
 हम  उन्हें  दो  और  वर्षों  के  लिए  समयावधि  बढ़ाने  तो  वे  सभा  के  सामने  दिशा  निर्देश  रखकर  हमें सरकार  की  सदस्यता  का  विश्वास

 राजस्थान  सरकार  ने  यह  कहा  है  कि  वे  कोटा  से  नजरबन्द  लोगों  को  छोड़ने  में  असम  हैः
 जिनको  संख्या  राज्य  के  गृहमन्त्री  के  अनुसार  178

 ]

 को  बाऊदयाल  जोशी  :  आप  कोटा  के  डिटेन्यूज  को  बात  करते  मैं  आपको  बताता हूं  कि
 जब  मैं  इलेक्शन  जीत  गया  तो  मुझ  पर  वहां  बम  फेंका  मेरे  ऊपर  चार  बम  फ्रेंके  सरे
 मैं  तो किसी  तरह  से  वच  गया  लेकिन  मेरे  साथ  जो  एक  आदमी  वह्‌  बेचारा  मारा

 भो  सेघद  शाहाब॒द्रोत  :  मुझे  बड़ी  खशी  है  कि आप  बच

 श्री  बाऊबयाल  जोशो  :  जो  लोग  एक  जीते  हुए  आदमी  पर  बम  मारने  की  कोशिश
 क्या  आप  उन्हें  छूड़ाने  की  यहां  एडवोकेसी  करना  चाहते  मेरे  यहां  कोटा  में  एक  स्थान  पर  एक
 हजार  बम  मिले  एक  हजार  बम  मिलने  के  बाद  भी  क्या  आप  लोगों  जो  गिरफ्तार  हो  गये
 छोड ़ने  के  लिए  कहना  चाहते  हैं  ।
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 अध्यादेश  का  निरनमोदन  करने  वाला  सांविधिक  संकल्प  और

 आतंकवादी  और  विध्वंसकारी  क्रियाकलाप  संशोधन

 विधेयक  --  राज्य  सभा  द्वारा  यथापारित

 श्री  सेबद  शञाहाबद्दीन  :  मैं  उन  लोगों  के लिए  कह  रहा  हूं  जिनके  लिए  राजस्थान  के  माननीय

 पृह  मन्त्री  न ेराजस्थान  विधान  सभा  में  घोषणा  की  कि  उनके  खिलाफ  कोई  आरोप  नहीं  है  ऐसे  178
 लोग  हैं  ।  और  उन्हें  इसलिए  गिरफ्तार  किया  गया  है  क्योंकि  भारत  सरकार  के  गृह  मंत्रालय  ने  उन्हें
 छोड़ने  की  अनमति  नहीं  दी  है  और  उनके  मामले  गृहमन्त्री  के  पास  लम्बित  मैं  उनके  मामले  की
 वकालत॑  कैर  रहा  अगर  सरकार  एक  आरोप  पत्र  भी  प्ररतुत  नहीं  कर  सकती  अगर  सरकार
 आरोप  भी  नहीं  दिखा  सकती  तो  उसे  एक  नागरिक  को  हतने  लम्बे  समय  तक  गिरफ्तार

 चाहिए  )

 श्री  दाऊ  दयाल  जोशी  :  आप  ही  बताइए  ऐसे  केस  में  गिरफ्तार  लोगों  को  कंसे  छोड़ा  जा  सकता
 वे  लोग  केस  को  अदालत  तक  ले  जाने  की  धोंस  दे  रहे  इसी  कारण  उनके  खिलाफ

 चाज॑  शीश  कम्पलीट  नहीं  हो  पाई  ।

 नहीं  रखना

 [  प्रमुवाध  |

 थी  सेयद  शाहाबुद्दीन  :  मैं  कोटा  के मामले  की  बात  नहीं  कर  रहा  ।  मुझे  लगता  है  कि  माननीय

 मंत्री  को  पूरी  तरह  गलत  फ्हमी  हो  गई  है  :  वे  नहीं  जानते  कि  मैं  किस  बारे  में  बात  कर  रहा
 )

 संभ्तापति  महोदया  मालिनों  :  कृपया  सभापति  को  सम्बोधित

 श्रों  सेयद  शाहब॒द्ोन  :  मैं  एक  आम  बात  कर  रहा  क्या  केन्द्रीय  सरकार  क्योंकि  यह  कानून
 केन्द्रीय  सरकार  का  है--ओऔर  राज्य  सरकार  जिसे  आतंकवादी  और  विध्वंसकारी  क्रियाकलाप

 अधिनियम  के  मामलों  की  समीक्षा  करने  का  अधिकार  दिया  गया  क्‍या  उनके  बीच
 विचार  विंमरश  के  लिए  एक  नियमित  व्यवस्था  भर्थात  प्रत्येक  तीन  महीने  के  बाद  नियमित  रूप  से
 समीक्षा  की  व्यवस्था  है  ।  मैं  यह  बात  कहना  चाहता  हूं  ताकि  निर्दोब  लोगों  को  कंद  में  न  रहना  पड़े  ।

 मुझे  लगता  है  कि  ऐसी  कोई  तंत्र  नहीं  बनाया  गया  हम  सबका  विचार  है  और  हमने  इस  सभा  में

 कहा  है  कि  आपराधिक  मामलों  से  निबटने  के  लिए  हमारे  पास  पर्याप्त  कानून  है  ।

 4.00  म्०  प०

 यहां  तक  कि  उच्चतम  न्यायालय  ने  भी  टाडा  मामलों  पर  निर्णय  देते  वक्‍त  कहा  कि

 अपहरण  जंसे  अपराध  जो  भारतीय  दंड  संहिता  के  तहत  परिभाषित  सांविधिक  पुस्तक  में  दिए  गए

 उन्हें  विशेष  कानून  के  तहत  नहीं  लिया  जाना  चाहिए  ओर  उन्हें  देश  के सामान्य  कानून  के  तहत  लिया
 जीना  चहिए  |  यह  उच्चतम  न्यायालय  का  निर्देश  है  ।

 इसलिए  मैं  कहता  हूं  कि  सिर्फ  यह  कहना  कि  वे  एक  विशेष  स्थिति  में  विशेष  कानून  की

 कता  है  ओर  उन  कानूनों  को  कमंचारी  संधों  राजनितिक  राजनितिक  विरोधियों  के  खिलाफ



 2:  )  आतंकवादी  और  विध्वंसकारी  क्रियाकलाप  संशोधन

 अध्यादेश  का  निरनुमोदन  करने  वाल्ला  सांविधिक  संकल्प  और

 भातंकबादी  और  विध्वंसकारी  क्रियाकलाप  संशोधन
 राज्य  सभा  द्वारा  यथापारित

 अरधाघुंध  तरीकों  से  इस्तेमाल  करना  निश्चय  ही  यह

 ह

 ऐसी  शक्ति  नहीं  है  जिसे  हम  लोकतंत्र  में  किसी
 सरकार  को  दे  सके  ।

 सभापति  सरकार  ने  किसी  विशेष  मामले  की  वकालत  नहीं  की  उन्होंने  हमें
 विस्वास  नहीं  दिलाया  हालां  कि  मैंने  माननीय  मंत्री  को  ध्यान  से  सुना  वे  कहते  हैं  कि
 बाद  को  पुलिस  के  उपायों  से  खत्म  नहीं  किया  जा  सकता  ।

 समापति  महोदय  :  श्री  कृपया  अपनी  बात  समाप्त

 थी  सेयद  शाहाब॒होन  :  मैं  सिफं  एक  मिनट  मैंने  अभी  तक  सरकार  या  सरकार  के
 प्रवक्ता  से  यह  नहीं  सुना  कि  हमारे  देश  के  किसी  अशांत  क्षत्र  की  समस्याओं  के  राजनेतिक  समाधान  के
 लिए  उनके  पास  कोई  योजना  है  या  उन्होंने  कोई  पहल  की  मेरे  विचार  मुझे  कहने  की

 अनुमति  दें  सरकार  ऐसा  लगती  है  मानो  मानसिक  रूप  से  दिवालिया  हो  गई  शारीरिक  रूप
 से  वेचारिक  रूप  से  शून्य  और  राजनेतिक  रूप  से  दिवालिया  हो  गई  राजनेतिक  रूप  से
 लिया  हस  सरकार  को  जिसने  दो  महीनों  के  समय  में  देश  या  संसद  के  समक्ष  कोई  कार्य  योजना  नहीं

 अतिरिक्त  शक्तियां  देना  मानव-अधिकारों  के  प्रति  अपराध  हो  यह  भारतीय  संविधान  की
 भावना  के  विरुद्ध  होगा--कानून  के  विरुद्ध  होगा--व  लोकतन्त्र  की  भावना  के  विषद्ध  होगा  ।

 जब  तक  सरकार  हमारे  समक्ष  आतंकवाद  से  लड़ने  की  कोई  स्पष्ट  नीति  नहीं  कोई
 राजनीतिक  योजना  नहीं  रखती  कि  वह  किस  प्रकार  शांति  बहाल  करेगी  मैं  नहीं  समझता  कि  सरकार  जो
 शक्षित  मांग  रही  है  वह  हमें  देनी

 इसलिए  सभापति  मैं  सदन  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  यह  संकल्प  पारित  होना  चाहिए
 ओर  इस  अध्यादेश  को  पारित  नहीं  किया  जाना  चाहिए  और  इसे  कानून  नहीं  बताया  जाना

 सभापति  महोदय  :  श्री  कया  आप  अपना  संकल्प  वापस  नहीं  ले  रहे  ।

 क्री  सेयद  शाहाबुद्वीत  :  नहीं  मैं  नहीं  ले  रहा  ।

 समापति  महोदय  :  श्री  शाहाबृद्वीन  द्वारा  प्रस्तुत  संकल्प  अब  सभा  के  मतदान  के  लिए  रखा

 प्रश्न  यह

 यह  सभा  ?  199)  को  राष्ट्रपति  द्वारा  प्रख्यापित  आतंकवादी  और

 कारी  क्रिया  कलाप  संशोधन  1991  (1991  का  अध्यादेश  संख्या  :  )

 का  निरनुमोदन  करती

 जो  इसके  पक्ष  में  है  वे  कृपया  कहें  ।

 कुछ  माननोय  सदस्य  :

 समापति  महोंदय  :  जो  इसके  विपक्ष  में  है  वे  कृपया  कहें  ।

 झनेक  सामनोय  सदस्य  :



 आतंकवादी  और  विध्वंसकारी  क्रियाकशाप  संशोधन  12  1991
 अध्यादेश  का  निरनुमोदन  करने  बाला  सांविधिक  संकल्प  और

 आतंकवादी  और  विध्वंसकारी  क्रियाकलाप  संशोधन

 विधेयक-राज्य  सभा  द्वारा  यथापारित

 सभापति  महोदय  :  मेरे  विचार  से  निर्णय  इसके  वालों  के  पक्ष  में  हुआ  निर्णय
 वालों  के  पक्ष  में  हुआ

 कुछ  माननोथ  सदस्य  :  निर्णय  वालों  के  पक्ष  में  हुआ  हम  मत  विभाजन  चाहते

 सभापति  महोदय  :  दीर्घाए  खाली  कर  दी  जायें  ।

 समापति  महोदय  :  प्रस्ताव  को  रखने  से  पूर्व  मैं  सदस्यों  के  हित  में  यह  बताना  चाहता  हूं  कि
 सदन  में  मतदान  कंसे  किया  जाता  है  ।  प्रत्येक  सदस्य  की  सीट  पर  पुश  बटन  सेट  में  एक  पाइलट  लाईट

 है  और  तीन  पृश  बटन  हैं--पीला  के  लाल  के  लिए  और  एक  काला  बटन

 नहीं  लियाਂ  के  लिए  इसके  साथ  ही  एक  तार  से  एक  पुश  बटन  जूड़ा  हुआ  है  ।  जब  अध्यक्ष

 पीठ  द्वारा  अब  मत  विभाजन  हो  ।  इस  घोषणा  के  साथ  मशीन  कार्य  करना  प्रारम्भ  कर  तो  एक
 घंटो  की  आ्रावाज  होगी  जो  सदस्यों  को  अपना  मत  डालने  का  संकेत  प्रत्येक  सदस्य  को  पुश  स्विच
 को  दबाना  है  और  फिर  तीनों  बटनों  अर्थात  या  नहीं  लियाਂ  में  स ेएक  को  अपनी

 इच्छानुसार  दबाना  है  ।  पुश  स्विच  को  और  बुश  बटन  को  एक  साथ  तब  तक  दबाना  है  जब  तक  कि  दस
 सेंकड  के  बाद  दोबारा  घंटी  की  आवाज  सुनाई  न  बुश  बटन  स्विच  पर  एक  पाइलट  लेम्प  बटन
 दबाने  से  जलेगा  ओर  पुश  स्विच  और  इस  लाईट  का  जलना  इस  बात  का  संकेत  है।क  उपकरण  द्वारा
 मत  रिकार्ड  कर  लिया  गया

 अगर  कोई  बटन  दबाकर  अपना  मत  न  दे  पाए  तो  वह  कृपया  अपनी  सीट  पर  खड़ा  हो
 जाए  और  मत  विभाजन  कलक  द्वारा  उसे  दी  जाने  बाली  पतियों  के  द्वारा  अपना  मत  दे  ।

 अब  दीर्घाएं  खाली  हो  गई

 सभापति  महोवय  :  मैं  अब  श्री  सेयद  शाहबुद्दीन  द्वारा  प्रस्तुत  सांविधिक  संकल्प  को  सभा  में
 मतदान  के  लिए  रखती

 प्रश्न  यह  है  :

 यह  सभा  2  मई  1991  को  राष्ट्रपति  द्वारा  प्रद्यापित  आतंकवादी  और
 कारो  क्रियाकलाप  संशोधन  199]  (1991  का  अध्यादेश  संख्या  5)
 का  निरनुमोदन  करती

 प्रस्ताव  झ्स्वोक्षत  हुझा
 सभापति  महोदय  :  मैं  अब  प्रस्ताव  को  सभा  के  विचार  के  लिए  रखतो  हूं  --

 प्रश्न  यह  है  :

 आतंकवादी  और  विध्वंसकारी  क्रियाकलाप  1987,
 राज्य  सभा  द्वारा  यथापारित  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  बिचार  किया  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुझा
 समापति  महोदय  :  अब  सभा  विधेयक  पर  खण्डवार  विचार
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 १;  1913  आतंकवादी  और  विध्वंसकारों  क्रियाकलाप  संशोधन
 अध्यादेश का  निरनुमोदन  करने  वाला  सांविधिक  संकल्प  और

 आतंकवादी  ओर  विध्वंसकारी  क्रियाकलाप  संशोधन

 विधेयक--राज्य  सभा  द्वारा  बथापारित
 क्फिति-ण--ऊकि़न्कओ॥त्-+_+_-न.नन्‍ईबदबझ..---+  जय

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  2  और  3  विधेयक  का  अंग  बनें  ।

 क्ष+

 सभापति  महोवय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  ],  अधिनियमन  सूत्र  तथा  विधेयक  का  पूरा  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिये

 जाएं  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ्ला  ।

 खण्ड  1,  झधिनियमन  सूत्र  तथा  विधेयक  का  पूरा  मास
 विधेयक  में  लोड़ विए  मए  ।

 विधेयक  पारित  किया  जाये  ।/”

 सभापति  महोपव  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :

 विधेयक  पारित  किया  जाये  ।

 )

 ]

 थो  जाज  फर्मान्डोज  :  सभापति  मैं  इसका  विरोध  करते  हुए  मंत्री  महोदय  से  एक  बात
 का  आश्वासन  चाहता  हूं  कि  हरियाणा  में  किसी  भी  एम०  एल०  ए०  या  अन्य  राजनीतिक  कायेकर्ता  की

 इस  कानून  के  अन्तगंत  होने  नहीं  देंगे  जो  कि  हो  रहो  )  --  बाकी  सब  के  बारे
 में  बोल  चके  हैं  ।  हम  यहां  स्पेसिपिक  डायरेक्टलोी  यहां  एश्योरेंस  चाहते  हरियाणा  का  मामला  जो

 यहाँ  उठाया  गया  उसके  बारे  में  मेरा  कहना  यह  है  कि  यह  गिरफ्तारी  अभी  इस  वक्‍त  वहां  करवा  रहे
 यह  हम  होने  नहीं  देंगे  ।  )

 [  प्रभुवाद  ]

 झो  निर्मल  कास्ति  चटर्जी  :  हम  यह  प्रश्न  पहले  भी  उठा  चुके  हैं  लेकिन  मंत्री  महोदय
 उस  वक्‍त  सभा  में  मोजूद  नहीं  इसीलिए  यह  अधिनियम  विधान  सभा  के  निर्वाचित  सदस्यों  के
 विडद्ध  प्रयुक्त  नहों  किया  जा  सकता  और  हस  प्रकार  का  आश्वासन  हम  मंत्री  महोदय  से  प्राप्त  कर  चुके
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 आतंकवादी  और  विध्वंसकारी  क्रियाकलाप  संशोधन  12  199)

 अध्यादेश  का  निरनतुमोदन  करने  वाला  सांविधिक  संकल्प  और

 भातंकवादी  और  विध्वंसकारी  क्रियाकलाप  संशोधन

 विधेयक---राज्य  सभा  रा  यथापारित

 श्री  बसुदेव  प्ाचाय॑  :  हम  दोनों  मंत्रियों  महोदय  द्वारा  दिए  गये  उत्तरों  से  संतुष्ट
 नहीं  जहां  तक  टाडा  के  गलत  ढंग  से  प्रयोग  करने  का  सम्बन्ध  जब  यह  विधेयक  1987  में  पारित
 किथा  गया  या  तो  उस  समय  इस  सभा  में  जब  हमने  इस  विधेयक  +ा  विरोध  हमें  एक  आश्वासन
 दिया  गया  जो  आश्वासन  दिया  था  वह  यह  था  कि  इसे  दो  वर्ष  के  लिए  बनाया  गया  है  भोर  उप्रवाद
 की  समस्या  दो  वर्ष  के  भीतर  सुलक्षाई  जा  सकती  परन्तु  इसे  फिर  अगले  दो  वर्षों  क ेलिए  बढ़ा  दिया
 गया  अर्थात्‌  1989  में  सरकार  ने  इस  अधिनियम  की  समयावधि  को  अगले  दो  वर्षों  के लिए  बढ़ा
 और  हम  इस  बात  से  आश्वस्त  नहीं  हैं  कि  क्या  यह  अधिनियम  केवल  जम्मू  और  पंजाब  तथा

 जहां  उग्रदाद  की  समस्या  है  तक  ही  सीमित  होगा  अथवा  नहीं  ।  हमें  नहीं  लगता  कि  जम्मू  ओर

 कश्मीर  में  या  पंजाब  भथवा  असम  में  उग्रवाद  से  निपटने  के  लिए  इस  सरकार  के  पास  कोई  नया

 कोण  है  ।  वह  व्यापार  संघ  किसान  श्रमिक  आन्दोलन  ओर  अन्य  प्रजातत्रिक
 आन्दोलनों  को  दबाने  के  लिए  स्वयं  को  टाडा  से  समज्जित  करना  चाहती  हम  देख  चुके  हैं  कि  किस
 प्रकार  कुछ  राज्य  सरकारों  द्वारा  टाडा  का  प्रयोग  किया  गया  |  अब  हरियाणा  राज्य  सरकार  द्वारा  टाडा
 का  प्रयोग  किया  जा  रहा  हम  गृह  मन्त्री  महोदय  से  स्पष्ट  अश्वासन  चाहते  ..--।

 ]

 थ्रो  राम  प्रकाश  चौधरो  :  हरियाणा  की  क्‍या  बात  करते  वेस्ट  बंगाल  को  बात

 जहां  आपने  मार-मार  कर  लोगों  की  लाएें  बिछा  पब्लिक  दुखी  कर  दी  ।

 |

 क्री  बसुदेव  झ्राचायं  :  इस  अधिनियम  का  प्रयोग  पश्चिम  बंगाल  में  केवल  एक  महीने  के  लिए  उस
 समय  किया  गया  जब  दाजिलिंग  में  गोरखा  राष्ट्रीय  मुक्ति  मोर्चा  आन्दोलन  चला  हम  यह
 सन  चाहते  हैं  कि  इसका  प्रयोग  हरियाणा  में  राजनीतिक  विरोधियों  के  विरूद्ध  नहीं  किया  जायेगा  ।

 ]

 श्री  राम  प्रकाश  चौघरो  :  हरियाणा  में  अमन  शान्ति  सब  कुछ  बंगाल  में  मड्डर  होते
 कत्ल  होते  हैं  जोर  आप  हरियाणा  की  बात  करते  हैं  ।

 क्रो  बसुदेव  प्राचाय  :  बंगाल  में  ऐसा  कहीं  नहीं  हुआ  है  ।

 [  प्रनुवाद  ]

 पश्चिम  बंगाल  में  टाडा  के  अन्त्गंत  किसो  भी  व्यक्ति  को  गिरफ्तार  नहीं  किया  गया  हमें
 वस्त  किया  जाना  चाहिए  कि  इस  अधिनियम  का  प्रयोग  हरियाणा  में  राजनीतिक  विरोधियों  के

 खिलाफ  नहीं  किया  ऐसे  निर्दोष  व्यक्तियों  को  जो  इस  अधिनियम  के  तहत  गिरफ्तार  चाहे  वे
 राजस्थान  में  हों  गुजरात  में  या  किसी  अम्य  स्थान  पर  मुक्त  किया  जाना  हम  मंत्री  महोदय
 से  श्पष्ट  आश्यासन  चाहते

 भो  रास  नाईक  :  मैं  केवल  एक  स्पष्टोकरण  चाहता  हूं  ।  इस  अधिनियम  को  उनके  लिए  प्रयुक्त
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 आतंकवादी  ओर  विध्वंसकारी  क्रियाकलाप  संशोधन
 विधेयक  सभा  द्वारा  यथापारित

 नहीं  किया  जाना  चाहिए  जो  न  तो  आतंकवादी  हैं  और  न  ही  यह  सभा  की  मांग  सरकार
 से  कोई  स्फ्ट  जवाब  मिलना  सरकार  को  मार्ग  निदेश  देना  चाहिए  कि  इस  अधिनियम  का  प्रयोग
 केबल  उपग्रवादियों  के  लिए  किया  जायेगा  किसी  ओर  के  लिए  नहीं  किया

 श्रो  संपद  दाहाबुद्दीन  :  मैं  सरकार  से  यह  अपील  करता  हूं  कि  इस  स्थिति  में  वह  इस  विधेयक
 को  या  तो  वापस  ले  अथवा  कम  से  कम  स्पष्ट  आएबासन  दें  कि  टाडा  नजरबंदियों  के  हरेक  म।मले  का  तीन

 महीने  की  अवधि  के  भीतर  गृह  मन्त्री  महोदय  द्वारा  पुनरीक्षण  किया

 श्री  के०  पी०  उन्तोकृष्णन  :  यह  विधेयक  जो  आतंकवादी  तथा  विध्वंसक  गतिविधियों
 के  विरुद्ध  राज्य  के  हाथ  मजबूत  करने  के  लिए  लाया  गया  है  को  विशेष  तोर  पर  केवल  इसी  उद्धृश्य  के

 लिए  प्रयुक्त  किया  जा  सकता  है  ।  इसके  अलावा  जो  भी  बात  होगी  वह  सत्ता  का  दुरुपयोग  होगा  खंसा  किਂ
 हमने  हरियाणा  में  देखा  है  जहां  इस  अधिनियम  के  तहत  जनता  द्वारा  निर्वाचित  प्रतिनिधियों  को
 बन्द  रखा  इस  प्रकार  की  घटनाएं  चाहे  वह  पश्चिम  बंगाल  में  हुई  हों  भअथबा  हरियाणाया
 केरल  मे  या  किसी  अन्य  स्थान  अनुमति  नहीं  दी  जा  सकती  ।  यह  इस  विधेयक  का  उद्देश्य  नहीं  है
 जैसा  कि  यह  सभा  समक्षती  है  ।  हम  गृह  मन्त्री  महोदय  से  बिशिष्ट  आश्वासन  चाहते  संविधि  के
 संरक्षक  हाने  के  भोर  इस  सभा  का  विश्वास  है  कि  बह  विधाम  के  संरक्षक  उरहें  यह  ध्यान
 रखना  चाहिए  कि  इसका  कहीं  भी  दुरुपयोग  न

 श्री  शोमनाव्रोश्वर  राव  वाडड  :  मूझे  एक  बात  स्पष्ट  करानो  हैं  ।

 सभापति  महोदय  :  नहीं  ।  हम  इस  प्रकार  चर्चा  धारी  नहीं  रख  सकते  ।

 श्री  शोभनाव्रीक्वर  राव  वाडड  :  मैं  ककल  एक  छोटा  सा  स्पष्टीकरण  जब  हम  आपके
 नोटिस  में  कुछ  जानकारी  लाये  तो  आपने  हमे  बताया  कि  आपके  पास  पूर्ण  जानकारी  नहीं  जबाब
 देते  समय  अब  आप  कह  है  कि  आप  इस  बात  का  ध्यान  रखेंगे  कि इस  अधिनियम  का  दुरुपयोग
 न  लेकिन  मेरा  कहना  है  कि  जहां  वे  निर्दोष  लोगों  जो  भातंकबादी  और  विध्वंसक  गतिविधियों  में
 संलिप्त  नहीं  हैं  उनके  मामले  आपने  ध्यान  में  लाए  जाए  तो  आपको  ध्यान  रखना  है  कि  उन्हें  तुरम्त
 रिहा  किया  जाए  ।  ओर  उनको  छोड़ने  के  पश्चात  क्‍यों  सरकार  ऐसे  व्यक्तितयों  के  जो  इस  निर्दोष
 ब्यक्तियों  को  गिरफ्तार  करने  के  लिए  जिम्मेदार  आवश्यक  कदम  उठायगी  ताकि  इस  अधिनियणਂ
 का  आने  वाले  वर्षो  में  अन्य  लोगों  द्वारा  दुरुपयोग  न  हो  ।  कृपया  इस  बारे  में  हमें  स्पष्ट  आश्वासन
 दीजिए  ।  )*

 सभापति  महोदया  :  मैं  आपको  अनुमति  नहीं  दे  रही  हूं  ।

 )

 श्री  एस  «८  बो०  चन्हाण  :  मैं  सभा  को  आश्वासन  देना  चाहूंगा  कि  टाडा  का
 विशेष  रूप  से  केवल  उसी  उद्देश्य  के  लिए  किया  जायेमाजि  स  उद्देश्य  के  लिए  यह  विधेयक  लकष्या  गया

 इसे  राजनी  तिक-विरोधियों  के  व्यापार  संघों  के  बिरुद्ध  प्रयुक्त  नहीं  किया  जा  हम
 जाती लि
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 अध्या ज्ष  का  निरनुमोदत  करने  वाला  सांविधिक  संकल्प  और

 आतंकवादी  और  विध्वंसकारी  क्रियाक्रलाप  संशोधन

 विघेयक  -  राज्य  सभा  द्वारा  यथापारित

 एस०  बी०  चब्हाण  ]

 इसे  ध्यापार  संघों  के  विरुद्ध  बिल्कुल  प्रयोग  नहीं  करेंगे  ।  लेकिन  अगर  वे  इस  प्रकार  का  कोई  अप  राध

 करते  हैं  जो  के  उपबंधों  के  अन्तर्गत  पान  देने  योग्य  विषय  है  तो  फिर  इसमें  मैं  कुछ  नहीं  कर

 सकता  ।  लेकिन  राज्य-स  रकारों  को  पुनः  यह  ध्णान  रखने  हेतु  मार्ग  निदेश  जारी  किए  जाएंगे  कि  इस

 अधिनियम  का  वुष्पयोग  न  हो  ओर  अधिनियम  का  प्रयोग  किसी  राजनीतिक  विरोधियों  को  समाप्त
 करने  किसो  क्षेत्र  विशेष  में  राजनीतिक  गतिविधियों  को  रोकने  या  किसो  क्षेत्र  में  व्यापार  संघ  गतिविधि
 को  रोकने  को  दृष्टि  से  तन किया  यह  उस  उद्देश्य  के  लिए  नहीं  है  जिसके  लिए  इस  अधिनियम  का

 प्रयोग  किया  गया  इसका  प्रयोग  केवल  उसो  उद्ृेश्य  के  लिए  किया  जाना  है  जिसके  लिए  इसे  बनाया

 भ्रया

 थो  श्रोकान्त  जना  :  हरियाणा  में  स्पष्ट  आरोप  लगाया  गया  था  +  विधायकों  को
 गिरफ्तार  किया  गया  गृह  मन्त्री  महोदय  को  इसका  जवाब  देना  चाहिए  ।

 ]
 थी  सभबत  लाल  खराना  :  सभापति  गुजरात  में  लाजं  स्केल  पर  इस  एक्ट  के  अन्तर्गत

 गिरफ्ता  रियां  हुई  एक  80  साल  की  लेडी  को  गिरफ्तार  किया  गया  है  और  एक  बच्चे  को  गिरफ्तार
 किया  गया  है  ।  मैं  मन्‍्त्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  क्या  आप  इसको  एन्क्वायरी  करायेंगे  ?

 करो  एस०  बो०  चण्हाण  :  मेरे  पास  इस  किस्म  को  अगर  लिखित  शिकायत  भेजी

 जाएगी  तो  जकर  मैं  उसकी  एन्क्वाथरी  कराऊंगा  और  अगर  हसका  इस्तेमाल  गेर  ढंग  से  उन्होंने  किया
 होगा  तो  मैं  उसके  खिलाफ  क्‍या  कायंवाही  हो  सकती  देखकर  उसका  जवाब

 [  प्रमुधाव  |

 क्रो  निमंस  कान्ति  चरजों  :  हरियाणा  के  बारे  में  आपका  क्‍या  विचार  है  ।  हम  हरियाणा  के  बारे
 में  स्पष्ट  उत्तर  याहते  हम  इस  मामले  को  सुबह  से  उठा  रहे  आप  हमें  आश्वासन  वें***

 )  ***

 ]

 झा  घमंबोर  सिह  :  सभापति  सिर्फ  एक  हफ्ते  की  बात  मैं  आनरेबिल

 होम  मिनिस्टर  से  कहना  चाहता  हूं  कि  विकास  पार्टी  के  एम०  एल०  ए०  के  अलाबा  25
 आदियों  को  टाडा  में  लिया  गया  )

 समापति  महोदय  :  हमें  सभा  में  कुछ  व्यवस्था  बनाए  रखने  हम  हमेशा  ऐसा  नहों  कर
 सकते  ।

 समापति  सहोदप  :  प्रश्न  यह

 विधेयक  पारित  किया  जाये  ।”  जो  इसके  पक्ष  में  हैं  वे  कह  सकते  हैं  ।

 झनेक  माननोय  सदस्य  :  ।
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 झो  जाज॑  फर्ताग्डोज  :  नहीं  ।

 आतंकवादी  ओर  विध्वंसकारी  क्रियाकलाप  संशोधन
 अध्यादेश  का  निरनुमोदन  करने  वाला  सांविधिक  संकल्प  और
 आतंकवादी  और  विध्वंसकारी  क्रियाकलाप  संशोधन

 राज्य  सभा  द्वारा  यवापारित

 समापति  महोबय  :  जो  इसके  विरोध  में  हैं  वे  कह  सकते

 समापति  महोवय  :  मैं  समझता  हूं  कि  परिणाम  के  पक्ष  में  यया

 श्री  श्रोकान्त  जेता  :  विधेयक  पारित  नहीं  हुआ  है  ।  सभा  में  मत-विभाजन  होना

 समापति  झहोवय  :  दीर्घायें  खाली  कर  दी

 दीर्षायें  खाली  कर  दी  गई

 प्रश्न  बह  है  :

 विधेयक  पारित  किया

 लोक  समा  में  मत-विभाजन  हुझा  :

 झत  विभाजन  संख्या  2  )

 भी  ए०  आर०

 श्री  मणि  शंकर

 अरुणा  श्री  एम०

 अशोक  श्री  ए०

 श्री  कमालुद्दीन

 श्रीमती  चन्द्र  प्रभा

 थी

 भ्रो  स्वरूप

 श्री  फ्रैक

 भीमती  कमला  कुमारी

 भी  जेड०

 श्री  अरविन्द  तुलसी राम

 वक्ष  में  बलती  से  मतदान [4.32

 (4.32  म०  प०  ||

 श्री  गुरुदास

 कुमा  श्री  रंगराजन

 प्रो०  पी०  जे०

 डा०  विश्वनाथम

 श्री  राम  कृष्ण

 श्री  असलम  शेर

 श्री  अयूब

 श्री  गोपी  नाथ

 भी  छीतृभाई

 श्री  उदय  सिह  राव

 श्री  माणिकराब  होडह्य

 बिरिजा  भीमती*
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 अध्यादेश  का  निरनमोदन  करने  वाला  सांविधिक  संकल्प  और

 आतंकथादी  और  विध्व॑ंसकारी  क्रियाकलाप  संशोधन

 राज्य  सभा  द्वारा  यथापारित

 श्री  तरुण

 श्री  गिरिधर

 श्री  ए०  सेनापति

 श्री  चन्दूलाल

 चन्द्रश्षेव  श्रीमती  एम०

 श्री  पी०  सी ०

 श्री  ए०

 श्री  किरिप

 श्री  राम  प्रकाश

 श्री  बलराम

 श्री  आर०

 श्री  के०  राममूर्ती
 श्री  सोमजी  भाई

 श्री  प्रबीन

 श्री  एन  ०

 श्री  के०  वी०

 तारा  श्री

 प्रो०  के०  वी०

 भरी  पी०  सी०

 श्री  शरद

 दिग्विजय  श्री

 श्री  संतोष  मोहन

 श्री  अनल्त  राव

 श्री  विदुरा  बिठोथा

 श्री  जी०  देवराय
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 श्री  डी०  के»

 श्री  पी०  जी ०

 श्री  ढी  ०

 श्री  श्रवण  कुमार

 श्री  प्रफुल

 डा०  )

 श्री  अजीत

 श्री  उत्तरराव  देवराय

 श्री  प्रकाश  बी०

 श्री  श्रीवल्लभ

 प्रभु  श्री  हरीश  नारायण

 श्री  ओस्कर

 श्री  एम०  ओ०  एच०

 श्री  मनो  रंजन

 श्रीमती  दिल  कुमारी
 श्री  परसराम

 श्री  प्रतापराव  बाबुराव

 श्री  पीटर  जी०

 श्री  शिव  चरण

 श्री  के०

 श्री  एम०  वी०  चन्द्र  शेखर

 श्री  पाला  के०  एम०

 श्री  बी०

 श्रीमती  बासय

 श्री  मुल्लापल्‍्ली
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 श्री  के०

 श्री  कल्प  नाथ

 श्री  जे०  चोका

 श्री  बी०  कृष्ण

 श्री  प्रभु  लाल

 श्री  आर०  सुरेन्द्र

 श्री  गांगुला  प्रताप
 न  कक  जिव्यी ०

 वी ०  एस०

 श्री  आर०  जी०

 डा०  गिरिजा

 श्री  चिरंजी  लाल

 श्री  विद्याचरण

 श्री  मुमताज

 श्री  बसुदेश

 श्री  लाल  कृष्ण

 श्री  के०  पी  ०

 श्री  महे

 श्री  श्याम  लाल

 श्री  राम  सिंह

 श्रो  राम

 कालका  श्री

 विपक्ष  में  गलती  से  मतदान  किया  ।

 आतंकवादी  और  विध्वंसकारी  क्रियाकलाप  संशोधन

 अध्यादेश  का  निरनुमोदन  करने  वाला  सांविधिक  संकल्प  और

 आतंकवादी  और  विध्वंसकारी  क्रियाकलाप  संशोधन
 राज्य

 विपक्ष  में

 सभा  द्वारा  थथापारित

 डा०  राजगोपालन

 श्रीमती  कृष्णा

 श्री  अज न

 श्री  दलबीर

 कुमारी  पुष्पा  देवी

 श्री  मनफूल

 श्री  एस  ०  बी०

 श्री  कोडीकुन्नी ल

 श्री  कृष्ण  दत्त

 श्री  मानक्राम

 डा०  के०  एस०

 श्री  जी०  बेंकट

 श्री  विजय  कृष्ण

 श्री  भूपेन्द्र  सिह

 कुन्जी  श्री

 श्री  भुवन  चन्द्र

 श्री  मदन  लाल

 श्री  संतोष  कुमार

 श्री  अशोक

 श्री  इम्द्रजीत

 श्रीमती  धुशीला

 श्रीमती  शीला

 प्रो०  सुशान्त
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 आतंकवादी  और  विध्वंसकारी  क्रियाकलाप  श्वंशोधन
 अध्यादेश  का  निरनुमोदन  करने  वाला  सांविधिक  संकल्प  और
 आतंकवादी  और  विध्वंसकारी  क्रियाकलाप  संशोधन

 राज्य  सभा  द्वारा  यथापारित
 नी  सीन  न  न

 श्री  निमेल  कान्ति

 श्री  हरि  सिंह

 श्रीमती  भावना

 श्री  रुद्रसेन

 भ्री  सेफुद्दीन

 श्री  सरताज  सिंह

 जायनल  श्री

 श्री  श्रीकान्त

 श्री  अन्ना

 श्री  दाऊ  दयाल

 श्री  डी०  जे०

 श्री  महेन्द्र  कुमार  सिह

 डा०  राम  चम्द्र

 श्री  पीयूष

 तेजनारायण  श्री

 श्री  अनादि  चरण

 श्री  द्वारका  नाथ

 श्री  जितेन्द्र  नाथ

 भीमती  सरोज

 श्री  चस्दृभाई

 श्री  जगत  वीर  सिह

 प्रो०  प्रेम

 श्री  राम

 रा०  अमतलाल  कालिदास

 श्री  छेदी ७  नम
 *विपक्ष  में  गलती  से  मतदान  किया  ।

 का

 3870

 श्री  राम  विलास

 श्री  सुकदेव

 श्री  कबवीन्‍्द्र

 श्री  राधिका  रंजन

 श्री  हरि  केवल

 श्री  जाज॑

 श्री  उठव

 श्री  पलाश

 श्री  नी०  एम०  सी ०

 श्री  महेन्द्र

 श्री  राम  नारायण

 श्री  गिरधारी  लाल

 मंजय  श्री

 श्री  पूर्ण  चन्द्र

 श्री  राम  नगीना

 श्री  सत्यगोपाल

 श्रीमती  गीता

 श्री  हन्तान

 श्री  चुन  चुन  प्रसाद

 श्री  देवेस्द्र  प्रसाद

 भ्री  राम  लखन  सिह

 श्री  भू०  विजय  कुमार

 श्री  काशी  राम

 भरी  प्रेम  चन्द

 राम  राव*

 12  1:  9।
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 2  1913  )  आतंकवादी  और  विध्वंसकारी  क्रियाकलाप  संशोधन
 अध्यादेश  का  निरनुमोदन  करने  वाला  सांविधिक  संकल्प  और
 आतंकवादी  धोर  विध्वंसकारी  क्रिधाकलाप  संशोधन
 विधेयक---राज्य  सभा  द्वारा  यथापारित

 काजल  लत  --  छा
 श्री  नवल  किशोर  डा०  महादीपक  सिंह
 श्री  लाल  बाबू  आचायं  विश्वनाथ  दास

 ढा०  सुधीर  गुणवम्त  रामभाऊ

 रायचौध  श्री  सुदर्शन
 श्री  मोरेश्वर

 श्री  अमर  श्री  जंगबीर

 श्री  भगवान  शंकर  श्री  प्रताप

 प्रो०  रासा  सिंह  श्री  हरि  किशोर

 रेड्डय्या  श्रो  के०  पी ०  डा०  सी०*

 रोशन  श्री  श्री  मनोरंजन

 लालजान  श्री  एस०  एम०  श्री  अजन  चरण

 श्री  सुशील  चन्द्र  सेयद  श्री

 श्री  शोभनाद्री श्वर  राव  श्री  सुरेशानन्द

 श्री  जीवन  श्री  सेयद  मसूदल

 सभापति  महोदया  :  मत-विभाजन  का  परिणाम**  इस  प्रकार

 पक्ष  में  ;

 विपक्ष  में  :

 प्रस्ताव  स्वीक्ृषत  हुगा  ।

 पक्ष  सर्वक्षी  अशोक  राम  लाल  श्री  बेंकट  रंगया  नायडू
 डा०  सो  एम०  जिनेन्द्र  कोडाबरनी  गोडाना  नारायण  सिंह

 राव  राम  सिंह  श्रो  विश्वेश्वर  भगत,सरत  चन्द्र  डा०  बसंत  निरंती

 सवंश्री  बारे  लाल  श्री  खेलसाय  महेन्द्र  कुमार  सिह
 परध्योराज  डी०  बालिन  बनवारी  लाल  डा०  एन०
 पी०  पी०  कालियापे  आनन्द  एस०  एस०  भार०  भेर

 लाल  मीणा  के०  तुलसिऐया  सुबास  चन्द्र  बापू  हरि  डा०

 आर०  के०  जी०  कुमार  कुम।रो  फ्रिडा  तोपनो

 $  विपक्ष  में  गलती  से  मतदान

 ००७  निम्नलिखित  सदस्यों  ने  भी  अपने  मत  डाले  :
 १९३०  झंशोधन  के

 भेर



 उपभोक्ता  संरक्षण  अध्यादेश  के  निरमुमोदन  के  12  1991
 बारे  में  सांविधिक  संकल्प  और  उपभोक्ता  संरक्षण
 विधेयक  --  राज्य  सभा  द्वारा  यथापारित

 विपक्ष  में  ;  सवंश्री  लोकनाथ  रामाश्रयप्रसाद  मुही  राम  राचन्द्र  मरोतराव
 थाइल  जॉन  चेतन  पी  ०  एस०  ब्रिलासराव  नागनाथ

 श्रीमत्ती  ग्रिरिजा  श्री  मोहन  सुरेन्द्र  पाल  डा०

 परशुराम  जनादंन  लक्ष्मी  लक्ष्मी  नारायण  मणि
 देवी  बकस  एस०  मल्लिका  श्रीमती  रीता  ललित  बी०  एन०

 श्री  चिन्मयानन्द  राम  टहल  दत्ताश्रेय  योगानन्द
 प्याम  बिहारी  मोहन  सिंह

 4,47  म०  प०

 सभा  का  काये

 सभापति  महोदय  :  माननीय  सदस्यों  को  याद  होगा  कि  आज  सभा  में  अनुसूचित  जातियों
 और  अनुसूचित  जनजातियों  पर  अत्याचार  सम्बन्धी  चर्चा  कराने  की  मांग  की  गई  थो  तथा  अध्यक्ष

 महोदय  ने  कहा  था  कि  वह  दलों  तथा  समूहों  के  नेताओं  के  साथ  विचार-विमर्श  करके  इस  पर  चर्चा  के

 लिए  तिथि  तथा  समय  निर्धारित  करेंगे  ।  इसी  के  अनुरूप  अध्यक्ष  महोदय  ने  दलों  तथा  समूहों  के  नेताभों

 की  एक  बेठक  बुलाई  थी  तथा  इस  ब्रात  पर  सहमति  हो  गई  है  कि  उपाध्यक्ष  के  चुनाव  तथा  प्रश्नकाल
 के  पश्चात्‌  मंगलवार  दिनांक  13  अगस्त  1991,  को  सभा  में  नियम  184  के  अधीन  प्रस्ताव  पर  चर्चा

 को  जा  सकतो

 निम्नलिखित  प्रस्ताव  जिस  पर  सर्वश्री  राम  विलास  पासवान  तथा  रामाश्रय  प्रसाद  सिह  के  नाम

 से  चर्चा  करने  के  लिए  पहले  ही  अनुमति  दी  जा  चुकी  को  कल  अर्थात्‌  दिनांक  13  1991

 की  कार्य  सूची  में  रखा  जायेगा  :  ---

 देश  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  और  समाज  के  अन्य

 जोर  वर्गों  पर  किये  जा  रहे  अत्याचारों  पर  सभा  अपनी  चिन्ता  व्यक्त  करती  है  तथा  सरकार  से

 अनुरोध  करती  है  कि  वह  भविष्य  में  इनकी  पुनरावृत्ति  रोकने  के  लिए  शीघ्र  आवश्यक  कदम
 उठाये  ।”

 [  प्रमुवाद  ]
 4-49  स०  Fo

 उपभोक्ता  संरक्षण  अध्यादेश  के  निरनुमोदन  के

 बारे  में  सांविधिक  संकल्प  और  उपभोक्ता  संरक्षण  )

 विधेयक--राज्य  सभा  द्वारा  यथापारित

 सभापति  महोदय  :  अब  हम  मद  संछया  8  तथा  9  पर  साथ-साथ  विचार  करेंगे  ।  श्री  गिःघारो

 लाल

 ]
 कली  गिरधारी  लाल  भागंव  : कमा  नफ  ही  तर  लि  4  श्रज्प
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 2!  !  )  उपभोकता  संरक्षण  अध्यादेश  के  निरनुमोदन  के
 बारे  में  सांविधिक  संकल्प  और  उपभोक्ता  संरक्षण

 राज्य  सना  द्वारा  यथापारित

 यह  सभा  ।5  1991  को  राष्ट्रपति  द्वारा  प्रस्यापित  उपभोकता  संरक्षण
 1991  (1921  का  अध्यादेश  6)  का  निरनुमोदन  करती  है  .

 सभापति  मैंने  कंजूमर  प्रोटेक्शन  विधेयक  राष्ट्रपति  के  अध्यादेश  के  बाद  जो  लाया  गया
 है  उसको  अस्वीकृत  करने  का  प्रस्ताव  आपके  सामने  रखा  है  ।  मुक्ष  यहां  १२  उस  सम्बन्ध  में  निवेदन  यह
 करना  है  कि  कजू मर  प्रोटेक्शन  एक्ट  जो  चार  वपं  बाद  हुआ  था  यहां  पर  लागू  हो  गया  है  ।  उसके  ऊपर
 इसका  किसी  प्रकार  का  कोई  असर  नहों  हुआ  जो  उस  बिल  के  पास  हो  जाने  से  सरकार  को
 भाशा  थी  वह  आशा  भी  पूरी  नहीं  हुई  इस  सम्बन्ध  में  मैं  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  इस  एक्ट  के

 तहत  कंजूमर  कोट्स  बनाये  जाने  लेकिन  755  जिलों  में  से  दो  साल  में  कुल  40  स्थानों  पर  ये  कंजूमर
 कोट्स  बनाये

 माननीय  सभापति  सुप्रीम  कोर्ट  में  यह  मामला  यया  ओर  वहां  जाने  के  बाद  सुप्री  म  कोर्ट  ने

 यह  आदेश  दिया  कि  6  सप्ताह  के  भीतर  कंज्यूमर  कोर्ट  बन  जाने  चाहियें  लेकिन  आश्चयं  है  कि

 सुप्रीम  कोर्ट  के  आदेश  के  बाद  अभी  तक  भाधध॑  जिलों  में  कज्यूमर  कोट्स  का  गठन  हुआ  है  ।  मेरा  सिर्फ

 यह  निवेदन  है  कि  इन  सब  की  जांच  करने  के  लिए  जस्टिस  ई०  बी०  इराड्ड्री  से  रिपोर्ट  भांगी  गई  कि
 राज्यों  ने  कज्यूमर  कोट्स  बना  दिया  या  नहीं  ?  लेकिन  राज्य  सरकारों  ने  अपनी  ही  जिम्मेदारी  न
 कर  जिला  जजों  को  यह  काम  सौंप  जिला  जजों  के  पास  पहले  से  ही  बहुत  स!रा  काम  वे  इस
 संबंध  में  किसी  प्रकार  की  बात  नहीं  कर  पाये  और  कंज्यूमर  बिल  के  तहत  से  सारी  की  सारी

 रिकतायें  मात्र  ही  रह  गयी  ।  परिणाम  यह  हुआ  कि  कई  राज्यों  में  एक  हैडक्वार्टर  डिवीजनल  कमिश्नर
 के  आधार  पर  कंज्यूमर  कार्ट  निर्माण  कर  दिया  और  एक  कंज्यूमर  कोर्ट  के  निमांण  हो  जाने  से  9-5,
 6-6  पर  केवल  एक  ही  कंज्यूमर  कोर्ट  काम  करने  लगी  ओर  उन  न्यायालयों  के  सिविल  जजों  के

 डिस्ट्रिक्ट  जजों  के  पास  पहले  ही  काम  था  भौर  परिणाम  यह  हुआ  कि  5->,  6-6  जिलों  का  काम
 भौर  सौप  इन  कोर्टो  की  किसी  प्रकार  की  कोई  महृत्ता  नहीं  रह  गयी  ।

 सभावति  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  स्टेट  जिनके  अन्तगंत  ये  कोर्ट  बनाये  जाने
 बाले  एक  तो  प्रेजोडेंट  का  इलेक्शन  या  और  प्रंजीडंट  के

 साथ-साथ  इनमें  दो  व्यक्तियों  का  ओर
 नामिनेशन  होना  था  महिला  जो  सोशल  व्कर  उसका  एपायंटमेंट  होने  का  प्रावधान  किया
 गया  लेकिन  परिणाम  यह  हुआ  कि  जिन  महिलाओं  का  भी  एपायंटमेट  वह  राजनीति  के  आधार
 पर  किया  कई  जगहों  पर  तो  ये  महिलायें  पढ़ी-लिखोी  नहीं  थीं  लेकिन  नाममात्र  कै  कहने  के

 लिए  उसका  वहां  एपायंटमेंट  हां  गया  कंज्यूमर  कोर्ट  का  कहों  पर  किसी  प्रकार  का  कोई  प्रभाव  हो  न

 सके  ।  यहां  मैं  गह  निवेदन  करूगा  कि  जिला  जजों  से  यह  कहा  गया  कि  हन  सब  के  लिए  जगह  एक
 तो  इनके  लिए  स्थान  नहीं  और  दूसरे  जिला  जजों  को  अपने  काम  करने  के  लिए  एक  कमरा  भी  नहीं
 दिया  गया  ।  मैं  समझ्षता  हूं  कि  कोर्ट  का  कोई  ओचित्य  नहीं  है  ।

 सभापति  अपको  आश्चर्य  होगा  कि  इन  कोर्टो  के  रिकाड  को  रखने  के  संबंध
 स्टेटमेंट  देने  के  नाते  स्टेनोग्राफस  की  नियुक्ति  हं।नी  थी  परन्तु  उनकी  नियुक्ति  न  होकर  वहां  क्लकं

 लग्राये  जो  स्टेनोग्राफसं  का  काम  नहीं  कर  सकते  इसी  भ्रकार  एक  ही  महीने  में  मोटिग्स
 यह  तय  हुआ  कि  एक  महीने  मे  कम  से  कम  एक  मीटिंग  हो  उनके  मेम्बरों  को  भता  दिय

 जायेगा  लेकिन  किसी  मंम्बर  को  भत्ता  नहीं  दिया  गया  ।  इस  का रण  मंम्बरों  ने  उन  मीटियों  मे  जाना  बंद
 कर
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 उपभोक्ता  संरक्षण  अध्यादेश  के  निरनुमोदन  के  12  1991
 बारे  में  सांविधिक  संकल्प  ओर  संरक्षण

 विधेयक  सभा  द्वारा  बथापारित

 गिरघारी  खाल

 सभापति  आपको  जानकर  आशएचयं  होगा  कि  जो  जज  बनाये  उनको  स्टाफ  रखने
 की  किसी  प्रकार  को  पावर  नहीं  ।  यदि  कोई  अपनी  कोर्ट  के  लिए  स्टेशनरी  भी  खरीदना  चाहे  तो  वह
 नहीं  खरोद  सकता  यदि  कोई  कागज  भी  खरीदना  हो  तो  उसके  लिए  उसको  शक्ति  नहीं  |  वह  भी
 सिविल  कोर्ट  सप्लाई  तो  मैं  समझता  हूं  कि  केवल  मात्र  इस  कंज्यूमर  कोर्ट  के  आधार  पर  यह
 न्यायालय  जो  बनाया  जो  बिलकुल  पंग्रु  बन  इस  श्रकार  के  कोट  के  गठन  में  राज्य  ध्वरकारों  में

 क्या  रुचि  रही  ।  इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि  यह  कंज्यूमर  कोर्ट  किसी  प्रकार  से  कोई  इफेक्टिव  कार्य

 नहीं  कर  सका  ओर  यह  कानून  केवल  मात्र  पंसे  वालों  के  लिए  ही  बन  गया  ।

 माननीय  सभापति  आपको  ध्यान  होगा  कि  आजकल  इस  देक्ष  में

 दाल  और  तेल  हन  सब  की  कीमतें  तिगुनी  हो  गयी  दें  और  इस  संबंध  में  हम  कुछ  नहीं  कर

 सकते  |  यदि  को  मरते  बराबर  बढ़ा  रहे  इसके  मालिक  बढ़ा  रहे  दुकानदार  बढ़ा  रहे  हैं  तो  मैं  समझता

 हूं  कि  उसके  संबंध  में  कुछ  नहीं  कर  सकते  ।  मेरा  आपसे  सुझाव  है  कि  इन  सारी  वस्तुओं  का  डिस्ट्रीब्यूशन
 भी  पब्लिक  टिस्ट्रोब्यूशन  के  द्वारा  हो  ।  फिर  मेरा  सुझाव  है  कि  पब्लिक  डिस्ट्रीब्यूशन  में  जो  कुछ  भी

 मिश्ल  रहा  जो  राज्य  सरकारें  कर  रही  सड़ा  हुआ  अनाज  मिल  रहा  गीली  चोनो  मिल्  रही  है
 ओर  जब  आप  राशन  को  दुकान  पर  जायेंगे  तो  कहा  जायेगा  कि  घीनो  खत्म  हो  गयी  गेहुं  भी

 खत्म

 4.55  म०  १०

 पो०  एस०  सईद  पीठासोन  हुए  |

 इस  सबके  साथ-साथ  लोकल  टेक्स  भी  लिया  जाता  और  भापको  सुन  कर  आश्चयं  होगा
 कि  499  डिस्ट्रिक्ट्स  में  सुप्रीम  कोर्ट  के  आदेश  देने  के  बाद  भी  अभी  तक  आधे  से  ज्यादा  स्थानों  में  इस
 प्रकार  के  कोर्ट  का  गठन  नहीं  हुआ  है  ओर  यह  2,50,000  पब्लिक  डिट्ट्रिब्यूशन  को  दुकानें  हिम्दुस्तान
 भरभें  उन  दुकानों  में  कहीं  पर  भो  किसी  प्रकर  का  सामान  नहीं  मिलता  है  और  जो  कुछ  भी  सामान

 इन  दुकानों  में  मिलता  है  सभापति  वह  ब्लेक  मे  चला  जाता  गांवों  को  जनता  को  भी  इस  संबंध  में

 लाभ  नहीं  है  ओर  फिर  सारा  खर्चा  फोरम  का  राज्य  सरकार  वहन  क्यों  करेगी  ?  यदि  भारत  सरकार

 को  इस  प्रकार  का  फोरम  बनाना  है  तो  भारत  सरकार  को  इस  संबंध  में  खर्चा  करना  इस  लिए

 मेरा  निवेदन  करना  है  कि  केंन्द्रीय  सरकार  महामहिम  राष्ट्रपति  महोदय  से  इस  प्रकार  का  आडिनेन्स  जिन

 न्यायालयों  का  कहीं  ओचित्य  नहीं  जो  न्‍्यायालय  सुप्रीम  कोर्ट  के  आदेश  के  बाद  बने  नहीं  जिनकी

 दुकानों  का  कहीं  ओचित्य  नहीं  सामान  वहां  पर  मिलता  नहीं  जनता  को  किसी  प्रकार  को  उससे

 सहूलियत  नहीं  इसलिए  ऐसे  अध्यादेश  को  महामहिम  राष्ट्रपति  जो  के  हस्ताक्ष रों  से  पैं

 समझ्षता  हूं  कि  महाम्हिम  राष्ट्रपति  जी  का  भ  एक  प्रकार  से  अपमान  करना  इसलिए  मेरा  निवेदन

 है  कि  यह  बन  नहीं  यह  न्यायाज्य  बन  नहीं  इतलिए  महामहिम  राष्ट्रपति  जी  के  हस्ताक्षर

 द्वारा  केन्द्रीय  सरकार  ने  जो  ऑर्डर  निकलवाया  मैं  महामहिम  राष्ट्रपति  जो  के  प्रति  अपना  सम्मान

 प्रदर्शित  करते  हुए  केन्द्रीय  सरकार  से  निवेदन  करूंगा  कि  वह  इस  अध्यादेश  को  निरस्त  करने  का  जो  मेरां

 प्रस्ताव  उसको  मंजूर  बहुत-बहुत  धन्यवाद  ।
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 2।  1913  )  उपभोक्ता  अध्यादेश  के  निरनुमोदन  के
 बारे  में  सांविधिक  संकल्प  और  उपभोक्ता  संरक्षण

 राज्य  सभा  द्वारा  यवापारित

 |

 सम्रापति  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :

 यह  सभा  15  1991  को  राष्ट्रपति  द्वारा  प्रस्यापित  उपभोक्ता  संरक्षण

 )  1991  (1991  का  अध्यादेश  संब्या  6)  का  निरनुमोदन  करती

 अब  मन्त्री  महोदय

 नागरिक  पृति  भौर  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कमाल॒होन  धहमव  )  :  मैं
 प्रस्ताव  करता  हूं  :

 रपभोकता  संरक्षण  1986  में  संशोधन  करने  बाले  विधेयक  राज्य  सभा

 द्वारा  यथा  पारित  पर  विचार  किया  जाये  ।”

 इस  अध्यादेश  को  बदलने  के  लिए  यह  एक  क्धान  लाया  मया  राष्ट्रीय  सुधार
 आयोग  के  निर्णय  के आधार  पर  एक  अध्यादेश  जारी  किया  भया  माननीय  सदस्य  श्री  भाव  जो
 द्वारा  व्यक्त  किये  गये  विचारों  को  मैंने  सुना  जब  से  अध्यादेश  जारी  किया  गया  संसद  का  सभकाल
 बल्न  रहा  है  तथा  इस  कानून  को  लाया  गया  राज्य  सभा  द्वारा  विधेयक  पारित  कर  विया  गधा  है  ।

 तकनीकी  रूप  से  इसका  महत्व  अधिक  इसकी  आवश्यकता  इसलिए  थी  क्‍योंकि  कानून  के  अन्तर्गत
 सभी  सदस्यों  को  इस  निर्णय  पर  हस्ताक्षर  करने  पड़े  थे  तथा  यदि  कोई  सदस्य  हस्ताक्षर  नहीं  कर  सका

 उस  स्थिति  में  निर्णय  अप्रभावी  हो  जाता  है  ।  उस  कानून  में  यही  दिक्त  थी  जिसे  ठोक  किया  जाना
 यदि  ऐसा  नहीं  किया  तो  जिला  स्तर  तथा  राज्य  आयोबों  द्वारा  पारित  किये  गये  अनेक  निर्णय

 निष्प्रभावी  हो  गए  माननीय  श्री  भार्गव  जी  द्वारा  सभा  के  समक्ष  प्रस्तुत  किये  गये  मामलों  को
 बभी-अभी  मैंने  सुना  इस  समय  मेरा  केवल  यही  अनुरोध  है  कि  इस  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये
 हथा  बाद  में  इस  पर  निर्णय  किया  जायेगा  ।

 समापति  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :

 उपभोक्ता  संरक्षण  1986  में  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  राज्य
 सभा  द्वारा  यथा  पर  विचार  किक्षा  जाये  ।

 )

 शो  मोहन  सिह  :  सभापति  मैं  विधेयक  **  )

 प्रो०  रासा  सिह  रावत  :  सभापति  पहले  हमारी  लिस्ट  लो  जानी  चाहिए  ।
 सबसे  बड़ी  पार्टो  के  नाते  हमें  पहले  मोका  मिलना  चाहिए  ।

 प्भापति  महोदय  :  मैं  आपको  बुलाऊंगा  ।  भागंव  जी  ने  तो  शुरू  कर  विया  अब  आपको

 दुबारा  देंगे  ।

 प्रो०  रासा  सिह  रावत  :  हमारी  सबसे  बड़ी  पार्टी  पहले  विपक्ष  में  भारतीय  जनता  पार्टी

 इसलिए  हमें  पहले  मौका  मिलना  चाहिए  ।  यह  हमारे  अधिकार  की  बात
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 उपशोकता  संरक्षण  अध्यादेश  के  निरनुमोदन  के  12  199  |
 बारे  में  सांविधिक  संकल्प  और  उपभोकषता  संरक्षण

 विधेयक---राज्य  सभा  द्वारा  यथापारित
 a  -

 [  प्रमुवाब  ]

 सभापति  महोदय  :  चूंकि  उन्होंने  अपनी  बात  शुरू  कर  दी  अतः  उन्हें  बोलने  दीजिये  !

 क्री  राम  कापसे  :  उन्होंने  अपनी  बात  आरम्भ  नहीं  की  है  !

 समापति  महोदय  :  मैंने  पहले  ही  उन्हें  बोलने  के  लिए  कहा  है  ।

 भ्री  मोहन  सिह  :  सभापति  मैं  विधेयक  के  ऊपर  बहस  के  दौरान  अपने  कुछ  सुझाव  देने
 के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  ।  एक  अदालत  के  फैसले  के  तहत  आपको  संशोधन  प्रस्तुत  करना  पड़ा  इस  आदरणीय
 सदन  के  सामने  |  इसी  बहस  के  दोरान  मैं  कुछ  सुझाव  देना  त्ताहता  आदरणीय  भागंव  जी  ने  जब  इस
 पर  बहस  प्रारंभ  की  तो  बहुत  स ेजायज  विषय  उपस्थित  किए  ओर  उपभोक्ताओं  की  सुरक्षा  के  लिए
 आपने  अदालत  बनाने  का  और  सुरक्षा  प्रदान  करने  का  एक  कानून  पूरे  देश  भर  के  लिए  बनाया  ।

 5.00  भ०  १०

 लेकिन  जिला  अदालतों  के  चयन  उनकी  नियुक्ति  का  अधिकार  आपने  राज्य  सरकारों  के

 हाथ  में  दे  दिया  ।  अब  दिक्कत  यह  है  कि  राज्य  सरकारें  जिला  स्तर  पर  अपने  प्रदेशों  में  अभी  ऐसी
 अदालतें  बनाने  में  अक्षम  साबित  हो  रही  बहुत  से  जिलों  में  ऐसी  स्थिति  पंदा  हो  जाती  है  कि
 यश्षपि  उन्होंने  जिला  स्तर  पर  ऐसी  अदालतें  बना  दी  हैं  और  वहां  जिलाधीश  या  अदालतों  के  न्यायाधीश
 का  तबादला  हो  जाये  या  किन्‍्हीं  और  कारणों  से  वह  अपने  पद  न  रहें  तो  महीनों  तक  वह  पद  रिक्त
 चलता  रहता  इससे  उपभोक्ता  संरक्षण  विधेयक  के  अन्तगंत  अदालतें  स्थापित  करने  की  जो  मंशा

 वह  मंशा  पूरी  नहीं  हो  पा  रही  मैं  सुझाव  के  तोर  पर  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  कानून  में
 '

 व्यापक  परिवर्तन  किये  जाने  चाहिये  ।

 व्यापक  परिवर्तन  यह  हो  सकता  है  कि  जिला  स्तर  पर  अदालतों  की  नियुक्ति  का  जो  अधिकार
 उसे  राज्य  सरकारों  के  हाथ  में  न  ज॑से  हम  रोज  विकेन्द्रीकरण  की  बात  करते  जिले  के

 अध्यक्ष  या  जिला  षरिषद  के  अध्यक्ष  के  हाथ  में  या  जिला  परिषद  के  हाथ  में  दे दिया  जाना  चाहिए  ताकि
 जल्दी  से  जल्दी  उपभोक्ता  को  हम  अधिकाधिक  संरक्षण  प्रदान  करने  का  काम  कर

 इसके  साथ-साथ  जो  हमारी  वितरण  प्रणाली  उसे  भी  स्थानीय  स्तर  पर  मजबूत  बनाने  का

 काम  अभी  तक  हम  नहीं  कर  पाये  सभापति  आज  मुझे  दु:ख  के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि

 उसको  सबरो  बड़ी  विक्ृति  यह  सरकार  हो  गयी  चाहें  कोई  भी  सरकार  निजी  क्षेत्र  की  जो

 वितरण  प्रणाली  उसपर  जन  आधिपष्य  के  जन  वातावरण  तेयार  करके  हम  थोड़ा  बहुत  अंकुश
 लगाने  का  काम  तो  कर  लेते  हैं  लेकिन  जो  सरकार  की  ओर  से  व्यवस्था  है  कि  उपभोक्‍ता  को  अधिक  से

 अधिक  सुविधा  मुहैया  करानी  उसपर  न  तो  इन  अदालतों  का  और  न  जनमत  का  कोई  अधिकार

 ऐसी  व्यवस्था  न  होने  के  कारण  सरकार  अपनी  तरफ  से  उपभोक्ता  को  संरक्षण  प्रदान  करने  में  अक्षम

 साबित  हो  रही  अतः  इस  उपभोक्ता  संरक्षण  कानून  के  दायरे  को  बढ़ाये  जाने  की  आवश्यकता
 केक  सके

 उदाहरण  के  लिये  मैं  बताना  चाहता  हूं  कि समय  समय  पर  विकास  प्राधिकरणों  की  ओर  से

 आबास  विकास  परिषदों  की  ओर  से  विज्ञापन  निकाले  जाते  हैं  कि  आप  अपने  कोटे  का  एक  हिस्सा
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 21  19:3  3  !  उपभोक्ता  संरक्षण  के  निरनुमोदन  के
 बारे  में  सांविधिक  संकल्प  ओर  उपभोवता  संरक्षण

 राज्य  सभा  द्वारा  यथापारित

 हमारी  निधि  में  जमा  करा  आपको  6  के  दो  वर्ष  के  भीतर  घर  बनाकर  विकास

 प्राधिकरण  मुहैया  करेगा  ।  जब  ऐसा  विज्ञापन  निकलता  है  तो  लोगों  द्वारा  काफी  धन  जमा  करा  दिया

 जाता  है  परन्तु  5-5  वर्ष  6-6  वर्ष  तक  भौर  10-10  वर्ष  जिनका  पेसा  जमा  होता  वे

 ताकते  रहते  उनको  घर  मिलता  नहीं  उसी  तरह  से  टेलीफोन  की  व्यवस्था  एक  अर्से  तक

 वैसा  जमा  कराने  के  बाद  भी  उपभोक्‍नता  को  सुविधा  नहीं  मिलती  ।  टेलीफोन  सम्बन्धी  असुविधा  को

 दूर  करने  के  टेलीफोन  को  ठीक  करने  के  यदि  उसका  सीधा  सम्बन्ध  विभाग  के  क  मं
 चारियों  या  उसमें  काम  करने  वालों  से  नहीं  है  तो  उसके  टेलीफोन  को  ठीक  करने  के  लिए  कोई  नहीं
 भ्राता  |

 उसी  तरह  रेलों  का  इन्तजाम  घण्टों-धण्टों  रेलगाडियां  अक्रारण  विलम्ब  से  चलती  हैं

 जिससे  लोगों  को  काम  का  नुकसान  होता  मेरा  कहना  है  कि  इन  सभी  चीजों  को  भी  उपभोक्ता

 संरक्षण  कानून  के  अन्तगंत  लाया  जाना  मैं  जानता  हूं  कि विकास  परिषदों  |को  इसकी  परिधि

 के  अन्तगंत  लाने  की  कोशिण  की  गई  थी  लेकिन  उन्होंने  अदालतों  में  मकदमा  दायर  करके  स्थगत  आदेश

 प्राप्त  कर  लिया  ओर  अपने  आपको  उपभोक्ता  संरक्षण  कानून  को  अलग  कर  अपने  को  बचाये  ।

 रखा  ।

 इसलिए  मैं  चाहता  हूं  कि  इस  कानन  में  कोन-कोन  से  बिषय  शालिल  किये  हसके  लिए

 हाऊस  को  एक  कमेटी  बनाई  उस  कमेटी  के  सामने  यह  विषय  रखा  जाए  कि  उपभोकताओं  के

 किन-किन  विषयों  को  उपभोक्ता  संरक्षण  कानून  के  तहत  लाया  उस  कमेटी  में  इसपर  मुकस्मल
 विचार  हो  और  उसके  बाद  इस  एक्ट  के  दायरे  के  विस्तार  के  सम्बन्ध  में  निणंय  लिया  जाए  और  एक

 मुकम्मल  विधेयक  सदन  के  सामने  लाया  जाये  ।  सुझाव  के  तोर  पर  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि
 रेल  की  आवास-विकास  प्राधिकरण  आदि  सारी  चीजों  को  भी  इस  उपभोकषता  संरक्षण

 कानन  के  अन्तगंत  शामिल  किया  जाना  बाधित  किया  जाना  हसके  लिए  हाउस  की

 एक  कमेटी  अविलम्ब  बननी  इन  थोड़  से  सुझावों  के  साथ  मैं  आपको  धन्यवाद  देते  हुए  अपनी

 बात  खत्म  करता  हूं  ।

 पब्रो०  रासा  सिंह  रावत  :  मान्यवर  सभापति  अभी  माननीय  मंत्री  जी  ने

 उपभोक्ता  संरक्षण  अधिनियम  के  अन्तगंत  जो  संशोधन  प्रस्तुत  कर  के  उसमें  जो  नयी  तब्दीली  करना

 चाहते  उस  सन्दर्भ  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  1986  ईस्वी  में  जब  यह  उपभोक्ता  संरक्षण

 अधिनियम  बना  था  उस  समय  देश  की  जनता  देश  के  उपभोक्ताओं  ने  बड़ी-बड़ी  आशारयें  लगा

 रखी  थी  कि  अब  तो  जो  है  वास्तव  में  उपभोक्ता  के  हितों  का  पूरा  संरक्षण  रखा  चाहे

 बह  टेलीफोन  को  बात  चाहे  वह  गंस  के  सिलेंडर  की  बात  चाहे  दुकानों  पर  शूद्ध  सामग्री

 मिलने  की  बात  चाहे  प्रामाणिक  सामग्री  मिलने  की  बात  होया  विश्वसनीयता  की  बात

 इन  सारी  बातों  के  बारे  में  बढ़ी-बड़ी  आशाएं  लगा  रखी  लेकिन  ऐसा  मालूम  पढ़ता  है  कि  खोवा

 पहाड़  निकली  चुहिया  ।  यह  जो  इतना  अच्छा  कानून  इतनी  अच्छी  भावनाओं  को  लेकर  के  पारित

 किया  था  ओर  सारे  देश  के  अंदर  से  कानून  को  लागू  किया  देश  की  संसद  के  अंदर  जो  सर्वोच्च  सदन

 है  उससे  पास  होने  के  बाद  जिन  हाथों  के  अम्दर  बहू  पहुंचा  ओर  जिस  ढंग  से  हसको  कार्यान्वित  किया

 उससे  एक  प्रकार  से  ढांचा-ढांचा  तो  खड़ा  रह  लेकिन  इसमें  से  उसकी  आत्मा  को  बिलकुल
 निकाल  दिया  गया  ।  परिणाम  यह  हुआ  कि  जिन  उपभोक्ता  मंचों  का  गठन  होना  चाहिए  चाहे  वह

 जिला  स्तर पर  हो  या  राज्य  स्तर  पर  हो  ओर  चाहे  वह  राष्ट्रीय  आयोग  जितना  सक्षम  और  शक्तिशाली
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 उपभोक्ता  संरक्षण  अध्यादेश  के  निरनुमोदन  के  12  1991

 बारे  में  सांविधिक  संकल्प  और  उपभोक्ता  संरक्षण

 राज्य  सभा  द्वारा  यथापारित

 [  प्रो०  रासा  सिंह  रावत  |

 बनना  चाहिए  ओर  यह  जो  संविधान  का  कानून  बना  अधिनियम  बना  इस  अधिनियम  के

 अन्तगंत  जो  जो  सुविधाएं  उपभोक्ताओं  को  प्राप्त  होनी  जो  उपभोक्ताओं  को  अधिकार  प्राप्त

 होने  चाहिए  और  उपभोक्ताओं  को  अपने  हितों  की  रक्षा  करने  के  उपभोक्ता  न्यायालयों  में  जाकर

 मा  उपभोकता  मंचों  के  अन्दर  जा  कर  अपनी  बात  को  कहकर  न्याय  प्राप्त  करने  वाली  बात  वह
 आशा  पूरी  नहीं  हो  पायी

 सभापति  दुभग्य  से  मुझे  कहना  पड़ता  है  कि  सन्‌  1986  में  जब  यह  कानून
 लेकिन  उसके  दो  वर्ष  बाद  तक  भी  जब  यह  असेस्मेंट  किया  गया  कि  इसमें  कितनी  प्रगति  हुई  तो  उस

 समय  हमें  यह  जानकर  आश्चर्य  होता  है--हिन्दुस्तान  में  455  जिले  1786  मे  कानून  बना  ओर

 1988  में  केवल  मात्र  40  जिलों  के  अन्दर  मंचों  का  जिला  स्तर  पर  निर्माण  हो  पाया  और  उसके

 अलावा  और  कुछ  भी  नहीं  हुआ  ।  उसके  बाद  यह  तय  किया  गया  कि  सप्ताह  के  अन्दर-अन्दर  सारे

 देश  के  अन्दर  इनका  निर्माण  होना  केन्द्रीय  सरकार  ने  वापस  आदेश  जारी  किया  और  राज्य

 सरकारों  के  ऊपर  दबाव  तो  काम  धीरे-धीरे  आगे  बढ़ा  ओर  आधे  जिलो  के  अन्दर  हुआ  और

 जेसा  अभी  माननीय  सदस्य  भागंव  साहब  ने  बताया  कि  वी०वी०  हराडी  नाम  के  जो  न्यायाधीश

 उनको  राष्ट्रीय  आयोग  के  अध्यक्ष  के  नाते  से  यह  अधिकार  दिया  गया  कि  वे  जांच  करें  कि  इसमें  ढील

 क्यों  ह ैऔर  इसकी  बया  स्थिति  उन्होंने  सारे  देश  के  राज्यों  घृमकर  राज्य  सरकारों  से  जांच-पड़ताल

 पूछकर  के  यह  पता  लगाने  को  कोशिश  तो  वास्तव  में  हराडी  आयोग  को  और  अधिक

 आश्चयं  हुआ--इस  उपभोक्ता  संरक्षण  अधिनियम  के  अन्तगंत  जो  सांविधिक  आवश्यकतायें  थीं  उनको

 पूरा  नहीं  किया  गया  है  और  जो  उनको  मूल  भावना  थी  कि  हमारे  देश  की  जनता  को  शुद्ध  और

 णिक  चीजें  मिलें  यह  पूरी  नहीं  हो  आज  हर  चीज  के  अन्दर  मिलावट  पाई  जाती  आज

 फोन  जैसी  चीज  जब  हम  197  के  ऊपर  शिकायत  करते  हैं  कि  हमारा  टेलीफोन  ठीक  काम  नहीं  कर

 रहा  है  या  198  या  199  को  शिकायत  करते  तो  कोई  सुनने  वाला  ही  नहीं  होता  वहां  गाने  की

 आवाज  आती  रहती  है  ।  उसके  बाद  टेलीफोन  का  जो  बिल  आता  है  वह  पूरा-पूरा  आता  है  चाहे  वह
 टेलीफोन  10  दिन  खराब  रहा  आंधी-तूृफान  के  कारण  लाईनें  कट  गयी  लेकिन  कोई

 सुनने  वाला  नहीं  है  ओर  ऊपर  से  कहते  हैं  कि आपको  बिल  तो  जमा  करना  ही  पड़े गा  ।

 सभापति  अभी  बिजली  के  बिल  सांसदों  के  पास  आ  रहे  हैं  ।  हम  बिजली  के  उपभोक्‍ता

 पहले  बिजली  35  पैसे  यूनिट  थी  और  अब  100  यूनिट  के  ऊपर  2  रुपये  2  पैसे  प्रति  यूनिट  आती

 इतने  पंसे  बढ़ा  लोग  परेशान  हैं  कि  बिल  अधिक  आ  रहा  बिजली  उतनी  जल  नहीं  रही  है
 जितना  कि  बिल  आ  रहा  लेकिन  कोई  सुनने  वाला  नह्दीं  बिल  आ  जाता  कुछ  तो  कहते  हैं
 पहले  बिल  जमा  कराओ  ५

 सभापति  इसी  तरह  सीनेमा  की  हालत  जनता  कुछ  और  देखना  चाहती  है  और  देश
 की  आवश्यकता  कुछ  ओर  लेकिन  सिनेमा  के  माध्यम  टेलीफोन  के  माध्यम  से  उनको  कुछ  अच्छी
 चोजें  दिखाई  जायें  जिससे  राष्ट्र  निर्माण  देश  का  चरित्र  निर्माण  लेकिन  वहां  पर  उपभोक्ता
 संस्कृति  का  प्रचार-प्रसार  किया  जाता  है  और  जो  बड़ी-बड़ी  पू  जीपति  कम्पनियां  हैं  और  जो  बढ़-बड़े
 निहितस्वार्थी  हैं  व ेभपनी  विलासिता  की  सामग्री  को  प्रचार-प्रसार  करते  हैं  और  उपभोकक्‍ता  के
 कारों  के  संरक्षण  के  स्थान  पर  उसका  शोषण  करते  इसलिए  यह  जो  उपभोक्ता  संरक्षण
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 21  1913  उपभोक्ता  संरक्षण  अध्यादेश  के  निरनुमोदन  के
 बारे  में  सांविधिक  संकल्प  ओर  उपभोक्ता  संरक्षण
 विधेयक---राज्य  समा  द्वारा  बथापारित

 लिए  तो  होने  चाहिए  लेकिन  इसके  मार्ग  में  जो  तीन-चार  जो  सबसे  बड़ी  उनका  निराकरण
 जब  तक  नहीं  होगा  तब  तक  इस  देश  के  उपभोक्ताओं  आप  चाहे  वह  राशन  की  दुकान  चाहे
 गांव  की  छोटी  दुकान  से  लेकर  बड़े  से  बड़ा  बाजार  हो  या  औषधघालय  हो  या  दवाश्यों  का  कोई  स्टोर
 आप  संरक्षण  प्रदान  नहीं  कर  सकते  हैं  ।  कहीं  पर  भी  हो  उपभोक्ताओं  को  संरक्षण  प्रदान  करने  के  लिए
 यह  आवश्यक  है  कि  उनकी  शिकायतों  को  भली  प्रकार  से  सुना  जाए  और  उपभोक्ताओं  के  साथ

 बाड़  करने  वाले  के  विरुद्ध  यदि  कोई  सख्त  कारंवाई  करनी  है  तो  हमें  उपभोक्ता  मंचों  को  समृद्ध  करना

 पड़ेगा  और  संगठित  करना  पड़

 देश  के  अन्दर  455  जिले  हर  जिले  में  अनिवायं  रूप  से  उपभोकक्‍ता  मंतर  का  निर्माण  हो
 जाना  उपभोकक्‍ता  न्यायालय  की  व्यवस्था  हो  और  जंसे  और  मृकदमों  को  सुनने  के  लिए
 न्यायाधीश  की  नियुक्ति  होती  है  इसी  प्रकार  से  उपभोक्ता  न्यायालय  में  भी  उपभोक्ताओं  की
 समस्याओं  को  सुनने  के  बारे  में  एक  अलग  न्यायाधीश  की  व्यवस्था  होनी  चाहिए  उसके  स्टाट
 की  समुचित  व्यवस्था  होनी  चाहिए  ताकि  वह  जो  सुनवाई  जो  फैसले  करे  उसको  टाइप  करने
 के  सम्भन  निकालने  सन्देश  पहुंचाने  वाले  भोर  भी  जो  नि्ंय  उनको  क्रियान्वित

 करने  वाला  सक्षम  शक्ति  भी  उसके  हाथ  में  होना  चाहिए  ताकि  वह  उसके  द्वारा  उन्हें  निपटा
 मैंने  देखा  ह ैकई  जिलों  में  बोर्ड  सो  लगा  हुआ  है  लेकिन  वहां  पर  साथ-साथ  दूसरे  काम

 भी  चल  रहे  जब  उपभोक्ता  व्यायालय  है  तो  उसके  लिए  अलग  कमरा  अलग  समुचित
 व्यवस्था  हो  और  जंसे  राज्य  सरकार  यह  कह  देती  है  कि  पैसे  नहीं  हैं  तो  केन्द्र  सरकार  को  देखना

 चाहिए  कि  राज्य  में  इस  कानून  के  अन्तगंत  जेसी  सांविधिक  की  आवश्यकता  है  उसकी  पूर्ति  हो  रहा  है
 या  नहीं  ।  उपभोक्ताओं  को  संरक्षण  प्रदान  करने  के  लिए  जो  मशीनरी  गठित  की  गई  हैं  और  जिस
 भावना  के  साथ  गठित  को  है  कि  सबको  न्याय  सबको  चीज  सस्ती  समय  पर  शुद्ध

 बिना  मिलावट  के  मिले  ओर  काला  बाजारी  करने  बालों  को  किसो  प्रकार  का  प्रोत्साहन  नहीं
 मिले  इसको  देखना  चाहिए  ।  इसके  लिए  आवश्यकता  है  कि  केन्द्र  सरकार  विशेष  कोर्ट  की  स्थापना  करे
 और  उपभोक्ता  न्यायालय  के  लिए  राज्य  सरकार  को  अपने-अपने  जिलों  में  सक्षम  न्यायालय  स्थापित
 करने  के  लिए  विशेष  सहायता  प्रदान  की  जाए  ताकि  उनका  आधथिक  संकट  दूर  हो  सके  ।  इसके  बाव
 उनके  द्वारा  जो  निर्णय  लिए  जाते  हैं  उसमें  राजनीतिक  लोगों  का  हस्तक्ष प  नहीं  होना  चाहिए  ।  भच्छे
 काम  में  जहां  सावंजनिक  हित  जुड़ा  हुआ  जहां  तमाम  उपभोकताभों  के  संरक्षण  की  बात्त  जुड़ी  हुई  है
 वहां  पर  राजनीति  नहों  होनी  इसलिए  जो  सेवाभावी  लोग  सक्रिय  लोग  क्षेत्र  के
 कार  वहां  की  परिस्थितियों  को  भली  प्रकार  से  जानने  बाले  हों  ईमानदार  अपने  कतंब्यों  के

 प्रति  समपित  हों  और  स्वेच्छा  से  जो  आगे  बाते  ऐसे  लोगों  को  अगर  सदस्य  बनाया  जाएगा  तो  मैं

 समझता  हूं  कि  उपभोक्ता  न्यायालय  अधिक  संगठित  होंगे  और  अधिक  सक्रिय  होकर  कार्य  कर
 तब  यह  संशोधन  लाना  सही  होगा  नहीं  तो  हम  संशोधन  भी  कानून  भी  बनाएं  ओर  उसके  बाद
 मान  लिया  कि  हमारा  काम  हो  सिद्धान्त  ओर  व्यवहार  दोनों  में  समन्‍्बय  होना  कानून
 बनने  के  साथ  कानून  का  पालन  हो  रहा  हैं  या  लोगों  को  महसूस  हो  कि  उपभोक्ता  वास्तव  में  वहां
 अपनी  शिकायत  कर  सकता  अपनी  कठिनाई  बता  सकता  कहीं  कोई  बेईमानी  या  कोई
 और  बात  कहकर  कोई  ओर  वस्तु  प्रदान  कर  दी  गई  है  तो  इसके  लिए  उसको  न्याय  मिल  सके  और  वहां
 पर  उसकी  शिकायत  का  समाधान  हो  सके  ।
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 रासा  सिंह  रावत  |

 अन्त  में  मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार  ओर  मंत्री  जी  तक  यही  बात  पहुंचाना  चाहता  हूं  कि  अभी
 ओ  स्थिति  मैंने  देखा  है  कि  अभी  तक  डियीजनल  हेडक्वाटंस  पर  उपभोक्ता  मंच  का  गठन  हुआ
 किसानों  से  या  आम  नागरिकों  से  कंसे  आशा  की  जा  है  कि  40-50  मील  पेदल  घलकर  जाए  या
 अपनी  जेब  से  किराया  लगाकर  अपनी  कठिनाई  वहां  पर  पहुचाए  और  किर  पेशी  पर  हाजिर  उसको
 भाने-जाने  में  तकलीफ  होती  है|  मैं  समझता  हूं  कि  हर  जिले  मे  ऐसे  मंचों  का  निर्माण  तहसील  स्तर
 पर  तालल॒क  स्तर  पर  हो  और  आगे  जाकर  सच्चे  अथ्थों  में  विकेन्द्रीकरण  करना  चाहते  हैं  तो
 यत  स्तर  पर  भी  उपभोक्ता  मंच  का  गठन  होना  चाहिए  ताकि  उनको  संरक्षण  मिल  सके  ।

 चारों  तरफ  उपभोक्ताओं  का  शोषण  हो  रहा  वह  नहीं  हो  सके--चाहे  सामाजिक  शोषण
 उपभोकक्‍षत।भों  का  चाहे  मानसिक  शोषण  उपभोक्ताओं  का  चाहे  आथिक  शोषण  उपभोक्ताओं  का

 कीमतों  के  नाम  पर  उपभोक्ताओं  का  शोषण  चाहे  वस्तुएं  न  मिलने  के  कारण  उपभोक्ताओं
 का  शोषण  हो  और  चाहे  समय  पर  व  मौके  पर  वस्तुएं  न  मिलने  के  कारण  उपभोक्ताओं  का  शोषण

 उनको  रोका  जा

 अंत  में  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  उपभोक्ता  संरक्षण  अधिनियम  में  जो  होने  वाला  संशोधन

 अगर  उसे  सही  परिप्रेक्ष्य  में  लाया  जाए  ओर  क्रियान्वित  किया  जाए  तो  यह  कानून  अधिक  प्रभावी  और

 साथंक  हो

 श्री  शोमनाब्रोश्वर  राव  वाडड  :  सभापति  अध्यादेश  को  अस्वोक्ृत  करने
 बाले  प्रस्ताव  की  पृव॑  सूचना  मैंने  पहले  ही  दी

 माननीय  मंत्री  ने  अभी  उन  परिस्थितियों  का  उल्लेख  किया  है  जिनके  अनुसार  यह  अध्यादेश

 लागू  किया  गया  ऐसा  राष्ट्रीय  उपभोक्ता  विवाद  निवारण  आयोग  के  निर्णय  के  कारण  था  ।

 किन्तु  मुझे  लगता  है  कि  राष्ट्रीय  उपभोक्ता  विवाद  निवारण  आयोग  के  निर्णय  के  अनुसार
 आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  अतिरिक्त  आप  कुछ  और  संशोधन  कर  सकते  थे  जो  इस  संशोधन
 विधेयक  को  एक  विस्तृत  रूप  देता  ।

 आप  जानते  हैं  कि  1986  में  जब  तत्कालीन  मंत्री  श्री  एच०  के०  एल०  भगत  इस
 उपभोक्ता  संरक्षण  विधेयक  को  लाने  में  अग्रगण्य  तो  उन्होंने  स्वीकार  किया  था  कि  यह  विधेयक
 व्योपक  नहीं  उन्होंने  सभा  में  यह्‌  माना  था  और  उन्होंने  यह  भी  कहा  था  कि  अगर  समय  के  साथ

 कुछ  कमियां  और  दोष  सामने  आते  हैं  तो  निश्वय  ही  सरकार  उन  खामियों  को  पूरा  करने  के  लिए  एक
 आवश्यक  संशोधन  करेगी  ।

 दुर्भाग्य  आज  माननीय  मंत्री  द्वारा  प्रस्तुत  इस  संशोधन  विधेयक  में  बहू  बात  नहीं
 बतंमान  संशाधन  तकनीको  रूप  जेसा  उन्होंने  कहा  है  जिला  उपभोक्ता  फोरम  द्वारा  अपनाई  गई
 प्रक्रिया  में  एक  विशेष  परिवतंन  को  पूरा  करने  के  लिए  है  ।

 मुझे  बहुत  दु:ख  हैं  क्योंकि  सरकार  को  गरीब  उपभोक्ताओं  का  ध्यान  रखना  धार  से
 भो  अधिक  दशक  महास्मा  गांधी  द्वारा  व्यक्त  किए  गए  विचार  आज  भी  उतने  ही  प्रासंगिक  मैं

 उन्हें  उदधुत  करता  हूं  --
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 उपभोक्ता  हमारे  परिसर  का  सर्वाधिक  महत्वपूर्ण  व्यक्ति  वह  हम  पर  निर्भर

 नहीं  है  ।  हम  उप  पर  निभंर  वह  हमारे  काम  में  बाधा  नहीं  ।  वह  किसी  २
 से  आता  है  ।  उपभोक्ता  को  अवसर  देकर  हम  उस  पर  कोर्ट  एहसान  नहीं  कर  ।  बल्कि  हमें
 मौका  देकर  वह  हमारा  भना  कर  रहा  है  ।”

 इन  बहुमूल्य  शब्दों  स ेआप  परिचित  है  जो  काफी  समय  पूर्व  महात्मा  गांधी  द्वारा  कहे  गए  थे  ।
 आप  निश्चय  ही  मानेगे  कि  उस  समय  नेतिक  वतंमान  समय  की  अपेक्षा  काफी  बेहतर  थे  ।

 मैं  माननीय  मंत्री  का  ध्यान  उत्त  ओर  आक्रुष्ट  करना  चाहूंगा  जो  श्री  एच०  के०  एल०  भगत  ने
 उस  समय  कहा  था  और  मैं  उद्धुत  करता  हूं  :--

 की  मंशा  वतंमान  व्यवस्था  से  संतुष्ट  होने  बी  नहीं  है  ।''

 सरकार  ने  कहा  कि  इसकी  इच्छा  खंड  स्तर  तक  ओर  ग्रामस्तर  तक  भी  जाने  की  है  ताकि
 उपभोक्ताओं  को  अपने  अधिकारों  के  बारे  में  पता  लग  सके  और  वे  अपने  हितों  का  ध्यान  रख  सकें

 किन्तु  अभी  तक  हम  उसमें  सफल  नहीं  लगता  कि  सरकार  इस  मामले  में  गम्भीर

 नहीं  लगभग  42  वर्षों  के  पश्चात्‌  भी  सिर्फ  आधे  जिलों  में  ही  ये  जिला  फोरम  बनाए  गए  दुर्भाग्य
 आज  कुछ  व्यापारियों  काफी  लालची  वे  चावल  और  चीनी  में  सफेद  रेता  मिला  रहे  हैं  और

 जीवन-रक्षक  दवाइयों  में  भी  मिलावट  करने  में  उन्हें  कोई  हिचक  नहीं  है  '  व ेकिसी  भी  कोमत  पर  लाभ
 कमाना  चाहते  भगर  ऐसे  हालात  हैं  तो  सरकार  को  आवश्यक  संशोधन  करने  चाहिए  ।

 अब  इस  उपभोक्ता  संरक्षण  विधेयक  में  अन्तरिम  राहुतों  के  लिए  कोई  व्यवस्था  नहीं
 है  ।  मान  लोजिए  एक  उपभोक्ता  पीड़ित  है  भोौर  वह  शिकायत  करता  है  ।  इस  मामले  LY,  कोई  अंतरिम

 राहत  नहीं  सब  विशेषकर  गरीब  लोग  महोनों  और  वर्षों  तक  मामले  जले  निपटाए  जाने  का

 इन्तजार  नही  कर  सकते  |  सरकार  को  उन  परिस्थितियों  पर  विधार  करना  होगा  जिसमें  मामले  के

 अनुसार  उपभोक्‍ता  को  कुछ  अंतरिम  राहत  दीं  जा  सके  ।

 आज  हम  कीटनाशकों  में  भी  मिलावट  की  बात  सुन  रहे  किसानों  को  घोखा
 दिया  जा  रहा  है  ।  अपने  पसीने  से  कमाएं  हुए  पंत्त  ओर  बचत  में  से  काफो  पेसा  इस  पर  खब  करते  हैं  ।

 किन्तु  ये  उचित  रूप  से  कार्य  नहीं  करते  जिसके  कारण  किसानों  की  फसल  नष्ट  हो  जाती  कोई  भी

 इसका  मुअ।वजा  नहीं  देता  ।  इसमें  कोई  आश्चयं  नहीं  आपको  इस  तथ्य  का  ज्ञान  होना  चाहिए  कि

 पंयकत  उवं  अत्यन्त  मंहग  उव॑  रकों  की  गुणक्ता  भी  शुद्ध  नहीं  हंती  ।  आपूर्तिकर्ता  ज्यादा  कमाने

 के  लिए  एक  में  दूसर  से  देते  मेरा  सुझाव  है  कि  अगर  ऐसी  घटनाएं  आपके  ध्यान  में  आएं  तो
 भाप  कड़ी  से  कड़ी  कार्यवाही  करें  ।  एक  एक  व्यक्ति  को  आपृत्तिकर्ता  से  शिकक्षत्  है  और

 वह  जिला  फोरम  या  राज्य  फोरम  में  शिक्रायत  करता  सारी  प्रक्रिया  न  जांच  होने  उस
 उपभोक्ता  को  मुभावजा  मिल  सकता  है  ।  किन्तु  तथ्य  यह  है  कि  शिकायत  करने  वाली  सिर्फ  एक  हो
 व्यक्ति  ऐसे  लोग  हजारों  ऐसे  लाखों  ब्यक्ति  हो  सकते  हैं  जो  शिकायत  नहीं  करते  क्‍योंकि  या  तो
 वे  अनजान  होते  हैं  या  उन्हें  अपने  अधिकारों  का  या  इस  उपभोकत  संरक्षण  अधिनियम  का  पता  ही
 नहीं  है  ओर  इससे  जुड़े  तंत्र  का  ओर  उन्हें  मिलने  वाली  राहुत  का  ज्ञान  नहीं  कई  लोग  अनपढ़
 जद्दां  यह  जिला  फोरम  होता  है  वहां  तक  कई  लोग  पहुंच  नहीं  जब  यह  पता  लगता  है

 भ्डा
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 बारे  में  सांविधिक  संकल्प  भर  उपभोक्ता  संरक्षण

 विधेयक---राज्य  सभा  द्वारा  यथापारित

 झोमनाप्रीहवर  राव  वाडड  ]
 हैं

 कि  एक  निर्माता  था  एक  व्यापारी  ने  जानबूक्ष  कर  विशेष  उपभोक्ता  से  घटिया  वरतु  दी  तो  जिला

 उपभोक्ता  फोरम  या  राज्य  जो  भी  उसे  उस  विशेष  उत्पाद  देने  के  लिए  उस  निर्माता  या

 व्यापारी  को  जुर्माना  देना  चाहिए  ।  उसे  उस  हद  तक  तो  जुर्माना  देना  यह  सिर्फ  एक
 भोक्‍ता  से  राहत  देने  का  ही  प्रश्न  नहीं  है  ।  मेरा  इस  सरकार  से  यही  निवेदन

 किसानों  को  धटिया  बीज  देने  की  कई  घटनाएं  हम  कई  इस  सदन  में  भी  उठा

 चुके  बड़ी  आशा  के  साथ  और  हजारों  रुपए  खचं  करके  लोग  बीज  खरीदते  हैं  किन्तु  व ेबीज  सही
 क्यालिटी  के  नही  होते  ।  वे जम  ही  नहीं  पाते  ।  इसका  परिणाम  यह  होता  है  कि  अपनी  कोमती  समय
 लगाने  के  पश्चात  किसान  को  काफी  नुकसान  उठाना  पड़ता  आप  भी  यह  जानते  इसलिए  मेरा
 निवेदन  यह  है  कि  सरकार  को  एक  व्यापक  विधेयक  लाना  चाहिए  जिनमें  इन  कमियों  को

 सुधारा  जा  सके  ओर  दोषो  व्यक्तियों  को  कड़ा  दंड  दिया  जा  सके  ।

 मेरा  विचार  है  कि उपभोक्‍ता  संरक्षण  अधिनियम  का  संचार  माध्यमों  द्वारा  व्यापक
 प्रसार  होना  ठोक  इस  समय  कुछ  देनिक  समाचार  पत्रों  में  ऐसे  स्तंभ  छप  रहे  हैं  जिनमें
 उपभोक्ताओं  को  इस  बात  की  जानकारी  दो  जाती  है  कि  ऐसी  घटना  इस  प्रकार  हुई  और  अम्‌क  स्थान
 पर  हुई  ओर  इससे  उपभोक्ता  को  कुछ  राहत  मिल  उसका  अधिकारों  को  रक्षा  की  गई  ।  इसी
 प्रकार  कई  समाचार  पत्रों  में  ऐसे  स्तम्भ  छप  रहे  इसके  लिए  मैं  कुछ  समाचा  र-पन्रों  को  बधाई  देता

 हूं  । आजकल  टी०  वी०  सबसे  अधिक  सशक्त  प्रचार  माध्यम  है  इसका  जनता  से  सीधा  सम्पक
 सरकार  को  मेरा  सुझाव  है  कि  यह  इलेक्ट्रोनिक  प्रचार  विशेषकर  टी०  बी०  को  उपभोक्ताओं
 को  आवश्यक  जानकारी  प्रदान  करने  के  लिए  पर्याप्त  समय  देना  अमरीका  जंसे  देश  में  रंहफ
 नादिर  नाम  का  एक  व्यक्तित  मोटर  गाड़ियों  में  बड़ी  कम्पनी  जनरल  मोटसंਂ  से  लड़  उसने  महसूस
 किया  था  कि  जनरल  मोटसं  कार  की  एक  विशेष  निर्भित्त  कार  उपभोक्ताओं  के  हित  में  नहों  है  अतः
 उसने  इसकी  इंजीनियरों  द्वारा  जांच  करवाई  तब  उसने  इस  मामले  को  कई  संस्थाओं  में  भेजा  ।
 अन्त  में  वहु  अपने  अभियान  में  सफल  हुआ  ।  इस  देश  में  इतनी  निरक्षरता  और  निधंनता  ग्हां
 तक  की  हमारी  75%  जनता  गांवों  में  रहती  हैं---सरकार  को  हमारी  मदद  अवश्य  करनी  चाहिए  ।
 सरकार  उपभोक्ताओं  की  मदद  करे  और  जब  तक  सरकार  उपभोक्ताओं  की  मदद  नहीं  करेगी  तब  तक
 किसी  प्रकार  को  राहत  अथबा  न्याय  नहीं  होगा  ।  फिर  भी  देर  से  दिया  गया  न्याय  एक  प्रकार  से  न्याय
 से  वंचित  करने  की  बात  है  ।  पहले  ही  पांच  वर्ष  बीत  चुके  मैं  सरकार  से  इस  दिशा  में  तुरन्त  आवश्यक
 कदम  उठाने  का  निवेदन  करता  हूं  ।

 धारा  14  में  संशोधन  की  आवश्यकता  है|  मेरे  विचार  सरकार  अवश्य  इन  कमियों  को
 दूर  करने  का  प्रयत्न  करेगी  ।  मुझे  उम्मीद  है  कि  माननीय  मंत्री  इस  सन्र  में  न  कम  से  कम  अगले
 सन्र  में  एक  व्यापक  विधेयक  प्रस्तुत  मैं  सरकार  से  सभी  आवश्यक  कदम  उठाने  का  आग्रह
 करता  हूं  ।

 भो  शोबल्लम  पालिप्रहो  :  सभापति  मैं  इस  विधेयकर-.3पभोकता  संरक्षण
 विधेयक  समन  करता  हूं  जो  1986  के  उपभोक्ता  संरक्षण  अधिनियम  को

 संशोधित  करने  के  लिए  भ्रस्तुत  किया  गया  है  ।  जेसाकि  आप  जानते  हैं  इस  विधेयक  को  एक
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 21  1913  )  उपभोक्ता  संरक्षण  अध्यादेश  के  निरनुमोदन  के
 बारे  में  सांविधिक  संकल्प  और  उपभोक्ता  संरक्षण
 विधेयक्र--राज्य  सभा  द्वारा  यथापारित

 वनक+न्‍««&ृ«>«मम«+
 देश  के  स्थान  पर  लागू  करने  का  प्रस्ताव  इस  विधेयक  की  चर्चा  में  भाग  लेते  समय  मुझे  याद  पड़ता
 है  कि  हमारे  प्रिय  स्वर्गीय  नेता  राजीव  जी  की  उपभोक्ता  के  हितों  को  रक्षा  के  लिए  चिन्ता  के  कारण
 ही  यह  लागू  हो  पाया  ।  वे  यह  सुनिश्चित  करने  को  सदा  तत्पर  रहते  थे  कि  उपभोक्ताओं  के  हित
 सुरक्षित  रहें  ओर  वे  इत्यादि  का  शिकार  न  बनें  ।  किसी  भी  अथ॑व्यस्था  उत्पादक
 अथवा  निर्माता  का  इतना  महत्व  नहीं  है  जितना  उपभोक्ता  का  होता  हमारे  देश  दुर्भाग्य

 अशिक्षा  और  जिस  प्रकार  की  स्थिति  व्याप्त  हे  उस  के  कारण  उपभोक्ता  का  शोषण  किया
 जाता  है  भोर  उसे  घोखा  दिया  जाता  है  ।  यह  अवश्य  ही  एक  अच्छी  शुरूआत  किप्तु  इसी  बीच
 पांच  बषं  का  समय  बीत  चुका  है  और  इस  दिशा  में  ज्यादा  सन्‍्तोषजनक  प्रगति  नहीं  हुई

 स्पष्ट  रूप  से  कहते  इस  विधेषक  के  पीछे  जो  मंशा  है  वह  प्रशंसनीय  है  ।  यह  एक  केन्द्रीय
 अधिनियम  है  ।  केन्द्रीय  राज्य  सरकारों  को  देती  ह ैऔर  फिर  जिला  स्तर  और  राज्य
 स्‍तर  पर  समितियों  अथवा  आयोग  अथवा  किसी  अन्य  संस्था  के  गठन  द्वारा  इसे  लागू  करने  का  काम
 राज्य  सरकारों  का  इस  संस्था  का  गठन  करने  का  कत्तंव्य  उनका  किन्तु  इससे  भी  महत्वपूर्ण
 बात  है  इन  समितियों  अथवा  संस्थाओं  में  ठीक  प्रकार  के  लोगों  को  सदस्य  बनाया  जाए  ।
 इन  समितियों  में  ऐसे  ही  चुने  गए  सदस्य  कोई  रूचि  नहीं  वे  बेठकों  में  हिस्सा  नहीं  यहां  तक
 कि  वे  हस्ताक्ष  र करने  के  लिए  भी  उपलब्ध  नहीं  इसी  एक  विद्वान  न्‍्यायविद  ने  इस  विषय  में
 भोर  इस  अध्यादेश  के  बारे  में  कुछ  टिप्पणी  की  विधेयक  उसी  टिप्पणी  का  परिणाम  है  ।

 किन्तु  अब  इसका  कार्यान्वयन  बहुत  ही  धीमा  रहा  यदि  इसके  कार्यान्वयन  में  अधिक
 देर  होती  है  तो  इससे  इसका  उद्देश्य  ही  निष्फल  हो  जाता

 इससे  अविलम्बिता  की  भावना  भी  समाप्त  हो  रही  है  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  माननीय  मंत्री
 इस  बात  का  ध्यान  रखें  कि  इस  स्तर  पर  ऐसे  कानून  बनाने  से  ही  उनका  कर्तव्य  समाप्त  नहीं  हो
 जाता  अथवा  यह  केवल  इसी  काय  तक  सीमित  नहीं  भारत  प्रगतिबादी  कानूनों  की  कमी  नहीं

 हमारे  पास  ऐसे  कई  कानून  हैं  जो  प्रगतिवादी  प्रकृति  के  हैं  ।  इनके  कार्यान्वयन  के  सम्बन्ध

 बहुत  सुधार  की  आवश्यकता  मेरे  विचार  यह्‌  अधिनियम  इस  श्रेणी  के  अन्तगंत  आता  यह
 एक  अच्छा  ओर  प्रगतिवादी  अधिनियम  है  जिसका  प्रशंसनीय  उद्देश्य  उपभोक्‍ताओं---निधंन  और
 अशिक्षित  उपभोक्‍ता--की  सेवा  किन्तु  इसका  कार्यास्वयन  ऐसा  है  कि  हसका  उद्देश्य  ही  निष्फल

 हो  रहा  है  ।

 अतः  माननीय  मंत्री  और  भारत  सरकार  के  अन्य  वरिष्ठ  अफसरों  को  चाहिए  कि  वे  राज्यों  का
 का  दौरा  करें  और  राज्य  मुख्यालयों  में  इस  अधिनियम  के  विभिन्‍न  प्रावधानों  का  पुनरावलोकन
 न  केवल  राज्य  मुख्यालय  बल्कि  उन्हें  जिला  ह्तर  तक  भी  जाना  चाहिए  कार्यक्षेत्र  मेंवे  स्वयं  देखें  कि
 वे  कैसा  कार्य  करते  है  हसकी  स्वयं  जानकारी  पाने  के  लिए  उन्हें  इन  संस्थाओं  को  बेठकों  में  भाव
 लेना  ऐसा  किया  जा  सकता  इस  पर  केन्द्र  का  पूरा  नियम्त्र०  होना  चाहिए  ओर  ऐसे
 प्रयासों  से  वे  इस  अधिनियम  की  महत्ता  हेतु  इसके  वास्तविक  उद्देश्य  देकर  अविलस्बिता  का  सन्देश  दे
 पाने  में  सफल  हो

 मैं  एक  धन्य  मुद्दा  भी  उठाना  चाहता  यदि  मैंने  सही  समझा  और  यदि  मेरी  सूचना  सही
 इस  अधिनियम  के  सावंजनिक  वितरण  प्रणास्री  मे  बहुत  सीमित  संख्या  6  बस्तुओं  को
 लिया  बया



 उपभोवता  संरक्षण  अध्यादेश  के  निरनुमोदन  करने  के  12  1991
 बारे  में  सांविधिक  संकल्प  ओर  उपभोक्ता  संरक्षण

 विधेयक --  राज्य  सभा  द्वारा  यथापारित

 श्ीवललम  पाणिप्ही ]
 इश्  अधिनियम  के  प्रावधान  के  किसी  शिकायत  के  निबटारे  में  सामान्यतया  तीन

 महीने  का  समय  लगना  चाहिए  और  यदि  कोई  रासायनिक  अथवा  प्रयोगशाला  परीक्षा  शामिल  हो  तो
 तीन  से  पांच  महीने  तक  लग  सकते  हमारे  अनुभव  के  शिकायतों  के  निपटारे  में  बहुत
 भधिक  देर  हो  रही  जब  अत्यधिक  देर  होती  तो  बन्तरिम  अनुदान  या  राहत  की
 आवश्यकता  होती  है  ।  सभी  मामलों  यदि  इसे  निर्धारित  समय  के  भीतर  अथवा  या  पांचया
 तीन  महीनों  के  निर्धारित  समय  के  भीतर  ही  समाप्त  कर  दिया  जाता  है  तो  हम  इस  अन्तरिम  राहत
 के  अनुकॉन  इत्यादि  को  समाप्त  कर  सकते  सरकार  अनुदान  अन्तरिम  राहत  उपलब्ध
 कराने  के  सम्बन्ध  में  गम्भी  रता  से  विचार  करे  ।

 वास्तव  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  इसमें  अहम  भूमिका  अदा  करती  यदि  हम  अपने

 देश  विभिन्‍न  राज्यों  में  एक  सुब्यवस्थित  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  लागू  नहीं  कर  सकते  तो  हम  यहां
 पर  जो  भी  महसूस  करते  हैं  वह  केवल  एक  हवाई  किला  बनाने  की  बात  मैं  दूसरे  पक्ष  के

 माननीय  सदरय  से  सहमत  हैं  जो  यह  मानते  हैं  कि सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  को  राजनीति  से  ऊपर
 रखा  जाना  चाहिए  ।

 मह्षे  आपको  यह  बताते  हुए  दुःख  हो  रहा  है  कि  उड़ीसा  में  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  साथ
 विधान  सभा  के  सदस्य  जुड़े  राजनीतिक  प्रतिनिधियों  का  किसी  मद्ठे  से  संबंधित  होने  से  उसमें

 अच्छाहयां  ओर  ब्राइयां  दोनों  आ  जाती  कभी-कभी  यह  कुछ  इलाकों  में  ठीक  प्रकार  से  कायं  करती

 है  लेकिन  अधिकांश  क्षेत्रों  में  प्रणाली  का  राजनीतिकरण  हो  रहा  अपने  ही  दल  के  लोगों  को  वे  डील्लर
 के  रूप  में  चुनते  हैं  और  उन  ढीलरों  को  विधान  सभा  सदस्य  का  सहयोग  प्राप्त  होता  है  तथा  वे  किसी
 की  परवाह  नहीं  करते  तथा  कालाबाजारी  और  जमाखोरी  करते  इस  प्रकार  सावंजनिक  वितरण
 प्रणाली  अस्त-व्यस्त  हो  गई  है  ।  इस  बात  को  सुनिश्चित  किया  जाए  कि  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली

 ठीक  प्रकार  से  कार्य

 ग्राम  पंचायतों  गौर  सहकारिताओं  को  बढ़ावा  दिया  जाना  चाहिए  और  हस  प्रणाली  में  बंकों

 को  अथवा  स्वयं  उन्हें  अपना  पंसा  निवेश  करने  की  अनुमति  दी  जानी  चाहिए  ।  जब  मैं  70  के  दशक  के

 मध्य  उड़ीसा  में  नागरिक  आपूर्ति  मंत्री  था  तब  हमने  इसे  प्रयोग  के  रूप  में  अपनाया  था  और  यह  सफल

 साबित  हुआ  था  |  वह  बहुत  बुरा  समय  था  जब  अकाल  की  सी  स्थिति  चल  रही  थी  ।  हमने  व्यापारियों

 की  उपेक्षा  करके  इस  काय॑  को  ग्राम  पंचायतों  और  सहकारिताओं  को  सौंपा  ओर  उन्होंने  इस  क्षेत्र  में

 उत्कृष्ट  कायं  किया  |

 इस  सम्बन्ध  में  जन  शिक्षा  बहुत  महत्वपूर्ण  यह  एक  नया  प्रावधान  अभी  भी  कुछ  लोगों
 को  इस  बारे  में  पता  नहीं  है  जबकि  पांच  वर्ष  बीत  चुके  यह  राजीव  जी  का  सपना  उनका  विचार

 वह  इसके  साथ  जुड़  हुए  ५  भौर  हमें  देखना  है  कि  यह  पूर्णतः  सफल  जेसा  कि  मैंने  आपको

 प्रारंभ  में  ही बताया  है  कि  वह  गरोब  उपभोक्ताओं  के  लिए  चिन्तित  थे  और  यह  विधेयक  विशेष  उसी
 का  परिणाम

 हमने  एक  सुदृढ़  उपभोकक्‍ता  आंदोलन  चलाया  उपभोक्‍ता  आंदोलन  के  बिना  हम  इस  बारे
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 नी  सतह

 में  चेतना  नहीं  ला  सकते  ।  प्रचार  माध्यमों  को  अपनी  भूमिका  निभानी  हलेक्ट्रोनिक
 समाचार  सामाजिक  और  राजनीतिक  कार्यकर्त्ताओं  को  मिलकर  सुदृढ़  जनमत  बनाने  और

 सुदृढ़  उपभोक्ता  आंदोलन  चलाने  के  गंभीर  प्रयास  करने  चाहिए  ताकि  इस  विधेयक  में  विहित  उद्देश्यों
 को  प्राप्त  किया  जा  सके  ।

 ]

 श्रो  संयद  मसूदल  हुसन  :  माननीय  सभापति  सरकार  जब  कोई  काम  नहीं
 करना  चाहती  या  बने  हुए  काम  को  बिगाडना  चाहती  है  तो  एक  बिल  ले  आाती  मिसाल  के  तौर  पर
 मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  दुनिया  का  ऐसा  कोई  अफेंस  नहीं  है  जो  आई०पी०सी०  में  कबर  न  होता
 फिर  भी  हमने  बनाया  हुआ  एंटी  प्राफिटेरिंग  एक्ट  एंटी  होडिग  एक्ट  फूड  एडल्ट्रेशन
 एक्ट  इसके  बाद  भी  कंज्यूमर  प्रोडक्शन  एक्ट  बनाना  पड़  रहा  आप  होडेसे  को  नहीं
 एडल्ट्रेशन  को  नहीं  कंज्यूमसं  पर  इस  एक्ट  को  लाद  दिया  है  ।

 सभापति  इस  बिल  से  थोड़ा  फायदा  मध्यम  वर्ग  को  अवश्य  लेकिन  गरीब  तबके
 को  इससे  क्या  फायदा  आज  देश  में  लगभग  25  करोड़  लोग  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे

 झग्गी-झोपड़ी  में  रहते  गांव-देहात  में  रहते  उनको  इससे  क्या  फायदा  आज  भी  ये  लोग
 4  आने  का  कड़वा  2  आने  की  10  पैसे  की  भिच  खरीदते  क्या  आपका  यह  कंज्यूमर
 प्रोटेक्शन  एक्ट  इनको  प्रोटेक्शन  दे  सकेगा  |  )

 भाज  भी  ऐसे  लोग  हैं  जो माचिस  तक  नहीं  खरीदते  )

 मैं  उदाहरण  देना  चाहता  हूं  कि  अगर  किसी  दूध  कम्पनी  के  खिलाफ  कंप्लेंट  करनी  हैतो
 500  ग्राम  दूध  देना  एडीबल  आयल  250  स्पाइसेस  300  ग्राम  और  वनस्पति  का
 1  किलो  का  सेंपल  देनां  पड़ेगा  ।  जो  बेचारा  4  आने  का  सामान  खरीदता  है  वह  कंज्यूमर  रिड्रेंसल  सेल
 प्ें  कंप्लेंट  करने  क ेखिए  एक  किलो  वनस्पति  कहां  से  खरीदेगा  ।

 उनके  बारे  में  आपने  क्या  सोचा  है  ?  मिडियम  वर्ग  के  लोगों  के  बारे  में  इसमें  आपने  कुछ  रखा
 उस्हें  कुछ  सहूलियतें  लेकिन  बिजनेस  मेन  के  लिए  आपके  दिल  में  दर्द  इस  बिल  में  कोई

 पीनल  प्रोवीजन  नहीं  है  ।  कम्पनसेशन  की  बात  तो  जितने  का  माल  खरीदता  है  उतना  पंसा  वापिस
 दे  बेंगे  या  जितना  माल  है  उतना  माल दे  लेकिन  उनको  जेल  के  अम्दर  रखने  के  लिए  आपने  पीनल
 प्रोवीजन  नहीं  रखा  उनसे  आपकी  इतनी  ज्यादा  हमदर्दी  है  ।

 ट्रांसपोर्ट  भी  इसमें  आपने  इनक्लूड  कर  लिया  डी०  टी०  सी०  को  जितनी  सीढे  ६
 उससे  दुगुने  लोग  जाते  सफोकेशन  हो  रहा  ट्रेन  का  किराया  आप  हर  साल  बढ़ा  रहे  इस  पूक्ष
 भी  बढ़ाया  है  ।  ट्रेन  का  किराया  बढ़ाने  के  बाद  जिस  डिब्बे  में  40  आदमी  जाने  थे  वहां  40/
 जा  रहे  छत  के  ऊपर  लोग  जात  उनकी  रिडरेसल  के  बारे  में  आपने  क्या  सोचो  है  ?  ट्रेन  लेट जा
 रहौ  फ्लाइट  लेट  जा  रही  फ्लाइट  में  तो  बड़े  लोग  णांते  केसरी  जी।जाफे"भी  एम  बी०  होकर
 मिनिस्टर  बने  फ्लाइट  में  आप  भी  हम'भी  जाते  हैं  बडत£मैं  छोड़  देताਂ  लकिंत

 ट्रेन  तो  लेट  जा  रही  उसका  र्ड्रेसल  ९  भाफते  इसका कोई  इशिजम  मेंदी  €खो  कप  5
 ५  |  कि  a  (४  PTR  फ६  ॥

 कह
 कय  छोो

 है
 पु  एफ  ६

 पं
 है  ६0४  8  4  कम  ४४७ ”  ”

 टेलीफोन  के  बारे  में  क्या  ते  टैलफोन  हेड  पड़ा  न  बिल  आ  रहा  है  |
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 बारे  में  सांविधिक  संकल्प  और  उपभोक्ता  संरक्षण

 विधेयक -.  राज्य  सभा  द्वारा  यथापारित

 _ |
 संयद  मसूदल  हुसेन ]

 हजार  का  बिल  देना  पड़ता  कम्पलेंट  करने  के  पहले  पुरा  रुपया  भरना  पढ़ता  कोई  रास्ता  नहीं
 आप  कम्परोहैंसिव  बिल  लाने  की  कोशिश  कीजिए  ।  ऐसा  बिल  लाईये  जिससे  गरीब  तबके  के  लोगों

 को  सहूलियत  मिले  ।  हमारी  पार्टी  की  तरफ  से  बार-बार  मांग  आती  रही  है  कि  गरीब  तबके  के  लोगों  का

 साथ  देना  चाहते  हैं  तो  कम  से  कम  14  आइटम्ज  पब्लिक  डिस्ट्रीब्यूशन  सिस्टम  के  माध्यम  से  पूरे  भारत
 में  एक  कीमत  पर  सप्लाई  करने  की  कोशिकश्ष  करें  ।  आपका  पब्लिक  डिस्ट्रीब्यूणन  सिध्टम  टूटा  हुआ
 पह  बिल्कुल  खत्म  हो  रहा  है  ।

 आप  चावल  ओर  गेहूं  स्टेटस  को  देते  वह  वक्‍त  पर  नहीं  पहुंच  रहा  स्टेटस  गवरनंमेंटस
 राशन  में  माल  नहीं  दे  पा  रही  कोटा  ठीक  समय  पर  नहीं  मिल  पा  रहा  इसकी  बया  रिडरेसल

 चीनी  और  एडिबल  ऑयल  को  क्वालिटो  खराब  इसकी  कया  रिडरेसल  देंगे  ?

 नल  न्‍ल्‍नसअिससििजजज>ल>  *

 एक मानमनोय सदस्य : आप चेयर को ऐडरेस कीजिए । श्री सेयद मसूदल हुसेन : सामने मिनिस्टर साहब नोट मिनिस्टर साहब ने करना तो थआप हसके बारे में सोचें और जल्दी से जल्दी कोई कम्प्रीहैंसिब बिल गरीब तबके के लोगों के जो गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे यदि उनके लिए कुछ करना चाहते हैं जो कम्प्रीहैंसिव बिल लाईये । इस सदन में चारों तरफ इधर उधर से कह रहे हैं कि चेयर के माध्यम से कहिए । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से एक के बाद एक एक्ट बहुत बन चुके गरीब तबके के लोगों के बारे में क्लाप सिर्फ एक्ट से काम नहीं कंज्यूमसं के बारे में एक्ट लेकिन इसका इम्पली मेंटेशन नहीं हमारे देश में बहुत ज्यादा गरीबी है और उन्हें इस एक्ट के बारे में मालूम भी नहीं मालूम होने से भी जिस तरीके का जो सेम्पल देना यह भी उनके बस के बाहर मैं यह कहना घाहूंगा कि आप पुराने एक्ट पर ही रहें । आपके इस बिल में थोड़े से अमेंडमेंट हैं और आपका स्कोप बहुत लिमिटेड है । आप एक काम्प्रीहेन्‍्सीव बिल लाने की कोशिश इतना कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । ] श्री एस० मल्निकारक्षुनय्पा : सभापति मैं उपभोक्ता संरक्षण विधेयक के संबंध में कुछ तथ्य रखना चाहता इस वाद-विवाद में भाग लेने का उद्देश्य यह हैं कि इस देश में उपभोक्ता आंदोलन और प्रभावी जबकि अनेक अधिनियम पारित किए गए हैं यद्यपि बतंमान अधिनियम उपभोक्ताओं की मांग पूरी कर सकते हैं फिर भी उनका उचित उपयोग नहीं किया जाता इस उद्देश्य के लिए ठोस उपभोक्ता संरक्षण आंदोलन को प्रयोजित करना कर्नाटक में श्रीमती मंडाना वह भूतपूर्व विधान परिषद सदस्य ओर सक्रिय कांग्रेस जिक कार्यकर्ता उन्होंने इस आंदोलन को गंभीरता से लिया वह एक होस्टल बनाने के लिए परकार से भूमि चाहती हैं ताकि वहां लोगों को प्रशिक्षण दिया जा स जबकि वह पिछले तीन-चार पघालों सै बहुत मेहनत कर रही हैं फिर भी वह भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा नहीं पा हाल हो 886
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 विधेयक--राज्य  सभा  द्वारा  यथापारित

 में  बह  दिल्‍लों  में  वह  यहां  पर  अनेक  प्राधिकारियों  से  मिलना  चाहती  शायद  उन्हें  खाली  हाथ
 लौटना  पड़ा  यहां  भी  उनका  उपभोक्ताओं  के  लिए  प्रशिक्षण  विद्यालय  खोलने  का  विचार
 भोक्‍ता  को  यह  पता  होना  चाहिए  कि  उसका  कया  अधिकार  उसे  किस  प्राधिकारी  को  शिकायत
 करती  प्राधिकारी  का  भी  सेवा  करने  का  भाव  होना

 अभी  हमारे  कुछ  मित्रों  ने  उत्पादकों  और  निर्माताओं  के  बारे  में  बताया  वे  और
 अधिक  भमीर  बनने  की  ही  परवाह  करते  वह  उपभोक्ताओं  के  हितों  की  परवाह  नहीं  यह
 अत्यंत  दुर्भाग्यपूर्ण  स्थिति  है  ।

 मेरा  एक  अनुभव  जब  मैं  विधान  परिषद  में  था  तब  मैंने  कृषि  मंत्री  से  एक  प्रश्न  पूछा
 पंजीकृत  दुकानों  स ेखरीदे  वए  कपास  के  बीज  ठीक  प्रकार  अंकुरित  नहीं  हो  रहे  थे  ।  मैंने  यह  विषय  सभा
 में  उठाया  तब  मंत्री  महोदय  ने  उत्तर  एक  एकड़  भूमि  के  लिये  आपको  एक  किलो  बीज  बोना

 लेकिन  एक  किलो  बीज  के  स्थान  पर  आपको  ओर  एक  किलो  बीज  खरीदना  होगा  और  केवल

 50%  ही  अंकुरित

 ऐसा  उत्तर  भति  उत्तरदाधो  कृषि  मंत्री  ने  मुझे  दिया  वास्तव  में  उस  समय  पूरी  की  पुरी
 फसल  खराब  हो  गई  थो  और  कृषकों  को  कोई  राहत  नहीं  दी  हमने  भी  यह  मामला  इसलिए
 उठाया  था  क्योंकि  दुकान  पंजीकृत  वह  पंजीकृत  ढहोलर  है  ।  आपके  प्राधिकारियों  ने  हमारे  लोगों
 को  वहां  से  खरीदने  के  निदेश  दिए  इसलिए  हमने  वह  आपके  निद्ेशानुसार  हमने  उन्हें  बोया  ।
 उसका  परिणाम  यह  हुआ  कि  50%  बीज  भी  अंकुरित  नहीं  जिसके  कारण  हमे  बहुत  नुकसान
 हैआ  ।  लेकिन  सरकार  ने  इस  ओर  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  |  मेरा  विनद्न  निवेदन  है  कि  उपभोक्ता
 भांदोलन  और  प्रभावी  होता  चाहिए  ।  लोगों  को  समुचित  शिक्षा  देनी  होगी  ।

 दूसरे  जिन  लोगों  के  मन  में  सेवा  का  भाव  जो  उपभोक्ताओं  का  भला  चाहते  हैं  उन्हें
 हित  किया  जाना  चाहिए  ।  उपभोक्ता  आंदोलन  को  राजनीति  से  दूर  रखा  जाना  हमारे  कुछ
 मिन्नों  ने यह  आशंका  व्यक्त  की  है  कि  बलक  में  सामान  बनाने  वाले  लोगों  की  अपनी  एजेंसियां  उनकी
 किसी  भी  राजनीतिक  व्यक्तिसे  संबद्धता  उपभोकताओं  के  हितों  को  सुनिश्चित  नहीं  करती
 भोकताओं  को  प्राधिकारी  को  स्पष्ट  रूप  स ेशिकायत  करनी  नमूने  लेकर  उन्हें  जांच  के  लिए  देना

 चाहिए  ओर  उन्हें  मुकहमा  चलाने  के  लिए  न्यायालय  को  सौंप  देना  चाहिए  ।  यह  तभी  प्रभावी  व  सफल

 होगा  जब  प्रत्येक  व्यक्ति  तंत्र  सक्रिय  करने  की  स्थिति  में  होगा  ।  इस  प्रकार  के  उपाय  के  अभाव  में  किसो
 भी  प्रकार  का  अधिनियम  पारित  करने  से  यह  उद्देश्य  पूरा  नहीं  महोदय  मेरा  विनम्र
 निवेदन  है  कि  उपभोक्‍ता  आंदोलन  को  गंभीरता  से  लिया  जाए  ओर  जो  स्वयंसेवी  संगठन  इस  कार  में
 रुचि  रखते  हैं  उन्हें  प्रोत्साहित  किया  जाना  चाहिए  ताकि  लोगों  को  शिक्षित  किया  जा  सके  ओर  उन्हें
 इसका  लाभ  मिल  सके  ।

 [  प्रमुवाव  ]

 थो  पी०  सोਂ  थामस  :  वास्तव  में  1986  के  मूल  अधिनियम  का  पारित

 होना  सचमुच  एक  बड़ी  उपलब्धि  थी  ओर  जहां  कहीं  भी  इसे  लागू  किया  गया  है  इसके  परिणाम  बहुत
 प्रभावी  रहे  बहुत  से  राज्यों  में  अभी  जिला  मंच  शुरू  किए  बाने  केरल  में  ऐसा  शुरू  किया
 जा  चुका  हैं  ओर  यह  बहुत  दी  प्रभावी  रूप  से  कायं  कर  रहा  इसमें  कुछ  कमियां  हों  सक  it  है  ओर
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 उपभोक्ता  संरक्षण  अध्यादेश  के  निरनुमोदन  के  12  1991
 बारे  में  सांविधिक  संकल्प  और  उपभोक्ता  संरक्षण

 विधेयक--राज्य  सभा  द्वारा  बथापारित

 पी०  सो०  थामस ]

 जिला  मंचों  को  कार्य  करने  में  कुछ  समह्याएं  पेश  आ  सकती  हैं  परन्तु  अपनी  सीमित  शक्ति  भोर  सामथ्य
 के  साथ  वे  बहुत  अच्छी  तरह  से  कायं  कर  रहे  हैं  ओर  उसके  अच्छे  परिणाम  सामने  भा  रहे  हैं  ।

 वर्ष  1:86  जब  यह  विधेयक  विचार  के  लिए  लाया  गया  तो  उस  पर  चर्चा  के  दौरान

 बहुत  से  सदस्यों  ने  इसका  वस्तविक  रूप  में  स्वागत  किया  और  चर्चा  में  भाग  परन्तु  एक  आशंका
 व्यक्त  की  गई  कि  शायद  इसे  व्यवहार  में  नलाया  जा  सके  और  उस  वक्‍त  बहुत  से  सदस्यों  ने  कहा
 कि  ये  बातें  कागजों  पर  बहुत  अच्छी  हैं  लेकिन  शायद  इन्हें  व्यवहार  में  न  लाया  जा  सके  ।  मेरा  विचार

 है  कि  यह  एक  बहुत  अच्छा  विधान  है  जो  बिना  किसी  अधिलम्ब  पेश  किया  जाना  चाहिए  ओर  सभी
 राज्यों  में  लागू  कर  दिया  जाना  चाहिए  ।

 इस  सम्बन्ध  में  मेरा  एक  सुझाव  जिला  स्तर  पर  उपभोक्ता  फोरम  बनाए  जा  चुके  हैं  लेकिन

 हमें  और  अधिक  मंचों  की  आवश्यकता  है  क्योंकि  इन  मंचों  को  प्राप्त  होने  वाली  शिकायतें  इतनी
 अधिक  है  कि  एक  जिले  में  एक  मंच  प्राप्त  हो  रही  शिकायतों  को  सुलझाने  के  लिए  पर्याप्त  नहीं
 मुझे  विश्वास  है  कि  अगर  खण्ड  और  ताललुका  स्तर  पर  अधिक  मंच  बनाए  जाते  हैं  तो  फिर  साधारण

 जिनके  लिए  यह  विधान  लाया  गया  इस  अधिनियम  का  प्रयोग  करने  में  समर्थ  हो  सकेंगे  ओर

 इस  अधिनियम  का  वास्तविक  लाभ  उठा

 जब  मैं  यह  विधेयक  पढ़  रहा  था  तो  जेसाकि  इसके  उद्देश्यों  में  उल्लिखित  मुझे  पता  चला

 कि  यह  विधेंयक  एक  अध्यादेश  को  नियमित  करने  के  उद्देश्य  से  लाया  गया  लेकिन  मेरे  विधार  में
 जो  अध्यादेश  पहले  लाया  गपा  था  वह  कुछ  अपर्याप्त  सा  था  क्योंकि  वह  अध्यादेश  राष्ट्रीय  मंच  के

 निर्णय  के  अनुसार  लाया  अथवा  प्रस्यापित  किया  गया  जहां  निर्णय  कुछ  इस  प्रकार  से  किया  गया
 था  जेसे  कि  जिला-परिषदों  के  स्तर  से  लिया  जाना  होता  भगर  एक  जिला  शिकायत  निवारण  मच
 का  प्रतिनिधित्व  तीन  व्यक्तियों  द्वारा  किया  जाना  है  ओर  दो  व्यक्ति  इसको  प्रतिनिधित्व  कर  रहे
 तो  फिर  कोई  निर्णय  कंसे  लिया  जा  सकता  है  ?  केवल  इसी  बात  का  समाधान  इस  प्षंशोधन  विधेयक
 में  किया  गया  है  ।  राज्य  मंच  के  सम्बन्ध  में  भी  इसी  प्रकार  की  एक  धारा  यह  उससे  किसी  प्रकार
 अलग  नहीं  है  ।  राज्य  मंच  में  मी  तीन  व्यक्ति  होते  एक  उच्च  न्यायालय  के  स्तर  का  कायेकारी
 सभापति  और  दो  गेर-सरकारी  सदस्य  ।  लेकिन  उसके  लिए  भी  मूल  अधिनियम  की  धारा  ।8  के  समान

 घारा  14  भी  लागू  होती  इसी  प्रकार  की  असंगति  राज्य  मंच  के  मामले  में  भी  मेरा  विचार

 है  कि  यह  पहलू  उस  समय  विचार  के  लिए  लिया  जाना  चाहिए  था  जब  यह  अध्यादेश  भ्ाया  गया
 बजाय  एक  अलग  संशोधन  विधेयक  लाने  के  ।  इस  संशोधन  विधेयक  द्वारा  भी  यह  कायं  किया  जा
 सकता  था  ।

 स्वेच्छिक  उपभोक्‍ता  आंदोलन  आदि  के  सम्बन्ध  में  जो  सुझाव  दिए  गए  में  उनसे

 सहमत  मेरा  यह  विचार  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  जब  तक  लोगों  में  जागरूकता  नहीं  कोई
 भी  कितने  भी  कानून  बनाये  उनसे  कोई  परिणाम  नहीं  निकल  सकेगा  ।  ज॑ंसाकि  बहुत
 से  माननीय  सदस्यों  ने  वक्तव्य  दिया  निश्चित  परिणाम  इलेक्ट्रॉनिक  प्रचार  माध्यम  व  अन्य  प्रचार
 माध्यमों  से  ही  प्राप्त  किया  जा  सकता  यह  बहुत  भावश्यक  है  ।

 स्वेष्छिक  क्षेत्र  में  बहुत  से  उपभोक्ता  संरक्षण  संगठन  हैं  । कम  से  कम  केरल  में  मैं  जानता  ह्ढ
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 राज्य  सभा  द्वारा  यथापारित

 कि  कुछ  संगठन  बहुत  अच्छे  ढंग  से  कार्य  कर  रहे  वे  इस  पहलू  के  बारे  में  लोगों  को  जानकारी  दे
 रहे  मेरा  सुे्नाव  है  कि  मंत्रालय  को  इन  स्वेच्छिक  संगठनों  जो  पहले  ही  बन  चुके  ध्यान
 रखना  केरल  से  इन  संगठनों  में  से  किसी  एक  संगठन  के  अध्यक्ष  यहां  सम्बन्धित  मंत्री  और

 कुछ  अधिकारियों  इस  सम्बन्ध  में  क्‍या  कुछ  किया  जाना  चाहिए  और  मूल  अधिनियम  में  कुछ
 संशोधनों  का  सुझाव  देने  के  लिए  मेरा  विचार  है  कि  सरकार  को  देश  में  स्थापित  हो  रहे  इन
 स्वेच्छिक  संगठनों  के  का्यंकरण  के  प्रति  कुछ  रूचि  जाहिर  करनी  चाहिए  ।  सरकार को  राष्ट्रीय-स्तर
 पर  इन  सभी  संगठनों  का  सम्मेलन  बुलाना  इन  संगठनों  ने  अनेक  व्यावह।रिक  सुझाव  विए

 ओर  अग्र  इनमें  से  कुछ  सुझावों  को  लागू  किया  तो  उसके  बहुत  अच्छे  परिणाम

 केरल  में  कुछ  मंचों  ने  इस  सम्बन्ध  में  जो  का्यंवाही  उसके  अच्छे  परिणाम  निकले

 उदाहरण  के  लिए  टेलिफोन  से  सम्बन्धित  एक  सामला  था  ओर  एक  मंच  ने  उस  पर  निर्णय  मैं

 नहीं  जानता  कि  यह  वास्तव  मे  मंच  के  अधिकार  क्षेत्र  में  आता  था  अथवा  नहीं  लेकिन  इसके  निर्णय
 से  अच्छे  परिणाम  प्राप्त  हुए  ।  निर्णय  के  तुरन्त  बाद  ही  अधिकारियों  की  तरफ  से  कार्यवाही
 मेरा  विचार  है  कि  यदि  मंचों  को  उस  ढंग  से  काय॑  करने  दिया  जाए  जिस  ढंग  से  उन्हें  करना

 अगर  उन्हें  समुचित  वित्तीय  पर्याप्त  अधिकारी  दिए  जायें  तो  वे  इस  सम्बन्ध  में  अच्छा  काम
 कर  सकगे  ।

 भाषण  समाप्त  करने  से  पहले  मैं  एक  बात  और  कहना  यह  मेरे  अपने  राज्य  के  संबंध
 '

 में  मुझे  अपने  राज्य  से  एक  शिकायत  प्राप्त  हुई  यह  शिकायत  पूर्व  सरकार  के  समय  भी  आई

 यहां  से  केरल  भे  ;  गये  चावल  ओर  अन्य  खाद्य-पदार्थ-रिसाव  वाले  डिब्बों  के  कारण  बर्बाद  हो

 गए  और  इस  संबंध  में  केरल  सरकार  ने  केन्द्रीय  प्राधिक्ारियों  को  शिकायत  भेजी  ।  इस  मामले  यह
 राज्य-सरकार  की  केन्द्र  के  विषद्ध  शिकायत  इस  अधिनियम  द्वारा  राज्यों  को  केन्द्रीय  निकायों
 के  विरुद्ध  शिकायत  करने  का  कोई  प्रावधान  किया  जाना  ताकि  कुछ  काय्यंवाही  हो  और  किसी

 निर्णय  पर  पहुंचा  जा  मैं  विशेष  रूप  से  रिसाव  वाले  डिब्बों  का  उदाहरण  दे  रहा  हूं  ।  जो  खान्च

 पदार्थ  उन  डिघ्बों  में  भेजे  गए  वे  खराब  हो  रहे  सम्बन्धित  अधिकारियों  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  कुछ

 कार्यवाही  की  जा  सकती  है  1
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 हु  संसदीय  काये  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  विधि  न्याय  श्रौर  कम्पनी  का  मंत्रालय  में  राज्य

 मंत्री  रंगराजन  कुमार  :  सभापति  सर्वेदलीय  नेताओं  की  बंठक  में  यह  निर्णय

 किया  गया  था  कि  चाहे  हमें  देर  तक  बेठना  हम  तीनों  विधेयक  पारित  लेकिन  सैं  उसके

 बारे  में  नहीं  कर  रहा  हूं  ।  मेरा  ऐसा  अनुरोध  नहीं  है  ।  लेकिन  कम  से  कम  यह  विधेयक  जिम्नर  पर

 चर्चा  चल  रही  अगर  आज  हम  इसे  लें  तो  बहुत  अच्छा  |  मेरा  विचार  है  कि  हम  इसे  पूर्ण  कर  सकेंगे

 इस  पर  बोलने  वाले  सदस्यों  की  संड्या  कम  कर  दी  अगर  सभा  को  सहमति  हो  तो  सप्ना  के

 समय  को  आधे  घंटे  के  लिए  बढ़ाने  का  प्रस्ताव  करता  हूं  ।

 रो  लक्ष्मी  नारायण  पाण्डेय  :  सभापति  यह  बात  ठीक  है  कि  जो  टाइम  दिया

 ह
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 बारे  में  सांविधिक  संकल्प  और  उपभोक्ता  संरक्षण

 राज्य  सभा  द्वारा  यथापारित
 न  अपन

 लक्ष्मोना  रायण  पाण्डेय  ]

 गया  उससे  ज्यादा  बढ़ा  सकते  हैं  आपस  में  मिलकर  के  लेकिन  एक  बात  यह  आती  है  कि  जिसे

 कुमार  मंगलम  जी  को  याद  दिलाना  चाहता  हूं  कि  अगर  एक  दिन  में  लंच  अवर  नहीं  है  तो  हम  शाम
 को  देर  तक  नहीं  तो  कृपया  ऐसे  निर्णय  पर  आप  पहुंचते  हैं  तो  भी  ध्यान  रखना  ठीक  होगा
 कि  लंच  अवर  भी  होगा  और  6  बजे  के  बाद  भी  बेठेंगे  ।

 ]

 थ्रो  रंगराजन  कुसारमंगलस  :  सभापति  मेरी  उनके  साथ  पूरी  सहानुभूति

 ]

 डा०  लक्ष्मोमारायण  पाण्डेय  :  आज  के  दिन  अगर  रखवा  दें  तो  10-20  मिनट  के  लिए  बढ़ा  दें
 तो  दिक्कत  नहों  है  लेकिन  हमेशा  नहीं  होना  चाहिए  ।

 समापति  महोदय  :  ऐसा  लगता  है  कि  चार-पांच  स्पीकर  आधा  घंटा  कम  से  कम  हमें
 एक्सटेंड  करना

 [  प्रमुवाद  ]

 क्या  सभा  इस  बात  से  सहमत  हैं  कि  बेठक  का  समय  आधा  घंटा  बढ़ा  दिया  जाए  ।

 झनेक  साननोय  सदस्य  :  ।

 समापति  सहोवय  :  सभा  का  समय  आधा  घंटा  बढ़ा  दिया  जाये  ।  श्री  तेजनारायण  सिंह  ।

 को  तेज  नारायण  सिह  :  सभापति  कानून  तो  बहुत  बने  ओर  हसमें  बहुत  संशोधन
 हुए  ओर  यह  भी  कानून  1986  में  बना  और  इसमें  भो  संशोधन  किया  जा  रहा  है  इस  नाम  पर  कि
 इससे  अधिक  सुविधा  जनता  को  मिले  ।  लेकिन  मैं  समझता  हूं  कि  जो  1986  में  यह  ऐक्ट  अगर
 इसे  भी  ठोक  से  लागू  कर  दिया  जाता  तो  जनता  को  सुविधा  मिल  सकती  लेकिन  मैं  समझता  हूं
 कि  जो  कानून  बनता  है  वह  लागू  नहीं  होता  इसका  परिणाम  यह  है  कि  ओर  तरह-तरह  को

 नाइयां  हो  जाती  हैं  और  सरकार  इस  पर  ध्यान  नहीं  देती  है|

 अभी  साथियों  ने  कहा  मेरे  राज्य  में  तो  कमेटी  बन  लेकिन  और  राज्यों  में  नहों  बनीं  ।  आप
 यह  कह  सकते  हें  कि  वहां  सरकार  चाहतो  थी  इसलिए  वह  कमेटियां  नहीं  लेकिन  1986  से
 लेकर  1989  तक  आपको  सरकार  थी  देश  के  तमाम  राज्यों  कोन  रोकता  आपको  उन  सब  की
 कमेटियों  को  बनाने  से  ।  इसलिए  मेरे  कहने  का  अथं  यह  है  कि  आप  कानून  में  तो  संशोधन  करना
 चाहते  लेकिन  उस  कानून  को  लाग्‌  नहीं  करना  चाहते  आपकी  राशन  की  जो  दुकानें  देश
 के  पैमाने  पर  सभी  राज्यों  में  हैं  ओर  मैं  समझता  हूं  किसी  भी  राज्य  में  जनता  को  राशन  की  दुकानों  से
 पूरी  सुविधा  नहीं  मिल  पाती  जो  गांवों  का  गरीब  अगर  वह  राशन  से  केरोसीन  तेल  जसाने  के
 लिए  श्वरोदना  चाहता  है  तो  बाजार  में  जिस  रेट  से  केरोसीन  का  तेल  मिलता  उस  रेट  से  उसे  खरीदना
 पड़ता  जन  वितरण  प्रणाली  की  दुकानों  से  गांव  में  रहने  झोपड़ी  में  रहने  वाले  गरीबों  को
 केरोसीन  तेल  नहीं  मिलता  क्‍या  फायदा  है  उसको  राशन  की  दुकान  से  ?  आप  उसे  यह  ऐक्ट  बनाने
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 के  बाद  भी  फायदा  नहीं  पहुंचा  मैं  दावे  के  साथ  कहना  चाहता  हूं  कि  89  तक  आपकी  सरकार  थी
 बौर  थाँवों  में  रहने  गरीबी  रेखा  से  नीचे  रहने  वाले  लोगों  को  आप  सरकारी  रेट  पर  केरोसीन  का
 तेल  नहीं  दे  केरोसीन  तेल  ही  बह  गेहूं  हो  या  चावल  कपड़ा  कोई  भी  चोज  मैं  उम्मीद
 करता  हूं  इस  देश  की  70  करोड़  आबादी  में  से  35  करोड़  लोगों  को  आप  नहीं  दे  पाए  हैं  औौर  भाज
 वक  कोई  सुधार  नहीं  हो  पाया  इसलिए  मैं  आपसे  कहना  चाहता  हूं  कि  कानून  जो  बनाते  उस

 कानून  को  लागू  करने  की  कोशिश  कीजिए  |  अगर  हंप्लीमेंटेशन  करने  में  किसी  तरह  की  अफसरों  के
 खिलाफ  कायंवाही  भी  करनी  पड़ती  है  तो  मैं  समझता  हूं  कि  कारंवाई  करने  से  पीछे  नहीं  हटना

 रेलमाडियां  हैं  ।  रेलगाड़ियाँ  जनता  को  सुविधा  के  लिए  सेकिन  मैं  उम्मीद  करता  हूं  कि शायद

 ही  कोई  ट्रेन  होगी  जो समय  पर  चलती  हो  ।  हमारे  जंसे  आदमी  को  बिहार  से  आना  पड़ता  है  और  हम
 लोग  जिस  ट्रेन  से  आते  हैं  वह  मगध  नाम  से  प्रसिद्ध  साल  में  एक  दिम  भी  बह  गाड़ी  समय  से  नहीं
 चलती  अगर  पटना  सेसमय  से  चल  भी  गई  तो  दिल्‍ली  पहुंचने  में  उसको  एक  घंटा  लेट  होना
 पड़ता  अगर  दिल्‍ली  से  टाइम  से  चले  तो  पटना  एक  घंटा  लेट  पहुंचती  साल  भर  यही
 हालत  है  ।  मैं  उम्मीद  करता  हूं  कि  बही  नही  असम  एक्सप्रेस  या  दूसरी  गाड़ियां  जो  दिल्‍ली
 है  पटना  या  दिल्‍सी  से  मद्रास  चलती  तमाम  गाड़ियां  सदियों  से  बहुत  दिनों  से  देश  से

 चलती  हैं  और  कोई  सुधार  उनमें  नहीं  हो  रहा  और  किन-किन  चीजों  का  नाम  गिनाऊं  ।  दवा  की

 हालत  वही  एक  नम्बर  को  कम्पनियां  भी  हैं  और  दो  नम्बर  की  कम्पनियां  भी  दो  नम्बर  की
 क॒थ्पनियां  अरबों  रुपयों  की  दवा  मिलावट  करके  बेचती  और  उन  पर  किसी  तरह  की  रोकटोक

 नहीं  होती  ।  मालूम  होता  है  कि  उनके  लिए  कानून  नाम  की  कोई  चीज  नहीं  वो  नम्बर  की  दवाओं
 मे  रोमियों  की  हालत  खराब  हो  जाती  जिस  रोगी  को  दवा  खाने  से  आराम  होना  वह
 बया  खाने  के  बाद  अपंग  हो  जाता  इस  कानून  के  अन्तगंत  ऐसी  कार्यवाहियों  की  कोई  रोकथाम

 नहीं  है  ।

 टेलीफोन  की  असुविधा  के  बारे  में  कई  माननीय  सदस्य  यहां  बोल  चुके  दिल्ली  में  तो
 फोन  समय  सें  काम  करते  हैं  लेकिन  देहातों  में  ठेलीफोन  की  बहुत  है।लाईनें  ही  नहीं  यदि

 कहीं  लाईनें  हैं  भी  तो  टेलीफोन  काम  नहीं  करते  मैं  यहां  भोजपुर  जिले  से  आता  हूं  ।  धारा  और

 बक्सर  के  जो  भी  उस  की  ब्रांच  कहीं  टेलीफोन  काम  नहीं  करते  चाहे  श्राप  जबदी  शपुर  ब्रांच
 को  देख  धनसोही  या  राजपुर  किसी  भी  ब्रांच  को  देव  तमाम  की  तमाम
 हांचेंज  नाम  मात्र  की  कहीं  टेलीफोन  काम  नहीं  करते  |  यह  श्थिति  आज  को  नहीं  1980  से  यही
 ह्थिति  चली  भा  रही  हम  लोग  कोशिश  करके  रह  जाते  यहां  सदन  मैं  क्यृश्चम  उठाने  का  प्रयत्म

 करते  हैं  परन्तु  उसका  भी  कोई  असर  नहीं  इसलिए  मैं  कहना  चाहुता  हूं  कि  मंत्री  जी  जो
 घंशोधन  विधेयक  सदन  में  लाए  उसका  उद्देश्य  है  कि बनता  का  हित  हो  सके  ओर  इस  बिल  को
 साकर  उन्होंने  अण्छा  काम  किया  है  परन्तु  इसमें  अभी  ओर  संशोधन  लाए  थाने  को  आवश्यकता  है
 वी  जनता  को  व्यापक्ष  सुविधायें  मिल  पार्येगी  ।  आपने  इस  बिल  में  जो  सुधार  लाने  की  कोलिश  की

 वह  बहुत  कम  है  ।  इससे  आम  लोगों  को  उतना  फायदा  नहीं  जितना  होना  इसलिए  मैं

 बाहूता  हूं  छि  मंत्री  जी  व्यापक  बिल  इस  सदन  में  लायें  ताकि  जनता  का  अधिक  से  अधिक  फायदा

 हो  सके  ।



 उपभोक्ता  संरक्षण  अध्यादेश  बे  निरनमोदन  के  12  19°  1

 बारे  में  सांविधिक  संकल्प  और  उपभोक्ता  संरक्षण

 विधेयक  -...  राज्य  सभा  द्वारा  यथापारिः

 श्री
 तेश  नारायण  सिह  |

 जहां  तक  इसवे  अन्तगंत  पीठ  गठन  करने  का  सवाल  पंचायत  स्तर  तक  गांव  स्तर  तक

 उनका  गठन  किया  जाना  मात्र  एक  दो  विषय  शामिल  करना  ही  पर्याप्त  नहीं  इस  बिल  के

 दाबरे  को  ओर  बढ़ाये  जाने  के  आवश्यकता  है  ।

 अन्त  मैं  एक  मांग  बिजली  के  सम्बन्ध  में  करना  चाहता  बिजली  भी  जनता  की  सुविधा
 के  लिए  यदि  आप  बिहार  राज्य  में  जायेंया  उत्तर  प्रदेश  में  जाकर  दिल्‍ली  में  तो बिजली
 आसानी  से  उएलब्ध  है  परन्तु  हमार  यहां  बिहार  में  किसान  बिजली  के  लिये  तरसता  रहता  है  परन्तु  उसे
 बिजलो  भिल  नहीं  पाती  ।  हमें  यहां  प्रचुर  मात्रा  में  बिजली  उपलब्ध  इस  देश  का  किसान  देहातों
 में  रहताहै  ओर  किसान  खेती  पर  जिन्दा  है  परन्तु  उन्हें  खेतों  में  सिंचाई  के  लिए  बिजली  नहीं  मिलती  ।

 बदि  किसानों  को  अधिक  मात्रा  में  बिजली  देने  की  व्यवस्था  कर  दी  जाये  तो  जहां  हमारा  उत्पादन

 बढ़  सकता  है  वहीं  हमारे  किसान  खुशहाल  होंगे  और  किसानों  गरीबों  की  स्थिति  में  सुधा
 हससलिये  मैं  मंत्री  महोदय  से  मांग  करना  चाहता  हूं  कि  आप  व्यापक  संशोधनों  के  साथ  एक  नया  बिल
 लेकर  आयें  जिससे  कि  इस  देश  की  जनता  का  अधिक  से  अधिक  हित  हो  इन  शब्दों  के  साथ  अपनी
 बात  को  समाप्त  करते  हुए  मैं  इस  बिल  का  समर्थन  करता

 [  प्रंगुवाद  |

 श्री  राप  कापसे  :  यह  विधेयक  उस  अध्यादेश  के  स्थान  पर  लाया  गया  है  जिसे
 15  जून  199!  !  को  प्रख्यापित  किया  गया  क्‍या  वह  एक  उचित  दिन  वास्तव  में  जब  हसे
 प्रस्यापित  किया  गया  था  हम  चुनावों  में  ध्यस्त  थे  ।  क्या  15  जून  को  ही  इस  अध्यादेश  को  प्रसख्यापित
 करना  जरूरी  या  ?  मेरे  विचार  से  मन्त्री  जो  को  इस  सभा  में  स्पष्टीकरण  देना  चाहिए  ।

 वास्तव  सारा  कानून  केवल  कागजों  पर  ही  मैं  मन्त्री  जी  स ेजानना  चाहूंगा  कि  क्या  हर
 स्थान  पर  जिला  मंच  बनाए  गए  कम  से  कम  उन्हें  आंकड़े  तो  बताने  चाहिए  कि  इस  समय  वास्तव
 मैं  किंतने  जिला  मंच  हैं  जो  कि  कायंरत  हैं  ?

 मन्‍्त्री  महंदय  किसी  निर्णय  पर  हस्ताक्षर  करने  के  लिए  तीन  न्यायाघीशों  के  स्थान  पर  एक
 अधिष्ठाता  न्‍्यायाघोश  तथा  एक  ओर  न्यायाधीश  को  नियक्‍त  करने  का  विचार  कर  रहे  आप  एक
 न्यायाधीश  का  निकाल  सकते  हैं  परन्तु  इससे  काम  नहीं  चलेगा  ।  यदि  कोई  एक  न्यायाधीश  अथवा  दो
 न्यायाधीश  अवकाश  पर  हंते  हैं  तो उस  स्थिति  में  कार्य  रुक  भाज  हर  जगह  यही  स्थिति
 अतएव  मेरा  यह  सुझाव  है  कि  एक  पनल  बनाया  जाना  चाहिए  जिसमें  दो  और  न्यायाधीश  हों  ताकि  यदि

 एक  न्यायाघोश  अवकाश  पर  जाये  तो  पैनल  में  से  दूसरे  न्‍्यायाधीश  को  उसका  काये  करने  के  लिए

 नियुक्त  किया  जा  सके  ।  क्‍योंकि  इस  समय  न्यायालयों  में  स्थिति  अत्यन्त  खराब  यदि  पैनेल  बनाया
 जाता  तो  कम  ते  कम  आप  पंनल  में  से  नियुक्त  किये  गये  न्यायाधीश  की  सहायता  से  कुछ  कार्य  तो  कर
 सकते  हैं  ।

 इस  विधेयक  के  माध्यम  से  एक  और  अधिकार  दिया  जाना  चाहिए  तथा  उसके  लिए  माननीय
 भम्त्री  जी  को  प्रयास  करना  नुकसान  हुईं  बस्तुओं  के  मामले  में  न्‍्यायालों  को  स्थगन  आदेश  जारी

 करने  का  अधिकार होना  परन्तु  यदि  किसी  की  मृश्यु  हो  जाती  है  तो  उस ब्यक्षित  की  ओर  से  कोई
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 21  1913  उपभोक्ता  अध्यादेश  के  निरनुमोदन  के
 बारे  में  सांविधिक  संकल्प  भर  उपमोक्‍ता  संरक्षण
 विधेयक---राज्य  सभा  द्वारा  यथापारित

 दूसरा  व्यक्ति  न्यायालय  में  जा  सकता  यदि  किसी  वस्तु  की  क्षति  हुई  उश्व  स्थिति  में  कोई  भी  अदालत

 में  नहीं  जा सकता  है  तथा  कोई  स्थगन  आदेश  जारी  नहीं  किया  जाता  ।  यही  इस  कानून  में  त्रुटि  है तथा
 मेरे  विचार  से  जब  आप  कोई  व्यापक  विधेयक  तो आपको  मुकसान  हुई  वस्तुओं  के  लिए  भी  कुछ
 करना  चाहिए  ताकि  जनता  के  हितों  की  रक्षा  की  जा  उसके  लिए  आपको  कुछ  करना
 मेरा  यही  सुझाव

 आपने  विधेयक  में  उल्लेख  किया  है  कि  राज्य  सरकार  द्वारा  एक  जिला  उपभोकवता  मंच  बनाया
 शब्द  से  एक  समस्या  उत्पन्न  हो  गई  इस  समय  दिल्‍ली  भें  एक  जिला  मंच  है  ।  एक

 करोड़  व्यक्षितयों  के लिए  क्या  केवल  एक  ही  जिला  मंच  होना  न्यायोचित  है  ?  हमने  बताया  है  कि  नब्बे
 दित  के  अन्दर  कोई  निर्णय  दिया  जाना  क्‍या  यह  उचित  है  ?  क्‍योंकि  आज  तक  दिल्‍ली  में
 उपभोवता  मंच  के  समक्ष  4,000  मामले  हैं  जिन  पर  कोई  निर्णय  नहीं  हुआ  है  ।

 हन  सभी  कठिनाइयों  को  देखते  हुए  एक  नया  संशोधन  प्रस्तुत  किया  जाना  चाहिए  जिसमे  कि
 कि  कम  से  कम  सात  पुलिस  स्टेशनों  के  लिए  साप्त  न्यायालय  होने  केवल  तभी  ही  वे  उपभोक्ताओं
 की  संतुष्टि  के अनुसार  काय  कर  सकते  हैं  तथा  आप  जो  चाहते  हैं  आपको  परिणाम  मिल  अब

 तक  दो  वर्षों  के  मामले  लम्बित  पड़े  हुए  न्यायाधीश  भी  पर्याप्त  संख्या  में  नहीं  हैं  ।  न्यायाधीशों  के

 स्‍्थ।न  रिक्त  पड़े  कोई  षेनल  नहीं  है  ।  यदि  एक  करोड़  व्यक्तियों  के  लिए  भी  केवल  एक  ही  जिला

 मंच  तब  भी  शब्द  से  अनेक  समस्‍यायें  उत्पन्न  हो  गई

 मेरा  सुझाव  है  कि  इन  सभी  सुझावों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  एक  व्यापक  विधेयक  लाया
 केवल  तभी  हम  इसका  समर्थन  कर  सकते  जेसा  कि  आज  भी  मैं  यह  महसूस  करता  हूं  कि

 15  जन  को  ही  उस  अध्यादेश  को  प्रर्यापित  करने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  थी  जिसकी  जल्दबाजी  में

 घोषणा  की  गई  ।

 समापति  महोदय  :  श्री  मनोरंजन  भक्त

 थी  सनोरंजन  मकत  द्वीप  समूह  )  :  सभापति  इस  देश  में  कांग्रेस  को

 सरकार  ने  बहुत  सारे  रचनात्मक  कार्य  किए  हैं  और  बहुत  सारे  कानून  बनाए  हैं  जिससे  देश  के  लोगों  को

 सुविधाएं  मिलें  ।

 उपभोक्ताओं  के  लिए  यह  जो  कानून  इसका  उद्देश्य  बहुत  भच्छा  ह ैओर  खासकर  के  देश  के

 विभिन्‍न  प्रान्तों  में  रहने  वाले  जो  गरीब  वर्ग  के  लोग  किसान  वर्ग  के  लोग  उनको  अपने  अधिकार

 के  बारे  में  और  सुविधाएं  प्रदान  करने  के  लिए  बहुत  अच्छा  लक्ष्य  इस  विधेयक  के  अन्दर  हालांकि

 यह  जो  संविधान  में  संशोधन  करने  वाश्ा  विधायक  इसके  अन्दर  बहुत  कम  प्रावधान  इसके  अन्दर

 जो  कई  बातें  कही  गयी  लोक  सभा  जब  सेशन  में  नहीं  थी और  राज्य  सभा  भी  जब  संशन  में  नहीं

 उस  समय  आइिनेंस  के  जरिये  कुछ  व्यवस्थाओं  को  लागू  करने  के  लिए  इस  आइडिनेंस  को  निकाला  गया

 था  और  आज  उसी  को  कानून  का  रूप  देने  के लिए  यह  प्रस्ताव  सदन  के  सामने  रखा  गया  है  ।

 जहाँ  तक  इसके  उद्देश्यों  का  सवाल  इसमें  तो  कोई  वो  राय  नहीं  हैं  कि  इसके  उद्देश्य  बहुत

 अच्छे  हैं और  इसलिए  मैं  इसका  समर्थन  करता  लेकिन  एक  बात  सभापति  जी  में  आपको  बताना

 चाहता  हूं  कि  देश  के  अन्दर  सबसे  ज्यादा  जो  कंजुमर  को  तकलीफ  होती  दिक्कत  होती  वह  राज्य
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 उपभोक्ता  संरक्षण  अध्यादेश  के  निरनुमोदन  के  12  1994
 बारे  में  सांविधिक  संकल्प  और  उपभोक्ता  संरक्षण
 विधेयक  ---  राज्य  सभा  द्वारा  यथापारित

 मनोरंजन  मक्‍त  ]

 सरकार  ओर  केन्द्र  सरकार  के  पास  जो  विषय  उनसे  होती  जेसे  इलेक्ट्रिसिटी  की  बात  या
 फोन  को  बात  या  गेस  कनेक्शन  की  बात  खाना  पकाने  की  गेस  की  जरूरत  होती
 इनके  बारे  में  सबसे  ज्यादा  दिगकत  उपभोक्ताओं  को  इस्च  कठिनाई  से  छूटकारा  पाने  के  लिए  कोई
 ऐसी  व्यवस्था  नहीं  है  जिससे  उपभोक्ताओं  को  इससे  लाभ  मिल  सके  ।

 मैं  आपको  बताना  चाहता  हूं  कि  टेलीफोन  की  वजह  आज  जो  संसद  सदस्य  हमारे  यहां
 पालियामेंट  हाउस  सनेक्‍ली  में  टेलीफोन  विभाग  के  लायजन  आफिसर  हैं  उनके  पास  दो-चार  बार  जाने
 के  बावजूद  भी  व्यवस्था  पूरी  नहीं  हो  पाती  आपका  जो  हडिस्ट्रिक्ट  फोरम  है  जिनके  पास  कोई
 फ्रास्ट्रक्चर  नहीं  पोनल  एक्शन  नहीं  प्रौपर  पब्लिसिटी  देशभर  में  नहीं  डिस्ट्रिक्ट  फोरम  बना  देने
 से  उपभोक्ता  को  क्या  फायदा  मिल  सकता  जो  लायजन  आफिसर  टेलीफोन  उनके  पास  एक
 एम०  पी०  के  दस  बार  जाने  के  बाद  भी  कोई  काम  करने  के  लिए  तैयार  नहीं  किसी  जबह  कोई
 फोन  बन्द  पड़ा  है  और  4-5000  का  बिल  आता  है  और  बोलने  के  बाद  भी  कोई  कार्यवाही  नहीं  होती  है
 तो  आप  बताइए  किस  तरह  से  हसलिए  मैं  मन्त्री  जी  को  बताना  चाहता  हूं  कि  अगर  इसके  ऊपर

 सही  ढंग  से  कोई  कदम  उठाना  है  तो  इस  सदन  में  कनसेन्सस  निकालकर  कम्प्रीहैनसिव  बिल  लाना

 पड़ेगा  जिससे  खासकर  गांवों  में  रहने  वाले  जिनकी  बात  सुनने  के  लिए  कोई  नहीं
 दार  से  लेकर  इलेक्ट्रिसिटो  विभाग  में  जाने  स ेकोई  उनकी  बात  नहीं  उनको  लाभ  मिल
 ऊर्जा  मन्त्री  जी  इधर  बेठे  उनको  पूरी  बात  मालूम  है  कि  किस  तरह  से  व्यवहार  होता  हालांकि
 उनका  विषय  नहीं  है  क्योंकि  राज्य  सरकार  स्टेट  इलेक्ट्रिसिटी  बोर्ड  इस  काम  को  उपभोक्ता  को  देने  का
 काम  करते  हैं|  मैं  यह  बात  कहना  चाहता  जेसाकि  पाणिग्रही  जी  ने  बताया  कि  सही  आदमी  को  इस

 कंज्यूमर  फोरम  में  लाना  होगा  जिससे  सही  कदम  उठा  सकते  जब  आप  कम्प्रीहैनसिय  विल  लाएंगे
 उसमें  पीनल  एक्शन  का  भी  इन्तजाम  किया  जाए  जिससे  डर  रहेगा  ओर  कायं  सही  ढंग  से  हो

 मैं  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  अंडमान  लक्षद्वीप  जो  छोटे-छोटे  ऐरिया  आपने
 कभी  पता  किया  कि  उधर  कंज्यूमर  फोरम  बना  है  या  नहीं  बना  उधर  किस  तरह  काम  होता
 दूरदराज  आईलैंड  द्वीप  में  रहने  वाले  लोगों  को  जिन्हें  40  रुपये  का  माल  80  रुपयें  में  मिलता

 उन्हें  किस  प्रकार  से  सहायता  मिलेगो  इस  बात  को  भी  देखना  इसी  के  साथ  मैं  इस  प्रस्ताव  का
 समथ्थंन  करता  हूं  और  यह  निवेदन  करता  हुं  कि  जल्दी  से  जल्दी  कम्प्रीहेनसिव  बिल  लाएं  जिससे  कि  इस
 विधेयक  को  प्रस्तुत  करने  का  मकसद  पूरा  हो  सके  ।

 *हो  गोबिन्द  चन्द्र  मुंडा  :  सभापति  इस  विधेयक  का  आशय  उपभोक्ता
 संरक्षण  विधेयक  में  संशोधन  करना  माननीय  मंत्री  जी  के  इस  सभा  में  इस  विधेयक  को  प्रस्तुत
 किया  मैं  माननीय  मंत्री  जी  के  इरादे  की  प्रशंसा  करता  हूं  ।  वास्तव  में  अधिकांश  विधानों  कौ  जर्नती
 के  हितों  की  रक्षा  करने  क ेलिए  ही  बनाया  गया  उन  सभी  को  सभा  में  पारित  किया  गया  है  ।  पर्रतु
 निहित  स्थार्थी  लोगों  का  दल  चांहे  वे  सरकारी  अधिकारी  राजमीतिश्ञ  हों  गथवा  आम  जनता

 “9
 #  उड़िया  में  दिये  गये  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  या  हिन्दी  रूपांतर  ।
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 2;  1913  उपभोक्ता  संरक्षण  अध्यादेश  के  निरनुमोदन  के
 बारे  में  सांविधिक  संकल्प  और  उपभोक्ता  संरक्षण
 विधेयक---राज्य  सभा  द्वारा  यथापारित

 वे  उन  सभी  सादर्श  विधानो  को  कार्यान्वित  नहीं  करते  वे  हर  स्तर  पर  कोई  न  कोई  बाधा  उत्पन्न

 करते  हैं  ।  इसके  परिणाम  निधंन  व्यक्ति  जिन्हें  इन  केन्द्रीय  भधिनियमों  से  लाध  मिलना

 उन्हें  कोइ  लाभ  नहीं  मिलता  ।  इसके  लिए  कोई  भी  नहीं  है  जो  यह  देखे  कि  वास्तव  में  उन  भधिनियमों
 को  क्रियान्वित  किया  जा  रहा  है  अथवा  नहीं  ।

 मुझे  प्रसन्‍नता  है  कि  मूल  विधेयक  में  खामी  को  दूर  करने  के  लिए  सभा  के  समक्ष  एक
 संशोधनकारी  विधेयक  लाया  गया  जंसाकि  मंत्री  जी  ने  बताया  संशोधन  के  पश्चात  वर्तमान

 विधेयक  उपभोक्ताओं  के  हितों  की  रक्षा  करने  में  काफी  सहायक  सिद्ध  होगा  ।

 इस  विधेयक  पर  बोलते  समग्न  कई  माननीय  सदस्यों  ने  अपने  महत्वपूर्ण  सुझाव  प्रस्तुत
 दिये  हैं  |  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  शिकायत  को  थी  कि  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  कारगर  ढंग  से

 कार्य  नहीं  कर  रही  है  ।  उड़ीसा  से  एक  माननीय  मंत्री  जी  श्री  श्रीबल्लम  पाणिग्रही  ने  तो  यहां  तक  कह
 दिया  कि  उड़ीसा  में  विधायकों  ने  उस  राज्य  मे  सावंजनिक  वितरण  व्यवस्था  को  बिगाड़  दिया  मैं

 ड्नसे  यह  जानना  चाहूंगा  कि  इसके  लिए  कोन  जिम्मेदार  है  ?  विधायकों  को  भ्रष्टाचार  किसने

 सिश्याया  ?  उड़ीसा  में  कांग्रेस  दल  तथा  उसी  का  ही  प्रशासन  था  जो  कि  कई  वर्षों  तक  सत्ता  मे  रहा  है  ।

 यह  कांग्रेस  ही  है  जिसने  अपने  विधायकों  अथवा  कार्यकर्ताभों  को  भ्रष्टाचार  करना  सिश्थाया  |  इस  राज्य

 में  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  की  असफलता  क  लिए  वे  ही  जिम्मेदार  कांग्रेस  दल  को  फुटकर
 ,  सरकारी  सेवा  में  नियक्ति  के  मामले  बसों  में  लाइसेंस  लेने  में  तथा

 कर  विक्रेताओं  भोर  उपभोक्ताओं  को  चीनी  तथा  मिट्टी  के  तेल  को  आपूर्ति  करने  के  मामले  में

 चार  लायी  उड़ीसा  में  जनजातोय  क्षत्रों  म  स्थिति  भत्यन्त  दयनीय  उड़ीसा  में  कुल

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  मे
 पचास  प्रतिशत

 से  भी  अधिक  निधंन  है  तथा  राज्य

 में  कुल  जनसंख्या  पचहृत्तर  प्रतिशत  से  भी  अधिक  लोग  गरीबी  रेखा  से  नीचे  रह  रहे  इसी

 ,  लिए  मेरी  यह  मांग  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  पर  नियंत्रण  नहीं  किया

 जाना  राज्यों  को  पूर्ण  स्वायत्तता  दी  जानी  यदि  ऐसा  किया  जाता  है  तो  राज्य

 सरकारें  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  को  अत्यधिक  कारगर  वे  गांव  स्तर  पर  योजनायें

 बनाएंगी  ।  वे  जिला  स्तर  पर  नीतियां  लागू  गांवों  के  निधंन  व्यक्तियों  के  हितों  के  ध्यान  में

 रखते  हुए  योजनायें  बनाई  योजनाओं  को  अत्यधिक  ईमानदारो  लागू  किया  हर

 मामला  केन्द्र  सरकार  द्वारा  नियन्त्रित  नहीं  होना  यदि  राज्य  सरकार  योजनाओं  को

 न्वित  तो  जनता  को  इसका  लाभ  मैं  यह  नहीं  कहता  कि  कानून  में  श्वराबी  वे

 हमेशा  ही  अच्छे  होते  जहां  तक  वतंमान  विधेयक  का  सम्बन्ध  इसका  समर्थन  करने  वाला  मैं

 अत्यधिक  भाग्यशाली  व्यक्ति  परन्तु  अब  मैं  इसका  समर्थन  नहीं  कर  सकता  ।  मैं  स्वतन्त्र

 भारत  के  प्रारम्भ  से  ही  यह  जानता  हूं  ।  हमारे  मंत्री  तथा  हमारी  सरकार  कई  बार  जनता

 का  कल्णण  करना  हीं  तहीं  चाहती  ।  यहां  तक  कि  एक  माननीय  सदस्य  ने  भी  मेरे  समक्ष  अपनो  दुददंशा '
 का  जिक्र  किया  मैं  कुछ  सदस्यों  का  उदाहरण  आपको  क्यों  दूਂ  ?  आप  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  आएंगे '
 तो  देखेंगे  कि  वहां  पर  पानी  की  आपूर्ति  कितनी  अपर्याप्त  है  तथा  कितनी  अधिक  बार  बिजली  जाती  है  ।

 वहां  पर  टेलीफोन  हमेशा  काम  नहीं  करते  ।  जब  सरकार  चाहती  है  कि  पंचायत  के  मृश्यालयों  पर

 टेलीफोन  लगा  दिए  गए  संसद  सदस्यों  को  दिए  गए  टेलीफोन  ठीक  से  कार्य  नहीं  क  भाप  गाँवों

 डी  मामला  मैं  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  क ेकुछ  उदाहरण  दे  रहा  आपने  गांवों  के  लिए
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 बारे  में  सांविधिक  संकल्प  और  उपभोक्ता  संरक्षण

 विधेयक---राज्य  सभा  द्वारा  यथापारित

 गोविन्द  चस्तर  मुन्डा  |

 बिजली  की  व्यवस्था  की  है  ।  परन्तु  यह  खंदजनक  है  कि  कहां  पर  अक्सर  ही  बिजली  बार-बार  जाती

 गृहिणियों  के  खाना  पकाने  के  समय  अक्सर  बिजलो  गायब  रहती  भतएवं  आप  अच्छी

 तरह  अनुमान  लगा  सकते  है  कि  ग्रामीण  विद्यूती  करण  ने  किस  प्रकार  से  ग्रामीण  जनता  की  मदद  की

 जब  बिजली  का  बिल  भेजा  जाता  है  तो  आप  देखेंगे  कि  उसे  कितना  बढ़ा-चढ़ाकर  बिल  भेजा  जाता  .

 वास्तव  गलत  बिल  बन  जाने  के  कारण  उपभक्ता  ज्यादा  राशि  का  भुगतान  कर  रहे  हैं  तथा

 इस  प्रकार  से  काफी  कठिनाइयों  का  सामना  कर  रहे  टेलीफोन  को  भी  ऐसी  ही  स्थिति  कोई  भी

 यह  देखने  जानने  का  कष्ट  नहीं  करता  कि  संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्रों  में  लगाये  गये  टेलीफोन  ठीक  से  कार्य

 कर  रहे  है  अथवा  नहीं  ।  परन्तु  प्रत्येक  वर्ष  टेलेफोन  का  बिल  बढ़ता  ही  जा  रहा  है  ।  उपभोक्ताओं  को
 टेलीफोन  का  बिल  नियमित  रूप  से  भेजा  जाता  है  ।

 बस  सेवा  का  मामला  ही  लीजिए  ।  इस  समय  और  अधिक  व्यक्ति  एक  स्थान  से  दूसरे
 स्थान  तक  जाने  के  लिए  बसों  का  इस्तेमाल  कर  रहे  आप  हर  वर्ष  बसों  के  किराये  बढ़ा  रहे  कया

 आप  प्रत्येक  बस  यात्री  की  सुविधा  का  रझूयाल  कर  रहे  बसें  समय  से  अपने  गन्तव्य  स्थानों  पर  नहीं

 पहुंच  रही  रास्ते  में  ही  बहुघा  बसें  खराब  हो  जाती  बसों  की  स्थिति  काफी  दयनीथ  है  ।  ये
 केवल  बसों  सेयात्रा  करने  वाले  व्यक्ति  ही  हैं  जिन्हें  इन  सभी  अध्यवस्थाओं  के  कारण  अत्यधिक

 समस्याओं  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ।  आप  कानून  बना  रहे  परन्तु  जिनके  लिए  आप

 नियम  बना  रहे  हैं  उनसे  परामश  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।  ऐसा  करने  से  पहले  आपको  उन  मार्गों  पर

 यात्रा  करने  वाले  व्यक्तियों  स ेसलाह-मशबरा  करना  मेरा  अभिप्राय  ग्राभीण  व्यक्तियों  से

 आपको  पंचायत  स्तर  ब्लाक  स्तर  पर  तथा  जिला  स्तर  पर  बेठक॑  करनी  आपको  श्रोगों
 की  वास्तविक  समस्याओं  को  भी  ध्यान  में  रखना  इसके  पश्चात्‌  ही  अधिनियम  बनाने  के  लिए
 इसे  संसद  के  समक्ष  लाया  जाना  इस  सबको  करने  में  आप  जनता  तक  सामान  भी  पहुंचा  सके
 केवल  तभी  हो  सभी  अधिनियमों  का  अच्छा  परिणाम  निकलेगा  ।

 अब  हमारी  जनता  के  रवंये  को  ही  लें  ।  विश्चिन्‍्त  कल्याणकारी  योजनाएं  जेसे  सावंजनिक  सेवाभों
 तथा  विशेष  रूप  से  आवश्यक  सेवाओं  के  प्रति  लोगों  के  रवेये  को  बदला  जानन्  हमारे  मंत्रियों

 को  जनता  के  प्रति  अपने  व्यवहार  में  परिवर्तन  लाना  जनप्रतिनिधियों  को  यह  भी  देखना

 चाहिए  कि  उपभोक्ताओं  के  प्रति  अन्याय  न  हो  तथा  उपभोक्ता  संरक्षण  अधिनियम  को  कारगर  ढंगसे
 क्रियान्वित  किया  यांद  वे  ऐसा  करें  तो  मिट्टी  के  नमक  तथा  अन्य  वस्तुओं  में
 मिलावट  को  काफी  हद  तक  रोका  जा  सकता  है  तथा  उपभोकक्‍ता  सुख  तथा  स्वस्थ  जीवन  व्यतीत  कर
 सकते  मैं  अपने  कांग्रेसी  मित्रों  को  चुनौती  देता  हूं  कि  उन्होंने  ही  अधिकारियों  को  रिश्वत  लेना
 सिखाया  कांग्रेसी  मंत्रियों  न ेअधिकारियों  तथा  प्रशासन  को  भ्रष्ट  बनाया  इस  प्रकार  हम  जीबन
 के  प्रत्येक  क्षेत्र  में  भ्रष्ट  लोगों  को  देखते  अतएव  यदि  आप  सावंजनिक  जीवन  को  भ्रष्टाचार  मुक्त
 करना  चाहते  हैं  तो  इसके  लिए  प्रत्येक  क्षेत्र  में  आपको  काफी  ईमानदारी  से  कायं  करना  होगा  ।  केवल
 तभी  हमारे  देश  में  कुछ  विकास  हो  सकता  अन्त  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करू गा  कि

 बह  राज्यों  को  स्वायतत्ता  प्रदान  करें  ।

 राज्यों  को  स्वायतत्ता  प्रदान  करने  के  लिए  एक  विधेयक  अविलम्ब  लाया  जाना  भाहिए  जो  बहुत
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 बारे  में  सांविधिक  संकल्प  और  उपभोक्ता

 विधेयक--राज्य  सभा  द्वारा  यथापारित

 हद  तक  उपभोक्ताओं  के  हितों  का  संरक्षण  इन्हीं  शब्दों  क ेसाथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता

 हूं  तथा  बोलने  का  अवसर  देने  के  लिए  मैं  भापका  आभार  व्यक्त  करता

 नागरिक  पूर्ति  श्लोर  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कमालुद्दोन  प्रहमद )  :
 सर्वंप्रथम  मैं  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  यह  प्रक्रिया  व्यापक  विधेयक  है  ओर  यह  अध्यादेश  का

 स्थान  सबसे  पहले  प्रश्न  यह  उठता  है  कि  15  जून  को  यह  अध्यादेश  क्‍यों  लाया  गया  ?  मैं  केवल

 यही  कह  सकता  हूं  राष्ट्रीय  शिकायत  निवारण  श्रायोग  के  अध्यक्ष  न्यायाधीश  इराडी  द्वारा  एक  निर्णय
 दिया  गया  था  जिसमें  उन्होंने  निर्देश  दिया  था  कि  फोरम  के  सभो  सदस्यों  को  निंय  पर  हस्ताक्षर
 करने  होंगे  ।  इसी  कारण  इस  अध्यादेश  को  लाने  की  आवश्यकता  पड़ी  ।  यदि  फो रम  का  एक  भी  सदस्य
 निर्णय  पर  अपना  हस्ताक्ष  र  नहीं  करता  है  तो  उक्त  निर्णय  अप्रभावी  हो  जाएगा  ।  इपतलिए  इस  आधार
 पर  और  मारुति  उद्योग  के  मुकहमें  के  सम्बन्ध  में  एक  निर्णय  दिया  गया  ।  यह  अध्यादेश  नहीं  लाया  जाता
 तो  दिल्‍ली  जिला  फोरम  द्वारा  करीब  1:79  मामलों  में  दिये  गये  निणंय  तथा  महाराष्ट्र  राज्य  आयोग
 द्वारा  125  मामलों  में  दिये  गये  निणंय  और  महाराष्ट्र  की जिला  फोरम  द्वारा  दिये  गये  1622  मामलों
 के  निर्णय  अप्रभावी  हो  जाते  इस  स्थिति  से  बचने  के  लिये  सरकार  को  इस  अध्यादेश  को  लाने
 के  लिये  मजबूर  होना

 जंसाकि  माननीय  सदस्य  जानते  हैं  कि  हम  गत  21  तारीख  को  ही  सत्ता  में  भाए  पिछली
 सरकार  ही  इस  अध्यादेश  को  लागी  थी  ताकि  उस  स्थिति  को  टाला  जा  सके  ओर  पूरी  तत्परता  के  स्।थ

 .  हम  उस  अध्यादेश  के  स्थान  पर  यह  बिधेयक  लाने  को  प्रयास  कर  रहे  है  ।

 यद्यपि  यह  विधेयक  बहुत  प्रक्रिया  तक  है  तथापि  इस  पर  चर्चा  मे  कई  माननीय  सदस्यों  ने  भाग
 लिया  है  ओर  उन्होने  उपभोक्ताओं  के  हितों  के  प्रति  अपनी  चिन्ता  प्रकट  की  में  वास्तव  में  इस  चर्चा

 में  भाग  लेने  तथा  उनके  बहुमूल्य  सुझावों  के  लिये  उनके  प्रति  भाभारी  हूं  ।

 चर्चा  के  क्रम  में  जो विचार  सामने  आया  वह  जिला  फोरम  के  गठन  के  सम्बन्ध  में  मैं  यह
 स्वीकार  करता  हूं  कि सभी  जिला  फोरमों  का  गठन  नहीं  हो  सका  भारत  सरकार  ने  बार-बार
 राज्य  सरकारों  को  यह  बताया  है  कि  वह  अपने  राज्यों  में  जिला  फोरमों  का  गठन  कई  राज्यों  में
 जिला  फोरमों  का  गठन  किया  गया  लेकिन  कई  राज्यों  में  बहुत  ही  कम  जिला  फोरमों  का  गठन

 हुआ  हम  केवल  इतना  ही  कह  सकते  हैं  कि  हम  राज्यों  को  प्रयास  करेंगे और  उन  पर
 दबाव  डालेंगे  कि  यथाशीघ्र  वे  फोरमों  का  गठन

 श्री  मनोरंजन  भक्त  :  संघ  राज्य  क्षेत्र  अंडमान  निकोवार  आपकी  देक्ष-रेख  में  ह ैऔर  आप  उस
 संघ  क्षेत्र  स ेसंबंधित  सभो  कार्य  कर  सकते

 भी  कमालुद्दोन  श्रहमद  :  हम  मेरे  विचार  से  अंडमान  निकोबार  में  एक  फोरम  जो
 भो  325  जिला  फोरम  अभी  इसके  अतिरिक्त  और  भी  जिला  फोरमों  का  गठन  किया  जाएथा
 ओर  इसे  कार्यान्वित  करने  का  प्रयास

 सम्मापति  सहोदय  :  आपने  अंडमान  निकोबार  के  सम्बन्ध  में  तो  कहा  लक्षद्वीप  के  सम्बन्ध  क्या
 बिंचार  है  ।
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 उपभोक्ता  संरक्षण  अध्यारेश  के  निरनुमोदन  के  12  199!

 में  स्ाविध्रिक  संकल्प  ओर  उपभोक्ता  संरक्षण

 विधेयक  राज्य  सभा  द्वारा  यप्ापारित

 भो  कमामुद्दोम  प्रहमव  :  लक्ष्य  द्वीप  भी  इसमें  भो  शामिल  एक  उचित  शिकायत  राज़ब्ठों

 केद्वारा  इस  फोरम  के  सदस्यों  के  चुने  जाने  के  सम्बन्ध  में  भी  मैं  यह  बताना  चाहता  हूं  कि
 भोक्‍ता  संरक्षण  अधिनियम  के  अन्तग्रंत  जिला  फोरम  और  राज्य  फोरम  के  लिए  सदस्यों  के

 कन  की  योस्यता  का  उल्लेख  किया  हुआ  वे  लोग  जिन्हें  अथंशास्त्र  समाज़  सेवा  का  ज्ञान

 राज्य-सरकार  हारा  नामांकित  किये  जाने  योग्य

 [Agee]  हिस्‍्दो  ]

 प्रोभती  )  :  उत्तर  प्रदेश  में  जो जिला  उपभोक्ता  समितियां  बठित

 ज्यई  उसमें  जिला  न्यायाध्षीश  ओर  जो०  आई०  स्री०  और  जी०  जी०  आई०  सी०  के  प्रसिपल्स को
 शा  आप  सन्नी  जानते  हैं  कि इन  लोगों  के  ऊपर  काम  का  भार  बहुत  अधिक,रहता  ज्री०

 आाई०  सो  ०  तथा  जी०.जी०  गाई०  सी०  के  प्रिसीपल  के  ऊपर  भी  काम  का  भार  बहुत  अधिक  है  इसका

 परिणह्म  यह  होता  कि  यह  खोग  कभी  भी  नियमित  रूप  से  काम  का  सम्रय  नहीं  दे  अपने  यहां
 अठते  हैं  तथा  उपधोक्ताओं  की  समस्याओं  को  सुनने  के  लिए  उनके  पास  समय  भी  नहीं  होता  है  ।  इश्चके

 अलग  से  कोई  चारी  नहीं  दिये  जाते  नतीजा  यह  होता  है  कि  फँंसले  नहीं  हो  पाते  हैं  श्लो  इस

 तरह  के  व्यस्त  अधिकारियों  फ ेसाथ  उपभोक्ता  फोरम  गठित  करने  का  कोई  मतलब  नहीं  जिला

 भोकता  फोरम  में  इस  तरह  के  लोगों  को  रखा  जो  कानन  जानते  जन  समस्याओं  से  जुड़े  हों  और

 उसके  साथ-साथ  उपभोक्ताओं  को  समय  भो  दे  सकते  उनकी  समस्याओं  को  सुन  सके  ओऔर  उन  पर

 जल्दी  निर्णय  दे  सके  |  जो  भी  उपभोक्ता  समस्या  लेकर  उनको  पूरी  तरह  से  फोरम  को  सुनवाई
 करमनो  चाहिए  तथा  अतिशौघ्न  क्िणिय  देने  का  भी  काम  करना  केवल  उपभोक्ता  फोरम  गठित

 देने  से  उपभोक्ता.को  कोई  लाभ  नहीं  होता

 थ्रो  कप्तालहदीन  स्हमद  :  मैं  यहो  कह  रहा  डिस्ट्रिक्ट  फोरम  जे  राज्य  सरकार  उनके  लिए
 जिम्मेदार  जेसा  ऐक्ट  में  कहा  गया  जंसोी  कि  हिदायत  दी  गई  उसी  तरीके  से  उसको  वे  अथर

 फालो-अप  करते  उस  लिहाज  से  एप्वाइंट  करते  हैं  तो  ऐसी  कोई  कठिनाई  नहीं  आती  है  रह  गई
 उनको  प्रापर  स्टाफ  देने  को  बात  प्रापर  सुविधायें  देने  वाली  बात  वह  स्टेट  गबनं  मेंट  की

 दारो  उनको  चाहिए  कि  वे  कदम  उठायें  और  उसमें  प्रिस्क्राइब  भी  किया  गया  है  ।  यह,भो  बताप्रा,प्॒या
 है  कि  कितना  स्टाफ  फोरम  के  लिए  लेकिन  अगर  वे  कार्य  कर  नहीं  पाए  तो  उत्का
 एयान  दिलाया  जा  सकता  उसमें  अगर  कोई  खामी  कोई  डिफेक्ट  कोई  इनस

 फिशिएं

 उसको  पूरा  करने  को  कोशिश  की  जा  सकती  है  ।
 फ़शिएंप्री  तो

 [  प्रभुवाद  ]
 डा०  झासोम  बाला  :  स्वतन्त्रता  के  चालीस  से  भी  अधिक  वर्षों  के  बाद  भी  ्राप  कही  ,  पूमझष

 पाए  हैं  कि  इसे  लागू  करने  में  कहां-कहां  छामियां  ओर  दोष  हैं  ।
 रा

 मी  कमालुह्दोत  प्रहमद  :  महोदय  जेसा  कि  मैंने  प्रारम्भ  में  हो  कहां  है  कि  यहकानून
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 21  1913  )  उपभोक्ता  संरक्षण  अध्यावेश  के  निरनुमोदन
 के

 बारे  में  सांविधिक  संकल्प  और  उपभोक्ता  संरक्षण
 राज्य  सभा  द्वारा  यकापारित

 क्यों  कठिनाइयां  आ  रही  क्या-क्या  मुश्किलात  आ  रहो  इन  सारी  चीजों  की  जांच  हो  रही  है  ।

 श्रोमती  सरोज  दुबे  :  सभापति  इस  बारे  में  उत्तर  प्रदेश  में  नियम  बना  दिया  गया
 जिला  न्यायाघधीण  और  सरकारी  बायज  एंड  गल्से  कालेजेज  के  प्रिसिपल्स  को  इस  कमेटी  में  रखा
 लेकिन  ऐसी  बहुत  सी  जगहें  जहां  पर  इस  तरह  के  विद्यालय  नहीं  इसलिए  वहां  पर  इन  नमित्तियों
 का  भेठत  नहीं  हो  पाया  आपने  कहा  है  कि  हस  सम्बन्ध  में  सभी  आवश्यक  क्षाये  आपने  स्टेट  गकन॑  मेंह्स
 को  निर्देश  दे  दिया  इस  दिशा  में  स्टेट  गवनमेंट्स  क्या  कर  रही  पह  भी  देखना  केन्द्रीय  सरकार  का
 फर्ज  है  ।  हमारा  सुझाव  है  कि  तमाम  खामियों  को  तुरन्त  दूर  किया  जाए  ओर  उपभोक्ताओं  को  अर
 में  न  रखा  मैं  आपको  बताना  चाहती  हूं  कि  जिला  न्यायाधीश  हतना  व्यस्त  अधिकारी  है  कि  बह
 चाहकर  भी  उपभोक्ताओं  को  अधिक  समय  नहीं  दे  सकता  इसको  आप  ताकि  इस  पर  कुछ  काम

 हो  सके  ।

 थी  कमासहोम  प्रहमव  :  मैं  उत्तर  प्रदेश  सरकार  वहां  के  मुख्य  मंत्री  का  और  उनके
 कन्सन्डे  मंत्री  जो  उनको  **

 ]

 डा०  प्रसोम  शाला  :  हमने  जो  भी  सुझाव  दिए  हैं  आप  कृपया  उन  पर  विधार  करें  ।

 श्री  कमालहोत  श्रहमद
 :  मैं  देखंगा  ।  टूसरी  बाल  जो  चर्चा  के  दोरान  सामने  आई  है  कह

 यह  है  कि  इस  अधिनियम  का  क्षेत्र  विस्तृत  होना  चाहिए  ओर  इसके

 ]

 क्रो  गिश्धारों  लाख  मार्गव  :  सभापति  आपने  साढ़े  बजे  तंक का  सदत  का
 समय  बढ़ाया  बड़ा  महत्वपूर्ण  बिल  है  ओर  मुझे  भी  आपका  उत्तर  देना  है  ।

 एक  भागनो व  सवस्य  :  क्यों  देना  है  ?

 क्री  गिरधारो  लाल  मार्गव  :  मैं  उत्तर  क्यों  नहीं  दूँगा  ।

 समापति  महोवय  पो०  एम०  :  कल  के  लिए  बिजनेस  एडवाइजरी कमेटी  ते  काफी
 बिजनेस  रखा  इसलिए  हमने  सदन  का  समय  आधा  घण्टा  बढ़ाया  है  ।

 [  प्रभुवाव  |

 भी  रंगराजन  कुमार  मंगलम  :  मैं  समकझ्षता  हूँ  कि  आपको  ढस  मिलट  समय  बढ़ाना
 होगा  ताकि  माननोश्ष  मंत्री  अपनी  बात  पूरो  कर

 समाप्ति  महोदय  :  क्‍या  सभा  चाहती  है  कि  दस  मिनट  समय  बढ़ा  दिया  जाएं  ?

 प्रभेक  भांततोय  सबस्य  :  जो  हां  ।

 सभापति  मंहोदेय  :  मंत्री  महोदय  अपना  भाषण  जारी  रखे  ।

 शो  फकमालुद्दोत  अहमद  :  मैं  आशा  करता  हूं  कि  जफतर  भायण  सभाष्स  करते के
 पश्चात्‌  माननीय  सदस्यों  को  मुझ  से  पूछने  के  लिए  क्रुछ  अधिक  नहीं  रहेवा  ।
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 उपभोक्ता  संरक्षण  अध्यादेश  निरनुमोदन  के  12  1991
 बारे  में  सांविधिक  संकल्प  और  उपभोक्ता  संरक्षण

 विधेयक ---  राज्य  सभा  द्वारा  यथापारित

 सभापति  महोदय  :  मंत्री  आप  कृपया  उन्हीं  बातों  का  उत्तर  वें  जिन्हें  यहां  उठाया  गया
 यदि  प्रश्न  काल  शुरू  हो  जाए  तो  आप  अपना  भाषण  समाप्त  नहीं  कर  पाएंगे  ।

 थो  कमालुद्दीन  श्रहमद  :  इस  अधिनियम  के  अन्तगरत  केवल  वस्तुएं  ही  नहीं  आती
 बल्कि  सेवाएं  भी  इसके  अन्तगंत  हैं  और  इसमें  कोई  छूट  नहीं  इसके  अन्तगंत  टेलीफोन  रेल
 सेवाएं  और  यातायात  सेवाएं  भी  शामिल  इस  कानून  के  तहत  दोषपूर्ण  सेवाओं  और  बस्तुओं  के
 मामलों  की  भी  जाँच  पड़ताल  को  जा  सकती  इसलिए  इस  दृष्टि  से  इस  कानून  में  कोई  खामी

 नहीं  है  ।

 दूससे  बात  यह  है  कि  यह  कानून  ही  क्षतिपुरक  इसमें  सजा  का  प्रावधान  नहीं  है  ।
 नियमों  का  उल्लंघन  करने  वालों  को  सजा  दिलवाने  के  जिए  वस्तु
 बाजारी  अपमिश्रण  अधिनियम  और  दड़  संहिता  तथा  कई  अन्य  प्रावधान  इन  कानूनों
 के  तहत  दोषी  को  सजा  दिलवाई  जा  सकती  है  ।  यह  केवल  क्षतिपूति  करने  वाला  प्रावधान  है  ।  मैं  कई
 माननीय  सदस्यों  की  भावना  से  सहमत  हूं  जिन्होंने  अन्तरिम  राहत  के  के  लिए  कहा  यह
 बहुत  ही  अच्छा  सझ्लाव  है  और  मैं  उनका  आभारी  हूं  ।  हम  इस  पर  ध्यान  देंगे  और  यह  प्रावधान
 करने  का  प्रयास  करेंगे  ।

 कई  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  है  कि  यह  संशोधन  पर्याप्त  नहीं  है  ।  पुरे  अधिनियम  के  लिए  हमें
 एक  विस्तृत  संशोधन  प्रस्तुत  करना  इस  संबंध  में  में  यह  कहना  चाहृता  हूं  कि  मंत्रालय  ने

 पश्चिम  बंगाल  के  नागरिक  आपूतति  मंत्री  जो  उपभोक्ता  सम्बन्धी  मामलों  के  मंत्री  भी  है  की  अध्यक्षता

 में  एक  कार्यकारी  ढल  का  गठन  किया  है  |  वे  मामले  की  जांच  कर  रहे  हैं  ।  मैं  एक  बात  और  कहना

 चाहता  अगले  माह  उपभोक्ता  संरक्षण  परिषद  की  एक  बेठक  होने  जा  रही  मैं  आपके  सुझाव
 भाष॑त्रित  करता  जो  सुझाव  दिए  गए  हैं  उसके  अलावा  ओर  भी  सुझाव  हमारे  पास  भेजे  जा  सकते

 हैं  । हम  निश्चय  ही  यह  प्रयास  करेंगे  कि  यह  कानून  पूरी  तरह  प्रभावी  हो  और  लागू  ओर  विगत

 पांच  वर्षों  क ेदौरान  इसके  कार्यकरण  के  दौरान  जो  भी  खामियां  सामने  आई  हैं  उन्हें  दूर  किया  जाएगा  ।

 हम  उन्हें  सुधार  ने  का  प्रयास  करेंगे  ।  वे  सभी  आवश्यक  संशोधन  लाए  जाएंगे  जो  इस  अधिनियम  के

 ठीक  से  लागू  होने  के  लिए  आवश्यक  हैं  ।  मैं  आपको  यह  आश्वासन  देता  हूं  कि  जिस  अच्छ  इरादे  से

 राजीव  सरकार  ने  यह  विधेयक  पेश  किया  था  उसका  पालन  किया  जाएगा  और  हम  उस  उद्देश्य  को

 प्राप्त  करने  का  प्रयास  करेंगे  और  उनकी  तथा  जनता  की  आकांक्षाओं  को  पूरा  करने  का  भी  प्रयास

 करेंगे  ।

 अन्त  मैं  श्री  भागंव  जी  से  यह  अनुरोध  करता  हूं  कि  अब  में  संशोधन  और  हमें  अब  तक

 जो  अभृभव  हुआ  है  उसके  आधार  पर  एक  विस्तृत  विधेयक  लाने  के  लिए  हम  सहमत  हूं  इसलिए  वह
 अब  अपना  संकल्प  वापिस  ले

 श्री  निभल  कारित  चटलों  :  हमारे  अधिकांश  लोग  गरीब  वे  अशिक्षित  भी  गरीबी  ओर

 निरक्षता  हमारे  समाज  में  साथ-साथ  हैं  ।  हम  उन्हें  किस  प्रकार  एकत्र  कर  सकते  हैं  कि वह  भी  समाज

 में  कुछ  भूमिका  निभा  यह  प्रश्न  उठाया  गया  है  कि  इस  प्रकार  की  समस्‍या  के  लिए  क्‍या  किया

 जाना  चाहिए  ?  क्‍या  आप  इसका  उत्तर  दे  सकते  हैं  ?  मुझे  समर्थन  मिल  रहा  है  :--
 (  भ्यवधात  |)
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 21  1913  उपभोक्ता  संरक्षण  अध्यादेश  के  निरनूमोदन  के
 बारे  में  सांविधिक  संकल्प  और  उपभोक्ता  संरक्षण

 क्व्धियक  Tsar  विधेयक--राज्य सभा द्वारा  यधापारित
 विधेयक--राज्य  सभा  द्वारा  यथापारित

 थो  ए०  चारलेस  :  मैं  भी  सदस्य  मेरा  भी  अधिकार  आप
 अध्यक्ष  महोदय  नहीं  हैं

 रा

 कसा

 समापति  महोदय  :  आप  कृपया  बठ  जाइए  उन्होंने  एक  प्रश्न  पूछा  है  मंत्री  महोदय  स्थिति  स्पष्ट
 करेंगे  ।

 )

 व
 भी  कमालहोन  भ्रहमद  :  किसी  भी  कानूनी  प्रावधान  का  सही  प्रकार  से  कार्यान्वयन  जन-चेतना

 पर  निभेर  यह  विधेयक  विशेष  तो  इससे  सम्बन्धित  है  क्योंकि  इसमें  उपभोक्ताओं  के  करोड़ों
 रुपये  शामिल  हैं  ।  हमें  अपने  समाज  में  चेतना  लानी  है  और  उसके  लिए  स्वेच्छिक

 राज्य  पंचायती  राज  गेर-सरकारी  संगठनों  को  प्रयास  करने  होंगे  ताकि  इस
 अधिनियम  के  पूर्ण  लाभ  मिल  माननीय  सदस्य  ने  जो  मुद्दे  उठाए  हैं  अब  उनका  उल्लेख  करते  हुए
 मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  एक  अलग  मामला  है  क्योंकि  यह  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  से  सम्बन्धित

 है  यह  प्रश्न  कि  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  अन्तर्गत  किन-किन  वस्तुओं  को  शामिल  किया

 एक  अलग  विषय  है  ।  अब  केवल  छह  वस्तुएं  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  अन्त्गंत  हमने  राज्य

 सरकारों  से  अनुरोध  किया  है  कि  वे  स्थानीय  आवश्यकताओं  के  अनुसार  और  वरतुएं  शामिल  कर

 यदि  राज्य  सरकारें  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  में  अन्य  वस्तुएं  शामिल  छरना  चाहती  तो  हम

 उसका  स्वागत  करते  केन्द्र  सरकार  उसमें  और  वस्तुएं  शामिल  करें  अथवा  उसके  लिए  हम

 एक  पूर्ण  और  विस्तुत  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  योजना  बना  रहे  हैं  जो  शीघ्र  ही  सभा  के  समक्ष  पेश

 की

 क्री  गिरघारी  लाल  मार्ग  व  :  सभापति  कुछ  बातों  का  उत्तर  माननीय  मंत्री  जी  ने  नहीं

 दिया  से  बातें  मैं  निवेदन  करना  चाहूंगा  ।  -

 एक  बात  यह  है  कि  राज्य  सरकारें  इन  अदालतों  का  खर्चा  वहन  करने  में  सक्षम  नहीं  इस

 लिए  मेरा  निवेदन  है  कि  केन्द्र  में  एक
 कोष  स्थापित  किया  जिसकी  सहायता  से  इन  अदालतों  का

 खर्चे  चलाया  चाए  ।  मेरे  खयाल  से  एक  करोड़  से  ज्यादा  इसमें  ख्॑  नहीं  होगा  ।  जब  हम  करोड़ों

 रुपए  का  बजट  पास  करते  हैं  तो यदि  जनता  को  सहुलियत  मिलती  है  तो  उपभोक्ता  संरक्षण  परिषदों  के

 लिए  एक  करोड़  का  प्रावधान  अवश्य  करना  चाहिए  ।

 यह  है  कि  यह  भी  तय  होना  चाहिए  कि  परिषद  की  कितनी  मीटिग्स  होंगी  ।

 गी  या  तीन  महीने  में  एक  मीटिंग  यह  तय  होना  इसी

 ए  उनके  भत्ते  पर  भी  विचार  जाना  चाहिए  और  उसका

 तरह  से  मिरटिंग  में  परिषद  को  प्रस्ताव  पास  करने  का  तो  अधिकार

 रने  के  पावसं  उसके  पास  नहीं  यदि  ये  पावसे  नहीं  दिए

 कोई  लाभ  नहीं  होगा  ।  इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि  इनके  स्वरूप

 बात  हटाई  मासिक  या  पाक्षिक  जो  भो  मोटिग्स

 उनको  कार्यान्वियत  करवाने  के  पाव्स  भी  इनके  पास  होने

 दूसरा  मेरा  निवेदन

 एक  महीने  में  एक  मीटिंग  हो

 तरह  से  मीटिंग  में  भाग  लेने  केलि

 उल्लेख  इसमें  करना  इसी

 लेकिन  उस  प्रस्ताव  को  एग्जीब्यूट  क

 जाएंगे  तो  खाली  प्रस्ताव  पास  करने  से

 को  बदला  जाये  और  3  महीने  वाली

 उनमें  जो  भी  प्रस्ताव  पारित  किये

 चाहिए  ॥
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 उपभोक्ता  संरक्षण  अध्यादेश  के  निरनुमोदन  के  12  1991
 बारे  में  सांविधिक  संकल्प  ओर  उपभोक्ता  संरक्षण

 विधेयक  सभा  द्वारा  बयापारित

 गिरधारों  लाल  सा्थव  ]

 इसी  प्रकार  से  सारी  व्यवस्थाओं  के  निरीक्षण  की  भी  व्यवस्था  होनी  चाहिए  ।  राष्ट्रीय  आयीग
 की  तरफ  से  यह  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  और  की  गई  कार्यवाहियों  का  निरीक्षण  करना

 इसी  तरह  से  पर्व  बकता  महोदय  बता  रहे  मैं  भी  उसी  बात  पर  जोर  देना  चाहता  हूं  कि  इनका
 उचित  प्रचार-प्रसार  होना  आम  जिनके  लाभ  के  लिए  यह  व्यवस्था  की  जा  रही
 लेकिन  जनता  को  हस  बारे  में  जानकारी  होनी  अभी  कई  संसद-सदस्यों  को  भी  इसकी  जानकारी

 नहीं  यदि  श्राप  यह  कामस  न  लाते  तो  कई  संसद-सदस्यों  को  भी  पतला  नहीं  चल  पाता  कि  इस  तस्ह
 की  व्यवस्था  सरकार  द्वारा  की  गई  है  ।  जो  लोग  गांवों  में  रहते  शहरों  के  कोने  में  रहते  उन  लक्क
 सारी  बात  पहुंचाने  के लिए  उचित  प्रचार-प्रसार  किया  जाना  बहुत  जरूरी  है  ।

 इसके  अलावा  मैं  एक  निवेदन  और  करना  चाहता  हूं  कि  हैडक्वाटेर  बना  दिया  गया  है  ओर
 क्याटेर  में  5-6  जिले  नीचे  दे  दिये  गये  मैं  समझता  हूं  कि  हससे  कोई  लाभ  नहीं  यदि  मंत्री

 महोदय  ईमानदारी  से  गरीब  ज्नता  को  लाभ  पहुंचाना  चाहते  हैं  तो  पंचायत-रतर  तक  इस  व्यवस्था  को
 ले  जाना  होगा  ।  मालदार  लोगों  को  कोई  फर्क  नहीं  पडता  वे  तो  एक  रुपए  के  स्थान  पर  10  रुप
 भी  खर्च  कर  सकते  लेकिन  जो  गन्दी  बस्तियों  में  लोग  रहते  गांवों  में  रहते  उनको  हमें  लाभ

 पहुंचाना  यही  काँग्रेस  पार्टी  ने  अपने  घोषणा-पत्र  में  कहा  है  और  गरीबों  का  नाम  तो  हर  पार्टी  लेती
 सभी  कहते  हैं  कि  हम  गरीबों  का  उत्थान  इसलिये  हमारी  कथनी  ओर  करनी  में  समानता

 होनी  चाहिए  और  हस  व्यवस्था  को  पंचायत-स्तर  पर  लाया  जाना

 इसी  प्रकार  से  शहर  और  गांव  इन  सबका  समन्वय  करना

 आपस  में  कोआड्डिनेशन  होना  इस  तरह  की  ध्यवस्था  की  जानी  चाहिए  ।

 एक  निवेदन  और  है.कि  राष्ट्रीय  परिषद  में  जो  स्थान  रिक्त  उनको  भरने  की  भी  सीमा
 निर्धारित  की  जानी  चाहिए  ।

 हसी  तरह  से  केसों  का  निपटारा  भी  शीघ्र  करवाया  जाना  चाहिए  और  अन्त  में  एक  निवेदम

 ओऔर  करना  चाहूंगा  कि  इसका  स्कोप  बहुत  कम  रखा  गया  है  ।  रेलवे  और  परिवहन  ताली  बात  इसमें

 लिखी  हुई  मगर  अस्पताल  ओर  प्राइवेट  अस्पतालों  की  आज  क्या  दशा  आज  भाप  क़िड्ओो

 अस्पताल  में  चले  बिना  पैसा  दिए  वहां  पर  बिस्तर  नहीं  बिना  पंसे  दिये  पंखे  के  तीजे

 बिस्तर  नहीं  दवाईयों  की  तो  बात  हो  और  इसी  प्रकार  से  टेलीफोन

 बिजली  बिभाग  सब  से  जनता  दुखी  है  ।  मन्‍त्री  जी  के  यहां  भी बिजली  का  पलक्चएशन  होता  कभी

 उनके  फ्रिज  का  ट्रांस्फारमर  भी  खराब  हो  जाये  तो  वे  हमारी  बात  को  ठीक  कहेंगे  ।  बिल  तो  पायलट

 कर  दिया  जाता  लेकिन  उसका  लाभ  जनता  को  कितना  मिलता  इसको  देखना

 बिजली  टेलीफोन  हाउसिंग  रेलवे  वायुयान  इनसे  लोग  बहुत

 दुशो  कभी  कभी  तो  ऐसा  होता  है  कि  दिन  को  4  बजे  जाने  वाली  फ्लाईट  रात  के  दो  बज  जाती

 ऐसे  समय  में  एरोड्म  पहुंचा  हुआ  आदमी  सोचता  हैं  कि यदि  बस  से  जाते  तो  बजे  तक  जयपुर

 पहुंच  लेकिन  अब  दो  बजे  जयपुर  इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि  इराके  स्कोप  को  आप

 बढ़ाने  की  कृपा
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 21  1913  उपभोक्ता  क्षथ्यादेश  के  निरनमोदन  के
 बारे  में  सांविधिक  संकल्प  ओर  संरक्षण
 विधेयक---राज्य  सभा  द्वारा  क्यापाश्लि

 मैं  मंत्री  महोदय  से  लिवेदन  करना  चाहूंगा  कि  मैंने  जो  सुझाव  दिए  प्रतिध्ठा  का  प्रश्न  न
 बमाकर  मंत्री  महोदय  इन  पर  विचार  यह  बात  नहीं  होनी  चाहिए  कि  बी०जे  ०पी०  के  मेंबर  ने  कुछ
 बातें  कहो  इसलिए  वे  सब  गलत  हैं  और  इनको  पार्टी  का  कोई  सदस्य  ब्री  बात  भी  कह  दे  तो  उसको
 परहत्व  दिया  इसलिए  मेरे  सुझ्नावों  को  मानने  का  मंत्री  महोदय  कष्ट  उस  बात  को  आप
 मानने  को  तेयार  हो  हमारी  बात  को  भी  आप  स्वीकार  कहीं  ऐसा  न  हो  कि  रचनात्मक

 सुझाव  हम  दे  दें  और  जेसे  पालियामेंट  का  स्परुप  बना  हुआ  है  ग्रोलाकार  बढ़ियां  से  बढ़ियां  इस
 संसद  भवन  में  कह  लेकिन  इसका  जेसा  आकार  बना  हुआ  है  उसी  प्रकार  से  मैं  बढ़िया
 बात  कहूं  ओर  उसका  परिणाम  जीरो  हो  ।  मैं  समझता  हूं  जीरो  परिणाम  संसद  के  आकार  से  अनु  ल्प
 नहीं  होगा  ।  निश्चित  रूप  से  आप  इन  सारे  सुक्षावों  पर  अमल  यह  प्रार्थना  करते  महामहिस

 राष्ट्रपति  महोदय  को  जो  आपने  कष्ट  मैंने  जो  प्रस्ताव  महामहिम  राष्ट्रपति  को  आप

 बृद्धावस्था  में  अध्यादेश  निकलवा  कर  कष्ट  न  दिया  उनकी  कम  से  कम  उम्र  का  तो  छयाल

 इस  श्रध्यादेश  को  निरस्त  करने  का  प्रस्ताव  मैंने  हसशिए  रखा  आप  स्वयं  बिल  सदन  में  ला  सकते

 यही  बात  कहते  हुये  राष्ट्रपति  महोदय  ने  अध्यादेश  निकाला  है  उसको  निरस्त  करने  का  जो  प्रस्ताव

 मैंने  रखा  सदन  यदि  मुझे  अनुमति  दे  देगा  तो  मैं  सहष  उस  प्रस्ताव  को  वापिस  ले  लुंगा  ।  लेकिन

 माननीय  मंत्री  महोदय  मेरे  सझ्नावों  को  मानेंगे  और  जीरो  परिणाम  नहीं  रचनात्मक  सुझावों
 को  मानेंगे  ।  यहो  प्राथंना  करते  हुए  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।  बहुत-बहुत  धन्यवाद  ।

 को  कमालुहोन  झहमद  :  मैं  पूरे  सुझावों  को

 {ogee  प्रभुवाव  ]

 समापति  महोदय  :  क्या  सभा  श्री  गिरधारी  लाल  भागंव  द्वारा  प्रस्तुत  संकल्प  को  बापिस  लेने  के

 क्षक्ष  में  है  ?

 समा  की  झनुमति  बापस  लिया  गया  ।

 समापति  भहोंदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 उपभोक्ता  संरक्षण  1986  में  संशोधन  करने  सम्ब्नस्पी  विश्वेश्कक्र

 राज्य  सभा  द्वारा  परित्त  रूप  विचार  किया  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीक्षत  हुप्रा  ।

 शमाधरति  अब  सभा  विधेशक  पर  श्ंड-बार  विचार  करेगी  ।

 प्रश्न  यह  है  :

 लंड  2  से  6  विधेयक  के  अंग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीक्षत  हुमा  ।

 खंड  2  से  6  विधेयक  में  जोड़  दिए  भपे  ।

 समापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :
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 उपभोक्‍ता  संरक्षण  अध्यादेश  के  निरनुमोदन  के  12  1991
 बारे  में  सांविधिक  संकल्प  और  उपभोक्ता  संरक्षण

 विधेयक
 --  राज्य  सभा  द्वारा  यथापारित

 खण्ड  ],  अधिनियम  सूत्र  तथा  विधेयक  का  पूरा  नाम  विधेयक  का  अंग  बने  ।””

 प्रस्ताव  हवोकृत  हुझा  ।

 झंड  |,  ग्रधिनियम  सूत्र  तथा  विधेयक  का  पूरा  नाम  विधेयक  में  जोड़  विए  गए  ।

 श्री  कमालहोन  प्रहमव  :  मैं  प्रस्ताव  करता

 विधेयक  पारित  किया

 समापति  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :

 विधेयक  पारित  किया  जाये  |ਂ

 क्री  सुधोर  गिरि  :  सभापति  मैं  सभा  का  बहुमूल्य  समय  नहीं  लेना  चाहता
 हूं  ।  मैं  केवल  यह  बात  कहना  चाहता  हूं  कि  विधेयक  के  उपबंधों  को  ठोक  प्रकार  से  नहीं  बताया  गया
 है  ।  उपभोक्ताओं  को  अनेक  प्रकार  से  उनके  अधिकारों  से  वंचित  किया  जा  रहा  उपभोक्ताओं  क॑
 झिकादतों  का  निटारण  करमे  के  लिए  एक  तंत्र  लेकिन  सामाजिक  प्रणाली  में  भ्रष्टाचार  इस्
 प्रकार  व्याप्त  हो  चुका  है  कि  शिकायत  निवारण  के  उपाय  कभीभी  सफल  नहीं  हो  पाते  हैं  ।  इसलिए
 मैं  चाहता  हूं  कि  केन्द्र  और  राज्य  के  बीच  सम्बन्ध  अच्छे  हों  लेकिन  केन्द्र  सरकार  राज्यों  और  केन्द्र  के
 बीच  सम्बन्ध  बेहतर  बनाने  के  लिए  सरकारिया  आयोग  द्वारा  दिए  गए  सुझाबों  का  पालन  नहीं  कर

 रहा

 !  विधेयक  पारित  करने  के  अन्तिम  चरण  में  मैं  यह  चाहता  हूं  कि  सरकार  को  केन्द्र  और

 राज्यों  के  बीच  अच्छे  सम्बन्ध  बनाने  पर  विचार  करना

 सरकार  की  उपलब्धियों  की  समय-समय  पर  समीक्षा  करने  के  लिये  तंत्र  होना  चाहिए  ।  बिना
 समीक्षा  किये  भविष्य  में  उचित  कदम  नहीं  उठाये  जा  सकते  चूंकि  सरकार  ने  पहले  ही  विस्तृत
 विधायी  उपाय  करने  का  बायदा  किया  है  इसलिए  इस  सम्बन्ध  में  मैं  अपने  कोई  सुझाव  नहीं  रख

 रहा  हूं  ।

 भ्रसोस  बाला  )  :  सभापति  मैं  इस  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कहना

 चाहता  चूंकि  हर  समय  कीमतें  बदलती  रहती  हैं  इसलिए  उपभोक्ताओं  को  संरक्षण  नहीं  मिल  पाता

 है  गांबों  में  गरीब  जनता  को  जानकारी  नहीं  मिल  पाती  है  ।  उन्हें  यह  नहीं  पता  होता  है  कि  एक

 मद  विशेष  की  सरकार  में  क्या  कीमत  निर्धारित  की  है|

 एक  माननीय  सदस्य  ने  उपभोक्ता  संरक्षण  मंच  में  सदस्यों  के  नामांकन  की  बात  कही  है  जो

 पहले  से  ही  कुछ  राज्यों  में  कायं  कर  रहा  मनन्‍्च  में  नामित  सदस्य  उच्च  स्थिति  के  नहीं  द्वोने  चाहिये
 जो  कि  बहुत  व्यस्त  रहते  हैं  और  बेठक  के  लिये  समय  नहीं  निकाल  सकते  वह  ग्राम  स्तर  आम
 आदमी  होना  इसो लिए  मैं  यह  सुझाव  दे  रहा  हूं  कि  प्रत्येक  पंचायत  के  प्रमुखों  का  चेयरमेन
 उपभोक्ता  संरक्षण  मश्च  का  सदस्य  होता  चाहिये  ।
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 21  1913  उपभोकता  संरक्षण  अध्यादेश  के  निरनुमोदन  के

 बारे  में  सांविधिक  संकल्प  ओर  उपभोकता  संरक्षण
 राज्य  सभा  द्वारा  यथापारित
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 सरकारिया  आयोग  ने  किया  आवश्यक  वस्तुओं  का  उल्लेख  किया  है  जिनका  सावंजनिक  वितरण

 प्रणाली  के  माध्यम  से  वितरण  किया  जाना  यदि  केन्द्र  और  राज्यों  के  बीच  सम्बन्ध  मधुर
 नहीं  हैं  तब  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  लिये  प्रभावी  रूप  से  कायं  करना  कठिन  होगा  ।!  हमें  हर
 समय  केन्द्र  ओर  राज्य  के  बीच  अच्छे  सम्बन्ध  बताये  रखने  मीडिया  सूचना  केन्द्र  को

 महत्वपूर्ण  भूमिका  निभानी

 मैंने  अपने  यह  सुझाव  सरकार  के  विषाराथ॑  प्रस्तुत  किए

 भी  कसालुहीन  ध्रहमद  :  मैंने  इन  मुद्दों  का  पहले  ही  उत्तर  दे  दिया  है  :

 समापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 विधेयक  पारित  हो  ।/'

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुभ्ा

 समापति  सहोदय  :  अब  सभा  कल  समवेत  होने  के  लिये  स्थगित  होती

 6.53  सन्प०

 तत्वदचात  लोक  समा  22
 के  ग्यारह  बर्ज  स०  प्‌ू०  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 बन  ०
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